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 ह  लोक  सभा  11  बजे  समवेत  हुई  ।

 प्रइनों  क ेमौखिक  उत्तर

 खनिजों  का  पता  लगाने  के  लिए  सर्वेक्षण

 *608  श्री  मूलचखन्द  डागा  :  क्‍या  लाग  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 (%)  क्या  देश  में  खनिजों  का  पता  लगाने  के  लिए  भुविज्ञान  सर्वेक्षण  पूरा  कर  लिया  गया

 है  ओर  क्या  सरकार  को  विभिन्‍न  स्थानों  में  उपलब्ध  खनिजों  के  प्रकार  तथा  उनकी  मात्रा  के  बारे
 में  पता  चल  गया

 यदि  तो  यह  कार्य  कब  पूरा  हुआ  था  तथा  सरकार  ने  इस  पर  अब  तक  कुल
 कितनीਂ  धनराक्षि  खर्च  की

 यदि  सर्वेक्षण  कार्य  पूरा  नहीं  हुआ  है  तो  यह  कब  तक  पूरा  हो

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  सहयोग  मांगा

 (3)  यदि  तो  किन-किन  राज्यों  ने  कैन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  प्राप्त  की  है  ;  और

 गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  पाए  गए  खनिजों  का  राज्य-वार  ब्योरा-बया  है  ?

 ]
 खान  और  कोयला  संत्रो  वसंत  :  से  (७)  एक  विवरण

 पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 )  से  खनिजों  की  खोज  हेतु  भूवेज्ञान्रिक  सर्वेक्षण  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  लगातार
 अलते  वालेਂ  कार्य  जिसमें  केन्द्र  सरकार  के  विभिन्‍न  कार्यालय  तथा  सरकारी  उपक्रम  तथा  भारतीय

 सम

 सर्वेक्षण  एवं  खनिज  गवेषण  निगम  लि०  भावि  तथा  राज्य  खनन  व  भूतत्व  निदेशालय

 हुए  हैं  ।
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 2.  इन  सर्वेक्षणों  के  देश  में  निम्नलिखित  मुस्य  खनिजों  के  महत्वपूर्ण  मंहार

 पाए  गए  हैं  लोह  मैंगनीज  सीसा

 फास्फो  राइट  आदि  ।

 3°  भारतीय  भूव॑ज्ञानिक  जो  कि  देश  में  भूव॑ज्ञानिक  सर्वेक्षणों  के  लिए  केन्द्र  सरकार

 का  मुख्य  उत्तरदायी  सगठन  के  वाबिक  कार्यक्रम  को  राज्य  सरकारों  के  स्तर  पर  राज्य  भूवेशासिक
 प्रोग्रामिंग  बो्ों  तथा  राष्ट्रीय  स्तर  पर  केन्द्रीय  भूवेज्ञानिक  प्रोभ्रामिंग  जिसमें  खगिजों  की

 खोज  के  लिए  विभिन्‍न  एजेन्स्ियों का  निधित्व  होता  की  सलाह  से  अन्तिम  रूप  दिया  जाता

 इस  प्रकार  भारतीय  मूवज्ञानिक  सर्वेक्षण  तथा  अन्य  राज्य  सरकार  के  संगठनों  द्वारा  समन्बित

 रूप  में  खनिजों  की  खोज  की  जाती  है  ।

 4.  चूंकि  खनिजों  की  खोज  भारतीय  भूवेज्ञानिक  सर्वेक्षण  की  समग्र  गतिविधियों  का

 अंग  जिसमे  भूवेज्ञानिक  विस्तत  भू-मौतकोय  तथा  भू-रासायनिक  परीक्षण

 ड्रिलिंग  आदि  शामिल  इतलिए  खनिजों  की  खोज  पर  हुए  व्यय  का  विशेषतौर  पर  अलग  ब्यौरा

 नहीं  रखा  जाता  ।

 और  अनेक  राज्य  सरकार  अपने-अपने  राज्यों  में  खनिजों  की  खोज  के  लिए
 भारत  सरकार  का  सहयोग  लेती  रही  हैं  ।  अभी  हाल  हो  में  राजस्थान  सरकार  ने  अपने  यहां  टंगस्टन
 ओर  लिगनाइट  की  खोज  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  फास्फोराइट  की  श्रोज  में  तथा  जम्मू  और

 कष्मीर  सरकार  ने  सेफायर  निक्षेपों  को  खोज  में  भारत  सरकार  की  सहायता  मांगी  यहु
 सहायता  दो  जा  रही  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  राज्यवार  खनिज  निक्षेपों  का  अनुमानित  ब्यौरा  बीचे

 टरों

 खनिज  का  नाम  राज्यवार  ब्योरा  क्रुल
 1  2  3

 कोयला  आँध्र  प्रदेश  (74.73),  बिहार  (2144.75),  10,561.62
 मध्य  प्रदेश  (3,727.19),  मेघालय  (2.35),
 उड़ीसा  (2,737-13)  तथा  पद्चिम  बगाल

 (2,275.57)
 लिग्नाइट  तमिलनाडु  (592.05)  राजस्थान  (62-94)  हा
 लौह  अयस्क  गोआ  (10.61),  कर्नाटक  (6.00)  1547

 मध्य  प्रदेश  (480.00
 मैंगनीज  अयस्क  उड़ीसा  ( 1.34),  कर्नाटक  (1. 43)  6:62

 तथा  आंप्र  प्रदेश  (3.85)
 निकल  अयस्क  बिहार  (7.26)...  हि

 0.7%
 द  एन०  श्राई०  युक्त )

 कोमाइट  उड़ीसा  (131  पुनः  आकलित )  कप
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 1  2  ४
 ७  आज  आए

 चूनापत्थर  भाँप्न  प्रदेश  (10.00),  अरुणाचल  प्रदेश  1052.45
 (4.45),  हिमाचल  प्रदेश  (68.00)  तथा

 मध्य  प्रदेश  (970.00)

 डोलोमाइंट  प्दिचम  बंगाल  (40.19)  तथा  250.19

 ae  .  अरुणाचल  प्रदेश  (210,00)

 तांबा  अयस्क  बिहार  (049),  महाराष्ट्र  (1.00),  9.15

 उड़ोसा  (0.70)  तथा  राजस्थान  (6.96)  (0.70%  से  1.47%
 सी०  यू०

 हरियणा  (15.00  15.00  ु
 ल्‍  (0.35%  सी०

 सोसा-जस्ता  महाराष्ट्र  (1.70)  राजस्थान  117.16

 अयस्क  (115.00)  तथा  पश्चिम  बंगाल  (0.46)

 बाक्साइट  बिहार  (4.95),  मध्य  प्रदेश  (14,60)  100.55
 तश्ा  उड़ीसा  (81.00)

 फास्को  मध्य  प्रदेश  (29.00),  मेघालय  (3.00)  35.93

 राक  फास्फंट  तथा  पद्चिमी  बंगाल  (3.93)

 स्वर्भ  अयस्क  आार्प्र  प्रदेश  (4.33)  तथा  कर्नाटक  (3.17)  7.50
 ग्रेड  4  ग्राम/टन )

 हीरा  मध्य  प्रदेश  (0.2545  मिलियन  0-2545
 मिलियन  करेट

 टंग्रस्टम  अयस्क  महाराष्ट्र  (3.96)  तथा  राजस्थान  4-13

 (0-17)  (0.  से  0.3%  डब्ल्यू
 दिन  अयस्क  हरियाणा  (8.00)  8.00

 (0,15  से  0.20%  टिन )

 [  हिन्दी  ]

 की  मुंल  चन्द  उपाध्यक्ष  जियोलाजीकल  सर्वे  के  लिए  आप  के  चार-पांच  विभाग

 काम  कर  रहे  सेंट्रल  गवन  मेंट  डिपार्ट  पब्लिक  सेक्टर  जियोलाजिकल  सर्वे
 थाक  मिनरक्ष  एक्सप्लोरेशन  कारपोरेदान  स्टेट  डायरेक्टोरेट्स  आफ  माहनिंग  एण्ड
 जियोलाजी  ।  आप  कृपा  कर  यह  बतलायें  कि  ये  जो  पांच  अलग-अलग  काम  करने  वाले  विभाग  हैं
 क्या  इन  के  कोआडिनेक्षत  के  लिए  कोई  मशीनरी  है  तथा  इन  के  जिम्मे  आप  ने  क्या-क्या  काम  सुपुष
 किये  ये  विमाग  कब  से  शुरू  हुए  ओर  इन  पर  प्राज  तक  आप  का  टोटल  एक्सपेण्डिचर  कितना

 हुआ  है  ¢  मैं  अलग-अलग  नहीं  पृछता  भारत  सरकार  ने  इन  पर  कुल  कितना  खचं  किया

 शी  बसंत  साठे  :  हस  मामले  में  मेजर  रेस्पोंसबिलिटी  जियोलाजिकल  सर्वे  आफ  इण्डिय़
 को  सेस्ट्ल  जियोलाजिकल  प्रोग्रामिंग  बोर्ड  और  स्टेट  जियोलाजिकल  प्रोग्रामिंग  थोर्ड --  इन  दो
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 लेवल्ज  पर  काम  होता  आप  ने  जो  कोभआा्डिनेशन  की  बात  पूछी  है--कोआडिनेशन  का  काम

 जियोलाजिकल  सर्वे  आफ  इण्डिया  का  सेंट्रल  जियोलाजिकल  प्रोग्राविग  बोड  करता  है  जो  सारे  देश

 के  मंपिंग  के  बारे  में  तव  करता

 माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि अभी  तक  कितना  खच  हुआ  है--खर्चे  को  एक्जेक्ट  रकम  इस

 बक्‍त  मेरे  पास  नहीं  लेकिन  मैं  यह  बतला  सकता  संकण्ड  फाइव  ईयर  प्खान  में  20  हजार
 मीटसं  का  एक्सप्लारेशन  हुआ  था  |  इस  पर  ज्यादा  जोर  1972  में  पड़ा  जब  कोयले  का  राष्ट्रोयकरण

 किया  गधा  था  |  खुशी  की  बात  है  कि  तेल  का  क्षेत्र  छोड़  कर  दूसरे  क्षेत्रों  में  हम  ने  छठी  योजना  में
 .

 5  से  6  लाल  मीटस  तक  का  एक्सप्लारेशन  किया  जिसे  डिटेल्ड  मंपिगं  कहते  हैं  वह  अभी  तेक

 हमारी  जितनी  जमीन  है  उसका  59%,  तक  हो  गया  है|  हमारी  आशा  है  कि  अगले  प्लान  के  अंत

 तक  देश  का  पूरा  जिसे  मिनरल्ज  के  लिए  डिटेल्ड-मेपिंग  कहते  हो  हमारे  देश

 में  3.28  मिलियन  स्वर्वेयर  किलांमीट्स  भूमि  मैं  भ्राफ-शोर  की  बात  नहीं  कह  रहा
 आन-शोर  की  बात  कह  रहा  हूं  ।  इसका  1984  तक  59  परसेन्ट  का  डिटेल्ड  मेपिग  किया

 मेटिक  ज्योलाजिकल  कवरेज  किया  है  भोर  उम्मीद  है  1990  तक  पुरे  देश  को  कवर  कर

 थी  मूल  चन्द  आप  ने  उत्तर  बड़ा  सही  दिया  है  और  बड़ो  मेहनत  की  है  ।  लेकिंद
 मैंने  प्रशन  पूछा  था  के  आप के  ये  डिपार्ट  मेन्ट्स  कब  से  काम  कर  रहे  हें  और  जब  आप  यह  कह  रहे
 हैं  कि  59  परसेन्ट  एरिये  का  जियोलाजिकल  सर्वे  हो  चुका  है  तो  में  यह  जावना  चाहता  हूं  कि  इस
 को  आप  ने  कब  से  शुरू  किया  ओर  पाँचवे  और  छठे  प्लान  तक  बाप  कुलतਂ
 कितना  सच  कर  चुके  हैं  ।  हक

 शी  वसंत  साठे  :  मैंने  पहले  ही  कह  दिया  है  कि  मेरे  पास  खच  के  आंकड़े  इस  वक्‍त  नहीं
 मैं  उन्हें  लेकर  वह  जानकारी  भाननीय  सदस्य  को  भेज  दू

 भरी  मूल  चन्‍्द  डागा  :  आप  बाद  में  बतला  दीजियेगा  या  बिट्ठी  लिखकर  भेज

 श्री  बसंत  साठ  :  मैं  जरूर  भेज

 भो  मूल  घन्द  डागा  :  आप  ने  बड़ी  मेहनत  की  डायमंण्ड  जैसी

 महत्वपूर्ण  धातुयें  हिन्दुस्तान  में  निकल  रही  इनका  सर्वेक्षण  आप  ने  तीन  साल  के  दरमियान  काफी
 किया  है  ।  अब  मुर्के  यह  बतलाइये---क्या  इन  को  डवेलप  करने  का  कोई  स्पैसिफिक  प्रोग्राम  थाव  के
 बनाया  है  या  लेटेस्ट  टैक्नालाजी  से  कोई  नया  तरीका  निकाला  है  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता
 हूँ  हिन्दुस्तान  के

 जियोलाजिकल  सर्वे  का  कोई  एटलस  बनाने  के  बारे  में  आप  बे हैं
 ताकि  जो  इतके  बारे  में  जानना  उतको  एटलस  से  मालूम  हो  सके  कि  इतना  काम  या  यह
 काम  हो  गया

 दूसरी  बात  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ज्योलाजिकल  सर्वे  को  एक  रिव्यू  कमेटी  बंठी  थी
 भोर  उसने  कुछ  सजेद्यनज  दी  उनमें  से  कोत-कौन-सी  सजेशअन्ज  आपने  मान  लीं  तथा  उनको
 आपने  इम्प्लीमेंट  किया  या  नहीं  किया  ?  यदि  नहीं  किया  तो  क्‍यों  नहीं  किया  तथा  उसके  कया
 परिणाम  निकले  ?  ५

 श्री  बसत  साठ  :  जियोलाजिकल  सर्वे  तो  काटीन्यूअस  प्रोसेस  आज-कर  कल  रुक

 ऐसी  चीज  नहीं  है  ।  इसका  कांटीन्यअस  रिव्यू  होता  रहता  वहां  क्या

 मैंट  होता  उसके  बाद  उसका  सह्टी  पता  लगाना  होता  है  कि  एक्सटेंट  उसका  ,
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 प्लोरेशन  इकानामिकल  है  या  नहीं  इन  सारी  बातों  को  देखने  के  बाद  एक्सप्लोरेशन  की  स्टेज

 भाती  है  ।  इसलिए  इन  सारी  बातों  का  कांस्टैन्ट  रिव्यू  होता  रहता  है  ।

 आप  ने  यह  सुझाव  अच्छा  दिया  है  कि  एटलस  बनाया  जाय  ।  वंसे  एटलस  लेकिन  वह

 पुरानी  होती  जाती  वई  चीज  मिलती  जाती  है  और  अप-दू-डेट  करना  आवदयक  है  ।  मैं  सदन

 को  यह  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  जियोलाजीकल  जिसे  एटलस  कहते  को  हम  अप-टू-डेट
 करेंगे  ओर  माननीय  सदत्य  की  सूचना  का  मैं  स्वागत  करता  एटलस  जो  उसको  हर  एक
 सदस्य  को  हम  देने  की  कोशिश्ष  करेंगे  और  दंश  में  भी  प्रसारित  करेंगे  ।

 ]
 झो  सूल  चन्द  पहले  भी  एक  उत्तर  दिया  गया  है  कि  एक  पुनरीक्षा  समिति

 गठित  की  गई  थी  और  इसने  अपना  प्रतिवेदन  भी  दे  दिया  था  और  अब  वह  कहते  हैं  कि  ag:

 .

 को  बसंत  साठछे  :  मैंने  कहा  हे  कि  रिपोर्ट  आती  रहती  है  और  उसके  ऊपर  लगातार  विचार

 होता  रहता  एक  बार  रिपोर्ट  आ  गई  और  विचार  खत्म  हो  ऐसा  वहीं  होता  है  ओर  ऐसा
 होता  भो  वहीं  काहिए  ।

 [  श्रगुवाद  ]

 भी  मल  जंद  डागा  :  आप  पहले  ही  उत्तर  दे  चुके  हैं  कि एक  समिति  गठित  की  गई  थी  और

 इसने  अपनी  सिफारिशें  दी  उनमें  से  कुछ  आपने  क्रियान्वित  कर  दी  हैं  ओर  शेष  छोड़  दो  हैं  ।
 मैं  इस  विभाग  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  को  पढ़कर  सुना  सकता  हूं***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मूल  चन्द  डागा  आप  अब  कृपया  बेठ  जाइये  ।  आप  मंत्री  महोदय  के

 कक्ष  में  जाकर  ओर  चर्था  कर  सकते  हैं  ।

 ओर  थम्पन  थामस  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  विवरण  में  कुछ  राज्यों  का  उल्लेख

 किया  गया  है  परन्तु  मैं  देखता  हूं  कि  जो  खनिज  और  धातु  सम्पदा  की  दृष्टि  से  समृद्ध  राज्यों
 में  से  एक  राज्य  का  उसमें  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  वहां  केरल  मेटलस  एण्ड  भिनरल्स

 खिमिटेड  के  नाम  से  प्रसिद्ध  एक  कम्पनी  भी  है  तथा  बहुत  ही  दुलंभ  रेक्वर  श्र्॒थ  नाम  का  खतिज  भी
 केब्न्न  क्रेरल  में  हो  मिलता  है  |  केरल  में  अत्तापेड़ी  घाटो  नामक  एक  जगह  है  जहां  टंगस्टन  और
 सोने  जेसी  बहुमुल्य  धातुएं  मिलती  हैं  तथा  जहां  इस  सम्बन्ध  में  एक  सर्वेक्षण  भी  किया  गया  था  ।  मैं

 नहीं  समझता  कि  मंत्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  विवरण  में  केरल  राज्य  का  कोई  उल्लेख  क्यों  नहीं
 किया  गया  है  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  बहुत  ही  दुलभ  केवल  केरल  में  ही  मिलने  वाले
 इन  खतिजों  और  धांतुप्तों  की  सम्भावना  का  पता  लगाने  के  लिए  किसी  केन्द्रीय  योजना  के
 अम्तगंत  सरकार  विचार  करेगी  तथा  इन  धातुओं  का  पता  लगाने  के  कार्य  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए
 क्या  सरकार  वहां  कोई  सर्वेक्षण  कराएगी  ।  त्रिवेन्द्रम  के  इलाके  में  होरे  प्राप्त  होने  की  भी  संभावना

 यह  ताजा  खबर  है  कि  टंगस्टन  भादि  जंसे  खनिज  ओर  धातुएं  भी  केरल  में  मिल
 सकते  हैं  ।  क्योंकि  विवरण  में  केरल  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या

 यह  सच  है  कि  इस  राज्य  में  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  अथवा  ऐसे  किसी  सर्वेक्षण  की  जो
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 यहां  किया  गया  है  ।  केन्द्रोय  सरकार  को  जानकारी  नहीं  क्योंकि  मैं  व्यक्तिगत  तौर  पर  यह  बात
 जानता  हूं  हि  वहां  कुछ  सर्वक्षण  किए  गए  थे  ।

 श्री  बसंत  साठ  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  केरल  में  कुछ  अच्छे  खनिज  भिले  हैं  परन्तु

 यह  विवरण  पत्र  केवल  पिछले  तीन  वर्षों  का  प्रएनकर्त्ता  न ेयह  पूछा  है  कि  पिछले  तोन  वर्षों  में

 राज्य-वार  अनुमानित  खनिज  भण्डारों  का  ब्यौरा  क्‍या  इसलिए  ऐसी  सूची  प्रस्तुतं  को  गई

 हो  सकता  है  पिछले  तीन  बर्षों  में  हमें  केरल  में  कुछ  भी  नहीं  मिला  हो  परन्तु  हमें  उससे  पहले  वहाँ

 कुछ  खनिज  भिले  हैं  ओर  यदि  माननीय  सदस्य  केरल  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  की  कोई  विस्तुंत
 जानकारी  चाहें  कि  बहां  अब  तक  क्या-क्या  खनिज  प्राप्त  हुए  हैं  तो  मैं  वह  जानकारी  उन्हें  भेज  बवू

 शो  थम्पत  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  इन  भंड़ारों  को  निकालने  के  लिए  और  अधिक

 उपाय  करे  तथा  उन्हें  राष्ट्रीय  सम्पदा  समझे  ।  मेरा  अनु रोध  है  कि  इस  प्रयोजन  के  लिंए  कुंछ  धन

 क्रावंटित  किया
 ह

 श्री  बसंत  साठ  :  हम  निरन्तर  यही  कर  रहे  जहां  तक  बहुमुल्य  खनिजों  का  सम्बस्ध  हैं  हँम

 स्वयं  इसमें  दि  रखते  हैं  ।  राज्य  कोई  सा  भी  उसका  सम्बन्ध  भारत  से  है  तथा  हम  प्रत्येक

 खनिज  को  निकालने  के  लिए  स्वयं  प्रयत्न  शीस  रहते  हैं  ।

 क्रो  शांताराम  नायक  :  अपने  उत्तर  में  आपने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरानं  घनुमातित  शमिर्ज

 सम्पदा  के  सम्बन्ध  में  कुछ  आंकड़  दिए  हैं  तथा  गोवा  के  विषय  में  लोह  अयस्क  के  आंकड़े  1,0610
 लाश्ष  टन  हैं  ।  मैं  जानना  चाहगा  कि  क्‍या  सरकार  ने  आगामी  बीस  वर्षो  के  दोरान  निकाले  जाते

 वाले  सोह  अयस्क  के  भण्डार  के  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  क्‍योंकि  ऐसा  भय  है  आगामी  बीस

 वर्षों  में  ये  भण्डार  समाप्त  हो  जाएंगे  जिसके  परिणाम  स्वरूप  मार्मागोवा  पोर्ट  ट्रस्ट  प्राधिकरण  मे

 तो  भ्रपनी  निर्यात  गतिविधियों  को  परिवर्तित  करने  की  भी  योजना  बनानी  प्रारम्भ  कर  दी

 थ्वो  बसंत  साठ  :  मैं  इससे  सहमत  हूं  कि  अन्त  में  कोई  भी  भण्डार  समाप्त  हो  जाएगा  ।

 गोआ  के  लोह  अयस्क  के  भण्डार  कितती  जल्दी  समाप्त  हो  जाएंगे  यह  इस  बात  पर  निभंर  करता

 है  कि  हम  इनका  खनन  किस  प्रकार  करते  हमारे  खनिज  भण्डारों  का  रख  रखाव  भी  बहुत

 महत्वपूर्ण  है  तथा  जब  कभी  किसी  खनिज  का  खनन  किया  जाता  है  तो  इस  पहलू  को  भी  हम
 ध्यान  में  रखते  हैं  ।

 डी०  बो०  वेंकटेश  :  हम  देश  में  प्रतिटन  केवल  4  ग्राम  सोने  का  उत्पादन  कर  रहे  यह

 बहुत  ही  दयनीय  स्थिति  है  ।  मैं  कोलार  से  आया  हूं  । कोलार  गोढड  फील्ड  यहाँ  पर  मैं  मंत्री

 महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  उन्हीं  खानों  से अधिक  सोना  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई

 वेज्ञानिक  तरीका  खोजा  जा  रह्दा  है  अथवा  इसका  कोई  अन्य  विकल्प  शोजा  जा  रहा  है  क्योंकि  हजारों
 लोग  इन  सोना  खदानों  में  काम  कर  रहे  हैं  तथा  वे  बहुत  ही  गहराई  पर  काम  कर  रहे  हैं  जिसके

 फलस्वहूप  उनके  स्वास्थ्य  पर  बुरा  असर  पड़  रहा  है  ।  इस  कारण  उतका  भविष्य  मी  प्रभाविंते

 होता  है  ।  मंत्री  महोदय  इस  पर  प्रकाश  डालें  कि  अधिक  सोना  मिकालने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 उपाय  किए  हैं  तथा  यह  जानने  के  लिए  कि  इस  खान-क्षेत्र  में  काम  कर  रहे  श्रमिकों  के  स्वास्थ्य  पर

 बुरा  असर  न  सरकार  ने  क्या  क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 भरी  बसंन्‍्त  साठ  :  हम  स्वयं  इस  विषय  में  गम्मीर  रूप  से  वितित  हम  वहाँ  की

 छिरा  में  यह  पता  करने  के  लिए  सभी  प्रकार  के  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  क्‍या  वर्हा  सोने  का  कुछ  मंडोर
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 जिसे  निकाला  जा  सकता  है  ओर  हम  कोलार  गोल्ड  फील्ड  में  बकाया  2  प्रतिशत  सोने  के  भण्डार
 को  किस  प्रकार  अधिक  वंज्ञानिक  ढठंग  से  निकाल  सकते  हैं  ।

 निस्संदेह  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  हम  अपने  लोगों  के  स्वास्थ्य  की  कोमत  पर  भूमि  में

 और  अधिक  गहरे  नहीं  जा  सकते  ।  क्पोंकि  हमें  भी  उन  कर्मचारियों  के  भविष्य  की  चिता  है  अतः

 ये  सभी  बातें  हमारे  भी  ध्यान  में  हैं  ।

 री  मुकल  वासनिक  :  कुछ  दिन  पूर्व  नागपुर  के  स्थानीय  समाचारों  में  यह  समाचार  छपा  था

 कि  विदर्म  क्षेत्र  में  एक  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ।  कया  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं
 कि  क्‍या  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  यदि  तो  सर्वेक्षण  का  परिणाम  क्‍या  निकला  तथा  क्‍या

 विद  क्षेत्र  मे ंखनिजों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  कार्य  वाही  की  गई  है  ।

 क्री  बसन्त  साठ  :  मेरे  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  हमने  विदर्म  क्षेत्र  में  अलग  से

 कोई  भू-सर्वेक्षण  किया  है  क्योंकि  हम  प्रत्येक  राज्य  में  क्षेत्र-वार  सर्वेक्षण  नहीं  करते  ।  परन्तु  मैं

 «  नीय  सदस्य  को  बता  सकता  हूं  कि  हमने  पूरे  महाराष्ट्र  राज्य  में  एक  सर्वेक्षण  किया  है  ।  विदर्भ  भी

 महाराष्ट्र  का  एक  भाग  है  तथा  सम्पूर्ण  महाराष्ट्र  मे ंपाए  जाने  वाले  कीमती  खनिजों  के  भंडार  जंसे

 मैंगनी  ब।क्साइट  आदि  अधिकतर  विद  क्षेत्र  में
 हो  पाए  जाते  जब  मैंने

 राष्ट्र  शब्द  का  प्रयोग  किया  तो  आप  कह  सकते  हैं  कि  खनिज  क्षेत्र  हसी  के  किसी  भाग  में  स्थित
 रत्नागिरि  में  अथवा  इसके  आस-पास  के  किसी  इलाके  में  ।  इसमें  से अधिकतर  खनिज  भंडार  विदर्भ
 क्षेत्र  में  हो  यह  सच  है  कि  हम  सम्पूर्ण  देश  में  और  इसी  प्रकार  महाराष्ट्र  में  भी  अधिक  से  अधिक

 ,  सनिजों  का  पता  लगाने  का  प्रयास  करते  रहते  हैं  ।

 थो  अलम  दल  :  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  के  विकास  के  कारण  भूगर्मीय  खोज  के  तोर-त  रीके
 वर्षो  पहले  बदल  गए  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहृगा  कि  हम  किस  सीमा  तक  रिमोट  सेंसिंग
 अथवा  ईक्रो-सेसिंग  जंती  प्रणालियों  का  लाभ  उठा  रहे  हैं  तथा  कया  जिन  क्षंत्रों  में  हम  लोज

 कार्य  कर  चुके  हैं  अथवा  खोज  काय  करने  जा  रहे  उनमें  खोज  कार्य  नए  तरीके  से  किया  जा  रहा
 है  अथवा  नहीं  ।  ,

 क्री  बसन्‍्त  साठ  :  हाँ  ।  हम  नवीगतम  तरीकों  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  जिनमें  उपग्रह
 द्वारा  वायु  और  स्थान  का  अन्वेषण  मानचित्र  का  अध्ययन  करना  तथा  धरती  के  गर्भ  में  क्‍या
 किया  है  इसका  पता  लगाने  के  लिए  भूकम्पीय  संकेत  प्रणाली  और  अन्य  प्रणालियाँ  दामिल  हैं  ।  इस
 प्रकार  नवीनतम  और  अत्यधिक  वंज्ञानिक  तरीकों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  जिन  क्षेत्रों  में  पु राने
 तरीकों  से  खोज  की  गई  थी  उनमें  यदि  नए  तरीके  अपनाने  से  हमें  कुछ  लाभ  प्राप्त  होता  हो  तो  हम
 वहाँ  उन  नए  तरीकों  का  प्रयोग  भी  करते  जमीन  के  अन्दर  क्या-क्या  छिपा  हुआ  है  यह  देखने  में

 हम  कोई  कसर  नहीं  छोड़ते  हैं  ।

 भो  जी  ०जी०  स्वेल  :  मेरे  एक  प्रदन  के  लिखित  टत्तर  में  एक  दिन  सरकार  ने  इस  बात
 की  पुष्टि  की  थी  कि  उसने  हमारे  चुनिंदा  आर्थिक  जोन  के  समुद्र  तल  में  सफलता  पूवंक  बहु-धातु
 माहयूल  का  पता  लगाया  मैं  जानना  चाहू गा  कि  क्‍या  मन्‍्त्री  महोदय  ने  अपने  मंत्रालय  से  इस
 प्रकार  का  कोई  सर्वेक्षण  कराया  है  तथा  हमारे  चुनिदा  आधिक  क्षेत्र  से  हमें  प्राप्त  हो  सकने  वाले

 बहु-बातीय  माइ्यूलों  का  क्‍या  स्वरूप  है  ।

 दूपरे  मैं  यह  जानना  चाहुगा  कि  क्या  हमारे  इनसेट-]-बी  ठप्ग्रहने  हमारे  पवंतों  अथवा

 मैदानों  क्षयवा  समुद्दीय  आधिक  क्षेत्र  में  लनिज  भंडारों  के  होने  की  किसी  उत्साह  वर्धक  सम्भावना
 का  पता  लगाया  है  ।

 ।
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 थी  वसन्‍्त  साठ  :  माननीय  सदस्य  ने  समुद्र  और  हवा  में  पाए  गए  जिन  बहुधात्‌

 माडयूलों  की  विस्तत
 जानकारी  दो  है  मैं  उसका  विवरण  प्राप्त  करके  उनको  भेज

 दू
 गा  ।

 श्री  जी०जो०  स्वेल  बी  के  बारे  में  भी  पूछा  था  ।

 झऔी  वसनन्‍्त  साठे  :  इनससेट  |  से  जो  कुछ  प्राप्त  हो  सकेगा  उसकी  जानकारी  मैं  उन्हें
 भेज  दू

 रेल  इ  जिनों  और  सवारी  डिब्बों  का  निर्यात
 #  609.  श्रमर  सिह  क्‍या  वाणिज्य  भनन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  कितने  रेल  इंजिनों  श्र  सवारी  डिब्बों  का

 निर्यात  किया  गया  और  उससे  कितनी  विदेश्षी  मुद्रा  भ्रजित

 कया  रेल  इजिनों  और  सवारी  डिब्बों  के  निर्यात  में  कोई  कमी  हुई
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  उसके  क्‍या  कारण

 (8)  क्‍या  सरकार  का  विघार  रेल  इजिनों  ओर  सवारी  डिब्बों  के  निर्यात  की  बतंमानਂ
 नीति  की  पुनरीक्षा  करने  का

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 भविष्य  में  रेल  इजिनों  और  सवारी  डिब्बों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  अन्य  क्या
 उपाय  किये  जा  रहें  हैं  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  राज्यम त्रो  पो०ए०  :  से  एक  विवरण  समा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।
 विवरण

 तथा  विगत  तीन  वर्षों  में  सवारी  डिव्यों  तथा  रेल  इजनों  के  निर्यात  नीचे
 दिये  गये  हैं  :

 वर्ष  सवारी  डिब्बे  रेल  इ'जन

 संख्या  संल्याो  मुल्य

 २०)

 1982-83  या  ्ााा  ्ाा
 ना

 1983-84  न  न  न  न

 1984-85  24  264  15  1380
 प्रइन  नहीं  उठता  ।
 जी  नहीं  ।

 प्रदन  नहीं
 पी०ई०सी »  के  प्रबन्धकों  के  भारत  के  दोरे  पर  आने  वाले  विदेशी

 मंडलों  के  साथ  प्रदर्शनियों  तथा  व्यापार  मेलों  में  माग  नए  बाजारों  के  जहाँ
 कहीं  सम्भव  हों  वहां  ऋण  सुविधाएं  देने  सहित  विभिन्‍न  उपायों  के  जरिए  बाजार  के  साथ
 सम्पर्क  बनाए  रखना  ।

 ओ  अमर  सिंह  राठवा  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्‍्त्री  जी.से
 जानना  चाहता  हूं  कि  मैंने  पिछले  तीन  सालों  का  ब्यौरा  मांगा  लेकिन  इन्होंने  सिर्फ  1984-85  के  ...

 8



 6  वेैशाख  1907  )  मौखिक  उत्तर

 भांकड़े  दिए  पिछले  दो  साल  के  आंकड़  वे  क्‍यों  नहीं  दे  रहे  इस  समय  एजिन  ओर  रेलवे

 डिब्बों  का  निर्यात  क्‍यों  नहीं  उसमें  क्या  कमियां  थीं  ?

 [  अनुवाद  ]
 श्री  पी०ए०  स्ंगमा  :  महोदय  मैंने  वर्ष  1982-83  भौर  1983-84  के  दो  वर्षों के  आंकड़े

 नहीं  दिए  हैं  क्योंकि  इन  वर्षों  में  कोई  निर्यात  नहीं  किया  गया  ।

 ]
 झी  हमर  सिह  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  रेलवे  इ  जिन  ओर  रेलवे  डिब्बों  का

 निर्यात  हो  सके  और  विदव  बाजार  में  हम  इनको  बेच  इसके  लिए  कोई  नीति  बनाई  जा  रही

 है  ?  ऋण  देने  की  बात  भी  आपने  बताई  भाप  किस  तरह  से  ज्यादा  ऋण  देने  जा  रहे  हैं  भोर  कोन

 सी  नई  सुविधा  जा  रहे  जिससे  निर्यात  बढ़ाया  जा  सके  ?

 ]
 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  जहां  तक  रेल  डिब्बों  का  सम्बन्ध  है  हमारे  देश  में  इसके

 तीन  का  रख।ने  इन्टीग रल  कोच  बंगलोर  में  भारत  अर्थ  मुव्स  तथा  कलकत्ता  में

 जेसोप्से  ।  इसके  अलावा  जहां  तक  रेल  इ्जनों  का  सम्बन्ध  है  हमारे  पास  चितरन्जन  लोकोमोटिव  तथा

 डीजल  लोकोयोटिव  वाराणसी  ये  दो  कारखाने  भारतीय  रेलवे  की  घरेलू  आवश्यकता  को

 देखते  हुए  ही  एन  यूनिटों  को  लाइसेन्स  दिए  गए  थे  तथा  उस  समय  हमें  निर्यात  का  लालच  नहीं  था  ।

 इस  कारण  ही  इन  दो  मदों  का  निर्यात  बहुत  ही  नगण्य  सा  हुआ  है  तथा  जहां  तक  रेल-हग्जनों  का

 सम्बन्ध  है  इनका  क्रेडिट-प्रणाली  के  आधीन  केवल  एक  बार  हो  वियतनाम  को  निर्यात  किया  गया

 मैं  माननीय  सदस्य  को  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  हमें  इन  रेल-हन्जनों  और  रेल-हिब्बों  तथा

 रेलवे  वेगनों  का  निर्यात  करने  के  लिए  सभी  प्रकार  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  तथा  मैं  समभता  हूं  कि
 प्रहासनिक  मंत्रालय  इन  उद्योगों  की  शकनीक  को  उच्चस्तर  का  बनाने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठा

 रहा  है  ताकि  हमारा  माल  अन्त  रराष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  कर  सके  ।

 श्री  चिन्तामणि  जगा  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  कोन  से  देश  हैं
 जिन्होंने  हमारे  रेल-इन्जनों  और  रेल-डब्बों  का  क्रायात  किया  है  और  क्‍या  किसी  अन्य  देश  ने  हमारे  रेल

 इन्जमों  ओर  रेल-हब्बों  का  आयात  करने  की  हचछा  प्रगट  की  है|  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  किसी
 देश  विशेष  को  चुनने  के  क्या  कारण  हैं  तथा'''***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इतना  काफी  आप  देशों  के  नाम  जानना  चाहते  इतना  बहुत  है  ।

 थी  चितामणि  जगा  :  क्‍या  यह  निर्यात  हमारे  देश  की  स्वयं  मांग  को  पूरा  करने  के  परचात
 किया  गया

 थो  पी०  ए०  संगभा  :  जहां  तक  रेल-डब्बों  का  सम्बन्ध  है  हमने

 मोजाम्बीक  और  तंजानिया  को  निर्यात  किया

 जहां  तक  रेल-इन्जनों  का  सम्बन्ध  जैसा  मैंने  पहले  उल्लेख  किया  हमने  केवल  एक  ही  बार
 तनाम  को  इनका  निर्यात  किया  ।  जिन  अन्य  देशों  में  इसके  निर्यात  किए  जाने  की  संभावना  है  उन
 विकासशील  देशों  ने  पूछताछ  की  परन्तु  समस्या  यह  है  कि  उनके  पास  भी  विदेक्षी  मुद्रा  की  भारी
 कमी  है  साथ  हो  वे  हमसे  रेल  वे  रेल-डिब्बे  तथा  रेल-इन्जन  क्रैंडिट  प्रणाली  के  अन्तगंत  लेना
 चाहते  हैं  जिसमें  हमारी  अपनी  समस्याएं
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 डा०  चन्द्र  शेखर  ल़िपांठी  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता

 हू  कि  जो  कोचेज  या  लोकोमोटिब्ज  यहां  से  मैंयुफंबचर  किए  जा  रहे  हैं  कया  वे  हमारी  मांगों  को

 पूरा  करने  में  समर्थ  हैं  यदि  नहीं  तो  इनके  एक्सपोर्ट  का  क्या  भोचित्य  है  ।

 श्री  पो०  Te  संगमा  :  मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  में  समर्थ  नहीं  हू  ।  मैं  समझता  हूਂ  कि

 सम्बन्धित  प्रशानिक  मन्त्रालय  ही  इसका  उत्तर  दे  सकेगा  ।

 श्री  केਂ  रामम॒ति  :  उपाध्यक्ष  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  पिछले  रेल  बजट

 पर  हुई  बहस  में  भी  यह  उल्लेख  किया  गया  था  कि  रेलवे  को  कुछ  वेंगनों  की  शख्त  जरूरत  है  परम्तु
 श्राथिक  तंगी  के  कारण  वे  रेलवे  वेगन  उद्योग  तथा  कोच-निर्माण  उद्योग  को  खरीद  के  आदेश  नहीं  दे

 सके  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूगा  कि  अन्य  देशों  जिनको  हम  अपने  रेलवे  वंगनों  तथा

 रल-डब्बों  का  निर्यात  करके  लाभ  कमा  सकते  वद्दां  निर्यात  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  के

 लिए  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ।

 कुछ  समय  पहले  अखबारों  में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ  था  कि  रेलवे  वेगन  तिर्माण

 उद्योग  को  खरीद-आदेश  न  भेजने  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  एवं  बहुत  बड़े  संकट  का  सामना  कर

 रहा  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानता  चाहुगा  कि  उन्होंने  यह  देखने  के  लिए  कौन  कोन  से  उपाय  किए

 हैं  कि  रेलवे  वेगन  अन्य  देशों  को  भी  निर्यात  किए  जाते  रहें  तथा  हमारे  देश  के  ये  उद्योग  बंद  न

 हो  जाए  ।

 क्री  पी०  ए०  संगमा  :  उत्पादन  कायं  मेरे  हाथ  में  नहीं  घरेल  जरूरतों  को  पुरा
 करने  के  पदचात  जो  माल  बचता  है  मैं  उसी  का  निर्यात  कर  सकता  हूं  ।  जहां  तक  उत्पादन  का  प्रइन

 है  यह  मेर  अधिकार  क्षेत्र  में  नहीं  है  ।  परन्तु  मैं  वेगनों  और  कोचों  को  यथा  सम्भव  अधिक  देशों  को

 निर्यात  करना  बाहता  हू  ।

 श्री  के०  निर्यात  को  सम्भावनाओं  के  विषय  में  बताए  ।

 थी  पो०  ए०  संगभा  :  इसकी  सम्भावनाए

 |
 झो  रास  प्यारे  उपाध्यक्ष  अभी  तीन  वर्ष  पहले  वर्मा  सरकार  ने

 मोटिवग्ज  खरीदने  के  टेन्डर  इंवाइट  किए  थे  ।  उसमें  तीन  देशों  यानी  साऊथ  जापान  ओर

 हिन्दुस्तान  ने  भाग  लिया  था  बर्मा  जबकि  हिन्दुस्तान  से  नजदीक  फिर  भी  साऊथ  कोरिया  को

 सप्ल।ई  करने  का  आर्डर  मिल  गया  ।  इसका  क्‍या  कारण  है  कि  हिन्दुस्तान  के  लोकोमोठिब्ज  मंहगे
 पड़  रहे  हैं  जिसकी  वजह  से  हिन्दुस्तान  को  आड्डर  नहीं  मिल  पाया  ।

 श्री  पो०  ए०  संगमा  :  मुझे  इस  विषय  में  कोई  जानकारी  मैं  बाद  में  यह्‌  जानकारी

 माननीय  सदस्य  को  भेज

 केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  महगाई  भसा
 #613,  शी  क०  समोहनदास  :  क्‍या  विस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  दिए  जाने  वाले  महंगाई  भत्ते  की  प्रत्येक  किस्त

 द्वारा  जीवन  निर्वाह  ब्यय  में  वृद्धि  की  कितने  प्रतिशत  तक  प्रतिपूर्ति  होती
 जीवन  निर्वाह  व्यय  में  वृद्धि  की  पूरी  तरह  प्रतिपू्ति  करने  के लिए  कितनी  घयरात्ि  को

 मभावश्यकता
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 क्‍या  सरकार  ने  जीवन  निर्वाह  व्यय  में  होने  वाली  वृद्धि  की  प्रतिपूर्ति  के लिए  महंगाई
 भत्ते  के  स्थान  पर  किसी  अन्य  उपाय  के  बारे  में  सोचा  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  जीवन  निर्वाह  व्यय  में  होने  वाली  वृद्धि  की

 प्रतिपूर्ति  करने  के  लिए  ऐसे  उपायों  का  पता  लगाने  का  है  ?

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जतादंन  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 (%)  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  वेतन  पर  मूल्यों  में  हुई  वद्धि  के  प्रभावों  का निराकरण

 करने  के  लिए  सरकार  ने  तोसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  महंग।ई  भत्त  को  अदायगी  की  एक

 योजना  अपनाई  इस  योजना  के  400/-Fo  तक  वेतन  पाने  वाले  कमंचारियों  के  मामले

 में  औसत  मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि  का  लगभग  100  प्रतिशत  निराकरण  है  तथा  400/-९०  से  ऊपर

 तक  बेतन  पाने  वाले  कम चारियों  के  मामले  में  75  प्रतिशत  निराकरण

 1000/-%०  से  अधिक  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  निराकरण  का  प्रतिशत  कम

 प्रति  मास  की  सीमा  तक  मूल  वेतन  वाले  कमंचारियों  को  शामिल  करते

 हुए  महंगाई  मत्त  को  अन्तिम  किस्त  1-11-1984  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  568  )  से  अदा
 की  गई  है  |  महृगाई  भत्त  को  विद्यमान  योजना  के  अनुसार  उच्चतर  वेतन  सीमा  वाले  कमंचारियों

 को  इस  तारीख  को  महंगाई  भत्ता  स्वीकृत  नहीं  किया  गया  है  ।  568  के  औसत  उपभोक्ता  मूल्य
 काँक  पर  जीवन  निर्वाह  को  लागत  में  वृद्धि  क ेनिराकरण  का  प्रतिक्षत  तथा  चुने  हुए  वेतन  बिन्दु  पर

 100  प्रतिषत  निराकरण  के  लिए  अपेक्षित  महंगाई  भमत्त  की  राश्षि  निम्न  प्रकार

 वेतन  बिन्दु  महंगाई  भत्ता/अतिरिक्त  निराकरण  का  100  प्रतिशत  निराकरण

 )  महंगाई  भत्ता  प्रतिशत  के  लिए  अपेक्षित

 महंगाई  भत्ता  वालध््तविक  राध्षि

 196  357  98.99  उठा

 200  363  98.64  368

 400  666  90.40  736
 600  813  73.64  1104

 1000  1300  10.65  1840

 1200  1270  57.51  2208
 1500  270  46,01  2760

 1800  १476  44.56  3312
 2000  1640  44.56  3680

 2500  2050  44.56  4600

 3000  2250  40.76  5520

 3500  2250  34.93  6440
 तथा  चूंकि  चोथा  बेतन  आयोग  केन्द्रीय  सरकारी  करमंचारियों  के  वेतन

 तथा  भक्तों ओर  अन्य  सेवा  हार्तों  सम्पूर्ण  मामले  की  पहले  ही  जांच  कर  रहा  इसलिए  ऐसे
 मामलों की  जांच  आयोग  द्वारा  की  जाएगी  ।

 il
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 श्री  के०  मोहन  दास  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  विवरण  में  बताया  है  कि  1000  रुपये

 से  अधिक  वेतन  पाने  वाले  कमंच।रियों  के  सम्बन्ध  में  मूल्यों  में  हुई  ब॒द्धि  के  प्रभावों  के  विराकरण  का

 प्रतिक्षत  कम  है  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  श्रेणी  के  कमंचारियों  के  मामले  में  वास्तव  में

 विराक रण  का  प्रतिशत  कया  है  ।

 इस  समय  जब  महंगाई  भत्त  को  दो  किएतों  की  घोषणा  को  गई  1000  रुपये  से  पध्िक

 बेतन  पाने  वाले  कर्ंचारियों  को  केवल  एक  किह्त  मिलती  है  ।  मूल्य  वृद्धि  का  बुरा  प्रमाव  सब  पर

 पड़ता  यह  मान  लेना  गलत  भौर  अनुचित  होगा  कि  इस  श्रंणी  के  कंचारी  इतने  अमीर

 हैं  कि  वे  मूल्य  वद्धि  से  प्रभावित  नहीं  होते  ।  अतः  मैं  मन्‍त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या

 सरकार  इस  प्रतिबन्ध  को  हटा  देगी  और  जब  भी  मंहगाई  भत्ते  की  किएतों  की  धोषणा  की  जायेगी

 सभी  श्रेणियों  के  कर्ं  चारियों  को  सभी  किश्तों  का  भुगतान  किया

 भरी  लनादन  पुजारो  :  मतनानीय  सदस्य  ने  प्रतिपूर्ति  बिंदु  के  बारे  में  कहा  मूल्य

 सूचकांक  568  पर  मंहगाई  मस्ते  की  अंतिम  किश्त  को  घोषणा  की  गई  माननीय  सदस्य  की  सूचनार्थ

 मुझे  यह  कहने  की  अनुमति  दी  जाए  कि  जहां  तक  400  रुपये  तक  वेतन  का  सम्बन्ध  100  प्रतिक्षत

 तक  प्रतिपूर्ति  दी  जाती  है  ।  जहां  तक  400  रुपये  से  अधिक  तथा  1000  र०  से  कम  वेतन  का  सम्बन्ध

 है  प्रतिपृति  75  प्रतिशत  तक  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  कतिपय  कठिनाईयां  हमारे  सामने  रखी  हैं  ।  इसी  लिये  तो  चौथे  वेतन

 क्रायोग  को  स्थापना  को  गई  है  ।  चौथा  वेतन  आयोग  निश्चय  ही  वेतन  तथा  मंहगाई  दोनों  के

 बारे  में  अध्ययन  करेगा  ।  जब  चौथे  वेतन  आयोग  का  प्रतिवेदन  हमारे  समक्ष  आयेगा  तो  हम  निदचय

 ही  इन  सब  बातों  पर  विचार  करेंगे  ।

 क्री  के०  मोहन  दास  :  मुल्य  वद्धि
 के  प्रभाव  को  कम  करने  के  लिये  मंहगाई  भत्ता  दिया

 जाता  है  |  इसे  आय  के  रूप  में  नहीं  माना  जा  सकता  ।  इस  समय  इस  पर  आय  कर  लिया  जाता
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  सरकार  मंहगाई  भत्ते  को  राशि  को  कर  से  छूट  देगी  ओर

 यदि  नहीं  तो  ऐसा  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ।

 भरी  लनावन  पुजारी  :  जब  तक  चोथे  वेतन  आयोग  का  प्रतिवेदन  हमारे  सामने  नहीं  आ
 सरकार  इस  समय  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहना  चाहती  ।  माननीय  सदस्य  अपने  सुझाव

 लिख  कर  हमें  दे  सकते  हैं  भोर  हम  उन  सुझावों  को  वेतन  क्रायोग  के  पास  भेज  यह  वेतन

 भ्रायोग  से  सीधे  सम्पक  कर  उसके  समक्ष  अपने  सुझाव  रख  सकते  हैं  .  वेतन  आयोग  का  प्रतिवेदन

 हमारे  सामने  आ  जाने  के  बाद  हम  सब  पर  विचार  करेगे  ।  सामान्यतया  सरकार  वेतन  आयोग  की

 सिफा  रिश्षों  में  ओर  सुधार  करेगी  ।

 भी  के०  एन०  प्रधान  :  वंसे  तो  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकारी  कर्ंचारियों  के  वेतन  तथा
 भत्तों  आदि  की  जांच  के  लिए  वेतन  आयोग  बनाया  हुआ  है  परन्तु  उसको  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने

 के  लिए  कोई  समयावधि  नहीं  दी  गई  है  ।  उसके  बाद  जब  वह  अपनी  सिफारिशें  सरकार  को  कर

 देगा  तो  सरकार  उन  पर  विचार  करेगी  ओर  कोई  निर्णय  लेगी  ।  दूसरी  ओर  जंसा  हम  जानते  हैं  कि
 जीवन  निर्वाह  व्यय  में  बराबर  बृद्धि  हाती  जा  रही  है  भोर  हम  अपने  प्रधानमंत्री  के  नेतृत्व  में  जब

 सारे  अच्छे  काम  तत्काल  करते  जा  रहे  हैं  तो  क्‍या  मंत्री  जी  ऐसा  अनुमव  करते  कि  के+द्रीय

 कारी  कर्मचारियों  की  इन्टरिम  रिलीफ  देने  का  नेक  कार्य  भी  लगे  हाथ  निपटा  दें  ।
 |
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 [  अनुवाद  ]
 क्री  जनादन  जेसाकि  मैं  पहले  ही  बता  चुका  चोथा  वेतन  आयोग  मूल्य

 मुद्रास्फोति  आदि  के  प्रत्येक  पहुलू  पर  विचार  कर  रहा  जब  उसका  प्रतिवेदन  हमारे  सामने

 तब  निदनजय  हो  हम  इन  सब  पर  विचार  करेंगे  और  अपना  निर्णय  देने  से  पहले  कर्मचारियों

 की  राय  भी  जानेंगे  ।

 थ्रो  सत्यगोपाल  मिश्र  :  महंगाई  भत्ता  मूल्य  वृद्धि  के  साथ  जुड़ा  मैं  यह  बात  नहीं  जाग

 सका  कि  सरकार  वेतन  आयोग  बिठा  कर  महंगाई  भत्ते  में  वृद्धि  को  क्‍यों  रोक  रही  मृल्य  बद्धि
 के  लिये  कमंचारी  जिम्मेदार  नहीं  बजट  पेश  होने  के  बाद  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  तथा  थोक

 मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि  हो  गई  क्या  मैं  मन्त्री  महोदय  से  इस  संदर्भ  में  यह  बात  पूछ  सकता

 हूं  कि  क्या  वे  जे०  सी०  एम०  की  बेठक  आयोजित  करेंगे  शोर  उसमें  महंगाई  भत्ते  में  वद्धि  के  प्रश्न

 को  घुलमार्येगे  ?
 हु

 थी  जनाद न  पुजारी  :  माननीय  सदस्य  की  सूचनाथ  मैं  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि सरकार

 ने  महंगाई  भत्ते  की  किश्त  के  भुगतान  को  रोका  नहीं  इसके  माननीय  सदस्य  इस  तथ्य

 से  अवगत  होंगे  कि  पिछले  वर्ष  महंगाई  भत्ते  की  9  किदतों  का  भुगतान  किया  गया  था  और  अब

 केबल  एक  किद्त  देय  कमंचारियों  के  अनुसार  यह  किए्त  1-1-85  से  देय  वास्तव  में  सरकार

 इस  किद्त  के  भुगतान  पर  भी  विचार  कर  रही  है  ओर  सरकार  इस  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर

 रही  है  ।

 श्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  केंद्र  सरकार  के  चतुथ्थ  श्रेणी  के  कमंचारी  क्रथवा  जो
 राण्यों  में  तैनात  राज्य  सरकार  के  अनुभाग  अधिकारियों  से  अधिक  वेतन  से  रहे  क्या  सरकार

 एक  ही  स्थात  पर  काय  रत  राज्य  सरकार  के  कर्म  चारियों  के  तथा  उतसे  अधिक  वेतव  लेने  वाले

 कम  चारियों  के  वेतन  में  विषमता  दुर  करना  बाहती  है  ?

 श्री  जनाद  न  पुजारी  :  जहां  तक  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  जा  रही  परिलब्धियों  का

 सम्बन्ध  हमारा  इसमें  कोई  हाथ  नहीं  हमारा  क्षेत्राषिकार  तो  केंद्रीय  कर्मचारियों  तक  ही
 सीमित  यदि  राज्य  सरकार  के  कमंचारो  भरसन्तुष्ट  वे  अपने  कष्टों  के निवारण  के  लिए  राज्य

 सरकार  से  कह  सकते  हैं  ।

 कमा  नक्‍नजनिम-म-फ्न  ना  _्तप्नूऊानिथि:ि:पपपतत+++_+  गा  ्ााराााणणछणणारण

 सत  का  तिर्यात

 616.  श्री  सुभाष  यादव  :  कया  पूति  ओर  वस्त्र  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  ध्यान  10  फरवरी  1985  के  में  प्रकाक्षित  उस  समाचार
 की  शोर  आकृष्ट  किया  गया  है  जिसमें  इस  बात  का  उल्लेख  है  कि  भारतीय  बुनकर  एसोसिएश्व
 के  भ्रष्यक्ष  ने  केंद्र  सरकार  से  रुई  के  स्थान  पर  सुत  का  विर्यात  करने  का  अनुरोध  किया

 ऐसा  करने  से  प्रति  वर्ष  90  करोड़  रुपयों  की  बचत  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धों  ब्योरा  कया  है  ?

 पू्ि  झोर  वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चण्र  झेलर  :  (१)  जी  हां  ।
 तथा  लम्बे  तथा  अतिरिक्त  लम्बे  स्टेपल  छझई  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिये

 40  एस  से  ऊपर  के  यान॑  के  सीमित  निर्यात  तथा  60  एस  छाउटों  छ  ऊपर  के  यान  के  अप्रतिबं धित
 निर्यात  की  अनुमति  ऊचे  काउन्टों  के  यान  का  निर्यात  केवल  सोमित  है  भोर  इसलिये

 ऐसी  किस्मों  की  रई  की  वेशी  मात्रा  का  तिर्यात  किया  जाता
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 गो

 —  ee

 क्रो  सुभाष  यादव  :  मेरा  मन्त्रो  जी  से  यह  निवेदन  था  कि  लास्ट  ईयर  लगभग  16  लाख

 गठान  काटन  का  करी-ओवर  टृूआ  है  ओर  इस  साल  लगभग  ]06  लाख  गठान  काटत  के  उत्पादन

 की  संभावना  है  ओर  हमारी  आवश्यकता  लगमग  84  लाख  गठान  को  द्वे  इसलिये  22  लाख  गठान

 के  के  री-ओव र  होने  को  संभावना  यदि  ऐसा  होता  है  तो  नेचुरली  हमारे  काटन  के  प्रोडबशन

 करने  वालों  को  कम  दाम  काटन  के  दाम  कम  होगे  ओर  उससे  हम  सफर  करेंगे  ।  क्या  हमारे
 मंत्री  जी  लांग  स्टेपल  काटन  यान॑  को  एक्सपोर्ट  करके  हमारे  किध्षानों  को  उसका  उचित  दाम

 दिलायेंगे  ?

 को  चर  शोखर  सिह  :  माननीय  सदस्य  ने  लांग  सटे  पल  काटन  याने  के  सम्बन्ध  में  अपनी

 जिज्ञासा  प्रकट  की  जहां  तक  याने  के  एक्सपोर्ट  करने  का  सवाल  इसके  लिये  कोई  पालिसी

 कांस्ट्र न्‍ट  नहों  सरकार  की  नीति  के  मुताबिक  इसमें  कोई  रुकावट  नहीं  है  ।

 वस्तुस्थिति  यह  है  कि  हमारे  यहां  जो  सरप्लस  वेराइटी  का  काटन  वह  लांग  भोर

 एक्सट्रा-लांग  वेराइटो  का  विदेद्य  में  जो  मांग  यान  की  वह  इस  प्रकार  की  है  कि  मध्यम

 ओर  क्षार्ट  स्टंपल  काटन  के  जरिये  माल  तंयार  किया  जा  सकता  इसलिये  इन  दोनों  के

 मंधचिंग  की  वजह  से  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  2  लाख  बेल  काटन  का  इस  साल  जो  निर्यात  करने  का

 निर्णय  किया  गया  उसको  याने  में  बदलकर  निर्यात  किया  जा  सके  |

 जो  लांग  स्टंपल  और  एक्सट्रा  लांग  स्टंपल  काटन  का  नियति  किया  जा  रहा  उस  प्रकार

 के  यान  की  मांग  नहीं  जैसा  मैंने  स्पष्ट  किया  कि  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  तरफ  से  कोई
 अवरोध  नहीं  मात्र  इतना  ही  अवरोध  है  कि  हेंडलूम  संक्टर  #  लिये  जो  जरूरत  उसकी  पूर्ति
 को  प्राथमिकता  दी  गई  है  ओर  इस  वजह  से  जो  40  काउन्टसस  तक  यान  उसे  निर्यात  करने  में

 कठिनाई  क्‍योंकि  उससे  बड़  पंमाने  पर  बीवस  को  दिक्कत  हो  सकती  यही  कारण  है  कि

 जो  प्रइन  पूछा  गया  है  कि  2  लाख  बेल  को  याने  में  बदलकर  क्‍यों  नहीं  भेजा  गया  वह  सम्भव

 नहीं  है  ।

 यह  भी  स्पष्ट  करना  आवद्यक  है  कि  मात्रनीय  सदस्य  ने  प्रदन  में  जिसका  संकेत  किया

 2  लाख  बेल  काटन  को  याने  में  बदलने  से  28.16  मिलियन  के  जो  यान॑  होता  है  शोर  उससे  फारेन

 एक्सचेंज  अनिग  का  रिएलाइजेशन  90  करोड़  का  होता  है  भौर  सोधे  तरीके  से  2  लाख  बेल  काटन

 निर्यात  करने  से  फारेन  एक्सचेंज  रिएलाइजेशन  60  करोड़  का  होता  इसलिये  90  करोड़  का
 उसमें  अन्तर  नहीं  पड़ता  मात्र  30  करोड़  का  ही  अन्तर  उसमें  पड़ता  है  ।

 ]

 श्री  उत्तम  राठोड़  :  यह  देखा  गया  है  कि  गांठों  के  निर्यात  में  भी  सरकार  हमेक्षा.पक्षपात
 करती  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  आपने  गांठों  के  निर्यात  के  बारे  में  क्या  मानक  निर्धारण  किये

 हुए  हैं  ?

 क्रो  चन्द्र  शाखर  सिह  :  देश  में  कपास  की  जो  माँग  है  उससे  अधिशेष  कपास  का  ही  निर्यात
 किया  जाता  हम  कुल  उत्पादन  का  अनुमान  लगाते  हैं  तथा  यह  देखते  हैं  कि  मिलों  की  तथा

 गैर-मिल  क्षेत्र  की  कितनी  मांग  जो  शेष  बचता  है  उसका  निर्यात  किया  जाता  हम  मूल्यों
 का  अध्ययन  करने  के  बाद  हद्वी  निर्यात  करने  का  फंसला  लेते  हैं  ।
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 नी  ंन-ः अअमममम>म>म>म++  मनन  नमन  का

 श्री  उत्तम  राठोड़  :  कया  यह  सच  है  कि  मिल  मालिक  संघ  लक्षय  निर्धारण  करने  में

 ग्रापका  मार्गदशंन  करता  है  ?  हमें  मुल्य  रूप  से  चिन्ता  यह  है  कि
 आप  उनके  कह्दे  अनुसार

 बलते  हैं  ।

 क्री  चन्द्र  शोंखर  सिह  :  बात  बिल्कुल  ऐसी  नहीं  मिल  मालिकों  को  भी  अपना  पक्ष

 प्रस्तुत  करने  का  अधिकार  कपास  उत्पादकों  के  भी  समान  अधिकार  हैं  ओर  उनके  हित  पूरी
 तरह  से  सुरक्षित  हैं  ।

 छठो  पंथवर्षोय  योजना  के  दौरान  इ  जीनियरी  सामान  के

 निर्यात  में  कमी  आना

 *617.  श्री  बजमोहन
 |

 ,  |  है  की
 छुपा  ेल्‍

 क्री  मोहन  लाल  पटेल  $
 क्या  वाणिज्य  सन्‍्त्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  छठ  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दोरान  इन्जीनियरी  सामान  के  निर्यात  में  कमी

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्‍या  भारतीय  इन्जीनियरी  वस्तुएਂ  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  नहीं  कर  पा

 रही  हैं;ओर
 किन-किन  क्षेत्रों  में  इन्जीनियरो  सामान  के  निर्यात  में  गिरावट  अधिक  दिखाई

 गई  है  ?  ॒
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  पो०  ए०  :  से  (8)  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 जी  नहीं  ।  +
 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 अन्तनिव्िष्ट  साधनों  की
 ऊची  लागत  तथा  ऊचे  मोवहन  भाड़े  के  श्रमुल  कारणों

 से  भन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  अनेक  भारतीय  इजीनियरिग  वस्तुए  अप्रतियोगी  बनती  जा  रही  है  ।

 छठी  पचवर्षीय  योजना  के  दोरान  इजीनिय  2  माल  के  क्कुल  निर्यातों  में  पांचवीं
 वर्षीय  योजना  की  तुलना  में  कोई  गिरावट  नहीं  भाई  वदि  हम  व्यापक  समूहों  अर्थात्‌  पूंजीगत

 प्राइमरी  स्टील  ओर  कच्चे  लोहे  पर  आध।रित  अलोह  धातुओं  पर  आधारित
 उपभोक्ता  वस्तुओं  ओर  प्रबन्ध  तथा  तकनीकी  परामर्शी  सेवाओं  को  भी  ले  तो  भी  छठीःथोजना  के
 दोरान  इनके  किन्हों  क्षेत्रों  में  निर्यातों  में  कोई  कमी  नहीं  आई  ।

 थ्रो  बुजमोहन  महन्ती  :  योजना-वार  आंकड़े  कम  नहीं  हैं  ।  वास्तव  में  वाणिज्य  मन्त्रालय
 के  इस  वर्ष  के  वाधिक  प्रतिवेदन  में  यह  बात  स्पष्ट  रूप  से  कही  गई  है  कि  मशीनरी  तथा  परिवहन

 घातु  निर्माण  जंती  इन्जीनियरी  वस्तुओं  के  निर्यात  की  स्थिति  पिछले  वर्ष  अच्छी  नहीं
 थी  किन्तु  वर्ष  1984-85  के  पूर्वाष  में  कुछ  प्रगति  दिखाई  दी  वाधिक  प्रतिवेदन  के  पष्ठ  ४2
 परा  5  में  यह  संकेत  है  कि  पिछले  वर्ष

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वार्षिक  प्रतिवेदन  से  उद्ध  रण  देने  की  आवश्यकता  नहीं  आप  अपना
 परएन
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 थो  बृजमोहन  महस्तो  :  वे  बात  को  सममते  द्वी  नहीं  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  प्रइन  पूछिए  ।

 थी  बुजमोहन  महन्ती  :  मैं  यह  प्रधन  पूछना  चाहता  हूं  कि  वाणिज्य  मन्त्रालय  के  पिछले  वर्ष

 के  वाषिक  प्रतिवेदन  में  कठिनाइयों  का  उल्लेख  किया  गया  है  और  इस  वर्ष  के  वाधिक  प्रतिवेदन  में

 भी  कठिनाइयों  का  उल्लेख  किया  गया  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जिन  कठिनाइयों  का

 उल्लेख  पिछले  वर्ष  के  प्रतिवेदन  मे  किया  गया  क्‍या  उनका  समाधान  कर  लिया  गया  है  अथवा

 क्या  उन्हें  दुर  कर  दिया  गया  मैं  दो  अथवा  तीन  बातों  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  करना

 चाहूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोंदय  :  वे  इसका  उत्तर

 शो  व,जमोहन  महन्ती  :  अन्यथा  टालमटोल  बाला  उत्तर  होगा  मेरा  निवेदन  यह  है  कि

 पिछले  वर्ष  चीन  ने  प्रतिस्पर्दा  की  मैं  जानना  चाहता  हु  कि  क्‍या  हमने  उसका  सामया  करने

 के  उपाय  किये  हम  उस  प्रकार  के  उत्पादों  का  निर्माण  कर  सकते  में  सक्षम  नहीं  हैं  जिसकी

 जरूरत  आयात  करने  वाले  देक्षों  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक

 उपाय  किये  गये  पिछले  वर्ष  के  वाथिक  प्रतिवेदन  में  नाईजीरिया  तथा  अन्य  अफ्रीकी  देक्षों  में

 भूगतान  सम्बन्धी  कठिनाइयों  का  उल्लेख  किया  गया  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इन

 नाइयों  का  समाधान  कर  लिया  गया  दूसरी  बात  यह  है  कि  नया  सोवियत  रूस  को  पिछले

 की  तुलना  में  अधिक  माल  खरीदने  के  लिये  सहमत  किया  जा  सका  मेरा  एक  ही  प्रदन  है  अर्थात
 क्या  पिछले  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  जिनका  इस  वर्ष  के  प्रतिवेदन  में  उल्लेख  नहीं  है
 का  समाधन  कर  लिया  गया  है  अथवा  उन्हें  दुर  कर  दिया  गया  है  ?

 शो  पो०  ए०  संगमा  :  माननीय  सदस्य  ने  प्रदन  पूछा  है  कि  क्‍या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के

 दोराब  इस  सम्बन्ध  में  गिरावट  आई  है  ।  पाँचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इंजीनियरी  उत्पादकों
 का  निर्यात  3037.47  करोड़  रुपए  छठी  योजना  के  दोरान  जिसमें  पिछले  तीन  महीने  निकाल
 कर  5246.16  करोड़  संपए  का  निर्यात  किया  गया  था  जो  72.71%,  की

 वद्धि
 यदि  हम

 पांचवीं  और  छठी  योजना  को  लेते  हैं  तो  कोई  गिरावट  नहीं  लेकिन  यह  सच  है  कि  यदि  हम

 कुछ  अलग-अलग  मदों  को  लें  तो  कुछ  मदों  में  गिरावट  आई  लेकिन  इस  इजोनियरिंग  ग्रुप  में

 हजारों  मद  हैं  और  हमने  उसे  5  श्रेणियों  में  विभाजित  किया  है  और  यदि  हम  इन  पांचों

 श्रेणियों  को  भी  लें  जितका  मैंने  अपने  मुख्य  उत्तर  में  उल्लेख  किया  है  तो  भी  कोई  गिराबट  नहीं

 आई  लेकिन  कुछ  उत्पादन  वस्तुएਂ  हैं  जिनको  में  बता  सकता  हूं  लेकिन  मैं  नहीं  समझता  कि

 मुझे  इन  सबके  नामों  को  लेकर  सदन  का  समय  लेना  चाहिए  जिसमें  गिरावट  आई

 जहाँ  तक  विवद्यताओं  का  संबंध  है  जिनका  उल्लेख  किया  गया  है  हम  इस  पर  काबू  पाने

 का  निरन्तर  प्रयास  करते  आ  रहे  हैं  ।  दो  प्रकार  की  कठिनाइयां  होती  हमारे  अपने  देश

 से  सम्बन्धित  कठिनाई  जिसको  हम  दूर  करने  की  तथा  सुधारने  की  कोशिश  करते  हमारी  क्षमता

 से  बाहर  की  कठिनाई  ज॑से  संरक्षक  प्रवत्ति  जो  विद्व  में  विद्यमान  यदि  आप  इंजीनियरिंग  निर्यात

 में  विद्वभ्यापी  व्यापार  के  आंकड़े  देखें  हो  हम  देखते  हैं  कि  विश्वव्यापी  स्थिति  में  भी  यह  पिछले

 3  से  4  वर्षों  में  नोचे  था  रहा  द्विपक्षीय  बातचीत  के  दौरान  जब  हम  अपने  भागीदार  से  बात
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 करते  हैं  तो  हम  उन  पर  प्रमाव  डालने  की  कोशिश  करते  हैं  भोर  हम  हमेशा  उन  सभी  परेक्षानियों
 को  दूर  करने  की  कोशिद्ट  करते  हैं  ।

 भी  ब जमोहन  महन्ती  :  मेरा  प्रदन  कि  कया  सोवियत  रूस  पर  दबाव  डाला  कया  था

 कि  वह  थोर  अधिक  खरीददारी  क्या  अफरीकन  देक्षों  के  साथ  हमारे  भुगतान  की  कठिन्मइयों
 का  समाधान  किया  गया  है  भोर  क्‍या  चीन  प्रतियोगिता  में  आगे  आाया  मैंने  ये  विक्षेष  प्रश्न  धुछे

 लेकिन  उत्तर  नहीं  दिए  गए

 मेरा  अगला  प्रइन  यह  है  कि  इंजीनियरिंग  सामान  के  निर्यात  के  लिए  कार्यवाही  में  उन्होंने
 दो  मुख्य  कदम  उठाए  गए  पहला  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओों  में  अच्छी  तरह  से  भारतीय
 फर्मों  के  भाग  लेने  को  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  बारे  शोर  (2)  पदिच्रम  जापान

 भोर  प्रमरीका  में  प्रसिद्ध  मुख्य  ठेकेदार  क ेसाथ  उप  ठेकेदारी  तथा  सम्मिलित  ठेकेदारी  के  द्वारा
 उत्पादन  निर्यात  के  लिए  अच्छे  स्रोतों  का  पता  मेरा  यह  प्रतन  है  कि  इस  बारे  में  क्या
 प्रगति  हुई  है  ?

 थी  पी०  ए०  संगमा  :  यह  बहुत  बड़ा  प्रशन  जब  तक  माननीय  सदस्य  किसी  विशेष के
 बारे  में  विशेष  प्रएन  नहीं  पूछेंगे  और  मुझे  नोटिस  नहीं  देंगे  तब  तक  मैं  नहीं  समझता  कि  मैं  उत्तर

 देने  के  लिए  समर्थ  हूं  ।

 भी  बुअमोहत  महस्ती  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ?  यदि  सूचना  उपलब्ध

 है  तो  ठोक  अग्यथा  वह  इसे  एकत्र  कर  सकते  हैं  भोर  समा  पटल  पर  रख  सकते  हैं  ।

 झी  पी०  ए०  संगमा  :  यह  बहुत  बड़ा  प्रदम  उदाहरण  के  सिये  सम्मिलित  ठेकेदारी  लें  ।

 जब  कभी  द्विपक्षीय  बात  होती  है  तो  हम  इस  विषय  पर  भर्चा  करते  हम  इस  थाशय  का

 मोता  करते  हैं  कि  हमें  यह  करना  चाहिए  ।  हम  पार्टियों  से  इसका  पता  लगाने  के  लिए  कहते  हैं  ।  मैं

 पूरे  विश्व  के  बारे  में  सूचना  नहीं  दे सकता  ।  यह  सम्भव  नहीं  है  ।

 झी  सी०  पी०  ठाकुर  :  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हु  कि  क्‍या  हम  लागत  था

 भरुणवत्ता  के  आधार  पर  धम्य  देशों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  नहीं  कर  सकते  ।  यदि  बह  लागत  के  आधार

 पर  है  तो  भारत  में  मजदूरी  सस्ती  है  इसलिये  लागत  अधिक  महीं  होनी  धतः  कौन  से

 वास्तविक  आधार  हैं  जिनके  कारण  हम  विदेशों  के  साथ  प्रतियोगिता  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ?

 श्रो  पी०  ए०  संगमा  :  हमें  लागत  ओर  गुणवत्ता  दोनों  पहलुथों  पर  प्रतियोगिता  करनी

 होती  हालांकि  भारतीय  श्रम  सस्ता  है  जेसा  कि  भानतीय  सदस्य  मे  कहा  उत्पादन  की  लामत

 का  निर्धारण  करने  के  लिये  केवल  श्रम  को  लागत  ही  नहीं  श्री  जाती  इसमें  कर्चा  माल  शौर

 विश्वत  आदि  जेसे  कई  अन्य  उपादान  भी  होते  हैं  जिनसे  लागत  निकलती  यदि  हम  तुलनात्मक
 अध्ययन  करें  तो  अन्य  देशों  से  हमारी  उत्पादन  लागत  बहुत  अधिक  इसलिये  हम  प्रतियोगिता

 नहीं  कर  सकते  ।  हमारा  माल  प्रतिस्पर्धा  में  इसलिए  वहीं  था  पाता  है  क्योंकि  उपादाधी  के  कारण

 हमारी  उत्पादन  को  लाबत  अधिक  हो  जाती  है  ।

 झी  प्रिय  रंजन  दास  मुझ्ी  :  मन्‍्त्री  महोदय  ने  कहा  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  हमारी
 कीमतें  प्रतिस्पर्धा  भी  नहीं  आती  हैं  क्योंकि  उत्पादद  लागत  अधिक  क्या  मन्त्री  महोदय  यह
 जानते  हैं  कि  इंजीनियरिंग  की  निर्यात  मदों  की  अधिक  संख्या  एल०  सी०  खोलने  के  बावधूद  आाडंरों
 को  रह  कर  दिया  गया  घटिया  माल  होने  के  कारण  उन्हें  अस्वीफार  कर  दिया  गया  था  ओर
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 अंजणिमाफा:+

 वापिस  भारत  भेज  गया  यदि  तो  इस  बारे  में  मन्‍्त्री  महोदय  क्या  कदम  उठाने  जा

 रहे  हैं  क्योंकि  विदेश  में  यह  हमारी  प्रतिष्ठा  को  ऊपर  नहीं  उठा  रहा  बहुत  समय  पहले  भारत

 देशों  को  बहुत  संश्या  में  साइकिलों  का  निर्यात  करता  पिछले  कुछ  बर्षों  से  यह  क्यद्

 कि  साइकिलों  की  क्वालिटी  इतनी  घट  गई  है  कि  जिन्होंने  जो  आर्डर  दिए  थे  एल०  सी०  को

 खोलने  के  बावजूद  रह  करना  शुरू  कर  दिया  हालांकि  उत्तर  ओर  दक्षिण  कोरिया  में
 '  ह

 उत्पादन  की  लागत  भारत  से  अधिक  है  फिर  भी  वे  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  कर

 हे

 झभो  पो०  ए०  संगमा  :  जहाँ  तक  माल  की  गुणवत्ता  का  सम्बन्ध  है  मैं  माननीय  सदस्यों  के

 साथ  सहमत  हूं  कि  हमें  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  को  आवद्यकता  है  ओर  हमें  अपनी  प्रौद्योगिकी  को

 ऊपर  उठाना  है  ।  इस  विचार  से  कि  इस  वंषं  की  नीति  में  जिसकी  हमने  अमी  घोषणा  को  है  उससे

 जहाँ  तक  प्रोद्योगिकी  का  सम्बम्ध  है  हमने  सामान  की  सुलभता  को  ओर  उदार  बना  दिया  है  ।  यह
 सिर्फ  इसलिए  किया  गया  है  क्योंकि  प्रोद्योगिको  को  ऊपर  उठाने  भ्योर  उसे  ओर  अधिक  आधुमिक
 बनाने  के  लिये  हम  अपने  उद्योग  को  एकत्र  करना  चाहते  हमारे  उद्योग  आधुनिक  क्यों  नहीं
 किए  भए  हैं  क्‍योंकि  हमारे  ग्स  ऐसे  बड़  देशी  बाजार  है  कि  वे  इसको  आधुनिक  बनाने  की
 इहयकता  ही  नहीं  समझते  हैं  ।  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  नहीं  कर  सके  हैं  ।  आप

 .  हम  इसमें  सुधार  करने  रहे  हैं  ओर  इसलिये  उस  तरीके  में  नोतियां  बचाई  गई  हैं  ।

 ]
 की  गिरघारों  लाल  व्यास  :  ज॑सा  कि  क्रमी  मन्‍्त्री  महोदय  ने  बताया  कि  इन्जीनियरिंग

 शुड्स  को  क्वालिटो  डंटरियोरेट  हो  रही  है  जिसके  कारण  एक्सपोर्ट  कम  हो  रहा  मैं  मन्त्री
 दय  से  जानना  चांहूंगा  कि  एक्सपोर्ट  को  बढ़ाने  के  लिये  ओर  क्वालिटी  की  इम्प्रूव  करने  के  लिये  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  जिससे  कि  एक्सपोट्ट  ज्यादा  बढ़े  ओर  ब्वालिटी  इम्प्रव  हो  ?

 [  अनुवाद  ]
 झरी.पो०  ए०  संगमा  :  हमने  कई  कदम  उठाए  शुरू  में  मैंने  उल्लेख  किया  कि  कच्चा

 माख  बहुत  महंगा  हमने  एक  योजना  निकाली  है  जिसमें  हमने  उद्योग  को  कच्चा  माल  देने  की
 कोदिए  की

 मिरधारी  लाल  व्यास  :  क्वालिटी  इम्प्रव  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 [  भनुवाव  ]
 भो  पो०  ए०  संगमा  :.  मैंने  इस  प्रश्न  का  जवाब  पहले  ही  दे  दिया  हमें  गुणवत्ता  में

 झुकझ्यर  करना  है  ओर  इसलिए  हम  उन्हें  प्रोद्योगिकी  का  दर्जा  ऊपर  उठाने  के  लिए  कह  रहे  जब
 व  म्यूत़  प्रोद्योगिकी  का  दर्जा  नहीं  बढ़ाया  जाएगा  भोौर  जब  तक  उद्योग  बाधुविकीक  रण  के

 लिये  तैयार  नहीं  किय्ने  जायेंगे  तब  तक  गुणवत्ता  में  सुधार  नहीं  हो  सकता  उद्योग  को  भआाषतिक
 बनाने  के

 लिये  हमें  उनको  प्रोद्योगिकी  उपलब्ध  करानी  होगी  ।  इसलिये  हमने  एक  नीति  बनाई  है
 जहां  प्रौद्योगिकी  के  आयांत  को  उदार  बनाया  गया  है  ।

 इस्पात  के  पर  होने  बाला  भ्यय

 ey,  #  ,  .*618.  शी  मुकुल  वासनिक  :  क्‍या  छ्लान  ओर  कोयला  भन्‍त्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  ;
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 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  1981-82  से  198

 बाषिक  औसत  व्यय  1100  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  गया
 84  तक  इस्पात  के  आयात  पर  होने  वाला

 यदि  तो  प्रत्येक  वर्ष  कौम-कौन  सी  वस्तुएਂ  आयात  को  वे  किन-किन  देक्षों
 से  आयात  की  गई  तथा  1984-85  के  दोरान  इस्पात  के  आप्रात  पर  कुल  कितना  व्यय

 कया  उक्त  आयात  से  बचने  के  लिये  पांच  समेंकित  इस्पात  संयंत्रों  के लिये  उत्पादन
 >  कार्यक्रम  तैयार  किये  गये  ओर

 यदि  तो  भायात  पर  हतनी  अधिक  धनराष्ि  खर्च  होसे  के  क्या  कारण

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मत्री  नटवर  विह):(क)  से  एक  विवरण  सभा-पटल
 पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण
 ँ

 वर्ष  1981-82  से  1983-84  तक  की  अवधि  के  दौरान  घोहे  और  इस्पात  की  मर्दोँ
 जिनमें  ट्यूबें  ओर  ढलवीं  वस्तुएं  ओर  लौह-मिश्र  घातुएਂ  शामिल  मु
 का  वाधिक  आयात  ओसतन  लगभग  1100  करोड़  रुपये  तक  का  रहा  लेकिन  इन  ध्रायातों  में
 गिरावट  का  रुख  जेसाकि  नीचे  दिये  गये  आंकड़ों  से  स्पष्ट  है  :-

 रे  विश
 +  बर्ष  लोहे  ओर  इस्पात  का  कुल  थायाक्ष

 n  रुपयों
 ,

 2  न

 4981-82
 ््रः

 1203.5  ॥

 1146.0  हु
 1983-84  अस्थायी  962.9

 351.9 अस्थायी

 से
 न  डा  व  आए  अत

 )  इस्पात  के  कुल  आयात  क  बारे  में  आकड़  व्ष  1981-83  तक  उपलब्ध  वर्ष

 1981-82  में  इस्पात  के  कुल  झायात  को  सदवार  जानकाही  तथा  वर्ष  1982-83  से  1984-85  के

 अवधि  के  दोरान  माध्यम  अभिकरण  की  माफंत  इस्पात  के  आयात  सम्बन्धीਂ  आकड़  अमुलश्नक
 मैं

 दिये  गये  जिन  देशों  से  इस्पात  का  भायात  किया  गया  आस्ट्रं
 इ्टले

 उत्तरी  दक्षिशी  स्विटजरलंर्थ्ड

 पर्चवमी  जमंनी  शामिल  हैं  ।

 सवंतोमुखी  इस्पात  कारखानों  के  उत्पादन  कार्यक्रम  वि

 नन

 मर्दों  की  मांग
 उनके  प्रॉडक्ट-मिक्‍्स  और  आयात  कम  से  कम  करने  की  आवद्यकता  को  ध्यान  रखते  हुए  तयार
 किये  जाते  इ'जी  निर्या रण  उद्योग  और  अन्य  उपयोकक्‍ताओं  की  आवद्यकताक्षों  को  पूर्ति  करने  के
 लिये  विभिन्‍न  मदों  का  पर्याप्त  मात्रा  में  आयात  करने  की  अनुमति  देने  को  सामान्य  प्रक्रिया

 |
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 श्री  मुकल  बासनिक  :  मैं  मंत्री  महोदय  का  घन्यवाद  करता  हूं  कि  वह  इस  बात  पर  सहमत

 हुए  कि  वर्ष  1981-82  से  1983-84  तक  की  अवधि  के  दोरान  इस्पात  के  आयात  में  होने  बाला  व्यय

 1100  करोड़  रुपए  प्रतिवर्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  हस्पात  के  आयात  पर

 इतनी  बड़ी  राशि  खर्च  करने  के  क्या  कारण  थे  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकारी  क्षेत्र  के

 इस्पात  संयंत्र  क्षमता  का  कम  उपयोग  करते  हैं  ओर  उत्पादन  के  प्रयोजन  के  लिए  अपनी  पूरी  क्षमता
 से  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  देश  में  मोजूदा  इस्पात  संयंत्रों  को आधुनिक
 बसाने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 श्री  नटवर  सिह  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  इस  विशेष  मुह  का  उठाने  के  लिए  धन्यक्ाद  करता

 हूं  । सरकार  को  इस  बात  को  बहुत  चिंता  है  कि  हमने  इस्पात  के  आयात  के  लिए  इतनी  अधिक  राशि
 का  भुगतान  करना  है  लेकिन  यदि  आप  विवरण  देखें  जिसे  हमने  परिचालित  किया  है  तो  आप  देखेंगे
 कि  भ्रायात  में  गिरावट  आई  है  ।  आप  देखेंगे  कि  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  1983-84  के  दौरान  16%
 की  गिरावट  आई  1981-82  की  अपेक्षा  यह  1982-83  में  आयात  फिर  एक  बार  5  ९  कम

 1984-85  के  पहले  6  महीनों  में  आयात  पिछले  वर्षों  को  तुलना  में  15.5%  कम  था  ।  मैं  यहां  यह
 भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हमने  संयुक्त  संयन्त्र  समिति  का  गठन  किया  है  जो  वास्तव  में  इसमें  पूरी
 सावधानी  बरतती  जबकि  इत्षमें  यह  गिरावट  आई  है  में  समझता  हूं  कि  यह  कुछ  समय  तक
 निरम्तर  बनी  रहेगी  ।  में  आपकी  आज्ञा  से  सदन  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  वर्ष  2000  ई०  के
 लिए  हमारी  प्रायोजना  यह  है  ओर  यदि  हमारे  सारे  संयन्त्र  अधिकतम  क्षमता  से  कार्य  करते  रहे  और
 विजयनगर  और  विद्याखापट्टनम  में  भी  पूरी  तरह  काम  होता  रहा  तो  वर्ष  2000  ई०  में  मांग
 224.7  लाख  होगी  तथा  हमारा  उत्पादन  172.7  लाख  होगा  ओर  50  लाख  की  कमी  तब  भी  बनी
 रहेगी  ।  मेंने  परसों  दो  दिन  पहले  संयन्त्रों  का  दोरा  किया  मुझे  आंकृड़ो  दिए  गए  थे  कि  संयन्ध
 ने  अपनी  क्षमता  का  85  या  82%  पूरा  किया  मेरा  प्रदन  यह  था  कि  हमारा  लक्ष्य  श्रधिक  से
 अधिक  उत्पादन  करना  है  न  कि  प्रबन्धक  द्वारा  बताई  गई  क्षमता  ।  यह  संयन्त्र  की  अधिकतम  क्षमता
 है  जिस  पर  हमें  पहुंचना  है  ।

 श्री  मुकल  बासनिक  :  में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  आज  हम  जो
 उत्पादन  कर  रहे  हैं  उससे  अधिक  मांग  होने  की  स्थिति  में  मांग  को  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के

 लिए  देह  में  नए  इस्पात  संयन्त्र  लगाने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ?.  यदि  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  है  तो  में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  विदर्भ  जो  महाराष्ट्र  में

 बहुत  पिछड़ा  क्षेत्र  सरकारी  क्षेत्र  का  कोई  नया  इस्पात  संयन्त्र  लगाया

 श्री  मटवर  सिह  :  यह  प्रइन  संख्या  68  से  संबंधित  नहीं  है  ।  आपने  मुझ  से  पूछा  है  कि  क्‍या
 आपके  पास  कोई  और  संयन्त्र  खोलने  की  योजना  यह  आपके  प्रश्न  में  नहीं  है  संयन्त्र

 पूरी  क्षमता  से  कार्य  नहीं  कर  रहे  हमें  यह  देखने  का  प्रयास  करना  है  कि  वे  पूरी  क्षमता  से  कार्य॑
 करें  ।

 श्री  मुकूल  वासनिक  :.  यदि वे  पूरी  क्षमता  से  भी  कार्य  करते  हैं  तो  क्या  इस्पात  सं  यत्त्र

 सम्पूर्ण  मांग  को  पूरा  कर  सकेंगे  ?  यह  प्रदन  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस्होंने  इस  प्रदन  का  जवाब  पहले  ही  वे  दिया  है  ।

 खान  और  कोयला  मन्त्री  बसल्त  साठ  )  :  म॑  सिर्फ  इस  प्रदम  का
 उत्तर  देता  हूं  ।  यदि  हम  पाते  हैं  कि

 इसकी  आवष्यकता  है  और  हमारे  पास  नए  इस्पात  संयन्‍्त्रों  को
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 खोलने  के  लिए  नई  प्रौद्योगिकी  है  तो  संयन्त्रों  के  लिए  संसाधन  जुटाने  के  पश्चात्‌
 *********

 विजयनगर  और  अन्य  ज॑से  पहले  से  ही  प्रगति  पर  इंसके  बाद  ही  एक  पुरी  तरह  से

 विधर्भ  में  एक  इस्पात  संयन्त्र  खोलने  का  विचार  निश्चित  रूप  से  करेंगे  ।

 एक  सानसीय  सदस्य  :  विधर्भ  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?

 शो  बसंत  साठ  :  वास्तविक  रूप  से  चन्द्रपुर  में  राज्य  द्वारा  एक  छोटा  इस्पात  संयन्त्र  लगाया

 गया  है  और  हम  इसके  लिए  कुछ  करने  के  लिए  गंभीरता  से  विचार  कर  रहे  हैं  विद्युत  की  कमी  के

 कारण  इसमें  कठिनाई  आ  रही  हे  |  जेसा  कि  मेंने  उस  दित  कहा  था  कि  हसे  महाराष्ट्र  भी  विद्युत

 नहीं  दे  रहा  में  केवल  कर्नाटक  का  पक्षपात  नहीं  करता  हूं  ।  महाराष्ट्र  भी  चन्द्रपुर  को  विद्यत
 नहीं  दे  रहा  है  ।  चन्द्रपुर  संयरत्र  की  स्थिति  डावांडोल  वे  हम  से  अनु  रोध  कर  रहे  हैं  कि  हम  इसे

 अपने  हाथों  में  ले  लें  । हम  इसको  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिए  गम्भी  रता  से  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 कोयला  क्षेत्र  में  निवेश

 ]
 +610  कुमारो  पुष्पा  देवी  :  क्या  खान  झोर  कोयला  भम्त्रो  यहे  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  हाल  ही  में  कोयला  क्षेत्र  में  203.50  करोड़  रुपए  के  विवेश  की

 मंज्री  दो

 यदि  तो  उन  कोयला  परियोजनाओं  के  क्‍या  ताम  हैं  जिन्हें  उक्त  धनराक्षि  के  निवेश
 से  शुरू  करने  का  विचार

 क्‍या  उबत  मंजूरी  में  मध्य  प्रदेश  की  कोई  भूमिगत  कोयला  परियोजना  शामिल  ओर

 यदि  तो  हाल  ही  में  मंजूर  की  गई  मध्य  प्रदेश  को  भूमिगत  कोयला  खबन

 योजनाओं  तथा  अन्य  परियोजनाओं  पर  व्यय  की  जाने  वाली  राधि  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 खान  और  कोयला  मत्रो  वसन्‍्त  :  से  मार्च

 1985  में  सरकार  ने  Go  203.50  करोड़  के  कुल  तिवेश  को  स्वीकृति  निम्नलिखित  चार  नई
 योजनाओं  के  विकास  के  लिए  दे  दो  हैं  :--

 ऋक्र०  स०  नाम  स्थापना  निवेदध  क्षमता

 (०

 %o  सिलेबाड़ा  महाराष्ट्र  ०8.06  क्षमता
 2.  चुर्चा  वैस्ट  मध्य  प्रदेश  32-64  6.00
 3.  मनुगुरू  त्‌  आंध्र  प्रदेश  27.50
 4.  मनुगुरू  गा  आन्ध्र  प्रदेश  0.80  4.20

 ___  े

 ह
 कुल  :-7  ______

 203.50  47.70
 सिलेबाड़ा

 उपयुक्त  चार  परियोजनाओं  के  लिए  में  र०  8.7]  करोड़  की  राशि
 व्दिकी  जई  है  ।
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 मध्य  प्रदेश  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकार  ने  13  भूमिगत  खनन  परियोजनाएं

 मंजर  की  हैं  और  इत  पर  काम  चल  रहा  वर्ष  1985-86  में  इन  परियोजवाओं  पर  खर्च  के  लिए
 रु०  20.20  करोड़  की  राधि  निर्धारित  की  गई  इनके  अलावा  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 के  दौरान  10  ओपेनकास्ट  खनन  परियोजनाएं  मंजर  की  थीं  और  मध्य  प्रदेश  में  उठ  पर  भी  काम

 घल  रहा  इन  परियोजनाओं  के  लिए  1985-86  का  बजट  आबंटन  ९२०  106.20  करोड़  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  अंकों  के  क्षेत्रोय  कार्यालय

 $611.  शो  बल्‍लभ  पाणिग्रही  :  क्या  बि्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  किस  आधार  पर  खोले  जते

 (a)  केश  में  इस  समय  ऐसे  कितने  क्षेत्रीय  कार्यालय  कार्य  कर  रहे
 वित्तोय  वर्ष  1985-86  में  राज्य-बार  ऐसे  कितने  कार्यालय  खोलने  का  ब्रिचार  और

 उड़ीसा  के  बारे  में  उक्त  प्रस्ताव  कब  कार्यान्वित  किए  जाएंगे  ।

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्छो  अनादंग  :  से  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  के

 क्षेत्रीय  कार्यालय  काला  समुह  का  मार्गददंन  उनकी  प्रगति  पर  नजर  रखने  तथा  उतके

 कलापों  पर  नियंत्रण  के  प्रयोजन  से  खोले  जाते  आमतोर  पर  एक  क्षेत्रीय  कार्याशव

 के  सियसत्रण  के  अधीन  40  से  70  के  बीच  क्षासाएं  होती  हैं  ।

 विद्िष्ट  क्षेत्रों  में  ऐसे  कार्यालय  खोलने  की  अवद्यकता  का  निर्णय  सम्बन्धित  बैंकों  हारा
 कारोबार  के  कार  क्षेत्र  शोर  दाखाओं  को  संख्या  जेसे  मापदण्डों  को  ध्यान  में  रखकर  लिया

 जाता  ऐसे  कार्यालय  खोलने  से  बेंकों  को  भारतीय  रिजवं  बेंक  से  लाइसेंस  लेने  होते  हैं  ।

 भारतीय  रिजय  बेंक  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  फिलहाल  देश  में  सरकारो  क्षेत्र  के

 बेंकों  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों/क्षेत्रीय  प्रवंधकों  के  कार्यालयों  की  संख्या  646  इस  समय  यहू  नहीं
 बताया  जा  सकता  कि  वर्ष  1985-86  के  दोरान  वास्तव  में  कितने  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोले

 उड़ीसा  के  लिए  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  के  वास्ते  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  अमल  किए  जाने  के  लिए

 विजा  राधीन  नहीं  पड़ा

 जड़ा  स्वर्ण  आभूषण  बनाने  झोर  पन्‍नापरिष्करण  यूनिटों  के

 लिये  निर्यातोस्मुलो  यूनिट

 *612.  थ्री  सो०  माफथ  रेड्डो  :  कया  वाणिज्य  सस्खी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  जड़ाऊ  स्वर्ण  आभूषण  बनाने  ओर  पन्ना  परिष्करण  यूनिटों  के  लिए

 निर्यातोस्मुखी  यूनिट  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विवाराधीन

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए  कित-कित  स्थानों  का  चयन

 किया  गया

 इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  घनराक्षि  आवंटित  की  गयी  और

 (8)  इन  यूनिटों  से  कितनी  विदेक्षी  मुद्रा  अजित  होने  की  संभावना  है  ?

 थाणिएप  मं  ब्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०ए०  :  से  निर्यात  के  लिये

 स्वर्ण  के  आभूषण  बनाने  के  लिये  विशेष  निर्यातोन्‍्मुख  कम्पलेक्स  स्थापित  करने  की  योजना  दिनांक

 12  1984  की  सार्वजनिक  सुचना  सं०  टी०  सी०  184  के  द्वारा

 24
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 अधिसूचित  की  गई  आरम्भ  में  कम्पलेक्सों  को  अनुमति  पांच  केन्द्रों  अर्थात्‌  जयपुर
 मद्रास  ओर  बम्बई  में  दी  चूंकि  इन  कम्पलेक्सों  को  व्यापार  द्वारा  अभिज्ञात  किया

 जायेगा  या  राज्य  सरकार  अथवा  सरकारो  क्षेत्र  के  उद्यम  द्वारा  प्रायोजित  किया  जायेगा  श्ौर

 सामान्य  सुविधाओं  पर  व्यय  का  वहन  अलग-अलग  एकक  इन  कम्पलक्सों  की  स्थापना  मैं

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  घत  का  कोई  आवंटन  किया  जाना  अन्‍न्तग्र  स्त  नहीं  है  ।

 इन  कम्पलेक्सों  में  स्थापित  किये  गये  स्वर्ण  आभूषणों  के  निर्यातोन्मुख्व  एककों  द्वारा  जितनी

 विदेशी  मुद्रा  अजित  किये  जाने  की  संभावना  वह  उद्योग  ओर  विदेशों  में  बाजारों  की  वास्तविक

 प्रतिक्रिया  पर  निर्भर  करेगा  ।

 जयपुर  में  पन्‍ना  संसाधन  एकक  की  स्थापना  के  लिये  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  का

 जो  प्रस्ताव  है  उससे  एक  वर्ष  में  2.5  करोड़  रु०  के  बराबर  के  निर्यात  पंदा  होने  का  अनुमाव  है  ।

 खाद्यान्नों  को  नेपाल  ओर  ब  गला  देश  को  तस्करों

 *614
 ह  पोषत  लिखी

 :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  आहाय  का  कोई  समाचार  मिला  है  कि  सीमावर्ती  क्षेत्रों  से  ऐसे

 बेईमान  व्यापारियों  की  संर्या  बेरोकटोक  बढ़  गई  है  जो  नेपाल  भोर  बंगल।देश  को  भावल  और  थम्य

 लाद्याम्नों  के  अवेष  विर्यात  में  लगे  हुए  हैं  ।

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 नेपाल  भोर  बंगला  देश  को  चावल  शओऔर  अन्य  खाद्याश्नों  की  तस्करी  करने  वाले  लोगों

 की  कार्य-प्रणाली  क्या  और

 सीमीवर्तो  क्षेत्रों  में  तस्करों  की  बढ़ती  संख्या  को  रोकने  ओर/अयवा  नेपाल  तथा  बंगला
 देश  को  चावल  ओर  अन्य  खाद्यान्नों  की  तस्करी  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं/ठठाने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 बल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जमादन  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 और  सरकार  को  भिली  रिपोर्टों  से  इस  बात  का  संकेत  नहीं  मिलता  है  कि

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  नेपाल  तथा  बंगला  देशा  को  चावल  ओर  अन्य  खाद्यान्नों  का  ये  र-कानूनी  निर्यात
 करने  का  धन्धा  करने  वाले  बे-ईमान  व्यापारियों  की  संख्या  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  हालांकि  माल

 पकड़  जाने  की  सूचना  मिली  है  ।

 सीमा  के  निकट  इन  मदों  की  थोड़ी-थोड़ी  मात्रा  जमा  करके  रखी  जाती  है  और  देर
 रात  को  अप्राधिकृत  रास्तों  मौर  नाव  के  जरिये  नेपाल  ओर  बंगलादेक्ष  को उनका  तस्कर  का
 निर्यात  किया  जाता  है  ।

 तस्करों  के  खिलाफ  चलाये  जा  रहे  अभियान  को  तेज  कर  दिया  गया  सरकार  ने
 सामान्यतया  भू-सीमाओं  के  आर-पार  तस्करी  रोकने  के  लिए  तस्करी-रोधो  उचित  उपाय  किये  हैं  ।
 तस्करी  की  प्रवृत्ति  और  तरीके  की  भी  सतत  समीक्षा  की  जाती  है  भोर  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य

 |  सरकारों  के  सम्बन्धित  प्राषिकारियों  के  साथ  घनिष्ठ  ताल-मेल  बेठाकर  तस्करी-निवारण  हेतु
 कालिक  तथा  दीघेकालिक  दोनों  ही  प्रकार  के  उचित  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 हु
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 रुग्ण  एककों  के  सम्बद्ध  में  कायंवाहों  करने  के  उपाय

 ु  #615.  श्रो  बो०  किशोर  चस्र  एस०  देव  :  क्या  बिल  संत्रो  रुण  एककों  के  सम्बन्ध  में  कार्य

 बायही  करने  के  उपायों  के  बारे  में  उनके  द्वारा  दिए  गए  बजट  माषण  के  पैरा  27  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वित्तीय  और  ओद्योगिक  पुननिर्माण  के  लिए  प्रस्तावित  बोर्ड  की  स्थापना  की

 जाएंगी  और  अन्य  उपाय  भी  किए
 क्‍या  यह  सच  है  कि  प्योर  ड्रिक्‍्स  प्रा०  प्योर  ड्रिक्स  साउदने

 पंजाब  मोहन  मशीन्स  लि०  और  मोहन  बोटलिंग  कं  ०,  ये  सभी  रुग्ण  एकक
 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  पंजाब  एण्ड  वतिध  बेंक  तथा  पंजाब  नेशनल  बेंक  और  वित्तीय

 संस्थाओं  ने  इन  कम्पनियों  को  बड़ी  मात्रा  में  ऋण  दिये  हैं  और  अभी  भी  दे  रहे  और

 इन  कम्पनियों  के  प्रबंध  को  बदलने  ओर  उन्हें  तथा  इस  प्रबंध  द्वारा  संबंधित  कंपनियों

 को  ऋण  देता  बन्द  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मजालय  में  राज्य  मंत्रो  जनाद न  सरकार  ओऔद्योगिक  भौरं

 वित्तीय  पुननिर्माण  बो्ड  की  स्थापना  करने  के  लिए  कानून  बनाने  पर  विचार  कर  रही
 से  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  को  नियंत्रित  करने  दाले  उपबंषों

 शौर  सरकारी  वित्तीय  संस्थाएं  भोर  गोपनीयता  के  प्रति  1983
 के  अनुसार  सरकारो  क्षेत्र  के  बंकों  ओर  सरकारी  विश्तीय  संस्थाओं  के  किसी  ग्राहक  के  संबंध  में

 सूचना  प्रकट  नहीं  की  जा  सकती  ।

 शब्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  को  खनिज  और  थातु  व्यापार  निगम  को  एक

 सहायक  कम्पनी  बनाने  का  प्रस्ताव

 *619
 औोਂ  राम  रब  गशल

 :  क्‍या  श्लान  और  कोयला  मंज्ी  यह  बतासे  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  को  खनिज  थओर  धातु  ब्यापार  निगम  की  एक

 सहायक  कम्पनी  बनाया  जा  रहा  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खान  ओर  कोयला  संजी  (  भरी  बसन्त  साठ  )  :  नहीं  ।

 (a)  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 लघु  भोद्योगिक  एककों  हारा  प्रायात  लाइसेंसों  का  दृष्पणोग

 3७०.  श्री  सो०  डो०  गामित  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  गुजरात  के  बहुत  से  लघु  औद्योगिक  एककों  द्वारा  आयात  लाइसेंस  का  दुरुपयोग

 करने  के  संबंध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 बा

 यदि  तो  तत्तसंबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  और  ऐसे  औद्योगिक  एककों  का  विवरण  क्या

 है  जिन्होंने  आयात  लाइसेंसों  का  दुरपयोग  किया  ;

 ...  क्या  इस  एककों  के  विरद्ध  दण्डात्सक  कारंबाई  की  गई  है  या  करने  का  विचार
 भौर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिण्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  :  पो०  ए०  जो  हा ं।
 से  इस  मामले  की  जांच  को  जा  रही  है  भोर  जांच  के  परिणाम  आधार  पर

 आवश्यक  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 विध्य  बंक  से  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं
 [  प्रनवाद  ]

 *621.  श्रो  एस०  जो०  घोलप  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 के
 ;

 क्‍या  राज्यों  द्वारा  विव्व  बेंक  की  ऋण  सहायता  से  शुरू  की  गई  परियोजाओं  के  लिए

 केसद्रीय  सरकार  विश्व  बंक  से  प्राप्त  सहायता  की  केवल  70  प्रतिशत  राष्षि  देती
 यदि  तो  केस्द्र  द्वारा  ऋण  को  शत-प्रतिदत  क्‍यों  नहीं  दिया  जाता  और

 बंबई  को  जल  सप्लाई  परियोजना  कै  लिए  कितना  ऋण  दिया  गया  और  विषय  बेंक

 से  वास्तव  में  कितमी  धनराध्षि  प्राप्त  हुई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सरभो  जनाद न
 :  (१)  से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण
 भोर  (a)  संसाधनों  को  केन्द्र  से  राज्यों  में  अन्तरण  के  संबंध  में  भारत

 कार  की  एक  सुनियोजित  व्यवस्था  है  ।  वित्त  भ्रायोग  केन्द्रीय  करों  से  प्राप्त  होने  वाली

 राशियों  को  राज्यों  के  राजस्व  में  अन्तरण  करने  के  प्रतिमानों  को  हर  ॒  पाँच  बर्षों  के  बाद

 निर्धारित  करता  राज्यों  की विकास  जिनमें  विदेशी  सहायता  प्राप्त  सभी
 परियोजनाए  शामिल  को  केन्द्रीय  सहायता  के  जरिए  मदद  दी  जाती  है  जिसका

 कतर  वितरण  साप्ान्यतः  संशोधित  गाड़गिल  फामू ले  के  नाम  से  जाने  जानेथाले  फामू से  के
 आधार  पर  किया  जाता  देश  की  के  लिए  कुल  संसाधनों  का  निर्धारण  करते

 समय  विदेशों  से  मिलने  वाली  सहायता  को  भी  हिसाब  में  लिया  जाता  है  राज्यों
 को  दो  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  में  विदेशों  थे  प्राप्त  होने  बाली  सहायता  को  पहले  ही
 हिसाब  में  ले  लिया  जाता  है  ।  विदेशी  सहायता  प्राप्त  किसी  भी  परियोजवा
 के  लिए  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  उससे  कहीं  अधिक  होती  है  जो  परियोजनाओं  के
 विदेशी  सहायता  प्राप्त  होने  के  कारण  उन्हें  दो  जाने  वाली  70  प्रतिक्षत  श्रतिरिक्त  केन्द्रीय

 सहायता  के  रुप  में  प्रतिविम्बित  होती  है  ।

 पैश्योजना  ऋण  की  राशि  28-2-1985  तक  31-3-1985  तक

 का  नाम  संवितरित  राशि  भारत  सरकार  द्वारा
 महाराष्ट्र  सरेकारंਂ
 को  जारी  की  गईं
 अधिरिक्त  सहायता

 _ 2
 प्रथम  बस्बई  जलपूर्ति
 मल-निकासी  परियोजना
 ऋंण  संख्या-390--जाई०  एन०  550.0  5500  32,735
 द्वितीय  बम्बई  जलपूर्ति  एवं

 निकासी  परियोजना  ह  hp

 ऋण  संश्या  842  आई०  एन०  1960.0  659.59  57.767

 ¢
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 समेकित  प्रमोण  विकास  कार्य ऋम  के  अन्तर्गत  दी  गई  सहायता  के  बारे  में  राष्ट्रीय

 कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  बंक  द्वारा  किया  गया  अध्ययन

 $८22.  श्री  के०  कया  विस  मंत्री  यह  बाताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रोय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  से  पता  चला  है
 कि  समेकित  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  के  अ्न्तगंत  दी  जाने  वाली  सहायता  का  लगभग  20  प्रतिष्यत
 भाग  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  वांछित  परिवारों  तक  नहीं  पहुंच  रहा  और

 यदि  तो  इस  अध्ययन  में  क्या  प्रमुख  सिफारिशें  की  गई  हैं  और  उन  पर  क्या

 बाई  की  गई  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जनादंन  ओर  एक  विवरण

 संलग्न  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  कृषि  ग्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  किये  गये  अध्ययन  से  पता  चसा  है  कि  इस  कार्यक्रम

 के  आधीन  जिन  परिवारों  को  सहायता  दी  गयी  थी  उनमें  से  15  प्रतिशत  परिवार  गरीबी  की  रेखा

 से  नीचे  नहीं  आते  थे और  इस  प्रकार  वे  समन्वित  ग्रामोण  विकास  कार्यक्रर  के  अन्तगंत  सहायता  के

 लिये  सक्षित  समूह  में  शामिल  किए  जाने  के  पात्र  नहीं  थे  ।  अध्ययन  रिपोर्ट  में  की  गयी  मुख्य
 रिश्षें  ये  है  :---

 5.  प्रत्येक  प्रखंड  के  लिए  रखे  जाने  वाले  लक्ष्य  संसाधन  उपसब्ध  आधारभूत
 घाओं  ओर  गरीबी  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  निर्धारित  किये  जाने  चाहिए  ।

 2.  निवेद्या  संबंधी  क्रियाकलापों  का  चयन  करते  समयਂ  हिताधिकारियों  की  कार्य-कुशलता
 ओर  उनकी  क्षमता  का  भी  पूरा  ध्यात  रखा  जाना

 3,  समस्या  के  प्रति  सामुहिक  दष्टिकोण  ऐसा  होना  चाहिए  जिससे  स्थानिक  तथा  कार्या+

 त्मक  अषपेक्षाएं  दोनों  ही  पूरी  हो

 4,  बैंकों  और  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  को  हिताधिकारियों  पर  शकनीकी

 विधिष्टियों  का  पालन  करने  की  आवश्यकता  पर  जोर  देना

 5.  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  निवेश  के  जिस  बड़  कार्यक्रम  की

 परिकल्पना  की  गयी  उसके  समथ्थंन  में  आधा  रभूत  सुविधाओं  के  विकास  पर  अधिक

 ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अध्ययन  के  निष्कर्षों  पर  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  थेंक  द्वारा  विचार  किया  गया

 था  और  संबंधित  प्राधिकारी  को  अध्ययन  रिपोर्ट  में  बतायी  गयी  कमियों  को  दूर  करने  की  सलाह

 दी  भयी

 ताप  बजिजसो  घरों  को  कोयले  को  सप्लाई  पर  निगरानो  रखने

 हेतु  स्थापित  कुृतिर  बल

 ०८23,  भी  बी०  थी०  देसाई  :  क्या  ्लान  और  कोयला  मस्ती  यह  बताने  की  कपा
 फरेंगे  कि  :

 क्‍या  सभी  ताप  बिजली  घरों  को  कोयले  की  सप्लाई  पर  निगरानी  रखने  हेतु  रेलवे

 विद्युत  ओर  कोयला  विभाग  के  वरिष्ठ  प्रतिनिधियों  को
 मिलाकर  एक  कृतिक  बल  की  स्थापना

 की  गई
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 यदि  तो  इस  कृतिक  बल  के  अन्य  कार  क्या

 इस  कृतिक  बल्ल  के  द्वारा  क्या  मुख्य  निर्णय  लिए  गए  भौर
 सभी  ताप  बिजली  घरों  को  कोयले  की  सप्लाई  करने  में  इसे  कृतिक  बल  की  स्थापना

 सै  कितनी  सहायता  मिली  है  ?

 खान  और  कोयला  मंत्री  बसंत  :  जी  ।  कोयला  विभाग  में
 दिनांक  30-3-1985  को  श्म्पन्न  बठक  में  निर्णय  लिया  गया  था  कि  बिजली  घरों  को  कोयले  की

 सप्लाई  की  पुनरीक्षा  करने  के लिए  एक  बलਂ  का  गठन  किया  जाए  ।
 से  यह  काय  बल  बिजली  घरों  को  कोयले  की  सप्लाई  को  पुनरीक्षा  करता  रहा

 है  ताकि  किसी  भी  समस्या  को  तुरन्त  ही  सुलकाया  जा  सके  ।  जबसे  कार्य  बल  का  गठन  किया  गया

 उस  बिजली  घरों  को  कोयले  की  सप्लाई  में  आमतौर  पर  सुधार  हुआ  है  जहां  स्टाक  कम  हैं  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  कपास  का  निर्यात  कोटा

 +624.  श्रो  एम०  सुम्धा  रेड्डी  :  क्‍या  पूति  झौर  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  के  किसानों  द्वारा  कपास  को  धबराहटपूर्ण  बिक्री  को  रोकने  के  लिए
 सरकार  का  आंध्र  प्रदेश  के  लिये  भी  कपास  के  निर्यात  का  कोटा  निर्धारित  करने  का

 है  ;  और

 यदि  तत्तसंबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पूति  और  बस्भ  संत्री  चंद्र  शालर  :  भर  कांध्र  प्रदेश  के  किसानों

 द्वारा  रई  की  आपात  बिक्री  के  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  मारतीय  ८ई  निगम  द्वारा  प्रभावी

 कीमत  समर्थन  दिया  जाता  है  ।

 कीमत  समर्थन  कार्यवाही  के  भारतीय  रई  घरेलू  ख़पत  के  लिए  तथा

 निर्यात  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  में  वाणिज्यिक  खरीदारियां  भी  करता  है  ।  लम्बे  तथा  अतिरिक्त  स्टेपल

 वाली  रुई  के  निर्धारित  बेशीं  माल  में  आंध्र  प्रदेश  के सहकारी  विपणन  परिसंघ  को  निर्यात  के

 लिए  10,000  गांठें  भावंटित  की  गई  हैं  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  परिसंध  लिमिट ड  को  सखे  मेंवों

 का  आयात  करने  हेतु  तवर्य  लाइसेंस

 +625.  श्री  के०  पों०  उन्‍्नीकृष्णन  :  क्या  वाणिज्य  सत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1982-83  और  उसके  बाद  मंससं  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  परिसंष

 लिमिटेड  को  सूखे  मेवों  का  आयात  करने  हेतु  तदर्थ  आयात  लाइसेंस  जारी  किये  गये

 (@)  ऐसे  लाइसेंस  जारी  किये  जाने  के  क्‍या  कारण

 इन  आयात  लाइसेंसों  को  जारी  करते  समय  कितने  मूल्य  का  आयात  निर्धारित  किया
 गया  था  भौर  तत्सम्बन्धी  क्या  धा्ते  रखी  गईं  थीं

 कया  लाइसेंसधारियों  ने  इन  शर्तों
 को  पूरा  किया  अथवा  उनका  उलंघन  किया

 क्‍या  आयात  तथा  निर्यात  के  मुख्य  नियंत्रक  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्यौरा  क्या  और

 कया  इस  मामले  में  कोई  अग्रेतर  कार्यंवाह्दी  करने  का  बिचार  दे  ?
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 मम

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  ए०  :  जी  हां  ।  1982-83  के

 दौरान  और  उसके  बाद  केवल  एक  लाइसेंस  दिनांक  16-6-1982  को  दिया  गया

 बलक  श्वरीददारों  तथा  बिचौलियों  को  समाप्त  करके  उपभोक्ताओं  को  कम  कोमत  पर
 माल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  ।

 एक  करोड़  रु०  आई०  ।

 लाइसेंसघारी  को  केवल  5  प्रतिशत  के  लाभ  पर  सुपर  बाजारों  की  माफंत  उपभोक्ता  पेड़ों

 में  आयातित  सूखे  फलों  को  वितरण  करना  अपेक्षित  था  ।

 लाइसेंसघारी  को  शर्तों  का  उल्लंघन  करते  पाया  गया  ।

 से  लाइसेंसघारी  तथा  उसकी  शाखाओं  को  पांच  लाइसेंसिंग  विधियों  भ्रर्यात्‌

 श्रप्रेल-मा्च  ,  1984  तक  के  लिए  आयात  सीमाशुल्क  किलियरेंस  सरणीकरण

 करण  की  मार्फंत  अथवा  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  आयातित  माल  के  आबंटन  से  विवर्जित

 कर  दिया  गया  है  ।

 इस  समय  और  कोई  कार्यवाही  नहीं  को  जा  रही

 इलायची  के  निर्यात  में  गिरावट

 *८26  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इलायची  के  निर्यात  में  बिरावट  आई

 यदि  हां  तो  कितनी  और  कथ  तथा  इसके  क्‍या  कारण  और

 गत  तीन  वर्षों  के
 दोरान  कितनी  मात्रा  में  इलायची  का  निर्यात

 किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०९०  :  से  गत  4  वर्षों  के

 लिए  इलायची  का  उत्पादन  एवं  निर्यात  निम्नोकत  प्रकार

 वर्ष  उत्पादन  निर्यात  मूल्य

 का  मी  कण  2००  ७-००  —  न  जअपियाणजण।ण।यणयणणा 5
 तथा  2387  गिरावट

 2-83  2900
 258  3-44

 न  3500  2340  63.53
 कन्‍ाक  हराम  डा

 +  शनुमानित  ।

 तथा  के  दोरान  इलायची  के  निर्यात  में  गिरावट  अभृतपुव  सूखा
 के  कारण  उत्पादन  में  कमी  के  फलस्वरूप  आई  ।  कम  सप्लाई  तथा  ऊची  कीमतों  से  निर्यातों  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  ।  कुल  के  दोरान  मात्रा  तथा  आय  दोनों  रूपों  में  काफी  वसूली  हुई  गत

 दस वर्षों में निर्यातों का कुल मूल्य भ्रधिकतम रहा है । एल्यूमीनियम में आत्म निर्भरता *627. श्री सोमनाथ रथ : क्‍या क्षाग ओर कोयला भसजो यह बतामे की कृपा 20 यु करेंगे कि : भारत एल्यूमिनियम के मामले में कब तक शआ्लात्म निर्भर हो
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 नेशनल  एल्यूमिनियम  कंपनी  लिमिटेड  उड़ीसा  स्थित  संयन्त्र  द्वारा  वाणिज्यिक स्तर  पर
 उत्पादन  आरम्भ  कर  दिये  जाने  के  बाद  एल्यमिनियम  का  कुल  कितना  उत्पादत  होने  का  अनुमान

 भोर

 उक्त  संयन्त्र  कब  तक  अपना  काम  शुरू  कर  देगा  ?

 खाम  झौर  कोयला  मंत्रो  बसत  :  से  देश  में  एल्यूमिधियमਂ
 उत्पादन  की  वतंमान  स्थापित  क्षमता  विद्यमान  घरेल  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  काफी  लेकिन

 एल्यूमिनियम  प्रद्गावकों  को  अपर्याप्त  और  अनियमित  बिनली  पूर्ति  के कारण  उत्मदन  स्थापित  क्षमता

 से  कम  है  ओर  इसलिए  एल्यूमिनियम  का  आयात  करना  पड़  रहा  वर्तमान  संकेतों  के  अनुसार
 नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  बर्ष  1986-87  के  अन्त  में  एल्यूमिनियम  कम्पनी  द्वारा  उत्पादन  क्षेत्र

 में  आ  जाने  के  वाद  एल्यमिनियम  का  कुल  सम्भावित  उत्पादन  इस  प्रकार  होगा  :--

 987-88  393,000  टन

 1988-89  483,000  टन

 1989-90  499,000  टन

 एल्यूमिनियम  धातु  की  वर्तमान  प्रायोजित  मांग  और  के  अनुसार  अगर  भांग  में  और

 क्षषिक  वृद्धि  नहीं  हुई  वर्ष  1988-89  भौर  उसके  बाद  भारत  में  एल्यूमिनियम  धातु  अतिरिक्त

 मात्रा  में  उपलब्ध  होने  लगेगी  ।

 राष्ट्रीयकृूत  बंकों  क ेमचंठ  ब  किंग  डिवोजन  का  बिस्तार

 *628.  भो  वाई०  एस०  महाजन  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  राष्ट्रोयक्रृत  बेंकों  की  मर्चेट  बेंकिंग  डिवोजनों  की  गतिविधियों  जो

 जो  इस  समय  केवल  लिमिटेड  कम्पनियों  के  दोयर/डिबेचरों  के  सावंजनिक  निर्गमन  की  व्यवस्था

 करने  तक  सीमित  बढ़ाने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  मचेट  बे  किंग  डिवीजनों  को  निगमित  ऋण

 युरोडालर  ऋण  अनिवासी  भारतीयों  की  सम्मेलन  और  विलयन  जंसे  कार्य

 सौंपने  पर  विचार  करेगी  ?

 वित्त  मंत्रासय  में  राज्य  मस्त्री  जनाद न  :  नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 राष्ट्रोयक्त  बंकों  क॑  निवेशकों  का  हटाया  जाना

 4460.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1985  के  दोरान  राष्ट्रीयक्ृत  बेकों
 के  निदेशक-मंडलों  के  95  सदस्यों  को

 सेवा  मुक्त  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्योरा  क्या

 कया  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  इन  बेंकों  द्वारा  की  ज

 पहले  ही  सरकार  का  ध्यान  दिलाया

 यदि  तो  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  उठाई  गई  आपत्तियों  की  शोर  पहले  ध्यान  न

 दिए  जाने  के  क्या  कारण  और

 ट  4  ग्र

 ८)

 ।
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 बेकिंग  प्रणाली  में  श्आदश्यक  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  प्रभावशाली

 कदम  उढाये  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनावन  :  ओर  राष्ट्रीयकरण

 1970/1980  के  उपबन्धों  के  सम्दभं  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  ऐसी  भ्रधिसचनाएं  जारी  की  हैं

 जिनके  अनुसार  20  राष्ट्रीयकृत  बेकों  के  निदेशक  मण्डलों  के  ग ेर-सरकारी  जिस्होंने  निदेशक

 के  रूप  में  तीन  वर्ष  का  अपना  कार्यकाल  पूरा  कर  लिया  हो  उस  तारीख  से  अपने  पद  पर  नहीं  रहेंगे
 जिस  दिन  उनके  नामांकन  की  तारीख  से  तीन  वर्ष  को  अवधि  पुरी  हो  गई  हो  ।

 से  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के परिचालन  ओर  प्रशासन  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 भारतीय  रिजयं  बेक  के  साथ  बराबर  पर।मर्य  करती  रहती  है  और  जब  कभी  थावर्यक  समा  ता

 है  तव  उचित  समय  पर  कदम  उठाए  जाते  हैं  ।

 जोवन  बोमा  निगम  को  योजनाओं  के  अन्तर्गत  कलकता  के  लिये  आवास-कार्यक्रम

 ]
 4461.  श्री  मानिक  संणल  :  क्‍या  बित्त  रन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  1984  में  लोक  सभा  चुनावों  से  कुछ  हो  समय  भूतपूर्व  वित्त  मन्‍्त्री  ने

 कलकत्ता  में  सावंजनिक  रूप  से  आइवासन  दिया  था  कि  सरकार  जीवन  बीमा  तिगम  की  योजनाओं

 के  अन्तगंत  कम  ओर  मध्यम  आय  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  मकानों  का  निर्माण  जंसा  कि  बम्बई
 शोर  बंगलोर  में  किया  गया

 यदि  तो  कलकत्ता  में  गम्भीर  आवास  समस्या  को  देखते  हुए  सरकार  उक्त

 सन  को  कब  क्रियान्वित  और

 क्‍या  अम्य  डिबीजनों  में  भी  इसी  प्रकार  के  आवास  कायंक्रम  शुरू  किए  जाएंगे  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम

 द्वारा  दी  गई  सूचना  के  तत्कालीन  वित्त  मम्त्री  18  1984  को  कलकत्ता  में

 जीवन  बीमा  नियम  के  शाला  कार्यालय  तथा  निवेश  भवन  का  छिलान्यास  करते  समय  जीवन  बोमा
 निगम  की  सस्‍्कीमों  के  भरन्तर्गत  पालिसी-घारकों  के  लिए  कलकत्ता  में  मकानों/पलेटों  के  निर्माण  के
 सम्बन्ध  में  घोषणा  की  थी  ।

 और  जीवन  बीमा  निगम  ने  उपयु कत  बात  को  उचित  आवश्यक  कारंवाई  हेतु
 नोट  कर  लिया  है  ।

 महालेखाकार  उत्तर  प्रदेश  के  पास  उच्चत  लेखों  के  अन्तगंत  राधि

 ]
 4462.  श्री  धमंबोर  सिह  त्यागी  :  क्या  बित्त  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 उत्तर  प्रदेश  के  पास  कितनी  राधि  उचन्त  लेखों  के  अन्त्गंत  पड़ी
 वर्ष  1970-71  से  उचन्त  लेखों  के  अन्तगंत  अलग  अलग  कितनी  राधक्षि
 राज्य  के  करमंचारियों  के  कितने  दावे  बिना  निपटाये  पड़े  हैं  और  प्रत्येक  मामला

 कितनी  राशि  का  है  तथा  वे  कब  से  लम्बित  पड़े
 इन  दावों  को  निपटाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 ($)  क्‍या  इस  स्थिति  के  लिये  जिम्मेवार  कर्मचारियों  और  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही
 करने  का  विचार  भोर

 ह

 32
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और

 सभा  पटल  पर  रख  दी

 पंजाब  नेशनल  बेक  के  निदेशक  को  छोट  पंमाने  के  उद्योगों  के  प्रतिनिधि

 के  रूप  में  मनोनोत  किया  जाना

 ]
 4463,  भरी  इन्द्रजीत  गृप्स  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बाताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पंजाब  नेशनल  बेक  के  निदेशक  को  छोटे  पंमाने  के  उद्योगों  के

 निधि  के  रूप  में  मनोनीत  किया  और

 यदि  तो  क्या  उक्त  निदेशक  देवास  स्थित  मे०  रोल्टा  इण्डस्ट्रीज  का  प्रवर्तक  था

 जिसने  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  से  2  करोड़  रुपए  का  ऋण  लिया  था  और  जिसमें  से  40  लाख  रुपए

 बट  खाते  में  डाल  दिये  गये  क्‍योंकि  फर्म  ने कभी  भी  उत्पादन  प्रारम्भ  नहीं  किया  था  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनदंन  और  राष्ट्रीयक्ृत  बेंक

 और  प्रकीर्ण  1970  के  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों

 के  निदेशक  बोर्डों  का  गठन  किये  जाने  की  व्यवस्था  की  गई  है  |  उक्त  खण्ड  के  उप  खण्ड  के

 एक  या  एक  से  अधिक  मामलों  जो  राष्ट्रीयकृत  बंक  के  काम  में  उपयोगी  हो  सकते

 विशेष  ज्ञान  अथवा  व्यावहारिक  अनुभव  वाले  व्यक्तियों  में  स ेअधिक  से  अधिक  5  निदेशक  नियुक्त
 किये  जा  सकते  हैं  ।  हस  स्कौम  में  लघु  उद्योगों  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  किसी  राष्ट्रीयकृत  बेंक  के

 निदेशक  बोड  में  निदेशक  नियुक्त  किये  जाने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  :

 उक्त  स्कीम  के  खण्ड  3  के  अनुसार  जनबरी  1982  में  सरकार  द्वारा  पंजाब  नेशनल

 बेक  के  निदेशक  बोडड  में  जो  निदेशक  नियुक्त  किये  गये  उनमें  से  एक  निदेशक  रोल्टा  कम्प्यूटर  एण्ड

 इच्डस्ट्रीज  प्राइवेट  बम्बई  के  अध्यक्ष  एवं  प्रवश्धक  निदेशक  श्री  के०  के०  सिंह  थे  ।

 बेंककारी  कम्पनियां  का  अजंन  और  अधिनियम  1970  की  (1)
 में  किसी  राष्ट्रीयकृत  बेक  कानून  अथवा  बँकरों  में  प्रचलित  रीति-रिवाजों  तथा  प्रथाओं  को  छोड़

 अपने  ग्राहकों  और  उनके  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  देने  की  मनाही  इन  परिस्थितियों  में

 रोल्टा  कम्प्यूटर  एण्ड  इण्डस्ट्रीज  प्राइवेट  लिमिटेड  के  खाते  के  सम्बन्ध  में  सुचना  नहीं  दी  जा  सकता  है  ।

 उड़ीसा  सें  एन्टरप्रिनियरशिप  डबेलपमेंट  इंस्टीट्यूट  आफ  इण्डिया  द्वारा  एक

 केंद्र  की  स्थापना

 4464,  श्री  चिन्तामेणि  जेना  :  क्‍या  विस  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  स्तर  की  संस्था  एन्टरप्रिनियरष्षिप  डेवेलपमेंट  इन्स्टीट्यूट
 आफ  इण्डिया  (६०  डी०  ,  अहमदाबाद  शीघ्र  हीं  उड़ीसा  में  एक  केन्द्र  स्थापित  और

 यदि  तो  तत्स/बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राएथ  सरत्री  जनाद न  :  ओर  उद्यमवृत्ति
 विकास  संस्थान  भर्थात्‌  एन्त्रेप्र  न्‍्योरहिप  इंस्टिट्यूट  (६०  डी०  ने  उड़ीसा  में  एक

 उद्यमवृत्ति  विकास  केन्द्र  श्रेप्नेल्योरशिप  डेवलपमेंट  की  स्थापना  करने  के  उड़ीसा  राज्य
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 कारक  प्रयस्नों  का  समर्थत  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।  इस  प्रस्ताव  का  उद्द  श्य  स्थानीय  उद्यमवृत्ति

 का  पता  लगाने  और  उसका  विकास  करने  में  एक  ठोस  और  समन्वित  प्रयास  करना  तथा  इस  संस्थान

 धर्यात  ई०  ढी०  द्वारा  तेयार  किए  गए  प्रक्षिक्षित  प्रे  रकों  की  सहायता  से  एक

 व्यावसायमिक  संगठन  का  मिर्माण  करना  उद्योग  उड़ीसा  द्वारा  प्रस्ताव  का

 ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा
 खालों  ओर  हाथोवांत  की  तस्करी

 4465.  भी  क्रोकांत  दस  नरसहराज  वाडियर  :  कया  विस  मन्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 )  कया  बड़ी  मात्रा  में  खाल  भर  हाथीदांत  को  देश  से  बाहर  तस्करी  की  जा

 रही
 इस  गैर-सरकारी  काननो  धंघे  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है

 1984-85  में  ऐसे  कितने  मामले  पकड़े  गये  हैं  ओर  कितने  रुपए  का  सामान  जब्त

 किया  गया

 इस  अवंध  रूप  से  पशुओं  की  खाल  उतारने  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  विचार  कया

 कदम  उठाने  का  ओर

 (=)  यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही  है  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनाद  न  :  सरकार
 को

 प्राप्त  हुई

 नाओं  से  यह  संकेत  मिलता  है  कि  बकरी  की  खालें  और  कुछ  वन्य  पशुओों  की  खालें  तस्करी

 के  आकर्षण  की  वस्तुएं  हैं  ।  हाथीदांत  के  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  तस्कर-निर्यात  के  बारे  में  कोई

 सूचना  नहीं  मिली

 तस्करों  के  विरुद्ध  अभियान  सामाम्य  रूप  से  तेज  कर  दिया  गया  तस्करी  के

 शाशंका  याले  क्षेत्रों  मे ंसीमाणुल्क  विभाग  के  निवारक  और  आस  चना  तन्त्र  को  कमंचारी  क्लौर

 करण  उपलब्ध  कराकर  सुदृढ़  बना  दिया  गया  इसके  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य

 कार  को  सम्बन्धित  एजेंसियां  सतक  बनी  रहती  हैं  ओर  संयुक्त  रूप  से  तस्करी-निवारण  समुचित
 उपाय  किए  जाते  मामले  की  ससुचित  कायंवाही  के  लिए  सतत  समीक्षा  भी  की  जाती  रहती

 प्राप्त  हुई  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1984  भौर  1985  के  दोरान  पकड़े  गंए
 मामलों  की  संख्या  और  अभिगृहीत  माल  का  मूल्य  हस  प्रकार  है  :---

 वर्ष  मद  मामलों  मूल्य
 सपा

 (1)  1984  सपं-चर्म  16  1.04  करोड़
 1985  सपं-च  में  छून्य  शुन्य

 (2)  1984  अन्य  वन्य  पशुओं  की  खालें  3  14,200

 1985  अन्य  वन्य  पश्ुओं  की  खालें  छुन्य  शुन्य

 (3)  1984  उपयुक्त  (1)  और  35  61,875

 (2)  से  भिन्‍न  खालें  ओर  चमें

 1985  उपयु कत  (1)  ओर  2  5,52,450

 (2)  से  भिन्‍न  खालें  ओर  चरम
 अन्तस्तिम
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 सभी  सम्बन्धित  विभागों  की  सह्नायता  से  प्रवर्तन  सम्बन्धी  उपायों  को  सुदृढ़  बना  दिया

 गया  हैताकि  ऐसी  गतिविधियों  को  रोका  जा  सके  ।  राज्य  वन्य-जीब  संगठनों  ने  दिक्षार-चरोरों

 के  खिलाफ  अपनी  गुप्तन्र्या  को  तेज  कर  दिया  जन-जागृति  उत्पन्म  करने  ओर  वन्य  जोवों  के

 सं  रक्षण  के  सिलसिले  में  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  कार्यक्रम  आयोजित  किए  गए  हैं  ।  राज्य

 संगठनों  के  प्रयासों  को  बढ़ावा  देने  के  अंतर-राज्यीय  ओर  अंतरराष्ट्रीय  स्तरों  पर  पड़ने  वाले

 प्रभावों  को  देखते  हुए  वन्य-जीवों  के शिकार  की  चोरी  और  उनके  गेर-कानूनी  ब्यापार  को  रोकने

 के  लिए  एक  नया  केन्द्रीय  प्रायोजित  कार्यक्रम  शुरू  किया  जा  रहा  है  ।

 इसका  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 खसानों  का  निरोक्षण

 4466,  श्री  लक्षण  मलिक  :  क्या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  खान  ब्यूरो  के  अधिकारियों  द्वारा  प्रत्येक  चालू  खान  का  वर्ष  में  कम  से
 कम  एक  बार  निरीक्षण  किया  जा  रहा

 यदि  ठो  गत  तीन  बर्षों  में  एक  वर्ष  में  एक  बार  लोह  अभ्रक

 क्रादि  की  कितनी  खानों  का  निरोक्षम  किया  गया  तथा  प्रत्येक  अयस्क  के  बारे  में  गत  ठीन  वर्षों  का

 वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 इन  निरीक्षणों  के  दोरान  क्‍या  प्रमुख  उल्लं घन  पकड़े  गये  ओर  उन्हें  ठोक  करने  के  लिये

 क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 खान  ओर  कोयला  मंत्री  बसंत  ओर  खगिज  संरक्षण  भौर

 विकास  1958  के  प्रावधानों  के  कार्याल्वयन  के  प्रसंग  में  मारतीय  खान  ब्यूरो  के
 कारी  प्रति  वर्ष  अनेक  खानों  का  निरीक्षण  करते  लगभग  3540  कथित  खानों  में  से  पिछले  तीन
 वर्षों  के दोरान  लौह  मैंगनीज  प्रश्रक  आदि  की  निम्नलिखित  ख्लानों  का  निरीक्षण  किया

 गया  है
 जन  ऋचा  6 चन््

 क्षनिज  1982-83  1983-84  5

 लोह  अयस्क  1685  1640  1614.
 मेंगनीज  अयस्क  60

 भ्रक

 अन्य  *

 कुल  [685
 7

 जज  ई
 *यथा  सिलिका

 फेल्सपार  भ्रादि  ।

 मुख्य  उल्लंघन  ख्ानों  को  त्यागने  के  इरादे  के  विरुद्ध  ऐसे  मामलों  में  प्लाब
 तथा  सेकक्‍्दान  पेद्ा  खानों  को  चाल  विस्फोटकों  के  थारे  में  तिमाही  विवरण  प्रस्तुत
 करबवे  के  नोटिस  खामों  के  अनु  रक्षण  तथा  ख्लानों  पर  विवरण  रखने  के  खनन  इश्जोनियरों  की

 नियुक्ति  निर्देशों  आदि  की  पालना  के  सम्बन्ध  में  नियमों  के  उल्लंघन  को  लेकर  ये  ।
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 अधिकतर  उल्लंघनों  को  बताए  जाने  पर  दुर  किया  जा  चुका  है  ओर  उन  पर  अमल  हो  रहा
 तीन  वर्षों  के  दोषी  खान  स्वामियों  के  विरुद्ध  न्यायालय  में  170  मामले  दर्ज  किए  गए

 118  मामलों  का  विभाग  के  पक्ष  में  निर्णय  हुआ  है  तथा  33  मामलों  में  क्षमा  प्रदान  की  गई  है  ।

 निर्यात  आय  में  बुद्धि  करने  के  लिये  नई  नोतियां

 4467.  भरी  भोला  नाथ  सेन  :  कया  बाणिज्य  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अगले  पांच  वर्षों  के  विशेष  कर  चालू  वर्ष  1985  के  दोरान

 निर्यात  भ्राय  में  वद्धि  करने  के  लिए  नई  नीतियां  अपनाई  हैं  अथवा  अपनाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है
 उक्त  भ्रवधि  के  दौरान  निर्यात  में  वृद्धि  क ेलिए  क्या  लक्ष्य  रखा  गया  और

 इस  दिद्ा  में  अब  तक  यदि  कोई  सफलता  प्राप्त  हुई  है  तो  वह  कितनी  है  ?

 वाणिस्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  से  भारत  के

 निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  नीति  उपाय  बराबर  किये  जा  रहे  1985  से

 1988  तक  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिये  हाल  ही  में  घोषित  आयात  तथा  निर्यात

 निर्या्तों  को  बढ़ावा  देते  के  साथ  साथ  उचित  आयात  प्रतिस्थापन  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए

 बनाई  जा  चुको  है  ।  प्रमुख  उह्ं क्यों  के  रूप  में  नीति  में  निम्मलिखित  व्यवस्था  है  :

 (1)  भायात  और  निर्यात  नीति  में  निरम्तरता  तथा  स्थिरता

 (2)  उन  विदिष्ट  साधनों  का  जिनका  आयात  किये  जाने  की  आवश्यकता  आसान  तथा

 शीघ्र  मूल्यांकन  करके  अधिक  उत्पादन  को  सुकर

 (3)  निर्यात  उत्पादन  के  लिये  आधार  को  मजबूत  बनाना  भर  निर्यात  की  बृद्धि  के  लिये
 प्रयास

 (4)  घरेलू  उत्पादन  को  समर्थन  देने  के  लिये  श्रायातों  में  समी  सम्भव  बचत  करना  तथा

 प्रभावशाली  आयात  प्रतिस्थापन  का  संवर्धन

 (5)  उत्पादन  में  प्रौद्योगिकीकृत  उन्‍नति  तथा  आधुनिकीकरण  को  सुकर  और

 (6)  लाइसेंसिंग  को  कम  करना  प्रक्रियाशों  को  सरल  ओर  कारगर  बनाना  तथा  निर्णय

 लेने  को  विकेन्द्रीकृत  करना  जिससे  समय  और  साधनों  की  लागत  में  कमी  होगी  ।

 वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  1985-86  के  लिये  निर्यात  लक्ष्य  निधारित  किये  जा  रहे  हैं  ।  पांच  वर्ष

 की  अवधि  के  लिये  निर्यातों  में  वृद्धि  के  लिये  लक्ष्य  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  1985-90  में  निगमित

 किये  जाएंगे  जिसको  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 श्वदेशी  काटन  मिल्ज  का  राष्ट्रीयकरण
 4468,  डा०  चल  धोखर  प्रसाद  वर्मा  :  क्‍या  पूति  और  वस्त्र  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 इस  समय  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  प्रबन्धाधीन  स्वदेशी  काटन  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड

 के  प्रत्येक  एकक  के  अघुनिकीकरण  ओर  उसकी  कार्य  पजी  के  लिये  कितनी  घनराधि  की  आवदय

 स्वदेशी  काटन  मिल्स  की  प्रत्येक  मिल  का  कच्चे  माल  ओर  तैयार  माल  का  बतंमान

 सूची  स्तर  क्या  ओर
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 हल  न्‍जववपकाज-जज+णययाया तनमन

 रखते क्‍या  भारतीय  घाटा/देनदारियों  तथा  श्रमिकों/कमं चा  रियों  के  हित  को  ध्यान  में  र

 हुए  सरकार  का  स्वदेशी  काटन  मिल्स
 का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  विचार  है  ?

 पृति  झौर  वस्त्र  भरजो  चत्रश् लर  :  अ्रपेक्षित  जानकारी  नीचे  दी  जाती  है  :

 रु०  में  )

 स्वदेशी  काटन  भिल्‍्स  कं०  लि०  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  पाठक  समिति  के
 |  के  अन्तर्गत  एकक  का  नाम  1985-90  के  दोरान  दण्डों  के  अनुसार

 करण  के  लिए  निधियों  की  मानित

 अनुमानित  जरूरत  वर्तमान  जरूरत

 (1)  रायबरेली  टेक्सटाइल  मिल्स  129...  1०

 रायबरेली  ।

 (2)  स्वदेशी  काटन  नेनी  ।  3.37  979

 (3)  उदयपुर  काटन  0.99  2-12

 उदयपुर  ।

 (4)  स्वदेशी  फाटन  मऊनाथ  1.02  1.90
 भजन  |

 (5)  स्वदेशी  काटन  4.12  6.18

 ।  (6)  स्वदेशी  काटन  14.44  9.95
 ।  *  24.23  30.96
 0...  रे  क्‍ऑशभतल्‍:तिोीणथदीझ  इकअइ  इक्‍इ  व  स्‍तहअृअस्‍ॉःत?ीखयरेीओ-ता-3फकफकफजसाउक्‍नस

 )  28-2-85  की  स्थिति के  अनुसार  स्वदेशी  काटन  मिलल्‍स  क  लि०  ल०  के  प्रत्येक  एकक
 द्वारा  रखी  गई  कच्चे  माल  ओरं  तैयार  माल  के  सूचो-स्तर  नीचे  दिये  जा  रहे  हैं  :

 ०

 |  कककानान  कन्या  गाल  ते
 का  नाम  कच्चा  माल  तैयार  माल

 (1)  रायबरेली  टेल्सटाइल  रायबरेली  ।  5.64  6.64
 (2)  स्वदेशी  काटन  नैनी  ।  74.45  36.89

 (3)  उदयपुर  काटन  उदयपुर  26.02  6.92

 |(4)  स्वदेशी  काटन  मऊनाथ

 भंजन  ।  9.06  16.47

 5)  स्वदेशी  काटन  पांडिचेरी  ।  51.15  119.50

 (6)  स्वदेशी  काटन  कानपुर  ।  26.31  26.43

 उपक्रमों  के  समूह  के  भावी  ढांचे  के  सबंध  में  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं
 या  गया  ।

 नए  पदों  के  सुखम  पर  प्रतिबंध  हुटाना

 4469.  भ्रो०  नारायण  चन्द  पराक्षर  :  क्‍या  वित्त  सस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नए  पदों  का  सृजन  करने  अथवा  वर्तमान  रिक्त  पदों  को  भरने  पर  उनके
 द्वारा  लगाया  गया  प्रतिबन्ध  हटाने  के  लिये  लोगों/किसी  राज्य  सरकार  ने  मांग  की

 |  ।

 |  ञ
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 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  का्यंबाई  की  गई  है  ओर  उक्त  प्रतिबंध

 किस  तारीख  तक  हटा  लिए  जाने  की  सम्भावना

 क्या  सरकार  ने  कार्यभार  में  वृद्धि  ओर  कम  चारियों  की  कमी  होने  के  कारण  विभिन्‍न

 परियोजनाओं  के  सामान्य  काय॑  निष्पादन  पर  प्रतिबन्ध  के  प्रभाव  और  उसके  कार्यकरण  में  गिरावट

 आने  की  ओर  ध्यान  दिया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  से  मुद्रा  स्फीति

 धक  उपायों  के  एक  भाग  के  रूप  में  जनवरी  1984  में  मारत  सरकार  के  मन्त्रालयों  विभागों  को  नये

 पदों  का  सुजन  न  करने  या  वर्तमान  रिक्तियों  को  न  भरने  की  सलाह  दी  गई  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  जारी

 किए  गये  अनुदेश  3)  1985  तक  वंध  थे  ।  परन्तु  सरकारी  ध्यय  में  नितांत  मितथ्ययिता  की

 निरंतर  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  उपयुक्त  नुदेक्षों
 को  आगामी  आदेशों  तक  बढ़ा  हुआ  समझा  जाए  ।  किसी  राज्य  सरकार  ने  प्रतिबंध  उठाने  के  लिए

 प्रतिवेदन  नहीं  जो  कि  सरकार  की  सावंजनिक  सेवाओं  पर  किसी  प्रकार  लागू  नहीं  होता  ।

 पदों  के  स॒ुजन/रिक्तयों  के  भरे  जाने  के  प्रस्तावों  पर  गुणदोषों  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है
 श्र  अत्यन्त  अपवादीय  परिस्थियों  में  रियायतें  दी  जाती  हैं  ।

 पुनिट  दृुस्ट  आफ  इल्डिया  को  ब्याज  दर  बढ़ाना
 4470.  भरी  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  यह  सच  है  कि  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  सेवा  निवृत्त  युद्ध  में  मारे  गए
 सेनिकों  की  विधवाओं  भ्रादि  के  लिए  अपनी  मासिक  ब्याज  भुगतान  योजना  के  अन्तगंत  12%  ब्याज

 देता
 ह

 क्‍या  सरकार ने  प्राध्वेट  लिमिटेड  कम्पनियों  को  15%  तक  ब्याज  देने  की  अनुमति
 दी  और

 यदि  तो  इस  विसंगति  के  क्या  कारण  हैं  और  क्‍या  सरकार  का  मासिक  ब्याज

 योजना  के  अन्तगंत  यनिट  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  की  ब्याज  दर  बढ़ाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादंन  पुजारो  )  :  जी  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट
 की  मासिक  आय  यूनिट  योजना  के  अन्तगंत  जो  कि  55  वर्ष  को  आयु  से  अधिक  उम्र  के

 शारीरिक  और  मानसिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  और  कुछ  एक  अहूंक  संस्थानों  के

 लिए  ट्रस्ट  12%  प्रतिवर्ष  की  दर  से  मासिक  आधार  पर  लामभांश  देता

 जी  कम्पनी  अधिनियम  1956,  की  धारा  58  के  अधीन  बनाये  गए  कंपनी
 की  1975  के  नियम  3(1)  के  उपबन्धों  के  अनुसार  गेर-ब  किंग  गे

 वित्तीय  कम्पनियों  निक्षेपों  को  आमंत्रित  और/भथवा  स्वीकार/नवीकृत  कर  सकती  हैं  परन्तु  जिनकी

 ब्याज  की  दर  15%  वार्षिक  से  अधिक  नहीं  होगी  ।

 एक  निवेश  संस्थान  के  रूप  में  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  द्वारा  जारी  यूनिटों  की  तुलना
 निर्माण  और  अन्य  कायंकलापों  में  लगी  हुई  कम्पनियों  में  जमाराशि  से  नहीं  की  जाती  ।  जबकि

 यूनिटों  पर  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  द्वारा  आगे  किये  गये  निवेश  पर  प्राप्त  आय  के  भाधार  पर

 दिया  जाता  किन्तु  जमा  राषियों  पर  कम्पनी  की  लाभदेयता  का  विचार  किये  बिता
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 ही  दिया  जाना  होता  इसके  यभिटों  पर  लाभांश  के  मामले  में  कर  सम्बन्धी  भ्रुछ
 रियायतें  भी  उपलब्ध  हैं  ।

 भारतोय  स्टेट  अंक  हारा  जोले  गये  क्षेत्रीय  कार्यालय

 4471.  श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  कि  :

 राज्यों  में  स्टेट  बंक  प्रशासन  को  मान्यता  देने  की  नीति  के  अनुसार  भारतीय  स्टेट

 बेंक  के  राज्य-वार  कितने  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोले  गए
 प्रत्येक  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  तथा  उसके  अम्तर्गत  आने  वाले  शाखा  कार्यालयों  के  नाम

 क्या  हैं  )

 कया  कुछ  ऐसे  स्थानों  में  भी  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोले  गए  जहां  भारतीय  स्टेट  बेक

 के  मुख्य  कार्यालय  हैं  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  बया  और

 आदिवासी  जिलों  और  आदिवासी  क्षेत्रों  विशेषकर  उड़ीसा  में  कौन-कौन  से  क्षेत्रीय

 कार्यालय  खोले  गए  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  मारतीय  स्टेट  बेंक  द्वारा  खोले

 गए  क्षेत्रीय  कार्यालयों  की  संरुया  का  राज्य-वार  विवरण  संलग्न

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सूचना  सभा  पटल  पर  रल  दी

 हा  ।  भारतीय  स्टेट  बेक  ने  15  क्षेत्रीय  कार्यालय  ऐसे  स्थानों  पर  खोले  हैं  जहां  पर

 बेक  के  स्थानीय  प्रधान  कार्यालय  ऐसे  केंद्रों  के  नाम  नीचे  दिये  गए  हैं  :-..-

 क्षेत्रीय  कार्यालय  का  नाम  सख्या

 केंद्र

 1.  बम्बई
 2,  भ्रहमदाबाद
 3.  भोपाल  1

 4.  बंगलोर

 5.  भुवनेदबर  1

 6.  चण्डी  गढ़  2

 7,  कलकत्ता  2

 8.  गोहाटो
 9.  हैदराबाद  1

 10,  लखनऊ

 1.  नई  दिल्‍ली
 12.  मद्रास

 13.  पटना  1

 यद्यपि  आदिवासी  जिले  किसी  एक  या  दुसरे  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  अंतगंत  आते  हैं
 उड़ीसा  राज्य  के  आदिवासी  जिले  और  आदिवासी  क्षेत्र  बेंक  के  मुवनेशवर  और  संबलपुर  स्थित
 क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  नियंत्रणाधीन  हैं  ।

 39
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 भारतोय  स्टेट  बक  द्वारा  खोले  गये  क्षेत्रोप  कार्यालयों  को  राज्यवार  संख्या
 मास  मा नाना ता  ता  ाााताताताााााााााानािमाााााााााास्‍ाााााााास्‍स्‍  पका  2  अकाकाਂ  जय  अल  जाणाणणाा

 राज्य  क्षत्रीय  कार्यालयों  की  संश्या
 आए  न्‍कि--मन-ममन-+न+ननन-मम-मम-न-मनमन++भ

 धारा प्रात

 महा  राष्ट्र और

 दादरा  और  नगर  हवेली  का  4

 संघ राज्य क्षेत्र , गोवा संघ राज्य क्षेत्र और महाराष्ट्र के तीन जिले . तमिलनाडु भोर पांडिचेरी संघ क्षेत्र केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश पद्दिचम सिक्किम ओर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का संघ राज्य क्षेत्र 4 8. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा के तीन जिले 9. उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश बिहार उड़ीसा पंजाब हिमाचल प्रदेदा जम्मू ओर कश्मीर संघ राज्य क्षत्र चंडोगढ़ और हरियाणा के 9 जिले || त्रिपुरा और संघ राज्य क्षत्र मिजो रम 20. असम ओर संघ राज्य क्षत्र अरूणा चल प्रदेश ] पटसन से बनी बस्तुओं का निर्यात 4472. भरी अतोश चंद्र : क्‍या पूति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या गत कुछ वर्षों के दोरान बांगलादेश से ओर सिन्थयेटिक वस्तुओं के मूल्यों से प्रतिस्पर्धा न कर पाने ओर/अथवा भारतीय पटसन निर्यातकों द्वारा प्राय की गई संविदागत त्रुटियों के कारण पटसन से बनी बस्तुओं के निर्यात पर प्रभाव पड़ा यदि तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्‍या है;भोर ७ ७७ # ९५० ७ ब कि त+ (७ कान लत है (९७ >> जेजभपयपययथियपयय-+++
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 सिनानरमनननाननन--+

 संविदायत  त्रुटियों  स ेरोकने  ओर/अथवा  पटसन  की  वस्तुएਂ  बनाने  वालों  को

 सहायता  देने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गये  उठाने  का  विचार  है  ताकि  भारतीय  पटसन  से  बने
 उत्पाद  अन्य  देशों  की  सिन्धेटिक  वस्तुओं  और  पटसन  उत्पादों  के  साथ  सफलतापुव॑ क  प्रतिस्पर्धा  कर
 सके  ?

 पूति  और  वस्त्र  संत्रो  चन्द्र  शेखर  :  तथा  विगत  कुछ  वर्षों  के

 दोरांन  भारत  के  जूट  माल  के  निर्यातों  पर  मुख्यतः  बंगलादेंश  की  तुलना  में  अप्रतियोगी  कीमतों
 तथा  संश्लिष्ट  स्थानापन्‍न  वस्तुओं  के  कारण  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  व  कि  संविदात्मक  त्रुटियों  के

 कारण  |
 भारतीव  जूट  उत्पादों  को  प्रतियोगी  बनाने  के  उद्देश्य  से सरकार  ने  निम्नलिखित  कदम

 उठाए  हैं  :  ँ

 (1)  उद्योग  के  बराबर  के  निष्पादन  के  आधार  पर  जूट  कालीन  अस्तर  के  कपड़े  तथा  यान

 के  लिये  उच्चतर  नकद  मुआवजा  सहायता  प्रदान

 (2)  उत्तरी  क्रमरीका  को  कालीन  अस्तर  के  कपड़े  निर्यातों  के  लिये  50  :  50  के  प्ननुपात  में

 हालि  वहन  करने  के  आधार  पर  एस०  टी०  सी०  जूट  उद्योग  साथंसंघ

 (3)  आर०  एण्ड  डी०  प्रयासों  के  जरिये  निर्यात  योग्य  उत्पादों  का  विकास  प्रोत्साहित
 और

 (4)  आर»  एण्ड  डी०  प्रयासों  और  निर्यात  संवर्धन  को  प्रोत्साहन  देने  के  उददं पय
 से  जट

 उपकर  की  आय  में  से  तए-नए  जे०  एम०  डी०  सी०  तथा  एक  जूट  निधि  की  स्थाप्रना  करना  ।

 नई  भर्तो  पर  लगाई  गई  रोक  के  परिणामस्वरूप  होने  वालो  बचत

 4473.  थी  के०  :  क्‍या  वित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  नई  भरतियों  पर  प्रतिबंध  के  परिणामस्वरूप  राजकोष  में  होने  वाली  बचत

 का  कोई  आकलन  किया  गया  है;ओऔर
 यदि  तो  इस  प्रकार  कितनी  राशि  की  बचत  हुई  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनाद ंन  ओर  यदि  नई  भर्ती

 पर  प्रतिबन्ध  न  लगा  होता  तो  उस  पर  जो  व्यय  होता  उसका  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  ।  अतः

 इस  कारण  से  बचाई  गई  राशि  का  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 पठना  में  केंद्रोय  रेशम  बोड़  का  क्षेत्रोय  कार्यालय

 |
 ह

 4474,  प्रो०  चन्द्र  भामु  बेवो  :  क्‍या  पूति  और  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केंद्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  आम  सभा  में  संकल्प  पारित  करने  के  बाद  तथा  योजना

 आयोग  की  मंजूरी  के  बाद  बिहार  में  अपना  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलते  के  लिये  बहुत  पहले  उनके

 को  प्रस्ताव  भेजा  लेकिन  भ्रभी  तक  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  की  गई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्या  टसर  उत्पादन  के  मामले  में  बिहार  एक  प्रमुख  राज्य

 यदि  तो  बिहार  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रक्षते  हुए  उपेक्षा  करने  के  क्या  कारण

 न

 सरकार  की  तुलना  में  रेशम  का  कम  उत्पादन  करने  वाले  राण्यों  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोल

 ।  भोर
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 क्या  सरकार  का  विवर  पटना  बिह्षर  में  केंद्रीय  रेणम  बोर्ड  का  क्षेत्रोय  कार्यालय

 खोलने  का  है  और  यदि  तो  कब  ?

 बूति  ओर  बहु  मंत्री  चख्र  शेखर  :  से  टसर  रेशम  के  उत्पादन  में

 बिहार  प्रमुख  राज्यों  में  से  एक  है  और  सरकार  ने  वर्ष  1985-86  के  दौरान  बिहार  के  लिये  पटना

 में  एक  क्षेत्रीय  विकास  कार्यालय  खोलने  के  केन्द्रीय  रेश्मम  बोडे  के  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दे  दी  है  ।

 भारत  वियतनाम  व्यापार  सम्बंध

 ]
 4475.  भरी  के०  प्रधानो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  वियतनाम  के  साथ  व्यापार  सम्बन्ध  स्थापित  किये  हैं  ह
 तो  किन-किन  मदों  के  बारे  में  भारत-वियतनाम  व्यापार  सम्बन्ध  स्थापित

 किये  गये  ओर

 तत्सम्बन्धी  अन्य  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  जी  हाँ  ।

 और  भारत  ने  वियतनाम  को  रेलवे  रोलिंग  सस्‍्टाक  वस्त्र

 बावल  तथा  सूत  ज॑सी  मर्दे  निर्यात  की  वियतनाम  से  भारत  को  सीमेंट  तथा  टीन  के  निर्यात

 रए  | हुए
 एल्पूमिनियम  के  प्रति  यनिट  उत्पादन  में  उपयोग  में  लाई  गई  ऊर्जा

 4476.  थ्रो  भ्रोहरि  राब  :  क्या  ख्लान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि

 क्‍या  भारत  में  एल्यूमिनियम  के  प्रति  यूनिट  उत्पादन  में  विश्व  में  सबसे  अधिक  ऊर्जा

 का  उपयोग  किया  जाता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है ओर  उसके  क्यो  कारण  और

 उसके  लिये  क्‍या  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ख्लान  और  कोयला  मंत्री  वसंत  :  से  अन्तर्राष्ट्रीयं  प्रायमरी

 एल्यूमिनियम  संस्थान  लन्‍्दन  की  रिपोर्ट  (1983)  के  अग्रणी  एल्यूमिनियम  उत्पादक  देक्षों

 में  एल्पमिनियम  के  उत्पादन  में  बिजली  की  औसतन  खपत  15,655  गनिट  से  लेकर  17,435  यनिट

 प्रति  टन  जबकि  भारत  में  तीन  बड़े  एल्यूमिनियम  उत्पादकों  में  बिजली  खपत  लगभग  16,410

 यूनिट  से  लेकर  18,240  यूनिट  प्रति  टन  है  तथा  सबसे  छोटे  एल्यूमिनियम  उत्पादक  अर्थात्‌  मद्रास

 एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०  में  बिजली  खपत  लगमग  20,200  यूनिट  प्रति  टन  किसी  प्रद्रावक  में

 बिजली  खपत  प्रयुक्त  प्रोद्योगिकी  तथा  पर्याप्त  एवं  स्थिर  बिजली  पूर्ति  पर  निर्भर  होती
 मिनियम  के  उत्पादक  बेहतर  नियत्रण  तकनीकों  तथा  आधुनिकीकरण  उपायों  द्वारा  प्रद्गावकों  में

 ऊर्जा  खपत  कम  करने  के  लिये  प्रयास  कर  रहे  नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०  द्वारा  उड़ीसा
 में  स्थापित  किया  जा  रहा  प्रद्रावक  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित  है  और  इसकी  ऊर्जा  खपतें

 आधुनिक  बिंदेशी  प्रद्रावकों  के  बराबर

 कोयले  के  प्रति  टन  उत्पादन  हेतु  उपयोग  को  गई  ऊर्जा  ओर  जनदाक्ति

 4477.  भ्री  बी०  थो०  रमया  :  क्या  खान  झोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  इृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  हमारे  देश  में  कोयले  के  भ्रति  टन  उत्पादन  हैतु  उपयोग  की  जाने  वाली  ऊर्जा

 ओर  जनश्षक्ति  विश्व  में  सबसे  अधिक
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 यदि  तो  कुछ  अन्य  उन्नत  अधिक  कुशल  देक्षों  की  तुलना  में  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या  है;ओर
 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का

 बिभार  है  ?

 खान  झोर  कोयला  मंत्री  बसंत  साठ  )  :  से  सच्ना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दो

 राष्ट्रीयक्त  णेंकों  द्वारा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  क ेआविवासियों  स्‍धोर

 जनजातियों  के  लोगों  को  मंजर  किया  गया  ऋण

 ]  ही
 4478.  थ्री  मोहर  सिह  राठौड़  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  द्वारा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  सीमावर्ती  राज्यों
 के

 लिये  1984-85  के

 दोरान  उद्योगों  के  लिये  कुल  कितना  ऋण  स्वीकृत  किया  गया  और  वास्तव  में  कितनी  धनराषि

 वितरित  की  गई

 (@)  इसमें  से  आदिवासियों  और  जनजातियों  के  लोगों  के  लिये  कितनो  धनराशि  मंजर  की

 गई  ओर  बास्तथ  में  उन्हें  कितनी  धनराशि  दी

 )  ये  र-अआदिवासी  लोगों  के  लिग्रे  कितना  ऋण  मंजर  किया  और  वास्तव  में  उन्हें  कितना

 ऋण  दिया  गपा  तथा  इसमें  स्रे  कभये  उद्यमियों  को  कितनी  धनराशि  दी  गई
 कया  स्वीकृत  ऋण  राक्षि  वास्तव  में  नहीं  दी  गई  ओर

 )  यदि  ती  इसके  त्रया  कारण  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनांदंन  :  से  (5)  भारतीय  रिजवे  बेक
 की  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  के  सम्बन्ध  में  उस  प्रकार  सचना  प्राप्त  नहीं
 होती  जिस  प्रकार  प्रएन  में  मांगी  गई  भारतीय  रिजवं  बक  के  पास  उपलब्ध  अद्यतन

 आंकड़ों  के  1983  के  अन्तिम  शुक्रवार  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  सरकारी  क्षत्र  के  बेंकों
 की  26887  लघु  ओद्योगिक  एककों  के  नाम  अग्रिमों  की  42.32  करोड़  रुपये  की  रकम  बकाया  थो  ॥

 अनन्तिम  हैं  ।)

 भधूथनी  ओर  दरभंगा  में  ब  को  के  माध्यम  से  पस्‍्प

 संटों  को  उपलब्धता

 4479.  श्री  रामाअय  प्रसाद  सिंह
 :  क्या  विल्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मधुबनी  क्षेत्र  के  तत्कालीन  संसद  सदस्य  ने  दिनांक  |7  को
 स्व०  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  जन्म  दिवस  समारोह  के  अक्सर  पर  दरमंगा  जिले  के  बहादुरपुर
 खब्ह  में  डोजल  ओर  बिजली  के  बिना  चरूने  वाले  एक  पम्प  सेंट  का  उद्घाटन  किया  था  और
 क्या  तत्परचात  मधुबनी  और  दरभंगा  जिलों  में  बैकों  के  माध्यम  से  इस  प्रकार  के  पम्प  सेट  उपलब्ध
 कराये  गये  ओर

 यदि  तो  इस  प्रकार  से  पम्प  संटों  को  तुरन्त  सारे  बिहार  राज्य  विशेषकर
 पठना  और  औरंगाबाद  में  चालू  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनादेन  :  (१)  ओर  सूचना  एकत्र  को
 जा  रही  है  ओर  यथाठपलब्ध  सूच्ता  समा  पटल  पर  रक्ष  दो

 ae
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 करल  में  नारियल  और  काफी  का  उत्पादन

 ]
 4480,  भरी  सुल्लापलली  रामचख्न  :  क्या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश

 में  नारियल  और  काफी  के  छुल  उत्पादन  की  तुलना  में  केरल  का  तत्संबंधी

 उत्पादन  कितने  प्रतिशत  है  ?

 धाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी  ०  ए०
 :  देश  में  कुल  उत्पादन  की  तुलना

 में  केरल  में  1983-84  अवधि  के  लिये  नारियल  तथा  काफी  के  उत्पादन  की

 प्रतिशतता  नीचे  दी  गई  है  :

 उत्पाद  सम्पूर्ण  भारत  में  केरल  में  देश  के  कुल  उत्पादन

 उत्पादन  उत्पादन  में  केरल  के  उत्पादन

 मे०  मे०  की  प्रतिदतता  .

 रबड़  175,280  162,212  92.5%

 काज  उण्न७  उण्न०  उल्न०

 इलायचो  1,600  1,100  68.77%

 नारियल  5,871.0  2,694.7  45.9  %

 (10  लाख  लाख  नारियल )
 काफी  1,04,000  9,465  9.1  %

 आयात  प्रतिस्थापन  सम्बन्धी  नोति  के  कारण  विदेशों  मुद्रा  को  बचत

 4481,  श्री  ई०  एस०  एस०  पकीर  मोहम्मद  :  क्‍या  वाणिज्य  संज्ी  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 आयात  प्रतिस्थापन  सम्बन्धी  नीति  के  क्रियान्वयन  में  क्‍या  प्रगति  हुई  और

 इस  नीति  से  कुल  कितनी  धनराह्षि  की  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होने  की  सम्भावना  है
 है  और  तत्सम्बन्धी  अन्य  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  पो०  ए०  :  आयात  प्रतिस्थापित  की
 प्रगति  से  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  आायात-योग्य  वस्तुओं  के  घरेलू  उत्पादन  की  वृद्धि  में  दर्षित  होती

 निम्नलिखित  सारणी  में  1980  के  दशक  के  दोरान  वल्क  कआयातों  की  प्रमुख  मदों  के  घरेलू
 उत्पादन

 की  प्रवृत्तियां  दी  गई  ये  चुनिन्दा  मर्दे  1981-32  में  कुल  आायातों  क ेलगभग  63  प्रतिदत
 रहीं  ओर  अनन्तिम  व्यापार  आंकड़ों  के  अनुसार  1983-84  में  यह  कुल  आयातों  के  50%  रहीं  ।

 वल्क  आयातों  की  चनिस्वा  मदों  का  घरेलू  उत्पादन

 मद  1980-81  1983-84
 1  2  3

 कच्चा  पेट्रोलियम  मे०  टन  )  10.5  26.0
 पेट्रोलियम  शोषक  उत्पाद  मे०  24.1  32.9
 उबरक

 वाइट्रोजेवय्स  (000  मे०
 2164  3485

 फासकफोटिक  (000  मे०
 842  1048
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 मत

 ।

 इस्पात ..
 इस्पात  उत्पादों

 मे०

 कच्चा  लोहा  उत्पादों  सहित  )
 मे  ?

 अलोह  धातुयें

 )  एल्यमिनियम  (000  मे०

 व्लिस्टर  तांबा  (000  मे०

 सीमेंट  मे०

 अखबारी  कागज  (000  मे०

 लायान्न  मे०

 जिनमें  से  गेहूँ  मे०

 तिलहन  मे०

 तथा  कक

 पू  जीगत  माल  क्षेत्र  तथा  उपभोक्ता  माल  क्षत्र  जहाँ  कि  मात्रा  बताना  सम्भव  नहीं

 9.53.

 199.0

 25.3

 18.6

 51.18

 129.59

 आयात  अर्थ  व्यवस्था  के  सभी  क्षतत्र  में  हो  रहा
 छठो  पंचवर्षीय  योजना  प्रलेख  में  घरेलू  सप्लाइयों  में  आयातों  के  प्रतिशतता  भाग  के

 रूप  में  आयात  प्रतिस्थापन  के  सम्बन्ध  में  निम्नोक्त  मूल्यांकन  की  व्यवस्था  क्षत्रों  के

 ब्यौरे  नीचे  दिये  जा  रहे  हैं  :
 आयात  प्रतिस्थापन

 सप्लाइयों  में  भरायातों  का  प्रतिशतता

 36-31

 9.37

 क्रम  सं  ०  मद  योजनापूर्व
 1950-51

 1.  खाद्यान्न  5.9
 2.  लोहा  तथा  इस्पात  25.2

 3.  प्रश्कीनरी*क  68.9

 4.  पेट्रो  लिपम+  92.5

 5.  नाइट्रोजनयुकत  उर्वरक  72.5*

 अ#ब्सकल  निवेश  के  मशीनरी  संघटक  के  प्रतिशत  के  रूप  में  आयात  ।

 +कैलेंडर  वर्ष  के  आधार  पर  ।

 1951-52  के  लिये  ।

 लिखित  उत्तर

 3

 6-14

 9.19

 220-3

 35.4

 27.1

 175.86

 151.54

 45.15

 12.81

 1977-78

 जि  शा
 0.2
 1.1

 भायात  प्रतिस्थापन  नीति  के  फलस्वरूप  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  की  कुल  राधि  का  अनुमान
 लगाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 कोयले  के  राष्ट्रोयकरण  के  उद्देश्य
 4482.  थभ्रो  थो  ०  भूषति  :  क्या  खान  झोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयले  के  राष्ट्रीयकरण  के
 उह्  ए्यों

 के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  से  महत्वपूर्ण
 लब्धि  प्राप्त  नहीं  हुई
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 )  यदि  तो  उसके  क्‍या  का  रण  हैं  ;

 क्या  कोयले  को  स्तावों  के  श्रमिकों  को  शिक्षा  स्वास्थ्य  ओर  आवास  के  रूप  में  उनको
 तथा  उनके  परिवारों  को  प्राथमिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  गई  हैं;ओऔर

 क्‍या  उनके  परिवारों  को  कोयला  खानों  के  अतिरिक्त  अन्य  उद्योगों  में  रोजगार  के
 अवसर  उपलब्ध  कराये  गये  हैं  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 क्षान  ओर  कोयला  मनन्‍्त्रो  वसंत  साठ  ):  नहीं  ।

 प्रदन  हो  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीोयकरण  के  बाद  कोयला  खनिकों  के  जीवन-स्तर  में  सुधार  लाने  और  उन्हें
 कल्याण  सुविधाएं  देने  के  काम  को  पर्याप्त  प्राथमिकता  दी  गई  वर्ष  1984-85  के  दोरान  Fo

 55.00  करोड़  की  राशि  कोल  इण्डिया  लि०  ने  आवास  सुविधाएं  बढ़ाने  के  आवंटित  को  थी  ।

 कोलियरी  कमंचारियों  को  चिक्षित्सा  सुविधाएं  देने  के  लिये  1984  की  स्थिति  के  अनुसार
 कोल  इृण्डिया  लि०  में  445  3911  बिस्तरों  वाले  65  544  एंबुलेंस  गाड़ियां
 ओर  973  डाक्टर  विशेषज्ञों  सहित  ।  इस  समय  कोयला  क्षेत्रों  में  845  शौक्षक  संस्थाएं
 चल  रही  हैं  ।  कोलियरी  के  कमंचारियों  के  आश्रितों  की  आवध्यकताएਂ  पूरी  करने  वाले  स्कूल
 और  कालेज  चलाने  के  लिये  कोयला  ऋम्पनियां  वित्तीय  और  अन्य  सुविधाएं  भी  दे  रहो

 स्थानीय  जनता  कोयला  खभिकों  के  परिवार  मी  शामिल  को  रोजगार  के

 अवसर  देने  की  दष्टि  से  कोल  इण्डिया  लि०  की  सहायक  कम्पनियों  ने  कोयला  यूनिटों  में  टोकसे

 अ्ादि  सामप्रियों  क॑  उत्पादन  के  लिये  अनुषंगी  यूनिटों  का  विकास  किया  है  ।

 राजस्थान  में  खानों  का  बिकास

 4483.  भी  लाला  राम  कन  :  क्या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 )  राजस्थान  में  कितनी  खानें  केंद्रीय  सरकार  ओर  उसकी  निगमों  के  नियन्त्रणाधीन  हैं
 तथा  इन  खानों  से  कितने  श्रमिक  जीविकोपाजंन  कर  रहे

 क्‍या  इन  खानों  के  विकास  के  लिये  केंद्रीय  सरकार  की  कोई  योजना  है  थोर  यदि

 वो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है;झोर

 भरतपुर  में  कितनी  खानें  हैं  तथा  वहां  पत्थर  खदान  श्रमिकों  की  स्थिति  में  सुधार
 करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्‍या  काययंवाही  की  जा  रही  है  ?

 खान  ओर  कोयला  मत्री  बसंत  साठे  )  :  से  जानकारी  एकत्र  की
 रही  है  तथा  समा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पा

 झास  जन  के  लिये  सस्ते  कपड़  का  उत्पादस

 ]
 4484.  भरी  जो०  विजय  रामा  राव  :  कया  पृति  झोौर  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सावंजनिक  वितरभ  प्रणाली  के  लिये  कपड़े  की  सप्लाई  करने  हेतु
 उद्योग  का  उपयोग  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  पहले  की  नीति  से  इस  तरह  हटने  के  क्‍या  कारण



 6  1907  लिखित  उत्तर

 क्या  सरकार  का  यह  जानकारी  है  कि  लषु  हथकरघा  उद्योग  के  पास  विभिन्‍न  दुसरे
 देशों  की  विधोष  मांग  के  लिये  निर्यात  करने  की  भारी  क्षमता  है  और  इसलिये  इसको  सावंजनिक
 वितरण  प्रणाली  की  ओर  उन्मुख  होने  के  बजाय  निर्यातोन्मुख  होना  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आप  जनता  के  लिये  बहुत  दिन  तक  चलने  वाले  सस्ते  कपड़ों
 के  उत्पादन  के  लिये  बड़े  पं  माने  के  कपड़ा  उद्योग  का  उपयोग  करने  का  है  ?

 पूति  और  वस्त्र  संत्रो  चन्द्र  शखर  :  सरकार  द्वारा  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं
 लिया

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 सरकार  हथकरघा  म॒दों  के  निर्यात  की  व्यापक  गुजाइदा  से  अवगत  अभी
 हथक रभे  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  अभिमुख  नहीं  हैं  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  भिलें  15  1983  से  नियंत्रित  वस्त्र  योजना  के

 10.50  २०  प्रति  मीटर  के  हिसाब  से  8  मिलियन  पोलिएस्टर  मिश्रित  काटन  छाटिंग  का  कपड़ा
 बना  रहो  हैं  ।

 सेंट्रल  बेक  में  जालो  डाफ्ट  जारो  किया  जाना

 4485.  भ्रो  दिलौप  सिह  भूरिया  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सेंट्रल  बेक  आफ  इण्डिया  द्वारा  करोड़ों  रुपये  मुल्य  के  जाली  ड्राफ्ट  जारी  किये

 गये  हैं  ;  .

 कया  उक्त  मामले  में  कोई  जांच  कराई  और

 यदि  तो  इस  जांच  के  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 वित्त  मस्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  पुजारी  ):  से  सेंट्रल  बेंक  आफ  इंडिया
 ने  सूचित  किया  है  कि  1984  में  कुल  3,78,600/-  रुपये  मूल्य  के  6  जाली  ड्राफ्टों  का  उसकी  बम्बई
 की  तीन  स्थानीय  शालाओं  ओर  जम्मू  की  तीन  स्थानीय  शाखाओं  द्वारा  समाशोधन  में  भुगतान
 किया  गया  बेक  ने  आगे  बताया  है  कि  नागपुर  में  इसकी  सात  स्थानीय  शाखाओं  में  कुल
 3,07,700/-  रुपये  के  सात  जाली  ड्राफ्ट  प्रस्तुत  किये  गये  लेकिन  बेंक  इस  घोखाघड़ी  से  बच

 गया  और  अपराधी  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  बेंक  ने  स्थानीय  पुलिस  के  पास  प्रथम  सुचना
 रिपोर्ट  दअ  करा  दी  है  और  पुलिस  मामले  की  जांच  कर  रही

 इस्पात  के  मूल्य  में  बवद्धि  होने  से
 सरकार  को  हुआ  घाटा

 [  अनुवाद  ]
 4486.  प्रो०  मधु  वण्डबते  :  क्‍या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विगत  में  कतिपय  स्रोतों  से  जब  इस्पात  के  मूल्यों  में  वृद्धि  की
 आशंका  पर  इस्पात  की  भारी  खरीद  की  गई  थी  ओर  इसके  फलस्वरूप  सरकार  को  भारी  घाटा

 हुआ

 ह  यदि  तो  इस्पात  की  उक्त  भारी  खरीद  कितने  की  थी  और  इसमें  कितना  घाटा

 हुआ  ओर

 प
 हाल  ही  में  इस्पात  के  मूल्यों  में

 हुई  वृद्धि  के  दौरान  भी  वही  स्थिति  फिर  सामने
 ?

 4
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 हीीी।ओस  ल्‍लककससार  ————_—

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  संत्रो  क०  नटवर  :  से  वर्ष  1984-85  के

 दौरान  जिन  महीनों  में  इस्पात  के  मूल्यों  में  वद्धि  की  गई  उन  महीनों  से  पहले  महोनों  अर्थात

 1984  और  1985  के  दौरान  स्टील  अथारिटी  आफ  इृष्डिया  लिमिटेड  द्वारा  इस्पात

 कौ  कल  मासिक  घरेलू  बिक्रो  के  बारे  में  किये  गये  विइ्लेषण  से  पता  चला  है  कि  मूल्यों  में

 बद्धि  होने  की  प्रत्याशा  के  कारण  इस्पात  की  कोई  भारी  अथवा  असामान्य  बिक्री  नहीं  हुई  ।

 नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  राष्ट्रीयकृत  बकों

 के  लेखों  को  लेशापरोक्षा

 4487-  श्री  बो०  एस०  कष्ण  अय्यर  :  कया  विस  मंत्री  यह  बताने-की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सभी  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  लेखों  को  चार्टेड  एकाउ  टेंट्स  द्वारा  लेखा  परीक्षा  किये

 जाने  की  वर्तमान  प्रक्रिया  के  स्थान  पर  भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखापरोक्षक  द्वारा  लेखापरीक्षा

 कराये  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  समक्ष  और

 क्या  इस  तथ्य  को  दष्टि  से  कि
 सरकारी  उपक्रमों  के  सभो  क्षेत्रों  की  लेखा  परीक्षा

 भारत  के  नियंत्रक  ओर  महालेखापरीक्षक  द्वारा  की  जाती  है  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीयक्ृत  बेकों  के

 लेखों  की  लेखापरीक्षा  का  कार्य  भी  भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  को  सौंपने  का  है  ?

 वित्त  मंज्रांलय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  ओर  नहीं  ।

 झधिक  संख्या  में  चाय  उद्योगों  के  लिये  प्रस्ताव

 4488.  श्री  झ्रार०  अग्नानाम्यी  :  क्या  जाणिज्य  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लोगों  को  रोजगार  के  ओर  अधिक  अवसर  मुहैय्या  करने  के  लिये  अधिक  संख्या

 में  चाय  उद्योग  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  और

 उपरोक्त  योजना  के  अन्तगंत  कुल  कितने  नये  क्षेत्रों  को  शामिल  किया  जायेगा  !

 थाणिल्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  संगमा):(क)  से  उद्योग  मुख्यतया

 गैर-सरकारो  क्षेत्र  में  योजना  में  चाय  उत्पादन  में  वद्धि  करने  के  उहृंष्य से

 बल्वाय  की  खेती  के  अधोन  क्षेत्र  बढ़ाने  के  लिये  प्रोत्साहनों  ओर  विद्यमान  चाय  क्षेत्रों  में
 पृ जो  निवेश

 की  व्यवस्था  है  ।

 रोपण  के  विस्तार  के  लिये  24,450  हैक्टार  का  लक्ष्य  रखा  गया  चार  प्रमुख  चाय

 उत्पादक  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  लक्ष्य  निम्नोक्त  प्रकार

 अपम  11,050  हैक्टार

 पष्टिचम  बंगाल  3,500  हैक्टार

 तमिलनाडु  1,900  हैक्टार

 केरल  1,600  हैक्टार

 खाय  बागानों  में  रोजगार  क्षमता  लगभग  2.5  कामगार  प्रति  हैक्टार  है

 कोयला  खान  भमिकों  क  कल्याण  के  लिये  समभोता

 ] [
 4489.  भी  सरफराज  झ्हहमद  :  क्‍या  खान  भोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 क्‍या  एन०  सी०  डब्ल०  ए०नाा  अध्याय  9  के  खंड

 संख्या

 48
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 :  9.4-4  के  अंतर्गत  को  पला  खान  श्रमिक्रों  के  कल्याण  के  लिये  संयुक्त  द्विपक्षीय  समिति  के  माध्यम  से

 ।  सरकार  ने  कोई  सममझोता  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कोल  इण्डिया  लि०  ने  कोयला  खान
 अमिकों  के  कल्याणाथं  उक्त  समझौते  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  है;ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 खान  और  कोयला  मंत्रो  बसंत  :  (१)  हां  ।

 इस  खंड  में  प्रावधान  है  कि  सेवा-निवत्त  हो  रहे  कमंचारी  के  एक  आश्रित  को

 गार  दिया

 ओर  इस  प्रावधान  की  संवेधानिक  वेघता  को  न्यायालय  में  चुनौती  दी  गई  है
 धोर  मामला  न्यायालय  के  विया  राधीन  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  ँ्रफोम  उगाने  क  लिये  पट्ट  पर

 जमीन  का  आवंटन

 4490,  भ्री  बालकवि  गेरागी  :  क्‍या  विल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  के  मन्दसौर  और  रतलाम  जिलों  में  अफीम
 उगाने  के  लिये  पट्ट  पर  जमीन  आबंटित  करने  को  नीति  सम्बन्धी  असंगतियों  को  दुर  करने

 '  का  .

 क्‍या  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किये  गये  मानदण्डों  को  भी  अनुपालन  नहीं  किया  जा

 रहा  है  क्योंकि  उन  किसानों  के  पट्ट  भी  रहू  कर  दिये  गये  हैं  जो  प्राकृतिक  विपदाओं  के  फलस्वरूप
 अफोम  की  फसल  नष्ट  हो  जाने  के  कारण  अफीम  का  निर्धारित  ओऔसत  मात्रा  का  उत्पादन  नहों  कर
 सके

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  कोई  नीति  निर्णय  करने  का

 है  ताकि  किसानों  के  रह  किये  गए  पट्ट  उन्हें  बहाल  किए  जा  सकें;ओर

 क्‍या  सरकार  ने  मन्दसौर  और  रतलाम  जिलों  में  अफोम  को  ओर  अधिक  क्षेत्र

 में  पैदावार  करने  का  फैसला  किया  है  और  उक्त  निर्णय  कब  तक  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  ओर  प्रत्येक  वर्ष  क  लिए
 बनाये  जाने  वाले  लाइसेंसिंग  सिद्धान्तों  में  पोस्त  की  काइत  के  लिये  लाइसेंस  जारी  करने  संबंधी

 नीति  निर्धारित  की  जाती  इन  सिद्धास्तों  के  संबंध  में  कोई  भी  विसंगति  सरकार  के  ध्यान  में

 नहीं  लाई  गई  है  ।

 लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिये  दैवी  आपदाओं  आदि  के  कारण  फसल  को  होने  थाले  नुकसान
 के  मामले  काइतकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  न्‍्यनतम  उपज  के  संबंध  में  इन  सिद्धान्तों  में  उचित

 राहत  देने  की  भी  व्यवस्था  होती  है  ।  इस  संबंध  मे ंनियत  मानदण्डों  का  लाइसेंस  जारी  कर्ते  समय

 पालन  किया  जाता  है  ।

 और  बात  को  देखते  हुये  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भारतीय  अफीम  को

 लगातार  कठिन  परिस्थिति  से  गुजरना  पड़  रहा  है  तथा  सरकारी  कारखानों  में  अफोम  का  बहुत
 स्टाक  पड़ा  रह  किये  गये  लाइसेंसों  को  बहाल  करने  तथा  पोस्त  की  काइत  के  क्षेत्र  में  बुद्धि  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 “
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 पाकिस्तान  के  लिये  यरेनियम  को  तस्करों

 ]
 पत्र  हा 4491.  श्री  राम  रतन  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 य्रेनियम  जो  कि  अण्‌  बम  के  निर्माण  के  लिये  मूल  सामग्री  उत्तर

 बिहार  और  देश  के  कुछ  अम्य  भागों  से  पाकिस्तान  को  नेपाल  के  रास्ते  अवेध  ढंग  से  पाकिस्तान  को

 तस्करी  की  जा  रही

 यदि  तो  सरकार  ने  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता  लगाया

 कोई  गिरफ्तारी  की  गई  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  वया  उपचा  रात्मक  उपाय  किये  हैं  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनाद न  :  सरकार  को  मिलो  रिपोटों  से

 इस  बात  का  संकेत  नहीं  मिलता  है  कि  भारत  से  पाकिस्तान  को  नेपाल  के  रास्ते  यरेनियंम  का
 तस्कर-निर्यात  हो  रहा  है  ।

 इनका  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 खान  तथा  मिल  परिसर  से  ण्रेनियम  की  चोरी  को  रोकने  के  लिये  कड़ी  सुरक्षा
 व्यवस्था  की  गई  इसके  सामान्यतया  भारत-नेपाल  के  अ!र-पार  तस्करी  को

 रोकने  के  लिए  तस्करी-निवा रण  संबंधी  उचित  उपाय  किये  गये  अप्राधिकृत  व्यापार  को  रोकने

 के  लिए  सहयोग  संबंधी  करार  के  तहत  भारत  ओर  नेपाल  के  बीच  द्विपक्षीय  व्यवस्था  भी  मोजूद

 हस  क्षेत्र  में  सीमाशुल्क  विभाग  के  निवारण  और  आसूचना  तंत्र  को  कमंचारी  तथा  उपकरण
 उपलब्ध  कराकर  सुदृढ़  बना  दिया  गया  इसके  केंद्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों
 को  संबंधित  एजेंसियां  उचित  कार्यवाही  करने  के  लिए  सतक  बनी  रहती  हैं  ।

 खनिज  ओर  घातु  व्यापार  निगम  के  कर्मचारियों

 को  आवासों  का  प्रावंटन

 4492.  श्रो  राम  पूजन  पटेल  :  क्‍या  वाणिम्य  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खतिज  ओर  धातु  व्यापार  नई  दिल्ली  ने  अपने  कर्मचारियों  को  आवंटित
 करने  देेतु  अपनी  आवासीय  कालोनी  का  निर्माण  किया

 यदि  तो  कितने  मकार  बनाये  गये  और  किस  तरह  तारीख  को

 नियुक्ति  तक  आवंटन  )  किया  गया
 कितने  कमंचारियों  को  अभी  तक  मकान  आवंटित  नहीं  किए  गए  हैं  और  प्रत्येक  श्रेणी

 में  उनको  नियुक्ति  की  तारीबें  क्या-क्या
 क्‍या  इन  कर्मचारियों  के  लिए  और  अधिक  फ्लेटों  का  निर्माण  करने  का  विभार  है

 जिन्हें  अभी  तक  मकान  आवंटित  नहीं  किये  गये

 तो  कब  ओोर  यदि  नहीं  तो  उसके  क्‍या  कारण  और
 क्‍या  सरकार  का  विचार  खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निगम  को  ऐसे  कर्मचारियों  के

 लिए  जिनके  दिल्ली  में  अपने  मकान  नहीं  हैं  प्राथमिकता  देने  हेतु  अनुदेश  जारी  करने  का  है
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पी०  ए०  :  जी  हां  ।

 तथा  एक  विवरण  संलग्न

 जी  हां  ।
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 - अ्पियपययएणए

 निर्माण  का  प्रथम  चरण  1985-86  के  दोरान  आरम्म  किए  जाने  को  आशा

 विषय  पर  एम०  एम०  टी०  सी०  जिसके  अपने  आवंटन  नियम  तथा

 विधियां  अनुदेश  जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 विवरण

 एम०  एम०  टी०  सी०  ह्वारा  निरभित  आवासीय  स्थान  साथ-साथ  जिस

 ,  तारीख  तक  कमंचारियों  को  आवास  मिल  चके  हैं  के  ब्योरे  ।

 r टाईप Tn  कुल  सं०  नियुक्ति  को  तारीख  जिस  तक  कमचारियों
 को  आवास  मल  चके  हैं

 ee  न

 भ्का  64  1980

 है  4  92  1980

 ay’  ।  हि  52  1978

 पं  20  1975

 10  1980
 ns

 ऊपर  बताए  गए  क्याटटंरों  की  संख्या  मे  एम०  सो०  ई०  टी०  टी०  को  आरम्भ  में  दिए  गए
 फ्लैट  क्षामिल  नहीं  हैं  और  सी०  पी०  डब्ल्यू०  डी०  द्वारा  अपने  रश्ल-रखाव  कार्यालयों  (]
 डाक्टर  की  क्लीनिक  (1  रेजीडेंट  (6  विशन  (2  ओर  प्रयोजन  के  लिए
 टरी  बेलफेयर  एस०  किया  जा  रहा  है  ।

 (2  के  उन  कर्मचारियों  के  ब्योरे  जिन्होंने  आवेदन  किया  है  परन्तु  कालोनो  में  जिन्हें
 नहीं  दिए  जा

 |  क  18  नियुक्ति  की  तारीख  4-7-1980  से

 |  20-7-1983  तक  |

 खा  12  नियुक्ति  की  तारीख  15-12-78  से

 10-11-1982  तक  ।

 व्गा  13  नियुक्ति  की  तारीख  23-1-66  से

 1-2-1984  तक  ।

 त्चਂ  4  नियुक्ति  की  तारीख  27-5-63  से

 16-4-1978  तक  ।
 डा  श्न्य

 ।  सातबों  योजना  में  जहाज  तोड़ने  के  संबंध  में  नोति

 पं

 व
 4493.  श्री  एस  ०  एम०  भटटम  :  क्या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रंगे  कि  :

 )  क्‍या  बष  1984-85  के  दौरान  जहाज  तोड़ने  के  उद्योग  में  एल०  डी०  टी० ट
 टनेज  )  के  रूप  में  लगभग  60%  की  गिरावट  आई  है

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्थिति  में  सुधार  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 कि
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जहाज  तोड़ने  के  संबंध  में  सरकार  की  नीति  कया

 {
 |  अं

 न

 |
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 क्‍या  जहाज  तोड़ने  बालो  यूनिटों  को  आ्थिक  रूप  से  सक्ष्म  बनाने  के  लिए  शुल्कों  में

 कमी  का  कोई  विचार  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  के०  नटवर  :  (१)  ओर  वर्ष

 1984-85  में  जहाज  तोड़ने  के  उद्योग  को  3.32  लाख  एल०  डल०  टी०  भार  के  जहाज  तोड़ने  के

 लिए  दिए  गए  थे  जबकि  वर्ष  1983-84  में  4.32  लाख  एल०  डी०  टी०  भार  के  जहाज  दिए  गए  थे

 लेकिन  1-4-85  को  जहाज  तोड़ने  के  स्थलों  पर  2.16  लाख  एन०  डी०  टो०  भार  के  जहाजों  की

 सुपुदंगी  की  जानी  जबकि  1-4-1984  को  मात्र  21,548  एल०  डी०  टी०  भार  के  जहाजों  की

 सुपुर्दंगी  की  जानी  थी  ।  हृध  प्रकार  जहाज  तोड़ने  के  कार्य  में  कोई  गिरावट  नहीं  आई  है  ।

 जहाजों  का  आयात  करने  के  लिए  उनकी  संझुया  का  निर्धारण  वर्षानुवर्षी  आधार  पर

 मांग  तथा  देए  में  पुनर्बलन  योग्य  सामग्री  की  उपलब्धि  के  आधार  पर  किया  जाता

 सरकार  जहाज  तोड़ने  से  प्राप्त  होने  वाली  पुनर्देलन  योग्य  सामग्री  के  मामले  में  जहाज
 तोड़ने  के  उद्योग  को  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  देने  के  प्रहनन  पर  विचार  कर  रही

 भारतोय  भूवज्ञानिक  सर्वेक्षण  विभाग  में  अनुसूचित  जातियों  भोर  भ्रनुसुचित
 जनजाति  के  कमंचारो

 4494,  थ्रो  अनादि  चरण  दास  :  कया  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा

 करेंगे  कि  :

 भारतीय  भूव॑ज्ञानिक  सर्वेक्षण  विभाग  तथा  भारतीय  भुवंज्ञाधिक  सर्वेक्षण  भुवनेश्वर
 के  कार्यालय  में  1982  तथा  1  1985  की  स्थिति  के  अनुसार  श्रेणीवार  कितने
 भारी

 इन  तारीखों  को  उबमें  से  श्रेणीवार  अनुसूचित  जाति  श्लौर  धनुसुचित  जनजाति  के

 कितने  कमंचारी
 क्‍या  भ्रनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कमंचारिवों  के  पक्ष  में  आरक्षण

 नियमों  का  पालन  किया  जा  रहा  हैं  ओर  उसका  रोस्टर  रखा  जाता

 यदि  उनको  संसूया  में  कोई  कमी  हुई  है  तो  उसके  क्या  कारण

 भनुसूचित  जातियों  भोर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  थारक्षित  कोटा  भरने  द्वेतु
 क्या  कदम  उठाए  गए  ओर

 गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  कितने  आरक्षित  पद  व्यपगत  हुए  और  क्या  इन  मामलों  में
 बकाया  को  आगे  लाने  संबंधी  नियम  लागू  किए  गए  थे  ?

 इस्पात  खान  झोर  कोमला  मंत्रो  (  शो  बसंत  :  से  जानकारी  एकत्र  की
 जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 वहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  ओर  भुगतान  सतुलन
 4495,  श्री  सो०  पो०  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  मुगतान  संतुलन  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियों  द्वारा  देश  की  किस  प्रकार  सद्ायता  की  और ;

 हन  कम्पनियों  के  आयात-निर्यात  बिल  का  अनुपात  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जमाद  न  :  और  (@)  सूचना  एकत्रित
 की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।
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 कक weak समुद्र-तट पर सोने की तस्करी में भ्रकस्मात af

 बम्बई  समुद्र-तट  पर  सोने  की  तस्करी  में  भ्रकस्मात  वि
 4496.  श्री  ग्रार०  एम०  भोये  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  क#्॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  बम्बई  समुद्र
 तट  पर  विदेष  रूप  से  कोलाबा  जिले  में  सोने  की  तस्करी  में  अकस्मात  बढ़ि  हुई

 क्या  महाराष्ट्र  के  अल्प  जिलों  से  भी  सोने  की  तस्करी  के  समाचार  प्राप्त  हुए  यदि
 तो  ऐसे  कौन-कौन  से  जिले  ओर

 सरकार  को  समुद्र-तटीय  क्षेत्रों  के  ऐसे  कौन-कोन  से  नये  स्थानों  का  पता  चसा  है  जहां
 तस्करी  संबंधी  गतिविधियां  बड़े  पंमाने  पर  चल  रही  हैं  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  जनावन  :  सरकार  को  प्राप्त  हुई  सुचना  से

 यह  संकेत  मिलता  है  कि  भारत  का  परदिचमी  विशेष  रूप  से  बम्बई  समुद्री  खासतोर

 पर  सोने  की  तस्करी  के  अत्यधिक  आश्षंका  वाला  क्षेत्र  बना  हुआ  सोने  के  स्वदेशी  भोर

 राष्ट्रीय  मूल्यों  में  अपेक्षाक्त  अधिक  अतर  आ  जाने  के  कारण  वर्ष  आदि  की  तुलना  में  वर्ष

 में  काफी  अधिक  मात्रा  में  सोना  पकड़ा  गया  आदि  के  संबंध  में  जिला-वार

 कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  पश्चिमी  समुद्री-तट  के  किसी  क्षेत्र-विशेष  में  तस्करी  की

 अनेक  कारकों  के  कम-ज्यादा  होती  रहती  है  ।

 निगम  क्षेत्र  के  विकास  के  लिये  पर्याप्प  घगराधशि  को  व्यवस्था  करना

 4497.  भी  प्रमर  राव  प्रधान  :  क्‍या  वित्त  मस्ती  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  वर्ष  को  समाप्त  हुए  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  के

 निगमित  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  घनराशि  का  निवेश  नहीं  किया

 यदि  हाँ  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्या  कारण  ओर

 देश  में  निगमित  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  पर्याप्त  घनराक्षि  प्रधान  करने  हेतु  सरकार

 का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
 ॥

 क्सि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  :  (१)  संघ  सरकार  निजी  मिगमित

 क्षेत्र  में सीधे  निवेश  नहीं

 यह  सवाल  पंदा  ही  वहीं

 पूजी  बाजार  में  सुधार  करने  क ेलिए  सरकार  ने  जो  उपाय  किए  हैं  उनका  ब्योरा

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 पूजी  बाजार  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  ने  जो  उपाय  किए  हैं  बे  इस  प्रकार  हैं  :--.

 (i)  16  1984  से  तरजीही  क्षेयरों
 के

 लाभांझ  की  दर  को  13.5%  वाधिक  से  बढ़ाकर

 15%  प्रतिवर्ष  कर  दिया  गया  है  ।

 (ij)  ऋणपत्र  नियमों  के  सम्बन्ध  में  अद्यतन  मार्ग  निकेश  जारी  कर  दिए  गए  थे  ।  परिणाम

 स्वरूप  ऋणपत्र  बाजार  के  संवर्धन  के  लिए  निम्नलिखित  सुविधाएं  प्रदान  की  गई

 ऋणपत्रों  के  निगंग  से  सम्बंधित  उहंश्यों  को  अब  उदार  बना  दिया  गया  है
 और  उनके  अस्तयंत  पूजी  के  पुनर्गठन  आदि  की  परिस्थितियों  को  भी  शामिल

 कर  दिया  गया
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 जन  बचा  2  ऊन  क्‍च्च््ै/्6जन+

 अपरिवर्तनीय  ऋणपत्रों  को  सामान्य  क्षेयर  पूजी  से  संयोजित  किए  जाने  की

 भ्नुमति  ऐसी  दा  में  दी  जाती  है  जबकि  ऋणपत्रों  के  ब्याज  की  दर  13.5%  पर  ही

 अवरुद्ध  कर  दो

 सरकारो  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  जनता  से  ऋणपत्रों  के  द्वारा  पूजी  जुटाने  की

 अनुमति  दी  जाती  है  चाहें  उनके  शेयर  स्टाक  एक्सचेंजों  में  सूचीबद्ध  ना  भी  हों  ।

 कम्पनियों  को  ऋण  पत्रों  के  निर्गंम  की  तारोख  से  पांचवें  वर्ष  से  लेकर  गये  बर्ष

 तक  ऋणपत्रों  को  मोचन  के  लिए  विकल्प  किया  गया  जिसका  अर्थ  ऋणपत्रों  की  राषधि

 की  वापसी  अदायगी  को  फंलाकर  पुरा  करना

 ऋणपत्रों  के  निर्गंम  के  सम्बन्ध  में  अधिक  अभिदान  प्राप्त  हो  जाने  की  दक्षा  में

 कम्पनियों  को  अपरिवर्तनोय  ऋणपत्रों  के  मामले  में  प्राप्त  अभिद्यान  में  से  ऐसे  मूल  निर्भमों

 की  तुलना  में  जिनके  लिए  पूजी  निर्मम  नियंत्रक  से  स्वीकृति  प्राप्त  की  गई  अधिक

 से  अधिक  50%,  तक  के  अभिदान  को  अपने  पास  रस  लेने  की  अनुमति  दे  दी  जाती  है  ।

 छोटो  कम्पनियों  को  अपेक्षतयया  अधिक  आसानी  से  साधन  जुटाने  के  योग्य

 बनाने  के  गर--“एम०  आर०  टी०  पी०ਂ  और  गंर  कंपनियों  को  जनता  के

 समक्ष  15%  से  अनधिक  ब्याज  की  दर  पर  परिवतंनीय  ऋणपत्र  जारी  करने  की  अनुमति
 प्राप्त  है जबकि  इससे  पहले  ब्याज  की  निर्धारित  दर  13.5%

 (iii)  लाभोपाजंन  करने  वाली  विद्यमान  अल्पजनधारित  कम्पनियों  को  अपने  शेयरों  को

 सस्‍्टाक-एक्सचेंजों  में  सूचीबद्ध  करा  सकने  की  सुविधा  देने  की  दृष्टि  सरकार  ने  हाल

 ही  में  इस  मार्गनिर्देश  में  ढील  दे  दी  है  कि  पू  जीकृत  धनराशि  में  से  बोनस  सम्बन्धो
 निर्गंम  की  अनुमति  अध्कि  से  अधिक  1:]  समानुपातिक  आधार  पर  ही  दी  जा  सकेगी  ।

 दूसरे  छाब्दों  में  यदि  ये  कम्पनियां  अपने  छोयरों  को  स्टाक  एक्सचेंजों  में  सूचीबद्ध  करा

 लेंगी  तो  इस  समानुपात  में  कुछ  ढोल  दिए  जाने  के  पक्ष  में  विचार  किया  जायेगा  ।

 (iv)  कम्पनियों  को  अपने  पू  जी  नियंमों  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  होने  वाले  अधिक  अभिदान  में

 से  उस  घनराषि  के  250८  के  बराबर  की  घनरादि  को  अपने  पास  धारित  कर  लेने

 की  अनुमति  है  जिसके  लिए  उमको  केन्द्रोय  सरकार  की  अभिस्वीक्ृति  प्राप्त  हुई

 (५)  प्रूजी  बाजार  का  झौर  अधिक  विकास  करने  की  दृष्टि  में  अधिक  से  अधिक  क॑पनियों
 को  स्टाक  एक्सचेंजों  में  सूचीबद्ध  कराने  के  प्रयोजन  को  सिद्ध  करने  के  लिए  सरकार
 ने  यह  फंसला  किया  है  कि  ऐसी  विद्यमान  कम्पनियों  को  जो  कि  10
 वर्षों  से  ज्यादा  पुरानी  हैं  अथवा  जो  पिछले  5  वर्षों  में  स ेकम  से  कम  4  वर्षों  से
 लाभोपार्जन  कर  रहो  कम्पनी  की  जारी  पूजी  के  49%  को  जनता  के  समक्ष

 प्रस्तुत  करने  की  वरतंमान  की  बजाए  जारी  पूजी  के  40%,  भाग  को  जनता
 के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  को  शर्त  पर  सूचीबद्ध  कर  लिया  एतत  पदचात  ऐसी
 कम्पनियां  अपने  विवेकानुसार  शेयरों  के  सावंजनिक  प्रस्तावों  को  दो  चरणों  में

 दित  कर  सकेंगी  अर्थात्‌  पहले  चरण  में  सूचीबद्ध  किए  जाने  के  समय  पर  20%  पू'जी
 जनता  के  समक्ष  प्रस्तुत  की  जाएगी  और  दोष  पू'जी  सूचीबद्ध  किए  जाने  की  तारीख

 से  बाद  तीन  वर्षों  की  अवधि  के  अन्दर  जनता  के  समक्ष  उपस्थापित  कर  दो  जायेगी  ।
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 (vi)  प्रृजी  निगम  आदेश  1969  के  अधीन  365  दिनों  अवधि  के  दोरान  एक
 गे  र-एम०  कआार०  टी०  पी०ਂ  कम्पनी  के  द्वारा  केवल  मात्र  50  लाख  रुपए  की  राक्षि
 तक  की  प्रतिभूतियों  को  जारी  किया  जा  सकता  था  ।  अब  पू'जी  निर्गम  नियंत्रक  ने

 50  लाख  रुपए  की  इस  सीमा  को  बढ़ाकर  |  करोड़  रुपए  कर  दिया  है  ।

 झ्रगरतला  में  भारतीय  जोबन  घीमा  निगम  कों  करिअर/“डायर कट
 एजेंटस  ब्राँच  को  स्थापना  करना

 4498.  भरी  अजय  विश्वास  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  शिक्षित  नवयुवर्कों  को  बीमा  एजेंसी  चलाने  की  पेशे  के  रूप  में

 चुनने  के  रिए  प्रोत्साहित  करने  और  उसके  साथ-साथ  लोगों  को  भी  प्रभावकारी  सेवाएं  उपलब्ध

 कराने  हेतु  तथा  व्यापार  की  नई  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  भगरतैला  में  भारतीय  जीवन
 बीमा  निगम  की  ब्रांचਂ  अथवा  एजेंट  ब्रांचਂ  खोलने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसकी  स्थापना  कब  की  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादन  :  जीवन  बीमा  निगम  की

 अगरतला  में  एक  शाख्रा  है  जहां  इस  समय  कुछ  भनाश्रित  एजेंट  लगे  हुए  और
 शिक्षित  युवक  भी  इस  शाखा  में  अनाश्रित  एजेंटों  के  रूप  में  काम  कर  सकते  हैं  ।  अगरतला  शाखा  के
 बन्तगंत  आने  वाले  क्षेत्रों  में  प्रामीण  वृत्तिक  एजेन्ट  1979  भो  लागू  होती  है  ।

 च  कि  अगरतला  शााक्षा  के  अन्तर्गत  काम  करने  वाले  अनाश्रित  एजंटों  गौर  वृत्तिक  एजेंटों  की

 संख्या  बहुत  कम  है  जीवन  बोमा  निगम  की  इस  समय  अगरतला  में  ऐसे  कार्यालय  स्थापित
 करने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 और  इस  मामले  पर  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  गुणावगुण  के  आधार  पर  निर्णय

 लिया  जाना  है  ।

 राष्ट्रीयकत  ब॑  को  द्वारा  महराष्ट्र  में  पिछड़  क्षेत्रों  को  प्रदान

 हु  की  गई  सुदिधायें
 4500.  भ्रो  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  विस  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  महाराष्ट्र  क ेकिन-किन  जिलों  को  पिछड़ा  हुआ  समझा  जाता  है  तथा  उनके  विकास
 के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  क्या  सुविधाएं  प्रदान  की  जा  रही  हैं  और  क्‍या  सुधार  किया  जा
 रहा  और

 इन  जिलों  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जिला-बार  ओर  बेंक-वार  प्राप्त
 परिणामों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मरजालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  और  यथाउपसब्ध
 सूचना  एकत्र  की  जाएगी  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  सिगरेनो  ओर  सनुगुरु  में  नये  कोयला  खानों  का  विकास

 4501  श्री  बी०  सोमनाडोइबरा  राव  :  क्या  खान  झोर  कोयला  मन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  ताप  बिजली  घरों  में  खपत  के  लिए  अधिक  कोयला  उपलब्ध  कराने  हेतु  सिंगरेनी
 भोर  मनुगुरू  में  नई  कोयला  खानों  के  विकास  के  लिए  क्‍या  कारंवाई  करने  का  विचार  ओर

 तत्संबंधी  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ओर  आंध्र  प्रदेश  में  सिगरेनी  और  मनुगुरू  में  शुरू
 जाने  वाले  कार्यक्रम  और  उसकी  अनुमानित  लागत  का  ब्योरा  क्‍या
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 खान  धोर  कोयला  मंभो  बसंत  :  और  वर्ष  1984-85  में

 सलिगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  में  कुल  उत्पादन  12.3  भि०  टन  हुआ  और  इस  उत्पादन  का

 लगभग  45%,  कोयला  ताप  बिजली  घरों  को  सप्लाई  किया  जाएगा  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 अवधि  (1984-85  से  1989-90)  के  दोरान  भिंगरेनी  को लियरीज  कम्पनी  लि०  का  उत्पादन

 कर  24  मि०  टन  प्रतिगर्ष  करने  की  योजना  है  ओर  इसका  लगभग  आधा  कोयला  ताप  बिजली  घरों

 को  सप्लाई  किया  जाएगा  ।  इस  क्षेत्र  में  उत्पादन  में  वद्धि  करने  के  लिए  वर्ष  1984-85  के  दौरान

 तीन  नई  कोयला  परियोजनाएं  स्वीकृत  हुई  हैं  ।  इन  परियोजनाओं  के  विवरण  निम्नलिखित  हैं  --

 क्र०  सं०  परियोजना  का  नाम  लक्ष्य  क्षमता  पृ  जी  लागत

 गन  ट०/वर्ष  )  (२०

 बेलमपाली  ओ०  का०  प०  0.35  के
 2.  मनुगुरु  ओ०  का०  2.75
 3.  मनुगुरु  ओ०  का०  प०नत  के  लिए

 अग्नमिम  कारंवाई  न  0.80

 सातवीं  पं  चवर्षीय  योजना  के  दोरान  विकास  के  लिये  कुछ  अतिरिक्त  नई  बोजनाएं  निर्दिष्ट
 की  मई  हैं  ओर  इन  योजनाओं  की  साध्यता  रिपोर्ट  तेयार  की  जा  रही  हैं  ।

 जीवन  बीमा  निगम  के  पास  तरल  परिसम्प्तियां

 4502.  भ्रो०  से  फुद्दीन  सोज  :  क्‍या  विस  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जीवन  बीमा  निगम  के  पास  बीमा  को  समाप्त  होने  वर्ष  के  अन्त  तक

 कुल  कितनी  तरल  परिसम्पत्तियां  और
 किस  प्रकार  ओर  विशेष  रूप  से  किन  क्षेत्रों  में  उनका  निवेश  किया  गया  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  भोर  3  )
 को  समाप्त  कलेन्डर  वर्ष  के  दोरान  भारतीय  जीबन  बीमा  निगम  के  पास  455.21  करोड़  रुपये

 को तकदी परिसपत्तियां जिनका निवैश्व इस प्रकार से किया गया विवरण ...._ रकम रुपये ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां राज्य सरकार की प्रतिभूतियां अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां 252.56 समाज-उन्मुख क्षेत्र 532.78 निजी क्षेत्र बेंकों के पास मांग जमा में वढ्धि ओर बेंक॑ शेष 63.85
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 राष्ट्रीयकत  बकों  द्वारा  प्रामोदय  योजना  के  लिए  मन्‍्जर  क्षिये/विये  गये  ऋण
 4503.  श्री  एम०  रघुमा  रेड्डो  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ग्रामोदय  योजना  के  लिए  कुल
 कितनी  राधि  के  ऋण  मंजर  किये  गये  ओर  वास्तव  में  कितनी  राशि  दी  गयी  ;

 (@)  क्‍या  इस  बारे  में  कोई  स्वतत्र  मूल्यांकन  किया  है  ;  ओर

 यदि  तो  निर्धारित  लक्ष्यों  क ेअनुसार  परियोजनाओं  को  प्रगति  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  मानमीय  सदस्य  का

 श्राषय  समविन्त  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  से  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌
 1982-83,  1983-84  और  1984-85  1985  तक )  में  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  1642.91

 करोड़  रुपये  के  कुल  सावधि  ऋण  दिये  गये  ।  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  राष्ट्रीयकृत  बेंकों

 के  संबंध  में  अलग  से  सूचना  उपलब्ध  नहीं  ।

 (@)  ओर  भारतीय  रिजवं  बक  ओर  राष्ट्रीयकृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बंक  द्वारा
 किये  गये  अध्ययनों  तथा  मासिक  प्रगति  रिपोर्टों  के  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये

 रित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिये  जायेंगे  ।

 निगमित  क्षेत्र  द्वारा  परिवतंनोय  वरीयता  शोणरों  के  माध्यम  से

 घन  उगाहने  को  योजना

 4904.  भी  बी०  बो०  .  या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 झो  राम  समुकझाबन

 क्‍या  लिगमित  क्षेत्र  को  बाजार  से  परिवर्ततीय  वरीयता  शेयरों  के  माध्यम  से  धन

 हने  की  अनुमति  देने  सम्बन्धी  सरकार  की  योजना  विफल  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  द्वारा  तैयार  किये  गये  मार्गनि्देशों  का  प्रारूप  कामूनी
 जांच  के  मुताबिक  सह्दी  साबित  नहीं  होता

 क्‍या  सरकार  ने  महसूस  किया  है  कि  प्रारूप  में  प्रस्तावित  मार्गनिर्देशों  को  वर्तमान

 कानून  के  अन्तगंत  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा

 यदि  तो  कया  सरकार  या  तो  कर  कानूनों  में  या  मार्गनिर्देशों  में  परिव्तनों  करने
 जंसे  दो  विकतपों  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  कयः  मार्गनिर्देशों  को  कार्यास्वित  करने  में  प्रमुख  बाधा  छ्षेथरों  के  परिवतंन

 अनुपात  से  सम्बन्धित  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  जनाद न
 :  से

 (8)
 परिवर्तनीय  तरजीही

 शेयरों  के  माध्यम  से  निगमित  क्षेत्र  को  बाजर  में  से  धनरादि  जुटाने  की  अनुमति  देने  की  एक
 योजना  के  अन्तर्गत  अपनाई  जाने  थाली  कार्यपद्धतियाँ  तैयार  की  जा  रही  है  ओर  इस  सबंध  में

 निर्देश  बनाए  जाने  से  पहले  काननी  पहलुओं  का  पुरा-पूरा  ध्यान  रखा  जाएगा  ।

 सेलम  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  जापान  से  रोल्ड  काहस  का  आयात

 4505,  प्रो०  एस०  झार०  हाल्दर  :  क्‍या  खावग  श्रौर  कोयला  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे

 क्‍या  सेलम  इस्पात  संयंत्र  जापान  से  काइल्‍सਂ  के  आयात  पर  निमंर

 श्र
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 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सेलम  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  काइल्‍सਂ

 के  आयात  का  ब्योरा  क्‍या  और

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  और  अथवा  देश  में  अन्य  किसी  हस्पात  संयंत्र  में

 काइल्‍सਂ  के  स्वदेशी  उत्पादन  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं--उठाने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  नटबर  :  और  सेलम  इस्पात

 कारखाने  के  लिए  गर्म  बेलित  क्‍्वायलें  निविदाए  मंगवाकर  विदव-्यापी  स्रोतों  भी  शामिल

 से  आयात  की  जाती  हैं  |  गत  तीन  वर्षों  में  सेल  म  इस्पात  कारखाने  द्वारा  आयात  की  गई  गम
 वेलित  क्वायलों  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  ,---

 मात्रा  में

 क्रम  सं  ०  देश

 .
 सेलम  दस्पात  कारखाने  द्वारा  किया  गया  आयात

 हद  +? nT  Tey  1984-85

 1.  फिनलेंड  7,665  L911  7,539
 2...  जापान  51130  3,368  5,676
 3...  इटली  796  --  .  1,185

 4.  स्पेन  197  1,992
 ता

 5...  पद्दिचम  जमंनी  146  न+  न

 6.  फ्रांस  756  जा

 ब्राजील  कम  200  न

 8.  वेल्जिम  न  55  न

 कुल  :  14,690  7,570  4,400
 ना  च

 दुर्गापुर  के  मिश्र  इस्पात  संयंत्र  के  विस्तार  के  दूसरे  चरण  का  कार्य  चल  रहा
 विस्तार  कार्यक्रम  में  कारखाने  में  निरन्तर  ढुलाई  के  वेदाग  इस्पात  के  स्‍्लेबों  का  उत्पादन  करने  की

 परिकल्पना  की  गई  इत  स्लेंवों  को  सेलम  इस्पात  कारखाने  को  आदान-सामग्री  के  में  सप्लाई
 करने  हेतु  इन्हें  बोकारो  इस्पात  में  गर्म-बेलित  किया  जाएगा  ।  बोकरो  दृस्पात  का  रखाने  में  भ्रायातित

 स्‍लैवों  को  परीक्षण  के  तौर  पर  बेलित  किया  गया  मिश्र  इस्पात  संयंत्र  से  निरन्तर  ढ़लाई  के

 स्‍लेबों  के  वर्ष  1986-87  की  अन्तिम  तिमाही  तक  उपलब्ष  होने  की  संभावना  अन्तरिभ  व्यवस्था
 के  रूप  में  मित्र  इस्तात  कारखाने  में  उत्पादित  वेदाग  इस्पात  पिण्डों  की  सीमित  मात्रा  का

 केला  हस्पात  कारखाने  में  वेलन  किया  जाता  है  ताकि  उन्हें  सेलम  इस्पात  कारखाने  को  सप्लाई

 किया  जा  सके  ।  इस  प्रक्रिया  से  उत्पादन  में  उत्त  रोत्तर  वढ़ि  हो  रही  है  ।

 सपू  बेंक  आफ  उत्तर  प्रवेश  द्वारा  अमुसचित |
 जातियों  को  ऋण

 ]
 4506.  भ्री  विश्ास  मुस्तेमबरा  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  अनुसू  जातियों  के  कितने  लोगों  ने  न्‍्य  बेंक  आफ
 कोर्ट  सहा  उत्तर  प्रदेश  में  ऋण  के  लिए  आवेदन  किये  क्षौर अब  तक  ऐसे  कितने
 बभावेदनों  को  मंजूर  किया  गया  है
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 क्‍या  मंजूर  किये  मये  सभी  क्रावेदन-पत्रों  पर  ऋण  दे  दिया  भया  है  ओर  यदि

 डख्के  क्या  कारण  हैं
 शेष  आवेदकों  को  कब  तक  ऋण  मंजर  कर  दिया  जाएगा  श्रोर  उन्हें  कितना  ऋण

 बितरित  किया  गया  है  द

 छ्षेष  आवेदन  पत्रों  को  निपटाने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ओर  बेंक  को  उक्त

 प्रत्येक  भावेदन  किंस-किस  तारीस  को  प्राप्त  हुआ  था  ?

 जिस  सस्जालय  राज्य  मंत्री  जन  दंन  :  से  भारतीय  रिजंब  बेंक  ने

 संचिते  किया  है  कि  कमान  सचना  प्रणाली  के  बेकों  को  उनके  द्वारा  दी  गई  वित्तीय  सहायता
 के  संबंध  में  शाखा-व।र  इस  श्रकार  नहीं  भेजनी  होती  जिसमें  प्राप्त  किए  मंजर  कि२

 रह  किए  विचाराधीन  आवेदनों  का  ब्यौरा  दिया  गया  हो  ।

 फिर  भी  बेंक़ों  को  यह  परामर्श  दिया  गया  है  कि  वे  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों

 के  ऋगकर्ताओं  के  ऋग  श्रवेशनों  पर  पहानुभू  तिपुबंक  तथा  तत्परता  से  कारंवाई  करें  यदि  अनुसूचित
 जातियों/अतु  जतजातियों  के  ऋगकर्ताओं  का  अववेदन  रहू  किया  जाना  हो  तो  ऐसा  छाखा

 स्तर  के बजाए  उससे  ऊ'चे  स्तर  पर  किया  जाना  25,000  रुपए  तक  के  ऋणों  के

 दन  एक  पखवाड़े  और  25  000  रुपए  से  अधिक  के  आवेदन  8  से  9  सप्ताह  के  अन्दर-अन्दर  निपटाने

 होते  हैं  ।  बेंकों  से  यहू  भी  कहा  गया  है  कि  शाखा  प्रबंधकों  को  पर्याप्त  विवेकाधीन  दाकितियां  प्रदान

 की  जानी  चाहिए  अथवा  यदि  ऐसा  करना  संभव  मे  हो  तो  कम  से  कम  जिला  स्तर  पर  ऐसा  कर
 दिया  जाता  चाहिए  ताकि  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  आवेदनों  को  किसी  उच्च  प्राधिकारी  के  पास

 भेजे  बिना  निपट/य।  सके  ।  शाखाए  रह  किए  गए  आवेदनों  का  रिकार्ड  रखती  हैं  ताकि  समक्ष

 प्राधिकारी  इस  बात  की  जांच  कर  सके  कि  आवेदन  वंव  कारण  से  ही  रह  किए  गए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  नियम  के  प्रन्तर्गत  आनेबाली  यूनिटों  के  आधुनिकोकरण  सम्बन्धो

 समयवद्ध  अनुबन्धों  को  क्रियान्बिति
 '  [  अनुबाद  ]

 4507.  एस०  यो०  भ्रो  चन्त्रशखर  मति
 :  क्‍या  पूति  और  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  लिमिटेड  ओर  उसको  विभिन्न  सहायक  कम्पनियों  द्वारो
 फिछले  तीन  कलैण्डर  बर्षों  के  दोरान  अपनी  यनिटों  विशेष  के  आधुनिकीकरण  की  योजनाओं  के  लिए

 दिए  गये  समयबद्ध  अनुबन्धों  की  समुचित  क्रियान्विति  हुई  है अथवा  समय  पर  भुगतान  न  होमे  ओर

 अनुबन्ध  सम  झौर्जों  में  मुल्य-वरद्धि  सम्बन्धी  खण्ड  न  होने  के  कारण  उनको  करियान्विति  में  विलम्ब

 हो  रहा  है

 कया  वर्तमान  अनुबस्धों  में  इस्पात  और  अन्य  मदों  में  होने  वाली  सांविधिक  बढ़ि  को

 स्थान  नहीं  विया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या
 है

 और  उन  यूनिटों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिनमें

 आधुनिकीक रणਂ  योजनाओं  की  क्रियान्विति  में  अत्यधिक  विलम्ब  हुआ  भौर

 (")  ऐसी  योजनाओं  की  तेजी  क्रियान्विति  के  लिए  सहाथता  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार  है  ?
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 पूति  झोर  ब्त्र  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  एन०  टी०

 सी०  की  आधुनिकोकरण  परियोजनाएं  अधिकांश  मामलों  में  कार्यक्रम  के  अनुसार  चली  कुछ
 मामलों  में  विलम्ब  हुआ  परन्तु  समय  से  भुगतान  न  होने  अथवा  संविदा  करारों  में

 फीमत-वद्धि
 सम्बन्धी  खण्ड  की  वजह  से  नहीं  ।

 वर्तमान  सिविल  निर्माण  संविदाओं  में  इस्पात  तथा  सीमेंट  को  छोड़कर  कीमतों  में

 सांविधिक  वद्धि  क  लिए  एक  खण्ड  है  जिनकी  व्यवस्था  करना  एन०  टो०  सी०  की  जिम्मेदारी  है  ।

 जहाँ  तक  मशीनरी  सप्लाई  आर्डरों  का  सम्बन्ध  इनमें  वृद्धि  सम्बन्धी  खण्ड  निहित  नहीं  है  क्ष्योंकि

 कोमत  को  प्रत्येक  बजट  के  बाद  सप्लायरों  के  साथ  अन्तिम  रूप  दिया  जाता  है  ओर  बषं  भर  के

 लिए  बेध  होता  है  ।

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 आधुनिकीकरण  सम्बन्धी  कार्यान्वयन  ध्यानपुर्वक  मानीटर  किया  जाता  है  भौर  जहां

 कहीं  आवश्यक  होता  है,समुचित  कायंबाही  भी  जाती  है  ।

 भारतोय  मूगर्भोय  सब  क्षण  विभाग  द्वारा  हिमालय  की  द्िवालिक

 पबंतमाला  में  किया  गया  सर्वेक्षण

 [  हिन्दी  ]
 4508.  श्रो०  निर्मला  कूमारी  शक्तावतो  :  क्‍या  ्लान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  पा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  भारतीय  भूगर्मीव  लर्वेक्षण  विभाग  ने  हिमाचल  की  दिवालिक  पव॑तमाला  में

 सर्वेक्षण  किया  है  जिसके  परिणाणस्वरूप  वहां  सोना  मिलने  की  संभावना
 क्‍या  ऊपरी  शिवालिक  क्षेत्र  ओर  मध्य  शिवालिक  क्षत्र  से  निकलने  वाली

 कोसी  जंसी  नदियों  तथा  इसकी  सहायक  नदियों  में  किए  गए  सर्वेक्षण  के

 स्वरूप  उनमें  सोना  मिश्रित  रेत  पाया  गया  और

 यदि  तो  क्या  वहां  से  सोना  निकालने  का  कार्य  शुरू  किया  जाएगा  तथा  वहां  से

 कितनी  मात्रा  में  सोना  मिलने  की  संमावना  है  ?

 स्लान  और  कोयला  मंत्री  (  श्री  वसंत  :  (१)  भोर  हां  ।  हिमालय
 की  शिवालिक  पव॑तश्रंश्नला  में  भारतीय  भूवंज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षणों  के

 मारकं  कोसी  ओर  उसकी  सहायक  नदियों  की  तलछाटन  में  बजरी  स्वर्ण
 कण  होने  का  पता  चला

 अब  तक  प्राप्त  स्वर्ण  कण  आाथिक  महत्व  के  नहीं  लेकिन  भागे  खोज  जारी

 वस्त्र  उद्योग  में  प्रसंतुलन  दूर  करने  के  लिये  कपास  के  माल  भाड़े  का  समोकरण

 [  अनुवाद  ]
 4509,  भ्री  प्रियरंजन  वास  सु  शी  :  क्‍या  पूर्ति  तथा  वस्त्र  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 दया  सरकार  को  यह  पता  है  कि  पूर्वी  भारत  विशेष  कर  पदिचरम  बंगाल  में

 उद्योगों  के  विकास  में  असंतुलन  दूर  करने  के  लिए  माल  भाड़े  का  समीक रण  किया  जाना  आवध्यक

 इस्पात  और  कोयला  में  समीकरण  को  देखते  हुए  कपास  के  लिए  भी  ऐसा  ही  कदम

 वे  उसने  अथवा  इस्पात  भोर  कोयला  में  समीकरण  को  न  करने  के  कया  कारण

 60



 6  1907  )  लिखित  उत्तर

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पति  औौर  वस्त्र  सम्त्री  चन्द्र  शक्षर  :  (१)  स  सरकार  ने  मराठे  समिति

 की  सिफारिशों  पर  पहले  विचार  किया  था  तथा  यह  स्वीकार  किया  कि  भाड़ा  समानीकरण  योजना

 रुई  के  लिए  लागू  करना  अनुचित  होगा  ।  ऐसी  किन्‍्हीं  वर्तमान  योजनाओं  को  चलामे  के  लिए
 कार  ने  राष्ट्रीय  परिवहुन  नीति  के  संबंध  में  पांडे  समिति  को  सिफारिशों  को  भी  स्वीकार  किया  है  ।

 छतरपुर  और  टीकप्रगढ़  जिलों  प्रवेश  )  में  खगिजों  का  भू-वशानिक  सर्वेक्षण

 [  हिन्दी  ]
 4511.  भोमती  विद्यावतो  चतुर्वेदी  :  कया  खान  झोर  कोयला  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रकेश  में  बु  देलखंड  क्षेत्र  क ेछतरपुर  और  टीकमगढ़  जिलों  में  खनिजों  का

 कोई  भू-व  ज्ञानिक  सर्वेक्षण  किया  गया

 (a)  यदि  तो  वहां  पर  कौन-कोन  से  खनिजों  के  मिलने  की  संभावना  ओर

 उनके  दोहन  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 खान  ओर  कोयला  वसंत  :  जी  हां  ।

 (@)  भारतीय  भू-वेज्ञानिक  सर्वेक्षण  ओर  राज्य  सरकार  द्वारा  किये  गये  सर्वक्षण  के

 आधार  पर  मध्य  प्रदेश  के  बु  देलखंड  क्षेत्र  के  टोकमगढ़  और  छतरपुर  जिलों  में  अभी  तक  राक
 फास्फेट  हीराकणयुक्त  अल्ट्रामे  फिक  चट्टानें/भूबंघ,  आधार  घातु  अयस्क

 खनिज  लोह  अयस्क  और  बेराइट  ज॑से  महत्वपूर्ण  खनिजों  का  पता  चला  है  ।

 मध्य  प्रदेश  राज्य  खनन  निगम  फास्फोराइट  और  पायरोफिलाइट  खनिज  निक्षेपों  पर

 पहले  से  ही  विदोहन  कर  रहा  है  |  अन्य  खनिजों  के  ओद्योथिक  महत्व  की  पुष्टि  हो  जाने  पर  उनका

 बाणिज्यिक  विदोहन  किया  जाएगा  ।

 नॉरियल  के  तेल  ओर  नारियल-गिरी  का  आयात

 [  अनुवाद  ]
 4512.  थ्रो  थम्पन  यामस  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  वर्ष  1982-83,  1983-84  भोर  1984-85  के  दोरान  भारत  में  विदेशों  से  कितना
 नारियल  का  तेल  और  नारियल  गिरी  का  आयात  किया

 नारियल  के  तेल  और  नारियल  गिरी  के  आयात  पर  लगने  वाले  आयात  शुल्क  तथा
 अन्य  करों  की  दरे  क्या

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  सरकार  की  ओर  से  नारियल  के  तेल  ओर  नारियल
 गिरी  के  आयात  पर  प्रतिबंध  पर  रोक  लगाने  का  अनुरोध  करते  हुये  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ
 और

 यदि  तो  इस  अम्पावेदन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंज्ालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  1982-83  के  दोरान
 दिसम्बर  1152  एम०  टी०  नारियल  के  तेल  का  आयात  किया  और  नारियल  गिरी  का  कोई
 आयात  नहीं  किया  गया  ।  1984  में  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  ने  9,000  एम०  टी०
 नारियल  के  तेल  का  आयात  किया  जबकि  सरकार  द्वारा  10,000  एम०  टी०  प्राधिकृत  किया
 गया
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 बनी  ड  ं ंइंंं  रण»

 नारियल  के  तेल  पर  जमा  40%  आयात  घुल्क
 है  ।  इसके  अतिरिक्त  5  रु०  प्रति  क्विटल  की  दर  से  उपकर  लगाया  जा  सकता  यदि  नारियल
 के  तेल  को  संत्राधित  किया  जाए  तो  उस  पर  दर  रु०  प्रति  एम०  टी०  को  दर  से  अतिरिछ
 कारो  शुल्क  भी  लगेगा  ।

 नारियल  गिरी  पर  आयात  शुल्क  को  दर  60%  जमा  40%  )
 है  ।  इसके  अतिरिक्त  5  २०  प्रति  क्विटल  को  दर  से  उपकर  लगाया  जा  सकता  है  ।

 जो  हां  ।

 चालू  आयात  एबं  निर्यात  नोति  के  अन्तगंत  नारियल  के  तेल  ओर  नारियल  गिरी  का
 आयात  भारतोय  राज्य  व्यापार  निगम  व  छ्दुस्तान  वंजीटेबल  आयल्स  कारपोरेशन  के  माध्यम  से

 सरणीबद्ध

 स्टेट  बेक  आफ  इण्डिया  ओर  राष्ट्रीयकत  बेंकों
 के  वसूल  न  होने  वाले  ऋण

 श्री  आर०  एम०  भोये  २१.
 श्री  सोमनाद्रीसवरा  राव  $

 क्‍या  स्टेट  बंक  आफ  इंडिया  ओर  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  वसूल  न  होने  वाले  ऋणों  के

 कुछ  मामले  मंत्रालय  राज्य  सरकार  की  जानकारी  में  आये  ओर

 कया  बेकों
 का

 विचार  ऋण  न  चकाने  वालों  के  नामों  और  उनके  नास  बकाया

 राक्षि  के  बारे  में  प्रति  व  घोषणा  करने  का  है  जंसाकि  ब्रिटेन  में  किया  जाता  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनाद न  :  (१)  ओर  बेंककारी

 यमन  संदिग्ध  में  निर्धारित  तुलन॒  पत्र  और  लाभ  हानि  लेखों  भप्रपत्रों  के  अनुसार  उन

 अशोष्य  और  संदिग्ध  ऋणों  की  राशि  और  ब्यौरा  प्रकट  करने  के  संबंध  में  बेकों  को  कानूभी  सुरक्षा
 प्रदान  की  गई  है  जिनके  लिये  लेखा  परीक्ष  कों  की  तसलली  के  मुताबिक  व्यवस्था  कर  ली  गई

 अपेक्षित  सूचना  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 पान  के  पत्तों  का  निर्यात

 भर  सात  नोस्लास  )
 :  क्‍या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  चालू वर्ष के  के  दौरान  भारत  से  अन्य  देशों  को  हुए  पान  के  पत्तों  के  निर्यात  का

 ब्यौरा  क्‍या

 चालू  वर्ष  के  दोरान  कितनी  मात्रा  में  पान  के  पत्तों  का  निर्यात  होने  की  और  उससे

 कितनी  आय  होने  की  संभावना  ओर

 पान  के  पत्तों  का  निर्यात  बढ़ाने  हेतु  सरकार  ह्वारा  उठाये  गये  कदमों  का  ब्योरा

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ु  रा
 वाणिज्य  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  संकलित  किए  गए

 अनन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार  वर्ष  में  पान  का  74  लाख  २०  मूल्य  के  448

 मे ० टन का निर्यात हुआ । ु पान के लिए कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । पान का निर्यात बढ़ाने के लिए रियायती भाड़ा दरें लागू की गई
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 उच्चतर  प्रदेश  में  क्षेत्रोथ  ग्रामीण  बेक  शोलना

 4515,  श्री  हरीश  राबत  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  किन-किन  जिलों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक  नहीं  खोले  गए
 क्या  वर्ष  1985-86  में  इनमें  से  कुछ  जिलों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  खोलने  का  कोई

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  वे  किन-किन  स्थानों  पर  खोले  जाएंगे  तथा  उन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  के

 बेकों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जानादंन  उत्तर  प्रदेश  के  जिन  जिलों

 में  अभी  तक  क्षेत्रोय  ग्रामीण  बेक  नहीं  खोले  गए  उनके  नाम  नीचे  दिए  गये

 1,  बलन्दष्दाहर  2.  चमोली  3.  गाजियाबाद  4.  मथ  रा  5,  मेरठ

 6.  पौड़ी  गढ़वाल  7.  सहारनपुर
 हु

 और  1985-86  में  चमोली  और  पोड़ी  गढ़वाल  जिलों  के  लिये  एक  क्षेत्रीय

 प्रामीण  बेंक  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 अनुमोदित  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  का  मुख्यालय  पौड़ी  में  होगा  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  के

 प्रयोजक  बेंक  का  ताम  भारतीय  स्टेट  बेक  है  ।  सहारनपुर  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  खोलने  के  प्रस्ताव

 पर  सरकार  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक

 को  राज्य  सरकार  से  बाकी  चार  ज्लों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  खोलने  के  प्रस्ताव  पहले  ही  प्राप्त

 हो  चुके  राष्ट्रीय  बेंक  द्वारा  अभी  तक  इस  संबंध  में  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 बिहार  झोर  मध्य  प्रदेश  में  अबंध  खनन  काय

 |  जनृवाद  ]
 4516.  भी  जगरताथ  पटनायक  :  क्‍या  खान  झोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  :

 (8)  कया  सरकार  को  बिहार  जौर  मब्य  प्रदेश  राज्यों  जहां  जआादिवासी
 संख्या  का  आहुल्य  लनन  क्षेत्र  मे ंजारो  अवध  खनन  कार्यों  की  जानकारी

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  अनुमान  लगाया  है  कि  इन  अवध  खनन
 कार्यों  से राजस्व  तथा  स्वामित्व  रूप  में  तथा  स्थानीय  आदियासी  मजदूरों  को  नाम  मात्र  की  मंज्री
 का  भुगतान  कर  उनके  शोषण  के  रूप  में  कितनी  हानि  होती  और

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  इन  अवंध  कार्यों  से  हुई  हानि  और  क्षति  की
 मात्रा  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  कराने  का  है  ?

 क्षाम  और  कोयला  संत्रो  वसंत  :  से  जानकारी  एकन्र  की
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ?

 जोबल  बोसा  निगम  में  बकाया  पड़  परिपक्तव  वाये

 4517.  श्री  बनबारी  लाल  ब रथा  :  क्‍या  वित्त  धंद्री  जीवन  बीमा  निगम  के  पास  पड़ी  व्यपगत

 हुई  जीवन  बीमा  पालिसियों  तथा  जीवन  बीमा  निगम  के  दिल्ली  स्थित  कार्यालयों  में  व्यपगत  हुई
 वीमा  पालिसियों  के  बारे  में  10  1984  के  अतारांकित  प्रइन  संब्या  2851  और  2937
 के  उत्तरों  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 94.
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 प्रत्येक  डिवीजन  के  संबंध  में  दिनांक  3]  1983  को  परिपक्व  की  तारीख  से  5

 वर्ष  से  मी  अधिक  समय  से  अतारांकित  प्रइन  संख्या  285]  की  सूची  में  शामिल  व्यपयत
 हुई  जीवन  बीमा  पालिसियों  के  बकाया  परिपक्व  दावों  की  संरुया  क्‍या

 प्रत्येक  डिवीजनल  कार्यालय  के  ऐसे  दावों  की  संहया  क्या  जिन  पर  आपरेटिंग

 कार्यालय  में  का्यंवाही  की  जा  रहो  है  तथा  दावेदारों  से  अपेक्षित  सूचनाओं  के  अभाव  में  कितने  दावे
 लंबित

 परिपक्वता  की  तारीख  तथा  दावे के  वास्तविक  भुगतान  को  तारीख  के  बीच  की  अवधि

 के  लिए  प्रत्येक  दावे  के  संबंध  में  जीवन  बीमा  निगम  कुल  कितने  ब्याज  भुगतान  करता  ओर
 यदि  कोई  ब्याज  नहीं  दिया  जाता  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  जनादन  :  ओर  जीवन  बीमा

 निगम  चुकता  जीवन  पालिसियों  के  अन्तर्गत  परिपक्वता  वाले  ऐसे  दावों  की  संख्या  के

 संबंध  मे  अलग  से  आंकड़े  नहीं  जो  परिपक्वता  की  तारीख  से  लेकर  5  वर्षों  से  भी अधिक

 समय  से  लम्बित  पड़े  ऐसे  सभी  दावे  जो  5  वर्षों  से  भी अधिक  अवधि  से  बकाया  पड़े  क्योंकि
 नियमित  अनुवर्ती  कारंवाई  के  बावजूद  उनके  लिए  आवश्यक  अपेक्षाएं  पूरी  नहीं  की  गई  हैं  भर

 जिनको  निकट  भविष्य  में  निपटाए  जाने  के  लिए  कोई  गुजाइश  नहीं  ऐसे  दावों  को

 टाने  वाले  अधिकारियों  द्वारा  दाया  किए  गएਂ  दावे  घोषित  कर  दिया  जाता

 है  ।  इसके  बाद  यदि  जीवन  बीमा-कृत/दावाकर्ता  बाद  में  दावे  को  निपटाने  के लिए  आवश्यक

 अपेक्षाओं  को  पूरा  कर  देता  है  तो  ऐसे  दावों  को  बहाल  कर  दिया  जाता  है  ओर  उनका  भुगतात  भी
 कर  दिया  जाता  है  ।

 31  1984  को  प्रत्येक  डिबीजनल  कार्यालय  में  बकाया  दावों  और  ऐसे  जो

 दावाकर्ताओं  से  आवदयक  दस्तावेज  प्राप्त  न  होने  के  कारण  लम्बित  पड़े  की  कुल  संख्या  संलग्न
 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 प्रत्येक  दावे  के  सम्बन्ध  परिपक्वता  को  तारीख  तथा  दावे  के  वास्तविक  भुगतान  की

 तारीख  के  बीच  की  अवधि  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  दिये  जाने  वाले  ब्याज  की  कुल  रकम
 अलग-अलग  माम  .  में  अलग-अलग  होती  है  चूक  ब्याज  की  राशि  दावे  के  सम्बन्ध  में  कार्रवाई  करने
 के  पश्चात  प्रत्येक  मामले  के  तथ्यों  के  आधार  पर  निर्धारित  की  जाती  है  ।  जीवन  बीमा  निगम

 73%  प्रतिवर्ष  की  दर  से  उस  अवधि  के  लिए  जिसमें  निगम  के  अपने  कार्यालयों  में  दावों  को

 टाने  में  देरी  हुई  अनुग्रही  ब्याज  अदा  करता  है  ।
 निगम  इस  मामले  में  ब्याज  नहीं  देता  है  जहां  दावाकर्ता  द्वारा  अपेक्षाओं  को  पूरा  न  करने  के

 कारण  देरी  हुई  हो  अथवा  देरी  के  ऐसे  कारण  हों  जो  जोवन  बीमा  निगम  के  नियंत्रण  के  बाहर  हों  ।

 विवरण
 31  1984  चुकता  पालिसियों  के  प्रन्त्गत  बकाया  परिपक्थता  दावे

 डिवीजनल  कार्यालय  बकाया  दावों  को  दावेदारों  से  आवश्यक  कागजात

 कुल  सख्या  ने  मिलने  के  कारण  बकाया

 पड़े  दावों  की  संक्ष्या

 1  2  3

 1,  अजमेर  1324  1180,
 2-  चंडीगढ़  759  693
 3-  जयपुर  465  378.
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 4.  जालंधर  354  309

 5.  नई  दिल्‍ली  वा  654

 जोड़--उत्तरी  जोन  :  3643  3214

 6,  भागरा  121  121

 7.  इन्दोर  498  394

 8.  जबलपुर  235  231

 9.  कानपुर  316  316

 10.  लखनऊ  372  286

 11.  मेरठ  815  815

 12.  रायपुर
 ह

 104  103

 13,  वाराणसी  351  351

 ।  जोड़--कैस्द्रीय  जोब  :  2812  2617

 |  -  मिशन

 ।  14,  भासनसोल  1493  1373

 |.  15.  १  ।  भाई०
 ।  एच०  भो०  5039  3508

 16.  कटक  430  430

 17.  गौहाटी  1511  1459

 18.  जलपायीगुड़ो  986  767

 19.  5  पु  333  224

 20.  ु  887  887

 21.  पटना  727  727

 22.  सिल्वर  653  ५
 352

 पूर्वी  जोन  :  12059  9927

 23,  बंगलौर  1051  830

 24.  कोयम्बटूर  583  316

 25,  कुडप्पा  91  40

 26.  धारवाड़  362  303

 27.  हैदराबाद  464  565

 2९,  कोजी  कोड  395  303

 29.  मद्रास  536  489

 30,  भदुरे  435
 '  583
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 1  2  3

 31.
 मभूलीपटनम्‌  166  129

 32.  तंजावूर  217  149

 33,  त्रिवेन्द्रम  723  506

 34.  उड़पि  337  247

 35.  विशाखापत्तनम  582  370

 जोड़ --  दक्षिणी  जोन  :  6542  4830

 36,  अहमदाबाद  1811  1623

 37.  बम्बई  2425  2210

 38.  नागपुर  2139  2012

 39.  मासिक  1591  494

 40.  पुणे  546  गा  391

 41.  राजकोट  55  34

 42,  सतारा  520  385

 43.  सूरत  1123  1041

 जोड़--पद्िचमी  जोन  :  10210  8190

 विदेश  विभाग
 हु

 2483  2469
 जज  ---+-

 मुरादाबाद  के  लिये  टकों  हारा  कोयले  को  हुलाई

 4518,  भरी  हफीज  मुहम्मद  सिहको  :  कया  खान  झर  कोयला  संत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  मुरादाबाद  हेतु  कोयले  की  ढुलाई  मुख्यतः  ट्रकों  द्वारा  की  जा  रही

 रैलगाड़ियों  से  जिसके  फलस्वरूप  इस  पर  अधिक  लागत  आती  है  ओर  इस  प्रकार  कोयले  को

 उत्पादन  लागत  बढ़  जाती

 यदि  तो  रेल  डिब्बों  द्वारा  कोयले  की  ढुलाई  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 मुरादाबाद  को  रेल  द्वारा  ही  कोयले  की  दुलाई  का  सुनिष्चम  करने  द्ेतु  सरकार  द्वारा

 क्या  कारंवाई  की  जा  रही  है  ?

 खाम  और  कोयला  मंत्रो  बसंत  :  मुरादाबाद  जिले  को  जौर  उत्तर

 प्रदेश  के  अन्य  उब  जिलों  को  कोयले  का  प्रेषण  मुझ्य  तौर  से  रेल  द्वारा  किया  जाता  है  जहां
 रखाव  सुविधाएं  परन्तु  कोयले  की  दुलाई  के  लिए  वेगनों  की  विभिन्न  क्षेत्रों  की

 कता  से  कम  दसलिए  उन  उपभोक्ताओं  को  रेल  द्वारा  उनकी  जरूरत  का  पूरा  कोयला  नहीं  पहुंच
 पाता  है  जिनका  नम्बर  प्राथमिकता  सूची  में  बाद  में  आता  उन्हें  रेल  द्वारा  सप्लाई  के  साथ-साथ
 सड़क  से  भी  कोयला  लेना  पड़ता  है  |

 इसका  मृक्ष्य  कारण  यहू  है  कि  रेलये  बेगनों  की  पर्याप्त  सप्ल(्‌ई  वहीं  करती

 ५82
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 मामले  को  सभी  स्तरों  पर  लगातार  उठाया  जा  रहा  है  ताकि  पूरे  देश  में  गन्तव्य

 स्थानों  पर  रेल  द्वारा  पर्याप्त  कोयला  पहुंचाने  के  लिए  वेगनों  की  सप्लाई  बढ़ाई  जा  सके  ।

 काज्‌  का  उत्पादन

 ]
 श्रीमती  फूलरेण  गुहा  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  देश  में  कुल  कितने  क्षेत्र  में  काजू  की  खेती  होती  है  ओर  विभिन्‍न  राज्यों  में  काजू
 दन  से  नवीनतम  ऑआकड़े  क्या

 गत  तीन  वर्षों
 के

 दोरान  काजू  की  धरेल
 मांग  कया

 काजू  की  बिक्री  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  होती  भौर
 यदि  तो  काजू  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मंजों  पी०  ए०  :  भारत  में  काजू  के  क्षेत्र
 शोर  उत्पादन  के  सरकारी  अनुमान  नहीं  हैं  ।  1981-82  में  क्षेत्र  और  उत्पादन  के  मोटे
 मान  इस  प्रकार  थे  :

 राज्य  काजू  की  छेती  के  श्रन्तगंत  क्षेत्र  काज  का  उत्पादन
 टो*

 केरल  147363  118000
 कर्नाटक  58299  18000
 धान्ध्र  प्रदेश  57279  20000

 तमिलनाडद  94770  10500
 44139  8500

 महा  राष्ट्र  22692  10000
 उड़ीसा  48601  8000
 प७  बंगाल  6698  2500 '
 पष्डिचेरी  363  200
 त्रिपुरा  839  60

 481043  195760

 काज्‌ ॥  को  धरेलू  मांग  मुख्यत:,काजू  संसाधन  उद्योग  से  है  जो  कि  निर्यात  अभिमुल  है
 और  जिसकी  स्थापित  क्षमता  लगभग  4.5  लाख  मे०  टन  प्रतिवर्ष

 संकलित  किए  गए  अस्थायी  आंकड़ों  के  1984-85  में  भारत  से  155  करोड़
 रु०  मूल्य  की  काज  गिरी  का  निर्यात  किया  गया  है  ।

 काजू  के  लिए  पैकेज  कार्यक्रम  सम्बन्धी  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक  योजना  प्रमुख  काजू
 उत्पादक  राज्यों  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  विदव  बेंक  की  सहायता  से  काजू  विकास  परियोजवा

 |  के  आन्श्र  प्रदेश  और  उड़ीसा  राज्यों  में  चल  रही

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  द्वारा  राष्ट्रीयक्त  बं  को  से  लिये  गये  ऋण  को

 बट  लाते  में  डाला  जाना

 4520.  श्री  आशुतोष  क्या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ..  (%)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  छोटे  पंम्राने  के  उद्योगों  द्वारा  विभिस्‍्न  राष्ट्रीयककृत
 बेंकों  से लिये  गए  ऋंणों  जो  कई  वर्षों  से  देय  पड़े  बट  खाते  में  डालने  का

 काम
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादत  :  नहीं  ।

 यह  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 इस  प्रकार  के  प्रत्येक  मामले  में  बेंकों  को  अपने  आप  निर्णय  लेने  होते  हैं  ।

 थोष  वेतन  आयोग  के  कर्मचारो  ओर  उस  पर  खच्ं  को  गयी  धमराशि

 4521,  श्री  कालो  प्रसाद  पांडे  :  क्या  जबित्त  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  चोये  वेतन  आयोग  का  मासिक  वेतन  बिल  कितना  होता

 चोये  वेतन  आयोग  के  करमंचारियों  की  संक्ष्या  कितनी

 वेतन  आयोग  द्वारा  अब  तक  क्या  प्रगति  प्राप्त  की  गई
 सरकार  द्वारा  चोथे  वेतन  शायोग  के  करमंचारियों  के  वेतन  और  अन्य  मदों  पर  कब  तक

 कुल  कितती  धनराशि  खर्च  की  गई  ओर
 क्‍या  सरकार  ने  इस  बीच  आयोग  से  इस  सोमा  के  रे  में  सुचका  मांगी  है  जिसके

 अन्तगंत  वह  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेगा  ?

 वित्त  मस्ज्ालय  में  राज्य  मत्रो  जनादंग  :  1984-85  के  दोरान  भौसत
 मासिक  वेतन  बिल  2,73  लाख  रुपये  का

 (31.3.1985  की  स्थिति  के

 राजपत्रित  --48

 आयोग  ने  अपने  कार्य  के  कुछ  महत्वपूर्ण  चरणों  को  पहले  ही  पूरा  कर  लिया  है  और
 आजकल  कमंचारी  संघों  के  मोखिक  साक्ष्य  रिकार्ड  करने  में  व्यस्त  है  तथा  बाद  अधिकारियों
 ओर  अन्य  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  क ेसाथ  विथ्वार-बिमर्श  किया  जाएगा  ।

 (i)  (1983-84)  सगभग  14.29  लाख  रुपये  ।

 (४)  (1984-85)  श्गभग  48.66  लाख  रुपये  ।

 (%)  हां  ।

 हस्तकझ्चिल्प  ओर  हुथकरधा  निर्यात  निगम  द्वारा  विदेशों  में  व्यापार  केंद्रोंकी  स्थापना

 4522.  भरी  टी०  अक्षोर  :  क्या  पूति  और  बस्त्र  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हक
 क्‍या  हस्तशिल्प  बौर  हथकरघा  निर्यात  निगम  लि०  ने  विदेशों  में  कुछ  व्यापार  केन्द्र

 खोले

 यदि  तो  उन  केन्द्रों  की  संख्या  कितनी  है  ओर  वे  कित-कित  स्थानों  पर  कार्य  कर

 रहे  भोर

 विदेशों  में  भारतीय  हस्तशिल्प  ओर  हथकरथे  को  वस्तुओं  की  विक्रो  सम्बन्धी  व्योरा
 क्या

 पूर्ति  तथा  वस्त्र  मंत्रों  चसत्र  शेखर  और  भारतीय  हस्तशिल्प  ओर

 हथकरघा  निर्यात  निगम  लि०  के  बिदेशों  में  पांच  कार्यालय  ये  प्‌  रिस  टोकियो
 तथा  न्यूस  में  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 (1)  वर्ष  1984-85  के  दोरान  हस्तद्चिल्प  तथा  हथकरधा  मिर्यात  के  निगम  के  विदेशी
 लयों  द्वारा  10.54  करोड़  रु०  मूल्य  के  हस्तशिल्प  तथा  हथकरथभा  उत्पादों  की  बिक्री  हुई  ।

 1985
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 नी

 यूगोसलाथिया  के  साथ  व्यापार  सम्बन्ध

 4523.  श्रीमती  जयम्तो  पटनायक  :  क्या  वाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  यूगोस्लाबिया  के  साथ  व्यापार  सम्बन्ध  स्थापित  करने  हैतु  प्रयास

 किए
 क्या  इस  प्रयोजन  हेतु  कुछ  विशेष  व्यापार  करार  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  पो०  ए०  :  जी  हां  ।  के
 और  भारत  तथा  यूगोस्लाविया  के  घिरस्थायी  व्यापार  सम्बन्ध  व्यापार  और

 भागे  विकसित  करने  के  लिए  अगस्त  1984  में  भारत-यूगोसलावियाई  संयुक्त  समीक्षा  समृह  की  एक
 बैठक  नई  दिल्ली  में  हुई  भोर  सन्तुलित  आधार  पर  व्यापार  करने  के  लिए  दोनों  देशों  के  बीच  एक
 सम्पक  सोदा  प्रबन्ध  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  ।  उपरोक्त  प्रबन्ध  को  लाग  करने  के  लिए  दो  नोडल

 यूगोस्लाविया  के  सम्बन्ध  में  यूगोस्लावियाई  आध्थिक  चम्बर

 भारतीय  पक्ष  के  संबंध  में  राज्य  व्यापार  निगम  की  सम्पर्क  सोदों  को  समन्वित  करने  के  लिए

 नियुक्ति  की  गई  ।  इसके  अतिरिक्त  यूगोस्लाविया  का  जेगौबक  तथा  भारतीय  स्टेट  बेंक  के  बीच
 बेकिंग  करार  भी  किया  गया  जिसके  अन्तगंत  भारतीय  स्टेट  लन्दन  में  उनके  प्राधिकारियों  द्वारा

 स्वीकृत  सम्पर्क  सौदों  के लिए  विशेष  खाता  खोला  गया  ।

 कोल  इण्डिया  लि०  द्वारा  कोयला  उत्पादन  के  बारे  में  बढ़ा-चढ़ाकर  समाचार  देना

 4524.  श्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  क्‍या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  वर्ष  1983  में  48  लाख  टन  से  अधिक  कोयले  की  स्टाक  बट्ट  खाते  में  डाल  दिया  गया
 क्योंकि  वह  या  तो  था  हो  नहीं  या  फिर  बिक्री  करने  के  लायक  नहीं

 कया  मंत्षसं  कोल  इण्डिया  लि०,के  अधीन  कार्य रत  सभी  कोयला  कंपनियों  को  वास्तविक
 उत्पादन  आंकड़ों  में  2.5  प्रतिशत  जोड़  देने  हेतु  लिखित  अनुदेश  जारी  किए  गए  थे  जिसे  खान  मजदूरों
 को  कोई  अतिरिक्त  मजदूरी  दिए  बिना  ही  उनसे  अधिक  काम  करवा  कर  पुरा  किया  जाना

 क्‍या  उपयुक्त  भाग  और  में  उल्लिखित  उपायों  से  आंकड़ों  को  बड़े  व्यापक
 रूप  से  बढ़ा  चढ़ा  कर  लिखा  गया  और  20  लाख  टन  से  अधिक  कोयले  की  कमी  होने  की  संभावना
 पैदा  हुई  जिससे  घोलाधड़ी  हेराफेरी  के  रास्ते  खुल  ओर

 यदि  उपरोक्त  भाग  ओर  के  उत्तर  स्वीका  रात्मक  है  तो  ऐसी
 विधि  अपनाने  के  लिए  सरकार  का  विचार  कोल  इण्डिया  लि०  के  विरुद्ध  क्‍या  कारंवाई  करने  का  है  ?

 इस्पात  खान  झोर  कोयला  मन्जो  बसंत  :  से  सूचना  एकत्र  को  जा
 रही  है  ओर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बिस  कम्पनियों  हारा  कथित  धोलाधडी

 4525,  भ्री  नरसिह  राज  सू्ंबंशों  :  क्या  विस  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  को  उन  वित्त  कम्पनियों  की  जायकारी  है  जो  जरूरतमंद  लोगों  को

 वधि  के  ब्याज  की  दर  और  अप्रिम  ऋणों  का  प्रोत्साहन  देने  का  प्रचार  तो  करती  हैं  परन्तु
 अनेक  कदाचारों  ओर  भारी  मांग  के  जटिल  दर्तों  के कारण  ऋण  लेने  बालों  को  कोई
 लाभ  प्रदौन  नहीं  करती  भौर
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 क्‍या  सरकार  का  विद्यार  ऐसे  व्यापार  धंधे  को  समाप्त  करने  का  है  शोर  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादम  :  ओर  गेर  बं  किंग  वित्तीय

 कंपनियां  अधिनियम  के  अन्तर्गत  विज्ञापन  जारी  करती  हैं  जिनमें  जनता  से  गेर

 बेकिंग  वित्तोय  कपनियां  और  प्रकीण्ण  गेर  वे  किग  कम्पतियां  लियम  1977  में  निर्दिष्ट

 दिक्षाओं  के  अनुरूप  जमा  की  रकम  आमंत्रित  की  जाती  हैं  ।  इन  कम्पनियों  द्वारा  जारी  किये  गए  ऐसे

 नहीं  पाये  गए  हैं  जिनमें  दीर्धावधि  ऋण  दिए  जाने  लिए  जाने  वाले  ब्याज  को  दरों  आदि  की

 बात  कही  गई  हो  ।
 समाचार-पत्रों  में  ऐसे  विज्ञापनों  के उदाहुण  मिलते  हैं  जो  कतिपय  वित्तीय  कंपनियों

 द्वारा  जारी  किये  गए  होते  जिनमें  आसान  छर्तों  पर  वित्त  उपलब्ध  कराए  जाने  का  प्रचार  होता

 ऐसी  अनिगमित  कंपनियों  के  मामले  में  ऋणों  का  दिया  जाना  भारतीय  रिजवं  बेंक

 1934  के  ग  के  उपबन्धों  के  अधिकार  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  नहीं  आता  जिसमें  ऐसे  निकायों

 द्वारा  कुछ  सीमा  को  छोड़  जमा  राष्षियां  स्वीकार  करने  की  मनाही  है  ।

 उडीसा  में  के आस-पास  सहायक  उद्योगों  को  स्थापना

 4526.  श्री  अरविन्द  नेताम  :  क्या  इस्पात  खान  झोर  कोयला  मन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (%)  उड़ीसा  में  का्यं रत  नेशनल  एल्युमिनियम  कम्पनी  लिप्रिटेड  )  जैसी  सरकारी

 क्षेत्र  को  वहत  परियोजनाओं  के  आसपास  सहायक  उद्योगों  का  विकास  करने  के  लिए  क्‍या  कृदम

 उठाए  जा  रहे
 कया  सरकार  को  उद्यमियों  पै  नालको  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  सहायक  उद्योग

 स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस  ह्वेतु  प्राप्त  आवेदनपत्र  अमी  भी  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पड़े  ओर

 कया  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  सहायक  उद्योग  स्थापित  करने  की  स्वीकृति  में

 विलम्थ  करने  से  परियोजना  भारी  पुजी  निवेश  करने  के  पदचात्‌  अच्छी  किस्म  का  उत्पादन  पूरा
 करने  में  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  ?

 खान  ओर  कोयसा  मंत्री  वसंत  :  नेशनल  एल्यूमिनियम  कंपनी  ने

 अनुषंगी  उद्योगों  के विकास  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :--

 (i)  भनुषंगीक रण  संबंधी  गतिविधियों  के  समन्वय  हेतु  कम्पनी  के  अन्तर्गत  एक  वरिष्ठ

 घिकारी  की  देख-रेश  में  एक  अनुषंगी  विकास  संगठन  की  स्थापना  ।

 (४)  निम्नलिलित  5  समितियों  का  गठन  :--

 1,  संयन्त्र  स्तरीय  सलाहकार  समिति

 2.  संयन्त्र  स्तरीय  समिति

 3,  उद्यमी  चयन

 4.  अंगुुल  संयन्त्र  स्तरीय  उप

 5.  दामनजोड़ी  संयंत्र  स्तरीय  उप  समिति  ।
 ओर  लाइसेंस  हेतु  श्रावेदनपत्नों

 का  समन्वय  राज्य  यथा-उद्योग

 उड़ीसा  का  कार्यालय  तथा  उद्योग  बिकास  तथा  निवेश  निगम  द्वारा  क्रिया  जा  रहा  तालको

 राज्य  सरकार  से  सम्पर्क  रखे  हुए  है  और  आशा  है  राज्य  सरकार  समय  पर  उचित  कारंबाई
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 TN

 मांडला  जिले  में  अमरकंटक  के  समोप  बाक्साइट  खानमों  का  पट्टा

 ]
 4528.  भरी  एम०  एच०  श#िकराम  :  क्या  खान  और  कोयला  मन्त्रो  धह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  लिमिटेड  को  कितने  वर्षों  फे  लिए  मांडला  जिले  में
 कंटक  के  समोप  बाक्साइट  खानों  का'पट्टा  दिया  गया  है  तथा  यह  पट्टा  किस  तारीख  को  दिया  गया

 अब  तक  बाक्साहट  की  कितनी  मात्रा  का  खनन  किया  गया  है  तथा  अभी  कितनी

 मात्रा  का  करना  दोष  और

 इस  कंपनी  से  अब  तक  मध्य  प्रदेश  सरकार  ओर  केन्द्रीय  सरकार  को  पृथक-पृथक  कर

 के  रूप  में  कितनी  घनराशि  प्राप्त  हुई  है  ?

 खान  भोर  कोयला  मन्‍्त्रो  बसन्‍्त  :  भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी

 लि०  जिला  मांडला  में  अमरकंटक  क्षेत्र  में  2  बावसाहट  के  पट्टों  पर  खनन  कार्य  कर  रही

 एक  पट्टा  12.9.1969  से  30  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  और  दूसरा  30.3.1978  से  10  वर्ष  की

 अवधि  के  लिए  है  |

 इन  पट्टा  क्षेत्रों  से 31.3.1985  तक  25.74  लाख  टन  बाक्स।इट  खतिज  निकाला  जा

 चुका  है  ।  अब  मांडला  जिले  के  समूचे  पट्टा  क्षेत्र  में  16.09  लाख  टन  बाक्साइट  ही  खनन  के
 बचा  है  |

 अमरक्षंटक  खानों  के  चालू  होने  से  1983-84  तक  खनिज  बाक्साइट  पर  मध्य  प्रदेश
 सरकार  को  272  लाख  Wo  की  लगान  आदि  के  रूप  में  दी  जा  चुकी
 इट  खनत  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  कोई  घनराक्षि  नहीं  दी  जाती  है  ।

 राष्ट्रीय कृत  बेंकों  हारा  जमा  राशियों  में  वृद्धि  करने  का  अभियान

 ]
 4529.  श्री  क०  जी०  झ्ावियोडी  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  राष्ट्रीयकृत  बेक  जमा  राशक्षियां  प्राप्त  करने  का  अभियान  चलाया  करते

 यदि  तो  इस  प्रकार  प्रत्येक  राज्य  में  बेंक-वार  कितनी  राशि  जमा  की  गयी

 क्‍या  भारतीय  स्टेट  बेक  के  पास  धन  जमा  कराने  की  ऐसी  कोई  योजनायें  नहीं
 यदि  तो  इस  योजना  में  भारतीय  स्टेट  बेंक  को  शामिल  न  करने  के  क्या  कारण

 भौर

 इस  सम्बन्ध  में  सभी  बंकों  की  वाषिक  जमा  राशि  और  उनके  द्वारा  वितरित  की  गई

 राक्षि  का  राज्य  वार  तथा  बेकवार  ब्योरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  :  से  सरकारी  क्षेत्र  के

 सभी  जिनमें  भारतीय  स्टेट  बेंक  भी  शामिल  अपनी  जमा  राक्षियों  को  अधिक  से  अधिक

 बढ़ाने  का  प्रयास  करते  हैं  |  बेंक  विभिन्‍न  प्रकार  के  बचतकर्ताओं  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप
 नाएं  तेयार  कर  के  जमा  राषियाँ  जुटाते  हैं  ओर  प्रचार  तथा  शिक्षा  के  माध्यम  से  जमा  खातों  में
 अपनी  रकमें  रखे  रखने  के  लिए  प्रेरित  करते  हैं  ।  बंक  जमाराशि  जुटाने  के  अभियान  भी  चलाते

 इन  अभियानों  की  आवृत्ति  ओर  अवधि  प्रत्येक  बंक  की  परिचालन  सम्बन्धी  स्थानीय  परिस्थितियों
 पर  निर्भर  करती  है  ।  वर्तमान  आँकड़ा  सूचना  प्रणाली  में  इन  अभियानों  के  परिणामस्वरूप  एकत्र  की

 गई  जमा  राषियों  के  क्षांकड़ों  का  क्षलग  से  संग्रह  करने  का  प्रावधान  नहीं  है  ।
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 लिखि खत  उत्तर

 श्रग्मिमों  के  राज्यवार  आँकड़े  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 26  अप्रैल  1985

 जून  1984  के  अस्त  में  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बेकों  की  जमाराष्षियों  और  बकाया

 सरकारो  क्षेत्र  के  ब  कों  के  राज्यवार  जमा  और  श्रप्रिम  1924  के  अस्त  तक)*

 करोड़ राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र

 राज्य

 1,  भान्श्र  प्रदेश

 2.  असम

 3.  बिहार

 4,  गुजरात
 5.  हरियाणा

 6.  हिमाचल  प्रदेश

 7.  जम्मू
 और  कष्मीर

 8.  कर्नाटक

 9,  केरल  _
 10.  मध्य

 11.  महाराष्ट्र
 12.  मणिपुर
 13,  मेघालय

 14.  नागालेंड

 15.  उड़ीसा

 16.  पजाब

 17.  राजस्थान

 18,  सिक्किम

 19,  तमिलनाडु
 20.  जिपुरा
 21.  उत्तर  चटेद्दा

 22.  पश्चिम  बंगाल

 संघ  राज्य  क्षेत्र
 1,  भंडीगढ़

 2,  दिल्‍ली

 3,  गोवा  दमन  और  दीप

 4,  पांडिचेरी  .

 5,  अन्य  सभी*०

 आंकड़े  अनंतिम

 जमा

 35॥4

 6,78

 27:63

 43,29

 11,49

 3,86

 3.04

 जोड़  588,28  401,45
 *  प्रारतीय  स्टेट  बेंक  और  इसके  अनुषंगी  बेको  तथा  20  राष्ट्रीयकृत  बेको  सहित

 तिकोबार  दीप  भ्ररण/चल  दादर  एवं  नगर  हवेली  लक्षदीप  और
 मिजोरम  शक्षामिल
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 जज

 भारतीय  रिजव  बेक  वाणिज्यिक  बं  को  को  8  प्रतिशत  तक  य्याज  देने  को

 पेशकश  करने  को  भ्रनुमति
 4530.  श्री  पी०  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  रिजवंबेंक  ने  वाणिज्यिक  बेंकों  को  15  दिनों  से  एक  वर्ष  की  अवधि  के

 लिए  जमाराशि  पर  8  प्रतिशत  तक  ब्याज  देने  की  पेशकश  करने  की  अनुमति  दी
 ॥॒

 कया  इंडियान  बक्स  एसोसिएशन  ने  भारतीय  रिजवं  बेक  के  निदेश  के  बावजूद  एक
 समान  ब्याज  दरों  की  नोति  का  निरन्तर  पालन  करने  का  निर्णय  किया

 )  यदि  तो  क्‍या  इण्डियन  बेंक्स  एसोसिएशन  का  यह  निर्णय  एकाधिकार  तथा
 रोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुरूप  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारतीय  रिजवं  बेंक  का  निदेश  लागू  कराने  द्वेतु  कोई  कदम
 उठाने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सभी

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बंकों  को  15  दिन  ओर  इससे  अधिक  लेकिन  एक  वर्ष  से  कम  की  अवधि  की
 जमा  राक्षियों  पर  अधिक  से  अधिक  8  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  की  दर  से  ब्याज  देने  की  अनुमति  दी

 भारतीय  बेंक  संघ  का  मत  है  कि  परिपक्वता  की  अलग-अलग  अवधि  के  अनुसार
 बेंकों  द्वारा  एक  समान  दरों  पर  ब्याज  देना  अपनाना  वांछनीय  होगा  ।

 एकाधिकार  तथा  अवरोधऊ  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  उपबन्ध  सरकार  के
 स्वामित्वाघीन  या  नियंत्रणाधीन  किसी  उपक्रम  पर  लागू  नहीं  होते  ।

 भारतीय  रिजवे  बेक  के  निदेश  ये  हैं  कि अलग-अलग  बेक  15  दिन  और  इससे  अधिरू
 लेकित  एक  वर्ष  से  कम  को  परिपक्वता  अवधि  के  लिए  8  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  अधिकतम  सीमा  के

 अन्दर-अन्दर  ब्याज  दरें  निर्घारित  करने  के  लिए  स्वतंत्र  है ऐसा  करते  ढेकों  को  किसी  भी
 समय  अपनी  सभी  शाखाओं  में  ओर  सभी  ग्राहकों  के  लिए  बिना  किसी  भेदभाव  के  एक  समान  दर
 अपनानी  होगी  ।  रिजबं  बेंक  के  निदेश  में  बंकों  को  एक  समान  दरें  अपनाने  पर  कोई  मनाही  नहीं  है  ।

 व्यय  में  कटोती  लागू  करना

 4531.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सामान्य  बजट  1985-86  में  भारी  घाटे  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वित्तीय  स्थिति  में

 सुधार  लाने  हेतु  सरकार  का  विचार  परिहायं  व्यय  में  अत्यधिक  नियन्त्रण  रखने  का

 यदि  तो  इस  विषय  में  किन-किन  उपायों  पर  विचार  किया  गया

 क्‍या  सरकार  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  उनके  निवास  स्थान  से  कार्यालय  तक  लाने  और
 उन्हें  शाम  को  वापत्ष  उनके  निवास  स्थान  पर  पहुंचाने  की  मुफ्त  सुविधा  प्रदान  करने  के  किसी  प्रस्ताव
 पर  विचार  कर  रहो  और

 यदि  तो  इस  प्रध्ताव  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  होगी  ओर  राजकोष  पर  उसका
 कितना  बोर  पड़ेगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सस्त्रो  जनादन  :  और  वर्ष  1985-86  के
 बजट  में  दिखाया  गया  3349  करोड़  रुपये  का  सम्पूर्ण  अपूरित  बनुमानित  घाटा  बित्तीय  वर्ष  1984  85

 में  दिखाये
 गये  घाटे  की  तुलना  कम  है  और  यह  उवित  सममा  गया  योजना  व्यय  जो

 विकासोन्मुख  प्रकृति  का  है  उसमें  कटोती  करना  वांछनीय  नहीं  होगा  ।  बजट  में  हामिल  किए
 गए  योजना-भिन्व  व्ययः  के  प्राक्कलनों  सावधानी  पूर्बक  जांच  करने  के  बाद  न्यूनतम  रखा  गया
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 है  ।  अनावद्यक  और  अनुत्पादक  व्यय  में  कमी  करने  के  उपाय  करना  सरकार  के  लिए  एक
 क्रमिक  प्रक्रिया  हाल  ही  में  सरकार  ने  अत्यन्त  अपवादीय  परिस्थितियों  को  छोड़कर  पदों  के

 सुजन/रिक्त  स्थानों  को  भरने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  आदेश  जारी  किये  थे  ।  वित्त  मन्त्रालय  के

 कमंचारी  निरीक्षण  एकक।विभिन्‍्न  मन्त्रालयों|विभागों  के  आन्तरिक  कार्य  अध्ययन  एककीं  द्वारा

 संचालित  कार्य  मापन  अध्ययनों  के  माध्यम  से  अतिरिक्त  कमंचारियों  को  पहचान  करने  और  पता

 लगाने  और  परिहाये  पदों  क ेसजन  को  रोकने  के  प्रयास  किए  जाते  नया  फर्नी बर

 पेट्रोल  की  खपत  और  गेर-हकदार  अधिकारियों  हवाई  जहाज  से  यात्रा  करने

 जेसे  कार्यालय  व्यय  में  कमी  करने  के  उपाय  भी  किए  गए  हैं  ।

 ओर  सरकारी  कागजातों  को  गुप्त  रखने  और  उनकी  गोपनीयता  बन।ये  रखने

 की  आवद्यकता  के  सन्दर्भ  में  और  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  इस
 प्रकार  के  कागजात  अपने  निवास  स्थान  पर  ले  जाने  पड़ते  इसलिए  भारत  सरकार  के  संयुक्त
 सचिव  ओर  उससे  ऊपर  के  पद  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  सरकारी  कार  में  कार्यालय  और

 आवास  के  बीच  को  गई  यात्रा  का  डयूटी  यात्रा  के  रूप  में  वर्गीकरण  करने  के  लिए  1985
 में  अनुदेश  जारी  किए  गए  थे  ।  इसके  परिणाम  स्वरूप  इन  अनुदेशों  वित्तीय  प्रभाव  न्यूनतम  रहने
 की  सम्भावना  क्योंकि  ये  आदेश  केवल  सामथ्यं  प्रदान  करने  के  उपाय  के  रूप  में  हैं  ओर  इससे

 रोजाना  सुविधा  प्राप्त  करने  का  अधिकार  प्राप्त  नहीं  होता  ।  स्टाफ  कारों  को  खरीद  या  पेट्रोल  को

 तिमाही  खपत  के  बारे  में  वर्तम/न  प्रतिबस्धों  में  कोई  परिवर्तत  नहीं  किया  गया  है  ।

 कलकत्ता  में  जोबन  बोमा  भूमि  शोर  भवन  का  एक  होटल  को  पट्ट  पर  दिया  जाना

 4533.  श्री  पोयुष  तिरकों  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  जीवन  बीमा  निगम  कलकत्ता  में  अपनी  भूथि  और  13  सजिला  भव  किसी

 होटल  को  पट्ट  पर  दिया

 यदि  तो  पट्टे  की  छार्तों  का  ब्योरा  क्‍या

 कया  केवल  भूमि  को  ही  कीमत  पांच  करोड़  रुपये  है  तथा  जीवन  बीमा  निगम  ने
 भवन  बनाने  के  लिये  इस  पर  75  लाख  रुपये  को  घनराक्षि  बोर  ख्च  को  जबकि  पटटे  किराए  के

 रूप  में  सभो  प्रभारों  सहित  केवल  65,235.84  रुपये  वसूल  कर  रहा
 भवन  का  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  इसकी  साज-पज्जा  पर  कितनी  घनराशि  सं  को

 गई  है  ;
 क्‍या  होटल  को  ओर  दो  करोड़  रुपये  की  घनराशि  बकाया  है  ओर  जीवन  बीमा  निगम

 इसे  वतल  नहीं  कर  सका  और
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  का्यंवाही  की  जा  रही

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादन  से  जीथन  बीमा  मिगम
 ने  चौरंगी  कलकत्ता  स्थित  दोबारा  बनाए  गए  अपने  13  मंजिला  भवन  को  मैससे  रिंट्ज

 न्टल  होटलज  जो  इसी  प्ल्ाट  पर  बने  हुए  पुराने  भवन  के  1958  से  पटटाधारी
 को  फिर  से  पटटे  पर  दिया  यह  पट्टा  15  ।971  से  25  वर्षों  की  अवधि  के  लिए
 56,116.09  रुपये  के मासिक  किराए  पर  दिया  गया  भवन  तथा  इसके  संयत्रों  के  रख-रखाव  के
 प्रभार  तथा  सभी  कर  पट्टाषारी  द्वारा  दिए  जाने  इस  पट॒टे  की  अन्य  शर्तों  जीवन  बीमा  निगम
 के  मानक  पट्टा  करार  के  अनूसार  थी  ।

 ह
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 इस  भूमि  का  खाता  मूल्य  लाख  रुपए  है  और  1973  में  की  गई  सजावट  सहित  भवन
 निर्माण  पर  किया  गया  कुल  व्यय  75.02  लाख  रुपए  इस  भवन  में  भूमि-तल  पर  दुकानें  हैं  और

 13  तलों  पर  86  एक  कमरे  22  दो  कमरों  वाले  सेट  और  10  तोन  कमरों  वाले  संट  हैं  ।

 मेससं  रिटज  कान्टिनेन्टल  होटलज  लिमिटेड  ने  1974  पटूटे  कराया  और  अन्य

 दारियों  का  भुगतान  नहीं  किया  है  ओर  1984  तक  जीवन  बीमा  निगम  को  देय  धनराशि

 1,33,28,  384  रुपए  की  थो  ।  इस  के  होटल  प्राधिकारियों  द्वारा  30  1984  तक

 नगरपालिका  कर  और  उन  पर  देय  ब्याज  की  राशि  41,39  420  रुपए  को  थी  |

 कलकता  उच्च  न्यायालय  ने  असफल  लेनदारों  की  शिकायत  पर  इस  कम्पनी  को  1980  में

 बन्द  करने  के  लिए  आदेश  दिए  उच्च  न्यायालय  द्वारा  एक  सरकारी  समापक  नियुक्त  किया  गया

 है  ।  जीवन  बीमा  निगम  ने  1981  में  उच्च  न्यायालय  में  इस  आशय  की  एक  याचिका  दायर

 की  थी  कि  सरकारी  समापक  को  यह  निदेश  दिए  जाएं  कि  इस  सम्पत्ति  का  कब्जा  तत्काल  निगम  को
 दे  दिया  पदिचम  बंगाल  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  सामने  होटल  को  फिर  से  चलाने
 के  लिए  एक  योजना  प्रस्तुत  की  है  ।

 गुजरात  में  भारतोय  स्टंट  बंक  को  शाखाभों  का  का्यकरण

 4534.  श्री  अमर  सिंह  राठवा  :  क्‍या  जिस  मंन्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (©)  गुजरात  राज्य  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  भ्रारतीय  स्टेट  बेंक  की  कितनी  शाखाएਂ  है  ;
 उन  शाखाओं  ने  उन  क्षेत्रों  मे ंआदिवासी  लोगों  को  ऋण  की  कितनों  राष्षि  वितरित

 की

 ऋण  देने  की  क्या  क्षतें  और

 बाज  की  तारीख  तक  गुजरात  में  आदिवासी  क्षेत्रों  में  कितने  परिवारोंकों  लाभ

 पहुंचा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जमादन  :  से  भारतीय  रिजवं  बंक
 द्वारा  वाणिज्यिक  बंकों  को  शाखाओं  की  संखुया  के  बारे  में  जिला-वार  आंफड़े  रखे  जाते  हैं  और  उसके
 पास  आदिवाष्ी  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  अलग,से  कोई  ब्योरा  नहीं  है  अलबत्ता  गुजरात  के  उन  जिलों

 जहां  आदिवासी  के  लोग  भारी  संब्या  में  भारतीय  स्टेट  बेंक  की  शाखाओं  की  संख्या
 और  उनके  द्वारा  अनुसूचित  जातियों|अनुसूचित  जनजातियों  को  दिए  गये  श्रप्रिमों  से  सम्बन्धित
 उपलब्ध  सूचना  हस  प्रकार  है  :--

 जिला  31  1985  की  स्थिति  1984  की  स्थिति  के
 के  अनतार  भारतीय  स्टेट  अमृसूचित  जातियों/अन  सूचित  जनजातियों
 बेक  की  शाखाओं  की  संख्या  को  दिये  गये  अप्रिम

 गण  ा
 खातों  की  सख्या  रकम

 ज

 |
 ||  er

 4

 बुलसर  25  1457  30

 सूरत  28  8840  340

 भड़ोच  23  7710  180

 +चमहल  15  1844  26
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 ऋण  सवितरण  की  दहात  ऋण  के  प्रयोजन  और  उसकी  राहधि  के  अनसार  अगल-अलग  हो
 ओर  भारतोय  रिजवं  बढक  द्वाराये  छाते  अलग-अलग  किस्म  के  ऋणों  के  लिये  अलग-अलग  निर्धारित
 की  गयी  हैं  |  बनपूचित  जातियों/बन  सूचित  जनजा  तियों  से  सम्बन्धित  ऋणकर्ताओं  के  लिये  ऋण  को
 शर्तें  अपेक्षाकृत  भ्धिक  उदार  हैं  ।

 कृषि  उत्पादों  का  निर्यात

 4535*  श्री  अमर  सिंह  राठवा  :  क्‍या  वाणिज्य  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  वर्ष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  के  दोरना  कुल  कितने  मूल्य  के  कृषि  उत्पादों
 का  निर्यात  किया  गया  ओर  किन  किन  देशों  को  इन  क्रषि  उत्पादों  का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ;

 क्या  दूसरे  देशों  में  भारतीय  कृषि  उत्पादों  की  भारी  मांग  है  ;
 किन  किन  चीजों  का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ;  भोर

 भविष्य  में  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  )  वर्ष  1982-83,  1983-84

 तथा  1984-85  के  दौरान  संकलित  अस्थायी  आंकड़ों  के  अनुसार  समुद्री  चाय  और  काफी  को

 कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  मुल्य  नीचे  दिए  अनुसार  हैं  :-.

 वर्ष  निर्यात  का  मूल्य  प्रमुख  गन्तथ्य  स्थान
 रु०

 1982-83  1350  )  मध्य-पूर्वे  तथा  पूर्वी
 1983-84  1400  ४  एद्विया
 1984-85  1450

 गौर  विभिन्‍न  बाजारों  में  भारत  के  कृषि  उत्पादों  को  मांग  निर्यात  की

 गई  प्रमुख  मददे  अरण्डी  का  आयल  साधित  खाद्य  ओर

 निर्यातों  को  बढ़वा  देने  के  लिए  किए  जा  रहे  प्रयासों  में  शामिल  नए  बाजारों  का

 पता  विदेशों  में  मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में  भाग  संस्थागत  व्यवस्थाओं  का  सुदढ़ीकरण
 तथा  वित्तीय  व  अम्य  प्रोत्साहन  प्रदान

 हु

 अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  लिये  गये  ऋण  को  अदायगी  के  लिये  खाद्य  ओर  उब₹कों

 पर  दी  जाने  वाली  राजसहायता  का  बन्द  किया  जाना

 4536.  श्री  पोयूष  तिरको  :  क्या  विस  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  लिये  गये  ऋणों  की  अदायगी  करने  में  समर्थ

 होने  के  उद्देश्य  स ेखाथ  भर  ठउवंरकों  पर  दी  जाने  वाली  राजसहायता  बन्द  करने  जा  रही

 क्‍या  अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने  राजसहायता  बन्द  का  सुझाव  दिया

 इस  प्रयोजन  के  लिये  घनराष्ति  जुटाने  हेतु  क्या  अन्य  कदम  उठाये  गये  और

 चालू  वर्ष  में  6000  करोड़  रुपये  के  व्यापार  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिये  क्या  उपाय
 किये  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादन  :  ओर  नहीं  ।

 भर  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  प्रति  ऋण  संबंधी  देनदारियों  को  पूरा  करने

 जब  कभी  वे  उत्पन्न  कोई  कठिनाई  आने  को  प्रत्याशा  नहों  सरकार  देश  के  मुगतान-शेष

 की  प्रवृत्तियों  की  लगातार  पुनरीक्षा  करती  रहती  है  भर  निर्यात-प्रोत्साहन  ओर  आवास-प्रतिस्थापन

 द्वारा  आवास  पर  निर्भरता  को  कम  करने  के  उपाय  करके  भुगतान-शेष  को  रकम  बनाए  रखने  के

 लिए  सुनियोजित  प्रयास  किए  जाते  रहते  हैं  ।
 ;

 2...



 टी 6  )  लिखित  उत्तर

 सकत  व्यापार  क्षेत्र  के  एककों  को  मिलने  वाली  रियायतें

 4537.  डा०  कपा  लि  भोई  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  सरकार  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  के एककों  को  मिलने  वाली  कुछ  रियायतों  को  दधृसरे
 क्षेत्रों  में  भी  देने  का  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 मुक्त  व्यापार  उद्योग  को  हससे  कितनी  सहायता  मिलेगी  ?

 वाणिणय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  :  से  निर्यात  प्रोसेस
 क्षेत्रों  में  एककों  को  अतिरिक्त  प्रोत्साहन  देने  संबंधी  कतिपय  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  क  रावकाश
 की  अवधि  बढ़ाना  तथा  देश  के  भीतर  माल  बेचना  भी  शामिल  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 आविवासो  क्षेत्रों  में  पाये  गये  खनिज  भंडार

 4538.  श्री  पोयष  तिरकी  :  क्‍या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 )  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  राज्यवार  किन-किन  खनिजों  के  भंडार
 पाये  गये

 )  क्या  इन  खनिज  मंडारों  का  समुचित  रूप  से  दोहन  किया  जा  रहा

 )  क्‍या  इनका  निर्यात  भी  किया  जा  रहा  शोर

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  इन  खनिज  भंडारों  से  केन्द्र  सरकार  ओर  राज्य  सरकारों  को
 कितनी  आय  हुई  ?

 खान  ओर  कोयला  मंन्नी  बसंत  :  देश  में  विभिन्‍न  राज्यों  के

 भ्रादिवासी  क्षेत्रों  मे ंपाए  गए  खनिज  भंडार  निम्नलिखित  हैं  :--

 राज्य  खानजो  का  नाम

 1.  आंध्र  प्रदेश  मंगनीज  लोह

 ग्लास  वर्मीक्यूलाइट
 टिटेनियम  और  टंगस्टन  ।

 2.  बिहार  लोह
 तांबा  मैगरनीज

 बंराइट
 तथा  सिलिका  सेंड  ।

 3.  गुजरात  सीसा
 जस्ता  मेंगनगीज

 चायमाक्ले
 तथा  सिलिका  सेंड  ।

 4.  हिमाचल  प्रदश  तथा

 एन्टीमनी  ।

 77
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 $.  मध्य  प्रदेदा  लौह  मंगनीज

 तांबा  स्वर्ण

 केसीटेराइट  ठाक-स्टेटा

 सिलिका  सेंड  तथा  ग्र  फाइट  ।

 6.  महाराष्ट्र  बाक्साइट

 लोह  तांबा  ब॑

 चायनाकले  तथा  सिलिका  सेंड  ।

 उड़ीसा  लोह  मंगनीज रा
 तांबा

 सीसा  नायनाबले
 फंरस  निकिल  टिन

 टिटेनियम  सिलिका  सेंड  तथा

 सिलिमेनाइट  ।

 8.  राजस्थान  तांबा  मंगनीज

 ग्रे  चायनाहए्ले  तथा

 टाक  स्टेटाइट-सो  पस्टोन  ।

 9.  प्रासाम  चुनापत्थर  तथा  कोयला  ।

 10.  भेघालय  आधार

 एपेटाइट  तथा  सिलिका  सेंड  ।  *

 11.  मिथोरम  ।

 12.  भ्ररणाचल  प्रदेश  कोयला  तथा
 ग्र  फाइट  ।

 13.  सागालेंड  चूनापत्यथर  तथा  कोयला  ।

 14.  भणिपुर  क्रोमाइट  तथा  लिग्नाइट  के  लघु
 भडार  ।

 15.  जिपुरा  ग्लास  सेंड  तथा  चूनापत्थर  के  लघु
 भंडार  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 ह  रेशम  के  उत्पादन  को  वुगना  करने  का  प्रस्ताव

 [  अभुवाद  ]  े  ।  ५
 4539.  श्रो  चिम्तामणि  लेता  :  क्या  पति  और  बस्थ्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  के  वर्षों  में  रेशम  के  उत्पादन  को  दुगना  कर  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 इस  संबंध  में  अब  तक  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए
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 क्‍या  अच्छी  किस्म  के  रेशम  की  खेती  फरने  और  तत्संबंधी  विकास  योज॑नाओं  के  संबंध

 में  कोई  प्रयास  किये  जा  रहे  और
 यदि  तो  तत्संब्ंघो  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पृर्ति  ओर  बस्त्र  मंत्री  चस्द्र  शक्षर  और  1979-80  के  अन्त  में

 भारत  में  कच्चे  रेशम  का  उत्पादन  48.05  लाख  किया  था  और  छठी  योजना  (1980-85)  85)  के  लिए
 संशोधित  उत्पादन  लक्ष्य  67.54  लाख  किंग्रा  छठी  योजना  के  दोरान  वर्ष-वार  उपलब्धि

 निम्नोकत  प्रकार  थी  :-

 हारा  —_—
 वर्ष  उत्पादन  किग्रा

 eee  न  ne  -  जज  आज  या  जाल
 1980-81  50.41

 1981-82  52.49

 198  !  -83  57.00

 1983-84  64.23

 1984-85  उपलब्धि  नहीं

 ओर  बेहतर  किस्म  के  कच्चे  रेशम  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कंद्रीय  रेशम
 बोर्ड  द्वारा  उठाए  गए  महत्वपूर्ण  कदम  निम्नोकत  प्रकार  हैं  :--

 (1)  परम्परागत  बहुचक्रीय  रेशम  उत्पादक  क्षेत्रों  में  द्विचक्रीय  रेशम  कीड़ा  जाति  के  पालभ
 को  आरम्भ  करना  ।

 (2)  राष्ट्रीय  रेशम  कोड़ा  बोज  परियोजना  की  माफेत  अच्छी  किस्म  के  रेशम  कीड़ा/बीज
 का  उत्पादन  करना  तथा  पालकों  को  सप्लाई

 (3)  रेशम  कीड़ा  पालन  की  सुधरी  तकनीकों  तथा  बीमारियों  पर  नियंत्रण  के  बारे  में
 किसानों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  विस्तार  क्रायं  चलाना  जिसके  परिणामस्वरूप  अच्छी  किस्म  के

 कोयों  का  उत्पादन  हो  सके  ।

 (4)  रेशम  यान  तथा  वसत्रों  की  किस्म  सुधारने  के  लिए  कोयों  के  रोसिंग  तथा
 कताई  में  अनुसन्धान  करने  के  लिए  केंद्रीय  रेशम  प्रौद्योगिकीय  अनुसन्धान  संस्थान  की  स्थापना  ।

 कछारो  क्षेत्र  में  सोने  को  शोश  के  लिये  किया  गया  सर्वेक्षण

 4540.  4540.  श्री  लितामणि  जना  :  क्या  खान  धोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ।  क्‍या  सोने  का  पता  लगाने  के  लिये  देश  के  कछारो  क्षेत्र  में  सरकार  द्वारा  कोई  सर्वेक्षण
 करवाया  गया  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 खान  और  फोयला  मंत्री  बसंत  :  ओर  हां  ।  भारतीय

 भुवेज्ञानिक  सर्वेक्षण  और  विभिन्‍न  राज्य  सरकारी  एजेंसियों  ने  मध्य  उड़ीसा
 में  तथा  उत्तर  हिमाचल  हरियाणा  और  जम्मू  कक्मोर  की  सिवालिक  पट्टी
 सहित  विभिन्‍न  राज्यों  के  कछारी  क्षेत्रों  में  बजरी  स्वर्ण  के  लिए  सर्वेक्षण  किए  मारतीय

 x
 रण

 और  राज्य  सरकारों  द्वाह्मा  पहले  की  गई  खोजों  के  परिणाम  इस  प्रकार  हैं  :-..

 |
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 स्थान  प्राप्त  परिणाम

 की  नोलाम्बर  घाटी  ।  ...._ 0.1  ग्राम  घन/मोटर  स्वर्ण  वाले  38.0  मिलियन

 है  घनमीटर  कंकड़  ।

 सोनामरी  कंकड़ों  हमें  01  से  0.8  भ्राम  प्रतिटन  स्वर्ण
 बादि  नदियों  के  बहाव  क्षेत्र  ।  अनुमानित  ।
 जिला  रायगढ़  के  भूभाग  ।  अनेक  नमूनों  के  विदलेषण  कंकड़ों  में  0.1  से  0.8

 ग्राम  प्रति  टन  स्वर्ण  ।
 जिला  सिरमूर  प्रदेश  )  के  बलुआ  रेत  भोर  ककड़  में  0.1  से  0.7  प्राम  प्रति

 कुछ  भू-भाग  ।  टन  स्वर्ण  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  जिला  नदी  तलछाटन  के  एक  घनमीटर  गत  के  बहुल
 हरियाणा  के  जिला  अम्बाला  भ्रोर  नमूनों  से  प्रतिटन  0.]  से  0.4  ग्राम  स्वर्ण  का  पत
 उत्तर  प्रदेश  के  नैनीताल  और  चला  है  ।  मारकण्ड  और  त्रिलोखुर  नदी  के  मुहानों
 दुृन  जिलों  में  घाघर  से  प्रति  टन  1.6  ग्राम  तक  स्वर्ण  होने  के  संकेत  हैं  ।
 बटा  ओर  कोसी  जंसी  बड़ी  नदियों

 के  क्षत्र  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  नेनीताल  जिले  में  कोसी  0.0004  से  0.4  ग्राम  प्रति  टन  स्वर्ण  ।

 गदी  धारा  का  तलछाटन  ।
 भा  ाभतमभपपमपभप/+प््पपभनपहभ/:क्‍पपभभपभप!शभ॑"पथप५दऐपफ) पिपैपथपयाथ  CE

 हथकरघा  वस्त्रों  के  निर्यात  में  गिराबट

 4541.  भरी  एन०  डेनिस  :  क्‍या  पति  ओर  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 )  क्‍या  विदेक्षी  मुद्रा  को  आय  को  दृष्टि  से  हथकरघा  ब्त्रों  के  निर्यात  में  कोई  गिरावट
 थाई

 तो
 किस  हृद  तक  तथा  कब  से  ओर

 )  देश  मे  हथकरघा  क्षेत्र  को  आर्थिक  रूप  से  व्यवहायं  बनाने  क॑  लिये  सरकार  ने  अब  तक
 क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 पूति  और  वस्त्र  मंत्री  चंद्र  शंखर  विगत  तीन  वर्षों  के  दोरात

 सूती  हथक  रघा  बस्त्रों  से  निर्यात  निम्नोक्‍त  प्रकार  रहे  :---

 वर्ष  निर्यात  (  करोड  र०्में  )

 66.35

 (aia : सूती वस्त्र निर्यात cage परिषद)  52.24

 mea के साथ-साथ, बुनकर सेवा केंद्र  96.39
 अमन

 :  सूती  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन

 न्यों
 के  बुनकर  सेवा  केंद्र  भारतीय  हथकरघा  प्रौद्योगिकी  संस्थान

 हथक  रघा  वस्त्रों  की  उत्पादकता  तथा  क्वालिटी  सुधारने  के  लिए  निरन्तर  अनुसंधान  में  लगे  हुए  हैं  ।

 फिनिद्य  तथा  पहनने  योग्य  गुणों  में  सुधार  लाने
 के  लिए  सरकार  की  सहायता  से  प्रोसेसिंग  सुविधाएं

 भी  सूजित  की  जा  रही  राज्य  हृथकरधा  अभिकरण  तथा  राष्ट्रीय  हृथकरघा  विकास  निगम
 करों  को  उजित  कीमतों  पर  याने  का  वितरण  करने  का  काय  कर  रहे  हैं  ।
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 राष्ट्रीय  कपडा  मिगम  हारा  विभिन्‍न  किस्मों  के

 कपड़  का  उत्पादन

 542.  भो  एन०  डेमिस  :  क्‍या  पूति  और  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  वर्ष  1983-84  के  दोरान  देद  में  और  किस्म  के

 कपड़े  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ

 राष्ट्रीय  कपड़ा  विगम  द्वारा  किस्म  का  कितने  प्रतिशत  कपड़ा  बनाया

 क्या  किस्म  का  कपड़ा  देश  में  गरीबी  रेखा  से  नोचे  रहने  वाले  तथा  कम

 क्ाय  बर्ग  के  लोगों  के  लिए  उपयुक्त  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पूति  झोौर  वस्त्र  मंत्री  चन्द्र  दोखर  :  1983-84  के  दौरान  मिल  क्षेत्र  में

 कपड़े  का  कुल  उत्पादन  लिम्नोक्त  प्रकार  रहा  :

 श्रेणो  मोटर  मे ं)

 सुपर  फाइन  111.46  हु
 ह

 फाइन  79.40

 मीडियम  2209,39

 मिल  क्षेत्र  द्वारा  कपड़े  की  मीडियम  किस्म  के  कुल  उत्पादन  का  लगभग  38%,  एन०
 टी०  सी०  द्वारा  उत्पादित  किया  जाता  है  ।

 की  मीडियम  अर्थात्‌  वह  कपड़ा  जिसमें  17  से  40  को  उन्ट्स
 का  प्रयोग  होता  जो  निम्न  आय  वर्गों  सहित  लोगों  और  गरीबी  की  रेखा  से  कम  जीवन-स्तर  वाले
 लोगों  के  लिये  उपयुक्त  1983-84  के  दोरान  कुल  मिल  उत्पादन  का  80  प्रतिद्ात  से  अधिक  भाग

 मीडियम  किस्म  का  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  इमदादी  कीमतों  पर  नियंत्रित  कपड़े  का  उत्पादन
 कार्य  भी  सोंपा  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  गैंकों  में  घोक्षाघडी  के  मामलों  को  साव  जनिक  जांच

 4543.  प्रो०  रामकुष्ण  मोरे  :  क्या  बि्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अखिल  मारतीय  बंक  कर्मचारी  संघ  ने  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  में  घोखाधड़ी  के  मामलों

 की  सावंजनिक  जांच  कराने  हेतु  सरकार  से  आग्रह  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  जनादंम  :
 अखिल-मारतीय  बेंक

 चारी  संघ  से  संबद्ध  कुछ  यूनियवों  ने  सरकार  को  ऐसे  पत्र  भेजे  हैं  जिनमें  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  में  किये
 गये  धोखाधड़ी  के  मामलों  की  सावंजनिक  जांच  कराये  जाने  की  मांग  की  गई

 बेंकों  में  घोखाघड़ी  के  मामलों  में  जांच  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  सरकारी  क्षेत्र  के  .
 बेंकों  में  अपने  यहां  सतकंता  विभाग  स्थापित  किये  हैं  जिनका  अध्यक्ष  मुख्य  सतकंता  अधिकारी  होता

 यह  अधिकारी  महा  प्रबन्धक  के  स्तर  का  होता  अपने  ग्राहकों  के  कार्यों  के  संबंध  में

 सूचना  देने  के  विषम  में  कानूमों  के  उपबन्धों  ओर  बेंकों  में  प्रचलित  रीति-रिवाजों  के  अनुसार  सभी

 बंकों  को  गोपनीयता  का  विशेषाधिकार  प्राप्त  इस  प्रकार  की  सार्वजनिक  जांच  सम्मव  नहीं
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 है  ।  यदि  अवध्यक  धोख।घड़ी  के  मामले  की  स्थानीय  पुलिस  अथवा  केंद्रीय  जांच
 ब्यरो  को  सहायता  से  छानबीन  करते  हैं  ओर  दोषी  व्यक्तियों  को  सजा  दिलवाने  के  लिए  कारंबाई
 करते  भारत  सरकार  और  भारतीय  रिजर्व  बेंक  द्वारा  बंकों  को  अपनी-अपनी  निगरानी  भौर

 नियंत्रण  प्रणालियों  को  मजबूत  अपनी  प्रबन्ध  ब्यवस्था  तथा  सतकंता  तंत्र  में  सुधार  करने

 तथा  दोषी  पाये  गये  कर्मचारियों  को  निरोधक  सजा  देने  का  परामश्श  दिया  गया  है  ।

 वास्तविक  प्रयोक्‍ता  आयात  लाइससों  का  दुरुपयोग

 4544,  श्री  मूल  चंद  डागा  :  क्या  वाणित्य  संत्री  यह  बतासे  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वास्तविक  प्रयोक्ता  भायात  लाइसेसों  का  दुरुपयोग
 करने  के  कारण  जाली  पार्टियों  और  दोषी  व्यक्तियों  के  विष्द्ध  अब  तक  कितने  मामले  पंजीकृत  किये

 उसके  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  और

 अवधि  के  दोरान  कितने  मामलों  में  लाइसेंस  रह  कर  दिये  गये  जौर  उन  पार्टियों
 के  ताम  काली  सूची  में  दर्ज  कर  लिये  गये  ?

 जालितप  संज्ालय  में  राज्य  संत्रो  पी०  ए०  :  से  गत  तीव  बर्षों
 अर्थात्‌  1982-83,  1983-84  और  1984-85  फे  दोरान  आयात  आदेश  की  धारा  8  के

 अन्तर्गत  आयात  व्यापार  नियंत्रण  प्राधिकारियों  द्वारा  1445  पार्टियों  के  खिलाफ  विवर्जित  आदेश

 पारित  किए  गए  ।  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  के  लिए  आंकड़े  अलग  से  नहीं  रखे  जाते  इसके

 इसी  अवधि  के  दोरान  67  मामलों  में  वित्तीय  दण्ड  लगाया  गया  ओर  601  लाइसेंस  रह

 किए

 मध्य  प्रदेश  के  कोयला  खान  क्षत्र  में  सड़कों  को  सजब,त  भोर

 थोडा  करने  का  प्रस्ताव

 4545.  ली  दिलीप  लिह  े  कि
 भी  बासकवि  बरागी  |

 |  लान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  वर्ष  1982  में  केंद्रीय  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  के  कोयला
 खान  क्षेत्र  में  सड़कों  को  मजबूत  और  चौड़ा  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा  भोर

 यदि  तो  उस  पर  क्‍या  कायंवाही  की  गई  ?

 शान  झोर  कोयला  मंत्री  बसंत  :  हां  ।

 की  भारम्मिक  परीक्षा  पूरी  कर  ली  गई  परन्तु  इस  तथ्य  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  कि  सकड़ों  के  निर्माण  की  मूल  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  इस  प्रस्ताव  पर  आगे  की

 कारंगाई  परियोजना  के  लिए  घनराधि  के  साधन  पता  लगाने  पर  निर्मर  करेगी  ।

 ठेका  ओर  भुगतान  कार्य  पूरा  करने  में  लिया  गया  समय

 4546.  श्री  मूल  चस्द  डागा  :  क्‍या  पूति  शोर  बस्त्र  मज्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :
 किसी  ठेके  के  लिए  मांगपत्र  प्राप्त  होने  की  तारीख  से  अंतिम  भुगतान  किये  जाने

 तक  उसे  पुरा  करने  में  औसतन  कितना  समय  लगता

 सबसे  अधिक  लम्बे  समय  से  लम्बित  मामलों  का  ब्योरा  क्या  है  झौर यह  कब  से  लंबित

 पड़ा  हुआ
 का
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  पूि  और  निपटान  के  के  कार्यालय  में  जरूरत  से
 अधिक  कमंचारो

 यदि  तो  कर्मंच।रियों  को  संख्या  कम  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  पूर्ति  विभाग  रक्षा  मंत्रालय  से  रक्षा  पूर्ति  विभाग  के  कार्यों  को  अपने  हाथ
 में  लेने

 की  योजना  बना  रहा  भोर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पूर्ति  श्रोर  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चल्रशखर  ओर  पूर्ति
 ओर  निपटान  महानिदेशालय  एक  केन्द्रीय  क्र  और  निपटान  संगठन  जो  केन्द्रीय  सरकार  के

 विभिन्‍न  विभागों  द्वारा  तथा  राज्य  सरकारों  ओर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  भी  मांगी  गई
 सामान्य  प्रकार  की  विभिन्‍न  मदों  के  लिए  प्रति  वष  लगभग  12,000  ठेके  करता  70%  से
 अधिक  माल  की  सप्लाई  की  व्यवस्था  पृर्तिकर्ताओं  के  साथ  दर  संविदाएं  कर  के  की  जाती  जिनके
 अन्तर्गत  सीधे  मांग  अधिकारी  स्वयं  पूर्ति  आदेक्ष  देते  है ंऔर  परस्पर  सहमत  सुपु्दंगी  अवधि  में

 सप्लाई  प्राप्त  करते  सामान  की  लागत  को  95%  या  98%  राक्षि  का  भुगतान  निरीक्षण  किये

 गए  सामान  के  प्रेषण  का  प्रमाण  प्रस्तुत  करन  पर  किया  जाता  है|  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि

 ठेकों  के परिनिश्चय  ओर  भुगतान  रिलीज  करने  पर  लगने  वाले  औसत  समय से  संबंधित

 विकास  संबंधों  आवेशों  ओर  विशिष्ट  प्रकार  की  ऐसी  जो  कि  आम  प्रयोग  में  नहीं  है  तथा

 जिनकी  मांग  सुनिदिचित  अवधि  में  प्राप्त  नहीं  उनके  लिए  तदर्थ  मांगपत्रों  से

 शालय  में  अवध्िष्ट  कार्य  के  बारे  में  इस  प्रकार  के  मामलों  में  लगने  वाले  सामान्य  औसत  समय
 की  जानकारी  प्राप्त  कर  लेने  न  तो  विभाग  को  काय॑  प्रणाली  के  संबंध  में  ओर  न  इस  प्रकार  के

 ठेकों  के  परिनिद्यय  में  होने  वाली  .  सामान्य  कठिनाइयों  के  संबंध  में  उचित  निष्कर्ष  निकाला  जा

 सकता  इसलिए  इस  प्रकार  के  औसत  निकालने  के  आघार  पर  कोई  मानोटररिंग  नहीं  की  जा

 रही  तथापि  यह  सुनिदचय  करने  के  लिए  कि  टेंढरों  पर  कार्यवाही  की  जाए  तथा  टेंडरों  की

 पहले  बेधता  अवधि  में  ही  आडंर  दे  दिये  कड़ी  नजर  रखी  जाती  है  ।  कुल  प्राप्त  टेंढरों  में  से

 69%  में  पहली  वेघता  अवधि  में  निर्णय  ले  लिया  जाता  इसी  प्रकार  यदि  सबसे  पुराने  लम्बित

 मामले  का  संबंध  ऐसे  मामले  से  है जिसके  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  तो  इसका  संबंध

 ऐसे  मामले  से  है  जिसमें  फरम  ने  प्रेषण  का  प्रमाण  प्रस्तुत  कर  देने  क ेबाद  95%-98%  राक्ष  प्राप्त

 कर  लेने  पर  शेष  2% -5%,  राह  के  भुगतान  के  लिए  अपने  दावे  पर  बल  नहीं  दिया  ।  अन्तिम

 भुगतान  हन  बातों  पर  निर्भर  करता  है--निर्माण  सम्बन्धी  अनुसूची  पर  स्थिर  रहना  :  सामान  को

 कमीशनिंग  करना  तथा  उस  पर  काय॑  इडेंट  किये  गये  सामान  की  सम्पूर्ण  मात्रा  प्राप्त  हो
 वारंटी  अवधि  ओर  सप्लाई  में  दोष  होने  पर  मध्यस्थता  फर्म  को  काली  सूची  में  डालना  तथा

 ठेके  के  अधोन  अन्य  प्रकार  की  कानूनी  कार्यवाही  इसलिए  लगने  वाले  समय  का  केवल

 भोसत  हो  इस  बात  का  द्योतक  नहीं  है  कि  अदयगी  कितनी  शीघ्रता  से  की  जाती  है  ।  90%

 अदायगी  प्रेषण  के  प्रमाण  के  प्रस्तुत  कर  दिये  जाने  पर  दो  सप्ताह  के  अन्दर  कर  दी

 जाती  मुख्य  लेखा  नियंत्रक  के  मुख्यालय  में  तत्काल  उपलब्ध  रिकार्डों  की  जांच  करने  पर  सबसे

 पुराना  ऐसा  मामला  जिसमें  अस्तिम  अदायगी  का  दावा  नहीं  किया  गया  अदायगी  नहीं  की

 गयी  वह  दि०  31-5-65  का  तदर्थ  टेंडर  सं  ०  एस ०  है  जो  कि  517.92  रु०  को  राशि

 जो  कि  ठेके  के  कुल  मुल्य  का  5%  है  ।
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 )  जी  नहीं  ।

 ऊपर  में  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रएन  नहीं
 जी  नहीं  ।

 ॥  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  ऐसी  जो  किन्हीं  केन्द्रीय  सरकारी  विभागों  के  लिए
 विशेष  महत्व  की  उनकी  सीधी  खरीद  के  लिए  उन  विभागों  जेसे  डाक  और  रेलवे  तथा
 रक्षा  विभाग  को  अनुमति  दें  दी  गई  अब  केवल  साधारण  एवं  सामान्य  प्रकार  की  मदों  से  ही
 पूर्ति  तथा  निपटान  बहानिदेशालय  का  संबंध  ऐसे  जिनमें  रक्षा-पूति  विभाग  भी

 शामिल  द्वारा  खरीदी  जा  रही  मदों  में  किसी  भी  मद  को  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 सेन्ट्रल  कोल  फील्ड्स  लिमिटेड  को  लेखा  परोक्षा  में  22.44  करोड़  रुपये

 को  कथित  हरा  फरो

 4547.  श्री  दिलीप  सिह  भूरिया  :  क्‍या  खान  झोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 )  क्‍या  सेन्‍्ट्रल  कोलफील्डस  लिमिटेड  सरकारी  भारत  के  नियंत्रक  और

 महालेखा  परीक्षक  द्वारा  वर्ष  1982  की  लेखा  परीक्षा  किये  जाने  के  दौरान  विभिन्‍न  वस्तुओं  पर

 किये  गए  20.44  करोड़  रुपये  के  व्यय  के  वाउचर  उपलब्ध  नहीं  करा

 यदि  तो  कंपनी  में  इतनी  बड़ी  रकम  के  गबन  के  लिए  कौन  उत्तरदायी  धौर
 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  अब  तक  क्‍या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 खान  झोर  कोयला  मन्‍्त्रो  बसंत  से  यह  ०  20.44
 करोड़  का  खचं  उन  उपकरणों  ओर  भंडार  सामग्री  का  खरीद-मुल्य  है  जिन्हें  सेन्ट्रल  कोलफील्डस  लि०
 के  लिए  कोल  इंडिया  लि०  ने  खरीदा  था  ।  यह  भुगतान  शुरूआत  में  कोल  इ  डिया  लि०  ने  किये  थे

 और  बाद  में  इन्हें  सेन्ट्रल  कोल  फोल्डस  लि०  के  नाम  डाल  दिया  गया  था  ।  चू  कि  प्रा  रंभिक  भुगतान
 कोल  इंडिया  लि०  की  खाता-पुस्तकों  में  रिकार्ड  किया  गया  था  इस  खरीदारी  से  संबन्धित

 मूल  वाउचर  कोल  इ  डिया  तलि०  ने  रख  लिए  थे  और  इसी  लिए  लेखा  परीक्षकों  को  र०  20.44  करोड़
 के  संबन्ध  में  डेबिट  ऐडवाइस  और  अन्य  समर्थन  विवरण  दिखाए  गये  थे  |  जेसा  कि  ऊपर  बताया
 गया  इन  मंगतानों  से  संबन्धित  मुल  वाउचर  कोल  इंडिया  लि०  ने  अपने  लेखा  परीक्षकों  को

 दिखाने  के  लिये  रख  लिए  थे  और  परिणामस्वरूप  सेन्ट्रल  कोल  फील्डस  लि०  इन्हें  प्रस्तुत  नहीं  कर

 सका  था  ।  कोल  इ  डिया  लि०  धारक  कम्पनो  है  ओर  सेन्ट्रल  कोल  फ्रोल्ड्स  लि०  सहित  सभी

 यक  कम्पनियों  की ओर  से  उपकरणों  और  भंडार  सामग्री  की  केन्द्रीकृत  खरीद  करती  सहायक
 कम्पनियों  को  प्रेषित  उपकरणों  और  भंडार  सामग्री  की  कोमत  बाद  में  उनके  नाम  डाला  जाता  है
 ओर  यह  कारंवाई  डेबिट  मीमो  और  अन्य  समर्थत  विवरण  भेजकर  की  जाती  है  ।

 लेखा  एरीक्षकों  द्वारा  उठाया  गया  मुद्दा  केवल  तकनीकी  आधार  पर  है  और  इसमें  कोई
 गबन  नहीं  किसी  भी  व्यक्ति  के खिलाफ  कोई  काशंवाई  करने  का  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 सरकारी  उपक्रमों  के  बारे  में  भारत  के  नियंत्रक  शोर  महालेखा
 परीक्षक  का  प्रतिवेदन

 [  हिन्दी  ]
 4548.  श्रो  दिलीप  सिह  सूरिया  :  क्‍या  बित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  ने  1983  के  अपने  पांचवें  प्रतिबेदन

 पं  सरकारी  क्षेत्र  क ेसमी  215  उपक्रमों  में  वित्तीय  अनियमितताओं  और  लेखों  के  अनुचित
 का  उल्लेख  किया  और
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 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  पुजारी  ):  भोर

 भारत  के  नियंत्रक  एवं  महालेखा  परोक्षक  के  प्रतिवेदन-संघ  सरकार  (  वाणिज्य  )  1983  के

 215  सरकारी  जिनमें  उनकी  सहायक  कम्पनियां  भी  शामिल  में  से  नियंत्रक

 एवं  महालेखा  परीक्षक  ने  टिप्पणियों  अथवा  लेखा  परीक्षकों  की  रिपोर्टों  के  परिशिष्ट  के  श्रयोजनार्थ

 174  सरकारी  कम्पनियों  एवं  उनकी  सहायक  कम्पनियों  को  चुना  नियंत्रक  तथा  महालेखा
 परीक्षक  ने  के  अन्तर्गत  लेखा  परीक्षकों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  में  उल्लिखित  बातोंਂ  को

 सूचीबद्ध  किया  उन्होंने  में  इन  रिपोर्टो  के  बारे  में  कुछ  टिप्पणियां  दी  इम्हें
 सरकारी  कम्पनियों  और  घारा  619  ख  को  कम्पनियों  की  लेखा  परीक्षा  के  दौरान  पकड़ी

 गई  “गलतियां/मूलचूक'”  कहा  जा  सकता  है  ।  इन्हें  वित्तीय  अनियमिततायें  अथवा  लेखों  का

 चित  रखरखाव  नहीं  माना  जा  सकता  है|  सरण्ारी  लेखा  परीक्षा  के  दोरान  लेखों  के  विषय  में  की

 गई  टिप्पणियों  के  भाधार  पर  सम्बद्ध  कम्पनियों  द्वारा  44  सरकारी  कम्पनियों  के  लेखे  परिशोधित

 किये  गये  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  में  असंतोष

 [  अनुवाद  ]
 4549.  भ्रो  आ२र०  प्रन्नानाम्बी  :  क्‍या  विस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  जानकारी  है  कि  बोडं  स्तर  के  लिये  सेवा  निवृत्ति  होने  के  कम  से
 कम  दो  वर्ष  की  अवधि  वालों  को  ही  नियुक्त  करने  के  निर्णय  के  परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  सरकार  के
 उपक्रमों  में  उच्च  स्तर  पर  असंतोष  उत्पन्न  हो  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  को  भी  जानकारी  है  कि  इस  निर्णय  का  अधिकतर
 तकनीकी  पदों  पर  सीधा  प्रभाव  पड़ा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  कया  तक  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  जनादन  से  तिदेदाक  मण्डल
 स्तरीय  पदों  के  लिए  सेवा-निवत्ति  होने  में  कम  से  कम  दो  वर्ष  की  सेवा-अवर्धि  बालों  को  हो  नियुक्त
 करने  की  नीति  से  सम्बद्ध  उद्यमों  के  नीति  निर्णायक  शीषं  स्तरीय  पद  की  निरन्तरता  का  प्रयास

 सुनिद्िचत  करना  जो  कि  आवद्यक  यह  निदेशक  मण्डल  स्तरीय  सभी  पदों  पर  समान  रूप
 से  लागू  होता  है  ।

 राजस्व  और  जिला  प्रशासन  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिये  ध्राबंटन

 4550.  श्री  के०  रामसति  :  कया  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  को  हुपा  करेंगे  कि

 ऐसे  कौन-कोन  से  12  राज्य  हैं  जिन्हें  राजस्व  श्लोर  जिला  प्रशासन  के  मानकों  का  दर्जा
 बढ़ाने  की  आवश्यकता  जिस  प्रयोजन  से  सातवें  वित्त  आयोग  ने  1979-84  की  अवधि  के  लिए
 64.41  करोड़  रुपये  के  आवंटन  की  सिफारिश  की  थी

 उपरोक्त  प्रावधान  का  राज्य-वार  आवंटन  कया  ओर

 क्‍या  यह  सुनिश्चित  किया  गया  है  कि.सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  ने  राजस्थ  और  जिला
 प्रशासन  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिये  इस  प्रावधान  का  उपयोग  कर  लिया  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  :  से  राजस्व  ओर  जिला
 प्रशासन  के  मानकों  के  उन्‍नयनिकरण  के  लिए  सातवें  वित्त  आयोग  द्वारा  सिफारिश  की  गई  राशियों
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 तथा  राज्यों  को  अब  तक  जारी  की  गई  राश्षियों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  अनुदान
 राज्यों  द्वारा  सूचित  किए  गए  व्यय  की  प्रगति  के  आधार  पर  जारी  की  गयी

 विवरण

 क्र  राज्य  राज्य  का  नाम  सिफारिश  किए  अब  तक  जारी  किए
 गए  कुल  अनुदान  गए  कुल  अनुदान

 1,  भांध्  प्रदेश  250.00  250.00

 2.  भ्रसम  470.00  329.19

 3-  बिहार  1263-00  1134.61

 4.  हिमाचल  प्रदेश  40.00  40.00
 5.  जम्मू  तथा  कद्मीर  250.00  216.11

 6,  मध्य  प्रदेश  444.00  387.34
 4.  मर्णिपुर  500.00  £00.00

 8.  मेघालय  150.00  146.26.
 9.  नागालेंड  74.00  74.00

 10.  उड़ीसा  450.00  371-65
 11.  राजस्थान  400-00  400.00
 12,  उत्तर  प्रदेश  2150.00  2150.00

 जोड़  :  6441.00  6002.16
 सनम  आनमममन्‍मब  ड-न  es

 आविवासो  क्षेत्रों  सें  कार्य  करने  बाले  केंद्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों

 को  आविवासो  क्षत्र  भत्ता

 ]  |
 4551.  श्री  दिलीप  सिह  भूरिया  :  क्‍या  बिश  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  कार्य  करने  वाले  केन्द्रीय
 सरकार  ओर  राष्ट्रीयकृत  बकों  के  कर्मचारियों  को  आदिवासी  क्षेत्र  भत्ता  नहीं  दियाजा  रहा

 ओर
 यदि  तो  कया  केंद्रीय  सरकार  का  उन्हें  इस  प्रकार  का  भत्ता  देने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जनादन  :  ओर  (@)  कुछ  राज्य

 कारों  द्वारा  सातव  वित्त  ध्ायोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  अपने  शआ्आादिवासी  क्षेत्र  के  श्रेणी

 यंत्र  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  आदिवासी  क्षेत्रों  में  कार्य  करने  के  लिए  उपयुक्त  गुण  और  योग्यता

 वाले  ब्यक्तियों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  अपने  कर्मचारियों  को  प्रतिपूरक  भत्ता  स्वीकृत  किया  जा

 रहा  है  ।  चूंकि  ऐसे  क्षेत्रों  में  तेनात  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मंचारी  आदिवासी  विकास  योजना  प्ले  सीधे

 सम्बद्ध  नहीं  इसलिए  उन्हें  इस  प्रकार  का  भत्ता  देना  न्यायसंगत  बहीं  माना  गया  ग्रुअरात
 के  कुछ  विद्िष्ट  क्षेत्रों  में  कंद्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  अनुसूचित/अआदिबासी  क्षत्र  प्रतिपूरक
 भत्ता  स्वीकार  किया  गया  अनुसूचित/आदिवासो  क्षत्रों  में  प्रतिप्रक  भत्ता  आंध्र  प्रदेश  में  डाक

 तार  और  रेलवे  कर्मचारियों  को  स्वीकार  किया  गया  है  ।

 86
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 नदिया  _  ----

 जहां  तक  सरकारी  क्ष  त्र  के  बकों  का  सम्बन्ध  वे  सेवा  नियमों|विनियमों  तथा  विभिन्‍्त

 पंचाटों  और  द्विपक्षीय  समझौतों  से  शासित  होते  हैं  ।  इस  प्रकार  इन  नियमों  और  पंचाटों  तथा

 मौतों  में  समी  आदिवासी  क्षेत्रों  में  तैनात  कमंचारियों  को  प्रतिपूरक  भत्ते  की  अदायगी  का  प्रावधान

 नहीं  है  ।  कुछ  विदोष  स्थानों  बक  कर्म  चारियों  को  विदेष  प्रतिप्रक  भत्ता  मिलता

 जिनमें  कुछ  आदिवासी  क्षेत्र  भी  शामिल  जहां  रहन  सहन  की  परिस्थितियां  कठिन  हैं  ।

 सीमा  शुरुकू  समाहुर्ता  कलकत्ता  के  विरुद्ध  सस्बित  भ्यायालय  को

 अवमानना  के  सामले

 ]
 4552.  क्री  अमादिचरण  दास  :  क्‍या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सीमाशुल्क  कलकत्ता  के  विरुद्ध  विभिन्‍न  न्यायालयों  में  न्यायालय  की
 मानना  के  कितने  मामले  लम्पबित

 इतनी  बड़ी  संख्या  में  न्‍्यायालय  की  अवमानना  के  मामले  लम्बित  होने  के  क्या  कारण
 और

 सीमाशुल्क  समाहर्ता  द्वारा  विभिन्‍न  स्थायालयों  के  फंसलों  को  न  मानने  के  क्या  कारण

 हैं  जिसके  कारण  ये  अवमानना  के  मामले  हुए  हैं  ?

 वित्त  मत्रालथ  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  जनांदंन  :  सीमाशुल्क
 से  प्राप्त  सूचना  के  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  संबन्धित  पार्टियों  द्वारा  सीमाशुल्क
 हर्ता  कलकत्ता  के  खिलाफ  न्यायालय  अवमान  के  कारण  दायर  की  गई  21  दरख्वास्तें  उक्त  न्यायालय
 में  फेसले  के  लिए  पड़ी  किसी  भी  मामले  में  कलकत्ता  उच्च-स्यायालय  अथवा  किसी  अन्य

 लय  ने  सीमाशुल्क  समाहर्ता  कलकत्ता  को  न्‍्यायालय-अवमान  के  कारण  दोषी  नहीं  ठहराया

 तथा  च्‌  कि  मामले  न्यायाधीन  हैं  इसलिए  मामलों  के  गुणदोषों  के  आधार  पर

 विचार  व्यक्त  करना  वांछनीय  नहीं  होगा  |  फिर  भी  शआ्आामतौर  न्यायालय  अवमान  के  कारण
 दरश्वास्तें  अन्य  बातों  के  साथ-साब  उन  आयातकर्ताओं  औरं  श्यापारियों  द्वारा  दायर  की  गई  हैं
 जिन्होंने  आयातित  पकड़  गये  दस्तावेजों  और  सम्पत्ति  श्रादि  के  सम्बन्ध  में  अपने  पक्ष  में
 अन्तरिम  आदेश  प्राप्त  कर  लिए  थे  ।  लेकिन  समाह॒र्ता  ने  राजस्व  के  हित  ऐसे  अंतरिम  भादेक्षों
 का  पालन  करने  से  पहले  इन  मामलों  में  सही  ओर  सम्पूर्ण  तथ्य  बताते  हुए  आदेछों  के  संशोधन  के

 लिए  ध्यायालय  में  दरख्वास्त  दायर  कर  दी  थी  ।  कुछ  मामलों  में  न्यायालय  अवमान  के  कारण

 काए  कार्मिक  कलकत्ता  पत्तन  स्यास  को  देय  घाट-किराया  और  अखबारों  में  छपो  उन
 क्षबरों  के  सम्बन्ध  में  भी  दायर  की  गयी  थीं  जिनमें  समाहर्ता  पर  आरोप  लगाए  गए  थे  ।

 पं  थाट  फसलों  के  हारा  मामलों  का  निपटारा

 4553.  श्री  मूल  चम्द  डागा  :  क्‍या  पूतिं  और  वस्त्र  सस्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  ;
 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दोराम  पंचाट  फेसले  के  लिए  बषं  बार  कुल  कितने  मामले  आए

 तथा  प्रत्येक  बे  में  कितने  मामले  निपटाए
 कितने  मामले  दस  वर्षों  से  भी  ज्यादा  समय  से  लम्बित  पड़े  हैं  और  उसके  क्‍या

 कारण

 जिस  वर्ष  मामले  प्राप्त  हुए  उसी  वर्ष  में  उससे  दो  वर्षों
 के  तथा  तीन  वर्षों  के

 न  निपटाएं  गए  मामलों  पर  औसतन  कितता  ध्यय  ओऔर

 श्‌
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 मामलों  के  निपटान  में  तेजी  लाने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ओर  उनके  क्‍या

 परिणाम्न  निकले  हैं  !

 पृ्ति  ओर  वस्त्र  मन्‍्त्रो  ब्वर  :  गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  पंच  फैसले
 के  लिए  भेजे  गये  मामलों  की  सं  ०,  जिन्हें  पंचाट  के  लिए  दिया  निम्न  प्रकार  है  :-...

 तप

 —  किन  कलश
 बष  भेजे  गए  मामलों  उन  मामलों  को  सझ्या  जा

 को  सश्या  पंचाट  को  दिए  गये

 1982-83  145  122

 1984-85  125  97

 समय से मध्यस्थों के पास लम्बित  मामलों

 दस  वर्षों
 से

 अधिक  समय  से  मध्यस्थों
 के

 पास  लम्बित  मामलों  की  संख्या  छः  (6)

 कारण  :
 मामलों  के  फंतले  में  देरी  के  अनेक  कारण  हैं--जंसे  कि  न्यायालय  को  कारंवाइयों  और

 स्थगन  आदेशों  का  बीच  में  आ  ठकेदारों  द्वारा  अपेक्षित  स्थगन  ओर  मध्यस्थ  का  बदल  जाना

 थादि  ।

 टिप्पणी  :

 कादान/प्रदान  ओर  दस  वर्षों  से अधिक  के  लम्बित  मामलों  के  आंकड़े  मुरुयालय  से  सम्बन्धित
 क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  सम्बन्धित  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 पंच  फंसलों  के  मामलों  का  संचालन  पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  के

 बाजी  अधिकारियों  द्वारा  किया  जाता  मध्यस्थों  आदि  द्वारा  सुनवाई  करने  के  लिए  मुकदमाबाजी
 अधिकारियों  द्वारा  पंच  फंसले  के  मामलों  की  तैयारी  और  संचालन  में  खर्च  किये  गये  समय  के

 आंकड़े  धन  के  रूप  में  देने  संभव  नहीं  सरकारी  परामशदाता  ऐसे  मामलों  में  लगे  रहते  हैं  जो

 उच्च  दांवों  से  संबन्धित  होते  हैं  भववा  जिनमें  कानून  का  महत्वपुर्ण  प्रध्न  या  तथ्य  निद्वित  होता

 है  |  इसी  प्रकार  मध्यध्थों  द्वारा  लिये.ग  ए  समय  के  आंकड़े  देना  भी  सभव  नहीं  है  ।

 समय  की  बचत  करने  ओर  न्यूनतम  स्थगनों/बंक  रेफ्रेसों  का  सुनिदह्वचय  करने  की  दष्टि
 से  प्रक्रिवाओं  का  मानकीकरण  करते  क्रियाविधि  के  विलम्बों  को  कम  करने  के  लिए  विभाग  की
 ओर  से  कुछ  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 हाल  ही  में  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  ऐसी  समभौता-वर्ता  समितियां  गठित  की

 जो  कि  सरल  तथा  शीघ्र  हो  सममझोते  करवा  सके  ताकि  मुकदमेंबाजी  के  कार्य  के  वर्तमान  बोझ  को
 कम  किया  जा  सके  ।

 यह  भी  निर्णय  किया  गया  है  कि  पूि  तथा  निपटान  महानिदेशालय  की  पंच  फैसला  संबन्धी
 प्रक्रिया  के  नियमों  भारतीय  पंच  फंसला  परिषद्‌  द्वारा  अपनाए  गए  नियमों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  बनाया  जाए  ।

 भारत  में  काम  कर  रहे  विदेश  बकों  की  तुलना  में  विदेशों  में  काम  कर

 रहे  भारतोय  बक

 4554.  श्रों  मूल  चन्द  डागा  :  क्‍या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  देश  में  कितने  विदेशी  बेंक  काम  कर  रहे  उन  बं'कों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा  प्रत्येक

 बंक  की  कितती  शाखाएं
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 विदेशों  में  कितने  भारतीय  बक  काम  कर  रहे  उन  बंकों  के नाम  कया  हैं  तथा

 प्रत्येक  बंक  की  कितनी  शालाएं

 क्या  उपरोक्त  मामलों  में  बकों  का  खोला  जाना  आदान  प्रदान  के  आधार  पर

 यदि  हां  तो  क्‍या  हमारे  देश  में  आस्ट्रेलियाई  बंक  काम  कर  रहे  हैं  ओर  भास्ट्रे  लियाई
 सरकार  ने  अपने  देश  में  हमारे  बंकों  की  शाखाएं  खोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  भर

 यदि  हाँ  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 विक्ष  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  सूचना  अनुभन्ध  एक  में  दी
 में  रखी  गई  |  बलखिये  स  ख्या  एल०  टो०  1101/85]  ]

 सूचना  अनुबन्ध  दो  में  दो  गई  में  रखो  गई  |  वेक्षिये  संध्या  एल०ही०

 1101/85  ]

 हां  ।

 ओर  इस  समय  आस्ट्रेलिया  में  निगमित  कोई  बक  मारत  में  कायंरत  नहीं
 अभी  तक  किसी  भारतीय  बंक  को  आस्ट्रेलिया  में  शाखा  खोलने  की  अनुमति  महीं  दी  गई

 बंक  आफ  बड़ोदा  का  आस्ट्रेलिया  में  प्रतिनिधि  कार्यालय  है  ।

 भवन  निर्माताओं  भ्रौर  उनके  कलकत्ता  स्थित  सहयोगियों  हारा  कर  अपवंषष न

 4555.  श्री  सी०  माधव  रेडडी  ]
 भरी  ध्मंपाल  सिह  सलिक  े
 थी  विजय  कमार  यादव  /  :  क्‍या  बितत  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 थ्रो  आनन्द  सिंह
 कया  सरकार  का  ध्यान  विनांक  29  1985  के  आफ  इण्डियाਂ  में

 छ्वित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  आयकर  अधिकारियों  ने  भवन
 निर्माताओं  और  उनके  कलकत्ता  स्थित  सहयोगियों  द्वारा  15  करोड़  रुपये  के  कर  भ्रपवंचन  का  पता
 लगाया

 (@)  यदि  तो  तसल्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विश्ष  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  जनादन  :  हां  ।  ;
 और  आयकर  विभाग  ने  फरवरी  1985  में  एक  बिल्डर  के  मामले  में  बम्बई  ओर

 कलकत्ता  में  तलादियां  ली  थीं  जिनमें  प्रथम  दृष्टया  लगभग  52.५4  लाख  रु०  की  लेखा  बाह्य
 संपत्तियां  पकड़ी  गयीं  ।  राजस्व  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  आयकर  अधिनियम  की  धारा  281
 सके  श्वंतगंत  संपत्तियों  की  अनन्तिम  कुर्की  किए  जाने  के  आदेश  पारित  कर  दिए  गए

 ॥

 रबड  के  मामले  में  आत्म-निर्भरता

 4556.  श्री  के०  मोहनदास  :  कया  वाणिज्य  भन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  यह  समझती  है  कि  भारत  के  रबड़  के  क्षेत्र  में  आत्म-निर्मर  होने  की

 संभावना  और

 इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिए्य  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  पोਂ  ए०  (©)  वर्ष  1999-2000  तक

 प्राकृतिक  रबड़  में  आत्म-निमरता  प्राप्त  करना  संभव  हो  सकेगा  ।
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 देश  में  प्राकृतिक  रबड़  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिएँ  निम्नलिखित  कदम  उठाये  जाਂ

 रहे  हैं  :--

 (1)  रबड़  के  नए  रोपण  तथा  पुनरोपण  को  गति  प्रदान  करने  के  लिए  रबड़  बागान  विकास

 योजना  के  अंतर्गत  सहायता  दी  जाती  है  :

 (i)  छोटे  उपजकर्ताओों  को  5000/-8o  प्रति  हेक्टार  और  बड़  उपजकर्ताओं  को

 प्रति  हेक्टार  की  दर  से  नकद  उपदान  ।

 (1)  छोटे  धारकों  जिनके  पास
 6  हेक्टार  से  अधिक  भूमि  नहीं  अतिरिक्त  सहायता

 जिसमें  शामिल  हैं  :  प्रयोग  की  गई  रोपण  सामग्री  को  लागत  अपरिपक्वता  अवधि  के  दोरान  डाले

 गए  उवबे  रकों  की  लागत  के  आधे  का  पुनमभु  गतान  तथा  भूमि  संरक्षण  का्य  के  लिए  150  to  प्रति

 हेक्टार  तक  उपदान  ।

 (४)  नाबाड  से  प्राप्त  किए  गए  ऋण  पर  3  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  उपदान  ।

 (४५)  रोपण  तथा  रख  रखाव  के  सम्बन्ध  में  सभी  उपजकर्ताओं  को  परामर्शी  समर्थन

 (2)  ऊ'चो  फसल  देने  वाली  सामग्री  बढ़ाना  तथा  उसका  वितरण  करना  ।

 (3)  रेन  गाडेंड  बीमारियों  के  विरुद्ध  छिड़नाव  को  लोकप्रिय  बनाना  तथा  रबड़  पेड़ों
 में  टपिग  के  लिए  प्रशिक्षण  देना  ।

 (4)  उत्तरी  पूर्वी  क्षेत्र  में  रबड़  बागान  के  विकास  को  तेज  करने  के  लिए  1984  में  सरकार

 ने  एक  परियोजना  अनुमोदित  की  है  ।

 (5)  रबड़  बोर्ड  के  अन्तगंत  रवड़॒  अनुसंधान  संस्थान  रबड़  को  खेती  तथा  उत्पादन  के

 विभिन्‍न  पहलुओं  पर  अनुसंधान  कर  रहा  है  ।

 (6)  अण्डमान  में  रबड़  प्नुसंघान-सह-विकास  केन्द्र  भी  कार्य  कर  रहा  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  बागान  के  लिए  1000,000  हेक्टार  तथा  पुनररोपण  के

 लिए  35,000  द्वेक्टार  के  प्रस्तावित  लक्ष्य  हैं  ।  अनुसंघान  गतिविधियों  का  विस्तार  करने  के  प्रस्ताव

 है  जिसमें  गर  परम्परागत  क्षेत्रों  की आवश्यकताओं  पर  जोर  दिया  गया  है  ।

 रथड  को  घरेलू  मांग  का  आंकलन

 4557.  भ्रो  के०  मोहनदास  :  क्‍या  |बाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  ने  कभी  इस  पर  विचार  किया  है  कि  उपयोगकर्ता  उद्योगों  द्वारा  पेद  की

 जाने  वाली  रबड़  की  मांग  कई  बार  बढ़ा  चढ़ा  कर  के  की  जाती

 यदि  तो  क्या  मांग  के  प्लोचित्य  को  पुनरीक्षा  के  बगेर  कभी  आयात  करने  की

 मंज्री  दी  गयो  और

 यदि  तो  घरेलू  मांग  का  सही  आंकलन  करने  के  लिये  क्‍या  कार्रवाह्दी  की  जा

 रही  है  ?

 बाणिए्य  मंत्रालय  में  राज्य  सन्ज्रो  पी०  ए०  :  सरकार  रबड़  के  लिए

 मांग  का  पूर्वानुमान  औद्योगिक  विकास  विभाग  और  रबड़  बोर्ड  के  साथ  पराम्ां  करके  तथा  पिछली

 खपत  को  प्रवत्ति  और  भविष्य  की  संभाव्यताओं  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  करती  है  ।  इस

 किए  गए  पूर्वानुमानों  की  समीक्षा  वास्तविक  तथा  दंनिक  परिवतंनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 समय  पर  की  जाती  है  ।  आयात  सप्लाई  और  मांग  के  बीच  के  भ्रन्त  राल  के  अन्तगंत  विनियमित  किए 4  जाते हैं। way अधिनियम, 1947 भौर उसके अन्तर्गंत बनाए गए लियमों के अनुसार  रबड़

 जाते रबड़॒ भौर उसके अन्तर्गंत बनाए गए लियमों के अनुसार रबड़ *ी



 6  1907  लिखित  उत्तर

 प्रयोग  करन  वाल  सभो  बिनिर्माताओं  को  रबड़  बोर्ड  से  लाइतेस  लेना  होता  है  तथा  उन्हें  रबड़  की

 खरीद  ओर  धारणा  स्टाक  आदि  का  ब्यौरा  देते  हुए  बोड़  को  सही  मासिक  विवबरभी  भेजनी
 होती

 है  ।  इनकी  परस्पर  जांच  होती  है  तथा  निरीक्षकों  द्वारा  उनके  का  रखानों  का  दौरा  करके
 णित  किए  जाते  हैं  ।  इसलिए  प्रयोक्‍ता  उद्योगों  द्वारा  रबड़  के  लिए  मांग  को  बढ़ाने  की  कोई  गुजाइश
 नहीं  है  ।

 ह  -

 )  तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सातवों  प  चवर्धोय  योजना  के  दोरान  रबड़  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  भावों  योजना

 4558,  श्री  क०  समोहनवास  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  देश  में  रबड़  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 कोई  भावी  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  जी  हां  ।

 पंचवर्षीय  योजना  तेयार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  गठित  बागान  फसलों

 संबन्धी  कार्यदल  के  रबड़  संबन्धी  उप-समूह  ने  अपनी  रिपोर्ट  1984  में  प्रस्तुत  की  ।  रबड़  का
 दन  बढ़ाने  ओर  उसकी  प्रोसेसिंग  तथा  उसके  विपणन  में  सुधार  लाने  के  लिए  उप-समूह  को  महत्वपर्ण
 सिफारिशों  निम्नोकत  प्रकार  हैं  :

 हु

 (1)  सातवीं  योजना  के  दोरान  रबड़  की  खेती  के  विस्तार  के  लिए  प्रस्तावित  श्रक्ष्

 1,00,000  हेक्टार  है  जिसमें  से  39,000  हेक्टार  परम्परागत  क्षोत्रों  में  है ंऔर  61,000  हेक्टार

 परंपरागत  क्षेत्रों  में  पुनरोपण  के  लिए  प्रस्तावित  लक्ष्य  35,000  हेक्टर

 (2)  उपजकर्ताओं  को  अधिक  उपज  देने  वाली  रोपण  सामग्री  को  सप्लाई  सुनि्िचत  करने
 के  लिए  9  अतिरिक्त  नस  रियों  का  खोला  जाना  ।

 (3)  विस्तार  तथा  प्रद्षिक्षण  क्रियाकलापों  का  तीव्रीकरण  ।

 (4)  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  रबड़  की  खेती  के
 विकास  को  गति  देने  सम्बन्धी  योजना  में

 1984-85  से  1989-90  तक  के  दोरान  24,000  हेक्टार  क्षेत्र  में  रबड़  रोपण  की  व्यवस्था

 (5)  लघु  जोतों  को  रबड़  की  प्रोसेसिंग  में  सुधार  लाने  के  लिए  आई०  डी०  ए०  द्वारा

 वित्त  प्रेषित  केरल  कृषि  विकास  परियोजना  का  रबड़  प्रोसेसिंग  संघटक  जारी  रहेगा  ।

 (6)  गैर-परंपरागत  क्षेत्रों  को  जरूरतों  के  बारे  में  गवेषणा  क्रियाकलापों  का  तीम्रीकरण  ।

 (7)  7)  सातवों  योजनावधि  के  लिए  प्रस्तावित  कुल  परिव्यय  150.42  करोड़  रु०

 नाबाड़  हारा  राज्य  सहकारी  बकों  ओर  केग्द्रीय  सहकारी  बेकों  के  लिये

 स्वीकत  ऋण  सीमाओं

 4559,  श्री  सुभाष  यावव  :  कया  वित्त  मम्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |  क्या  राष्ट्रीय  कृषि  भौर  ग्ररमीण  विकास  बेंक  )  का  विचार  राज्य  सहकारी

 बेंकों  पर  उनके  द्वारा  स्वीकृत  ऋण  सीमा  का  लाभ  उठाने  से  पहले  सहकारी  बकों  के

 मामले  में  2:  और  केन्द्रीय  सहकारी  बेकों  के  मामले  में  40  न्यूनतम  सम्बद्धता  की  शर्ते

 लागू  करने  का  है  ;
 यदि  तो  कया  यह  प्रस्तावित  बिचार  बहुत  पहले  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा

 स्वीकृत  स्थिति से  हट  कर  और
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 कया  उपरोक्त  सन्दर्म  में  कया  नांबाड़ं  द्वारा  पुनवित्तपोषण  को  मात्र  अनुपूरक  स्वरूप

 का  कहा  जाने  को  मांग  की  गई  जो  ताबाडं  विधेयक  की  प्रस्तावना  के  विपरीत  है  जिसमें  नाबार्ड  की

 भूमिका  को  एक  ऐसी  प्रमुख  वित्तीय  संस्था  की  भूमिका  माना  गया  है  जो  ग्रामीण  ऋण  देने  वाली

 संस्थाओं  को  मध्यम  तथा  लम्बी  अवधि  के  ऋण  देती  ओर  यदि  तो  फिर  नाबाड़  का

 अस्तित्व  बने  रहने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनाद  न  :  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण
 विकास  बं  के  ने  वर्ध  1985-86  से  राज्य  सहकारी  बंकों  और  केन्द्रीय  सहकारी  बं  को  के  श्आंतरिक

 उधार  योग्य  साधनों  में  क्रमशः  25  प्रतिशत  श्लोर  40  प्रतिशत  की  अतग्रंस्तता  के  न्यूनतम  स्तर  का

 निर्धारण  करने  का  निश्चय  किया  उन  बकों  के  मामले  में  जिनको  उधार  योग्य  भांतरिक
 साधनों  को  अंतग्रंस्तता  ओर  कृषि  ऋणों  का  स्तर  अनुशंसित  मापदण्डों  से इस  समय  कम  राष्ट्रीय
 कृषि  ओर  प्रामीण  विकास

 ब॑
 क  व्यावहारिक  दष्टिकोण  भ्रपनायेगा  और  शरू  में  अतग्रंस्तता  का  एक

 उपयु  क्त  स्तर  निर्धारित  करेगा  जिसे  क्रमबद्ध  रीति  से  बढ़ाया  जाएगा  ताकि  किसी  बक  को  अनावश्य

 कठिनाई  न  हो  ।  राज्य  सहकारी  बकों  भोर  केन्द्रीय  सहकारी  बंकों  के  लिए  25  प्रतिशत
 भीर  40  प्रतिशत  की  न्यूनतम  अंतग्रंस्तता  सातवीं  योजना  की  अवधि  के  दोरान  प्राप्त  की  जाएगी  ।
 राज्य  सहकारी  बंकों  और  केन्द्रीय  सहकारी  बकों  को  कृषि  ऋणों  के  लिए  अपने  आंतरिक  साधनों
 का  कुछ  प्रतिशत  लगाना  होगा  जंसाकि  वृष  1984-85  के  उनके  कार्ये-निष्पादन  के  आधार  पर

 1985-86  के  लिए  छुरू  में  निर्धारित  किया  जाएगा  ।

 ओर  शुरू  में  भारतीय  रिजव  बंक  और  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बं  क
 का  हमेक्ला  यह  मत  रहा  है  कि  ओर  जिसे  राज्प  सहकारी  बंकों  ओर  केन्द्रीय  सहकारी  बं  को  को
 समय-समय  पर  स्पष्ट  रूप  से  बता  भी  दिया  गया  था  कि  भारतीय  रिजवं  बंक/राष्ट्रीय  कृषि  और
 ग्रामीण  विकास  बक  से  उपलब्ध  पुनवित्त  सुविधाएं  बुनियादी  तौर  पर  ऐसी  पूरक  किस्म  की  हैं  मानों
 वे  ऐसे  ऋणदाता  जिनका  केक्स  अंत  में  ही  सहारा  लिया  जा  सकता  है  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  ब ंके  का  यह  निर्णय  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास
 बंक  1981  की  प्रस्तावना  के  विरुद्ध  नहीं  है  क्योंकि  किसानों  की  ऋण  सबन्धी  उचित

 आावष्यकताभों  को  पूरा  करने  ओर  विभिन्‍त  अनुमोदित  कृषि  प्रयोजनों  के  वित्त  पोषण  के  लिए
 कारी  ऋण  संस्थाओं  की  पुनर्वित्त  की  सुविधाएं  बराबर  उपलब्ध  होती  रहेंगी  ।

 सहकारी  बेंकों  को  प्रप्रिम  रा्षियों  की  शर्तों  को  कवि  क्षेत्र  के  लिये  हटाना
 4560.  भो  सुभाष  यादव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकात_्ष  बक  क्षि  वित्त  में  प्रोसेत्षिग  और

 भंडारण  जंसी  गतिविधियों  के  लिए  सहकारी  बंकों  द्वारा  दिये  गये  अग्रिम  राशियों  पर  विचार  नहीं
 करता  *

 यदि  तो  क्‍या  राज्य  सहकारी  बकों  ओर  केन्द्रीय  सहकारी  ब॑  को  के  स्रोतों  जिनका

 उपयोग  गैर  छक्ि  क्षेत्रों  में  ऋण  देने  में  हो  सकता  का  पर्याप्त  अश  अवरुद्ध  पड़ा  है  और  ग्र  कृषि
 वित्त  का  प्रमुक्ष  अंश  का  वाणिज्यिक  बंकों  की ओर  किया  गया  है  ओर  सहकारी  ब॑ं  को  के  विकास

 सम्बन्धी  क्रियाकलापों  को  शुरू  करने  की  योग्यता  पर  रोक  लगा  दी
 सहकारिता  में  विकसित  राज्यों  के  विकास  कार्यों  में  कम  से  कम  दखल  देने  की  दार्त  ऐ

 विकास  गति  कितनी  धीमी  पड़ेगी  और  क्या  सहकारिता  में  अविकसित  राज्यों  में  अवरुद्धता को
 स्थिति  ओर

 ओझा
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 __खआच््ऑ्ि-्ज---्पपपैहै/णः-

 सरकार  का  विचार  कृषि  क्षेत्र  में  सुधार  ल,ने  के  लिये  उपरोक्त  शर्तों  को  हटाने  हेतु
 क्या  कायवाही  करने  का  है  ?

 विश्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  से  (a)  विपणन  संसाधन  ओर

 भंडारण  जंसे“कार्यों  को  कृषि  से  सम्बद्ध  कायं  माना  जाता  है  ओर  राज्य  सहकारी  बं  को  तथा  केन्द्रीय

 सहकारी  बंकों  द्वारा  इन  कार्यों  के लिए  दिये  जाने  वाले  वित्त  को  उनके  साधनों  पर  उचित  प्रभार

 के  रूप  में  माना  जाता  सहकारी  ब  सह॒कारो  क्षेत्र  के  कृषि-भिन्‍न  कार्यों  के लिए  अपने  साधनों

 से  वित्त  व्यवस्था  करने  के  वास्ते  स्वतंत्र  लेकिन  बंकों  से  कृषि  वित्त  पोषण  की  प्राथमिकता

 दिय  जाने  की  अपेक्षा  की  जातो  है  जबकि  सहकारी  ब  को  के  ऋण  परिचालनों  में  इसे  उच्च

 कता  प्राप्त  सहकारी  ब  कों  को  अपने  साधनों  का  मिला-जुला  विवेकपूर्ण  प्रयोग  करमा  होता
 बतंमान  नीतियों  से  कृषि  विकास  करने  में  सहकारी  बंकों  की  क्षमता  पर  रोक  लगाने  के  प्रएन  ओर

 संभावना  की  कोई  बात  नजर  नहीं  आती  ।

 ओर  राज्य  सहकारी  बंकों/केन्द्रीय  सहकारी  बंकों  के  उधार  योग्य  आंतारिक
 साधनों  में  25  प्रतिशत  और  40  प्रतिशत  की  न्यूनतम  अंत्रंस्तता  की  प्रस्तावित  परिकल्पना
 से  विकास  की  प्रक्रिया  के लिए  धीमी  हो  जाने  की  कोई  अहांका  नहीं  कृषि  कार्यों  के
 विर्ा  पोषण  के  लिए  अंतग्रस्तता  के  स्यूनतम  स्तर  का  निर्धारण  कर  दिये  जाने  के  बाद  राज्य
 कारी  बकों  ओर  कृन्द्रीय  सरकारी  बंकों  के  पास  कृषि  से  भिन्‍न  ग्रामीण  विकास  कार्यों  का  वित्त
 पोषण  करने  के  लिए  उधार  योग्य  अपने  आंतरिक  साधनों  का  क्रमशः  75  प्रतिणत  और  60  प्रतिशत
 हिस्सा  फिर  भी  बच  उन  बंकों  को  कठिनाइयों  से  बचाने  के  जिनकी  अंतग्रंस्तता

 न्यूनतम  परिकल्पित  स्तर  से  इस  समय  कम  है  ओर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  अन्य  कार्यों  पर  इसका  बुरा  प्रभाव  न  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामोण  विकास  बं  के  शुरू  में
 ग्रंन्‍्तता  के  निम्न  स्तर  निर्धारित  करेगा  जिन्हें  क्रबद्ध  तरोके  से  ऊपर  उठाथा

 राष्ट्रीय  कृषि  और  प्रामोण  विकास  बेक  को  भारतोय  रिजव  बंक  से  प्राप्त
 व्याज  मुक्त  ऋण

 4561.  श्री  सुभाष  यादव  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राष्ट्रीय  कृषि  और  प्रामोण  विकास  बंक  को  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  भारतीय  रिजर्व
 बंक  से  वर्ष-वार  कितनी  उधार  स्थितिकरण  निधि

 उक्त  अवधि  के  वोरान  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बक  को  भारतीय  रिजवं
 बक  से  कितना  ब्याज  मुक्त  ऋण

 क्‍या  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक  भाग  में  उल्लिखित  इस  ब्याज

 मुक्त  कोष  में  से  राज्य  सहकारी  बंकों  से  संपावर्तित  ऋण  पर  ब्याज  लेता  रहा

 क्‍या  राज्य  सहकारी  बंकों  ने  राष्ट्रीय  कृषि  ग्रामीण  और  विकास  बंक  से  यह  प्रस्ताव
 किया  था  कि  उन्हें  उक्त  कोष  में  से  ब्याज  मुक्त  ऋण  दिये  जिससे  कि  वे  प्राकृतिक  विपदाओं
 वाले  वर्षों  में  किसानों  को  अहपाषधि  ऋणों  को  ब्याज  मुक्त  ऋण  में  बदल

 क्‍या  इस  प्रस्ताव  को  विचार  ओर  स्वीकृति  के  लिए  निदेशक  बोड  के  सम्मुख  रखा
 गया  है  क्योंकि  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  को  यह  प्रस्ताव  प्राप्त  हो  चुका  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 93
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 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद न  :  ओर  राष्ट्रीय  कृषि

 और  ग्रामोण  विकास  बंक  की  स्थापना  पर  रिजवं  बं  क  ने  ,  राष्ट्रीय  कृषि

 निधि  में  जमा  365  करोड़  रुपये  की  राशि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  ऋण  निधि  को  अंतरित

 कर  दी  भारतीय  रिजवें  बंक  इस  निधि  को  अपने  बाधिक  लाभों  में  से  रकमें  देता  रहता  है  ।

 गत  2  वर्षों  में  मारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  दी  गयी  राश्षियों  का  ब्योरा  इस  प्रकार  है  --

 1983-84  75  करोड़  रुपये

 1984-85  80  करोड़  रुपये

 चूंकि  यह  निधि  राष्ट्रीय  बंक  के  स्वामित्व  में  है  इसीलिए  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण

 विकास  बेक  द्वारा  इस  निधि  की  राशि  पर  कोई  ब्याज  दिये  जाने  का  सबाल  पंदा  हो  नहीं  होता  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  द्वारा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  ऋण  निधि

 से  अल्पावधिक  ऋणों  को  मध्यावधिक  ऋणों  में  परिवर्तन  करने  के  लिये  बंक  दर  से  3%  कम  ब्याज

 दर  पर  ऋण  दिये  जाते  हैं  ।  राष्ट्रीय  बंक  द्वास  दिये  जाने  वाले  ऋणों  और  अग्निमों  पर  जो  ब्याज

 लिया  जाता  है  उसकी  दर  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  समग्र  नीति  के  अनुसार  तय  को  जाती  है  ओर

 इसका  घनराक्षियों  का  एक  हिस्सा  प्राप्त  करने  की  लागत  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 कर  राज्य  सहकारी  बेंक  के  राष्ट्रीय  महासंघ  के  अध्यक्ष  और  महाराष्ट्र
 राज्य  सरकारी  बेंक  के  अध्यक्ष  ने  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बेंक  की  राष्ट्रीय  ग्रामीण  ऋण

 निधि  से  ब्याज  मुक्त  पुनवित्त  की  ब्यवस्था  किये  जाने  का  अनुरोध  किया  है  ताकि  वे

 सावधि  ऋणों  के  रूपांत रण  की  लागत  को  पुरी  कर  सके  ।  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेक

 ने  इस  अनुरोध  पर  विचार  किया  अल्पावधिक  उत्पादन  ऋणों  को  मध्यावधिक  ऋणों  में

 बन  करने  की  दिये  जाने  के  दो  उहंश्य  हैं  विपदाग्रस्त  किसानों  को  अपने  ऋण  की

 रकम  3  से  5  वर्ष  तक  की  अवधि  में  चुकाने  के  योग्य  बनाना  ओर  उन्हें  नये  उत्पादन  ऋणों
 का  पात्र  बनाना  ।  इस  प्रकार  ऐसे  ऋणों  पर  कोई  ब्याज  न  लेना  अथवा  मोसमी  कार्ष्यों  के लिए  दिये

 जाने  वाले  अल्पावधिक  ऋणों  पर  लिये  जाने  वाले  ब्याज  से  कम  दर  पर  ब्याज  लेने  का  सवाल  पंदा

 नहीं  होता  ।  महासंघ  ओर  महाराष्ट्र  सरकार  सहकारी  बंक  को  इसकी  सूचना  दे  दी  गई  थी  ।  चू
 उपयु  क्त  निर्णय  ऐसे  ऋणों  के  दिये  जाने  के  वतंमान  नीति  विषयक  ढांचे  के  अंतर्गत  आता

 लिए  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  इस  मामले  को  निदेशक  बोडों  के  सम्मुख  रखना

 जरूरी  महीं  समभा  ।

 सहकारी  बेकों  के  ल्रोतों  के  निर्धारण  के  बारे  में  नेशझलन  थेक  फार  एप्रीकल्चर  एंड
 ररल  डे  बलपमेंट  को  प्राप्त  प्रम्यावेदन

 4562.  भरी  सुभाष  यादव  :  क्या  जित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नेशनल  बेंक  फार  एप्रीकल्चर  एण्ड  रूरल  डेवलपमेंट  को  सहकारी  बेंकों  की

 दीघंकालीन  स्नोतों  की  उपलब्धता  का  निर्धारण  करने  के  मानदण्ड  के  बारे  में  इस  बीच  कोई
 बेदन  मिला

 यदि  तो  क्या  राज्य  सहकारी  बेंकों  ओर  केन्द्रीय  सहकारी  बेंकों  के  जमा  राशि

 स्रोतों  के  वि्षेष  स्वरूप  को  ध्यान  में  रखकर  इन  अम्यावेदनों  पर  विचार  कर  लिया  गया
 यदि  तो  उसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  ओर

 इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  ले  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?
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 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाव  न  से  महाराष्ट्र  राज्य

 सहकारी  बंक  ने  जून  1983  में  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  के  साथ  यह  सवाल
 उठाया  था  कि  लम्बी  अवधि  के  लिए  दिए  जाने  वाले  साधनों  को  कसे  आंका  जाए  ।  राष्ट्रीय  बंक

 द्वारा  इस  प्रइन  पर  विचार  किया  गया  था  और  1983  में  राज्य  सहकारी  बंक  को  स्पष्ट

 कर  दिया  एया  था  कि  केवल  उन्हीं  जमा  राशियों  को  लम्बी  अवधि  के  लिए  दिए  जाने  वाले  साधनों
 के  रूप  में  माना  जाएगा  जो  हिसाब  लगाने  के  दिन  3  वर्ष  या  अधिक  समय  से  उनके  पास  जमा

 ऐसे  साधनों  का  आंकने  का  यहू  मापदंड  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  निर्धारित  प्रक्रिया  और  मान्य

 बकिंग  व्यवहार  के  अनुरूप  है  ।

 भारत  से  निर्यात  के  लिये  जापानो  आजार  का  अध्ययन

 4563.  श्री  बुजमोहन  महन्ती  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जापान  को  हमारे  देश  में  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  उसके  बाजार  का  कोई  अध्ययन
 किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  परिणाम  क्‍या  हैं  ?

 वाणिज्य  ससत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  के  बाजार

 का  कोई  विशिष्ट  अध्ययन  नहीं  किया  गया  ।  किन्तु  जापान  को  हमारे  निर्यातों  के  संवर्धन  के  लिए
 सरकार  स्तर  के  साथ-साथ  व्यापार  स्तर  पर  सभी  संभव  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।  गत  कुछ  वर्षों  के

 दोरान  जापान  के  साथ  चार  सरकारी  स्तर  पर  बेंठकें  की  जा  चुकी  हैं  तथा  भारतीय  वाणिज्य  एवं

 चंम्बर  संघ  ने वाषिक  आधार  पर  द्विपक्षीय  व्यापार  की  समीक्षा  के  लिए  जापान  में  अपने

 पक्षियों  के  साथ  एक  संयुक्त  व्यापार  परिषद  बनाई  इन  बंठकों  में  हमारे  निर्यातों  क ेविविधीकरण

 और  विस्तार  के  लिए  नई  सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  जाता  है  भारत  तथा  जापान  दोनों  देशों

 में  समय-समय  पर  आयोजित  व्यापार  मेलों  ओर प्रदष्ठ॑  नियों  में  भाग  लेते  रहे  हैं  ।

 भारत  झोौर  स्पेन  के  थोथ  ध्यापार

 4564.  भी  बजमोहन  महन्ती  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  स्पेन  के  साथ  हमारे  व्यापार  की  प्रमुख  विश्ेषतायें  क्‍या

 (@)  क्या  पिछले  तीन  वर्षों  तक  भारत  ओर  स्पेन  के  व्यापार  का  संतुलन  भारत  के

 कूल  है
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  स्पेन  में  बाजार  की  संभावनाओं  का  कोई  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 क्या  प्रौद्योगिकी  और  विद्येषज्ञता  के  अन्तरण  की  संभावनाओं  का  पता  लगाया  गया

 भोर

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  के  अन्त  रण  के  लिए  कोई  बातचीत  चल  रही  है  ?

 वाणिस्य  सन्जालय  सें  राज्य  सन्त्रो  पी०  ए०  :  और  इस

 भारत  सृती  और  हथक  रधा
 अयस्क  और  सान्द्रणों  ज॑सी  परम्परागत  मदों

 का  निर्यात  करता  स्पेन  से  भ्रायात  की  जाने  बालो  प्रमुश्ष  मर्दे  बमस्पति  संद्िलिष्ट

 कार्तिक  ओर  क्रकाबतिक  आदि  ।  भारत  का  स्पेन  की  तुखता  में
 प्रतिकल  ध्यापार
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 संतुलन  को  नीचे  देखा  जा  सकता

 रुपए  में  )
 1981-82  तन  62.81

 1982-83  न  61-12
 1983-84  न  89.91
 1984-85  न  32.28
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 और  कई  निर्यात  संवर्धन  संगठन  बाजार  क्षमता  का  मूल्यांकन  कर  रहे  है  और

 बाजार  संपर्क  संवर्धन  कार्यक्रमों  और  व्यापार  प्रतिनिधि  मंडलों  के  आदान-प्रदान  आदि
 जेसे  व्यापार  संवर्धना  त्मक  उपाय  कर  रहा  है  ।

 ओर  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  ट्राउलसं  और  समुद्री  साधन  विकास
 से  संबंधित  तकनीकी  जानजारी  देने  के  लिए  तथा  साथ  ही  दूना  मछली  पालन  के  संयुक्त  उद्यमों  में

 स्पेन  ने  रुचि  दिखाई  है  ।

 तीसरे  विद्व  के  वेझों  के  लिये  भारतोय  प्रोद्योगिको  भोर  विशेषज्ञता

 4565.  श्री  बज  मोहन  सहन्तो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  तीसरे  विश्व  के  देशों  की  विकास  योजनाओं  का  कोई  अध्ययन  ओर  विश्लेषण

 किया  है  तथा  ऐसे  विद्विष्ट  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गधा  है  जहां  भारतीय  प्रोद्योगिकी  भौर

 ज्ञुता  का  लाभ  उठाया  जा  सकता

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 क्‍या  उक्त  बात  को  घ्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  निर्यात  नीति  तेयार  करने  की  कोई

 योजना  बनाई  है  ?

 वाणिश्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  पी०  ए०  से  तीसरे  विद्व  के  देशों

 की  विकास  योजनाओं  ओर  उपलब्ध  अवप्तरों  को  विदेद्ों  में  भारतीय  मिश्षनों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई

 रिपोर्टों  मे ंसामान्य  तौर  पर  सरकार  के  ध्यात  में  लाया  जाता  है  और  इन  मामलों  पर  संयुक्त
 उद्यमों  की  बंठकों  में  तथा  प्रतिनिधिमंडलों  के  आदान-प्रदान  के  समय  मोटे  तौर  पर  विचार  विमर्श

 भी  किया  जाता  है  ।  इजीनिएरी  निर्यात  संवर्धन  परिषद  भी  अपने  विदेशी  कार्यालयों  की  वाणिज्यिक

 रिपार्टों  की  मार्फंत  तीसरे  विश्व  के  देशों  की  विकास  योजनाओं  से  अवगत  रह  रही  तीसरे  विश्व

 के  देशों  में  विश्व  एशियाई  विकास  अफ्रोका  विकास  बेंक  आदि  ज॑ंसे  वित्त  व्यवस्था

 करने  वाली  बहुपक्षीय  अभिकरणों  द्वारा  वित्त  पोषित  की  जाने  वाली  परियोजनाओों  के  बारे

 में  जानकारी  का  प्रसार  इ  जीनिपरी  निर्यात  संवर्धन  परिषद  द्वारा  अपने  पाक्षिक  बुलिटिन

 एक्सपोर्ट  न्‍्यजਂ  की  माफंत  नियमित  रूप  से  किया  जाता  है  अल्तर्राष्ट्रीय  संगठन  जैसे  विश्व

 यूनीडो  आदि  परामर्  करने  वाले  संगठनों  का  एक  रोस्‍्टर  रज्नते  हैं  जिनको  भागीदारी  के  लिए

 भ्लागामी  कार्यक्रमों  को  भेजा  जाता  है  ।

 सरकार  की  नीति  तीसरे  विश्व  के  देक्षों  में आगामी  परियोजनाओं  कौर  परामर्शी  कार्यों  में

 भारतीय  कंपनियों  की  अधिकतम  मागीदारी  को  सुकर  बधाने  की  है  ।
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 भारत  और  चोन  के  बीच  व्यापार

 बज  ते  मन
 4566.

 ह
 के०  मोहन  सहंती  |

 क्या  वाणिज्य  अन्‍्त्री
 यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  के  चीन  के  साथ  व्यापार  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या

 ।983-84  भौर  1984-85  के  दोरान  कितने  मूल्य  का  आयात  ओर  निर्यात  किया

 क्‍या  चीन  के  बाजार  का  गहराई  से  अध्ययन  गया

 यदि  तो  भारत  किस  क्षेत्र  में  अपने  निर्यात  व्यापार  में  सुधार  कर  सकता

 हस्संबंधी  ब्यौरा  कया

 (४)  कया  चीन  को  प्रौद्योगिकी  ओर  विशेषज्ञता  का  निर्यात  करने  की  कोई  संभावना
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  पो०  ए०  :  वर्ष  1976  में  चीन  के

 प्ताथ  राजदूत  स्तर  पर  राजनयिक  संबंधों  के  पुनरारम्भ  के  वर्ष  1977  में  द्विपक्षीय  व्यापार

 आरम्म  हुआ  ।  वर्ष  1978-79  तक  मारत  का  चोन  के  साथ  अनुकल  रूख  व्यापार  शेष  उसके

 पष्चात्‌  व्यापार  शेष  का  रूख  चीन  के  पक्ष  में  हो  गया  ।  चीन  को  मारत  के  निर्यातों  में  कच्चे

 लोहा  और  अनिर्वित  शीट  कफ्रोम  लोह  अयस्क  तथा

 वार  के  रस्से  शामिल  हैं  ।  भारत  को  चीन  के  निर्यातों  में  रसायन  तथा  सम्बन्धित

 जिक  तथा  अलोह  धातुएं  शामिल  एक  दूसरे  को  परम  मित्र  राष्ट्र  व्यवहार  प्रदान  करने  के  सिए

 15  1984  को  भारत  और  चीन  ने  एक  व्यापार  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  |  भारत  और
 बोन  के  बीच  द्विपक्षोय  व्यापार  मुक्त  परिवर्ततीय  मुद्रा  है  ।

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दोरान  आयात  और  निर्यात
 का  स्तर  निम्नोक्त  प्रकार  से  है  --

 वर्ष  चीन  को  निर्यात  बीन  से  आयात

 1983-84  572  7579  *

 1984-85  04  2754
 अन्तिम  )  ऊधभ:खप्पननाज-पिपनोजडब-जे

 भोर  हाल  ही  में  चीनी  बाजार  का  कोई  विज्लेष  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  |
 से  संकेत  हैं  कि  द्विपक्षीय  व्यापार  में  सुधार  लाने  के  यथेष्ट  अवसर  हैं  ।  कुछ  मदों  का  पता

 क्षेत्र  में  तथा  अन्य  खनिज  अयस्कों  जेसे  लौह  क्रोम  अयस्क  तथा  मेंगनीज  अयस्क  के
 नर्यात  की  संभाव्यता  विद्यमान

 ओर  चोन  को  प्रौद्योगिकी  तथा  सुविज्ञता  के  निर्यात  को  गुजांइश  है  ।  इस  संबंध
 '  सभाव्यताओं  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 भा
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 इजोयिरिंग  निर्यात  के  लिये  नकद  प्‌ति  योजना

 4567.  प्रो०  रामक्ष्ण  सोरे  :  क्या  बाणिश्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंजीनियरिंग  निर्यात  संवधत  परिषद्‌  ने  सरकार  से  नकद  प्रतिपूर्ति  योजना

 1985  के  पदचात्‌  भी  जारी  रखने  का  अनुरोध  किया

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  जी  हां  ।

 इंजीनियरिंग  निर्यात  संवर्धन  परिषद  बताते  हुए  कि  वर्ष  1982  में  तकद

 प्रतिपूति  सहायता  को  दरें  निर्धारित  करते  समय  विचाराधोन  लागते  कम  नहों  हुई  हैं  वल्कि  काफी

 बंढ़ो  ओर  इसके  अतिरिक्त  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतियोगिता  तीश्न  हुई  हजोनियरी  माल

 पर  नदक  प्रतिपूर्ति  सहायता  को  वतंमान  दर  को  3/5  वर्षों  की  ओर  अवधि  के  लिए  जारी  रखने  का

 सुझाव  दिया

 सरकार  ने  इ  जीनियरिंग  निर्यात  संबर्धन  परिषद  को  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता
 रित  करने  के  लिए  3]  1985  के  बाद  के  लागत  आंकड़  देने  के  लिए  कहा  है  ।

 ऋण  देने  वाली  विफ्तोय  संस्थाओं  द्वारा  राज्य-बार  स्वोकत  सहायता  ओर

 वितरित  राशि

 4568.  थ्री  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  विश  मसन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  सांविधिक  ऋण  देने  वाली  वित्तीय  संस्थाओं  में  से  प्रत्येक  द्वारा  31  1985  तक
 राज्य-बार  कितनी  सहायता  मंजर  की  गई  ओर  कितनी  राशि  वितरित  की  गई

 इस  घनराक्षि  में  से  प्रत्येक  राज्य  का  हिस्सा  कया

 कया  इस  प्रकार  की  सहायता  देने  में  क्षेत्रीय  असंतुलन  बना  हुआ  और

 (9)  यदि  तो  उसके  लिए  उत्तरदायी  कारण  क्या  है  ?
 ।

 वित्त  म  ब्रालय  में  मंत्री(श्री  पो०  ए०  :  ओर  अखिल  भारतीय
 |

 सावधि  ऋणदाता  वित्तोय  संस्थाओं  अर्थात्‌  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेंक  डी०  बी०  |
 भाई०  )  वि  भारतीय  ओद्योगिक  वित्त  निगम  एफ»  सी०  आई०  )  और  भारतीय  ओऔद्योगिक
 ऋण  तथा  निवेश  निगम  सी०  आाई०  सी०  द्वारा  राज्य-वार  स्वीकृत  तथा
 रित  सहायता  और  स्वीकृत  भर  संवितरित  कुल  सहायता  में  प्रत्येक  राज्य  के  हिस्से  के  संबंध  में

 1984  के  अन्त  की  तुरत  उपलब्ध  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 और  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  ओर  क्षेत्रों  को  वित्तीय  संस्थाओं  से  मिलने  वाली

 सहायता  का  प्रवाह  बराबर  इसलिए  नहीं  होता  क्‍योंकि  वित्तीय  संस्थाएं  अपनी  घनराष्ठियों  का

 राज्य-वार  आवंटन  नहीं  करती  बल्कि  वे  राष्ट्रीय  वाणिज्यिक  अधंक्षमता  भोर
 प्रौद्योगिकी  व्यवहायंता  को  महं  नजर  रखते  हुए  श्रौद्योगिक  परियोजनाओं  को  सहायता  देती  हैं  !

 उद्यमबृत्ति  पर  जिन  विभिन्‍न  बातों  का  प्रभाव  पड़ता  है  आधारभूत  सुत्रिधाओं  की
 किसी  स्थानीय  कच्चे  माल  की  बिजली  की  बाजार  से  दूरी  और  ख्तराब  ओदेਂ

 गिक  सबंध  क्षामिल  हैं  ।
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 विवरण  ॥
 (Re

 क्रम  सं०  राज्य  स्वीकत  राशि  संवितरित  राशि

 आई

 ठ्ूए5त्क्म्ममतम्»छ्क्म्ण्फ्फज  8

 1,  आंध्र  प्रदेश  942.40  185.84  154.23  605-75  123-79  119.43
 2.  असम  103.40  22.33  14:14  72.45  13.47  7.27
 3.  बिहार  332.71  59.84  101.17  201.61  45.42  82.27
 4.  गुजरात  1694.74  223.65  367.04  1114.26  121.89  251.54
 5.  हरियाणा  356.91  64.02  67.81  247.68  40.94  48.75
 6.  हिमाचल  प्रदेश  109.83  20.75  13.72  78.68  14.77  9.13
 4.  जम्मू  और  कश्मीर  109.66  4.33  4.63  90.68  4.02  3.80
 8,  कनटिक  806.66  151.28  189.65  658.59  125.25  150.13
 9.  के  रल  388.87  62-23  42.57  282.39  52.31  34,12

 10.  मध्य  प्रदेश  408.86  68.66  88,99  296.35  44.73  58.47

 11.  महा  राष्ट्र  1700.01  314.78  677.83  1289.11  248.21  552.68
 12.  मणिपुर  3-48  ना  बन  3.48  न  न

 13.  मेघालय  13.29  2.74  0.54  12-28  2.74  0.54
 14.  नागालण्ड  8.10  0.66  0-17  5.52  0.50
 15.  उड़ीसा  360.14  58-12  53.95  222.98  40.96  37  27
 16.  पंजाब  395.26  ४1-51  63.93  280-15  62.60  50

 राजस्थान  584.93  117.74  110-96  409.14  78.60  30:55
 18.  सिक्किम  3.79  1.00  1.00  0.96  न  —

 19.  तमिलनाडु  1268.33  183-71  242.92  944.62  133.44  194.61
 20.  त्रिपुरा  9,45  1-16  0.56  8.09  1-16  0.55
 21.  उत्तर  प्रदेदा  878.09  210.73  151-55  631.46  158.86  109.08
 22.  पश्चिम  बंगाल  603.80  116-86  136.30  433.69  84.40  114.89
 23.  संघ  राज्य  क्षेत्र  388.71  41.56  69.40  318.99  34-14  60.07

 न्‍न्‍न्‍«««क  न  अमममम%«»++  सममम>ममक  समा  ऋममम«ममक%ौमम»....नना..स्‍ोम  आम  11471.79" 1993.49 2553.06 $209.20** 1432.20  1965.75  अक-ननकन

 और  1983-84  2553.06  BAT: 25  लाख Go की ओर  12

 क्रो  सम्मिलित  और  में  स्वीकृत  25  लाख  र०  की  ओर  और  साख
 रु०  की  सहायता  सम्मिलित

 बकमूटान  को  भ्राई०--कुल  और  सहायता  में  संजितरित  20  लाख  रु०  और  9
 लाख  र०  सहित  |
 आई०  डी०  बो०  भ्राई०--कुल  सहायता  राक्षि/संवितरित  राष्षि  में  निर्यात  बिश  के  अंतर्गत
 दो  गई  सहायता  शामिल  नहीं  वित्तीय  संस्थाओं  के  होयरों  और  बाँडों  में
 बीज  पूजी  और  गारन्टियां  भी  शामिल  नहीं  हैं  ।

 गात्तववा धाई०  सो०  आई०  सो०  आई०  --  वर्ष  ओर  की  गारन्टियां  क्षामिल

 नहीं रा
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 जज  ह॑ौणणएणएएननभभणनीकाााआओओई₹

 अख  बारी  कागज  उद्योग  द्वारा  अतिरिक्‍त  भझ्ायात  को  सांग

 4569.  भ्रो  बी०  बो०  देसाई  :  क्या  विस  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  अन्त्रालय  में  अखबारी  कागज  उद्योग  द्वारा  लगभग  60,000  टन  के  पिछली
 बकाया  जरूरत  का  पूरा  करने  के  लिए  को  गई  अतिरिक्त  आयात  की  मांग  को  नामंजूर  कर  दिया

 यदि  तो  क्या  विदेश्षी  मुद्रा  स्रोतों  पर  पड़ने  वाले  दवाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 सरकार  पिछले  वर्षों  से बकाया  चली  आ  रही  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  अतिरिक्त  घनराषि  मंजर
 करने  के  पक्ष  में  नहीं

 यदि  तो  क्या  उक्त  निर्णय  का  कागज  उद्योग  पर  भारी  कुप्रमाव  पड़ा

 क्‍या  कागज  उद्योग  ने  पिछली  बकाया  को  पूरा  करने  के  लिए  पूरी  धनराष्षि  जारी
 करने  का  अनुरोध  किया  ओर

 क्‍या  अखबारी  उद्योग  की  मदद  के  लिए  कोई  बीच  का  मार्ग  खोजा  जा  रहा  है  ?

 बित्त  मंब्रालय  में  राज्य  म्त्रो  जनादन  :  से  देश  उपलब्धता  की

 अनुपुति  के  लिए  आयात  की  जाने  वाली  विभिन्न  वस्तुओं  की  आवद्यता  का  विदेशी  मुद्रा
 संसाधनों  पर  पड़ने  वाले  अत्यधिक  दबाव  को  ध्यान  में  रखते  विभिन्न  पहलुभ्षों  पर  विचार

 करने  के  पद्चात्‌  लिया  जाता  है|  जहां  तक  अख  बारी  कागज  का  सम्बन्ध  पहलुभ्षों  में  पर  लाख

 मैट्रिक  टन  की  मात्रा  का  आयात  करने  का  निर्णय  लिया  गया  था  और  इस  प्रयोजन  के  लिए
 आावश्मक  विदेशी  मुद्रा  जारी  कर  दी  गई  थी  ।  अखबारी  कागज  से  सम्बन्धित  भ्ाबंटन  नीति  और

 उसका  वास्तविक  आबंटन  तथा  समाचार-पत्र  उद्योग  से  सम्बद्ध  अन्य  मामलों  पर  निर्णय  सचना  तथा

 प्रसारण  मन्‍्त्रालय  द्वारा  लिया  जाता  है  ।
 है

 भारत  में  ब्रिटिश  पूंजोनिबेद

 4570  श्री  बो०  वो०  देसाई  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Hearse  विभिन्न  क्षेत्रों  में  उच्च  प्रोद्योगिको  का  समावेदा  करने  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  के

 निर्णय  के  परिणामस्वरूप  ब्रिटिश
 पंजीनिवेश  बढ़ाने  की  सम्भावना

 यदि  तो  कया  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नीति  में  बरती  गयी  उक्त  उदारता  के  कारण

 ब्रिटिश  पं  जी  निवेशकों  ने  भारत  पू  जी  निवेश  क  रने  में  ज्यादा  रुचि  दिखायी  और

 यदि  तो  वर्ष  में  कितना  ब्रिटिश  पूंजीनिवेश  होने  को  सम्भावना  है  ?

 विष  पन्त्रालय  राज्य  मन्त्री  जनाद न  :  से  विदेशी  निवेश  ओर  विदेशी

 सहयोग  के  बारे  में  सरकार  ने  चयनात्मक  आधार  की  नीति  को  ही  जारी  रखा  हुआ  है  ओर  इसी

 बात  को  सरकार  में  घोषित  प्रोद्योगिकी  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  में  भी  दृहराया  गया

 इस  नीति  की  परिधि  ब्रिटिश  स्रोतों  से  होने  वाले  तदनुरूप  पूंजी  के  निवेश  का  स्वागत  किया

 जाएगा  ।  क्योंकि  निवेश्ों  सम्बन्धी  निर्णय  विदेशी  निवेशकों  द्वारा  उनकी  अपनी  ही  कटौतियों

 बिरेर  मुल्यांकतों  के  श्राघार  पर  लिए  जाते  इसलिए  किसी  वर्ष  विशेष  में  सम्भावित  निवेश  की  मात्रा
 का  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  होगा  ।
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 राज्य  व्यापार  निगम  हारा  ब्य  1983-84  में  मिर्यात  बिक्री  में  रिकाड  उपलब्धि

 4571.  भ्री  बो०  वो  दसाई  :  कया  वाणिज्य  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  1982-83  वर्ष  को  631  करोड़  रुपये  की  निर्यात  बिक्री

 को  तुलना  में  1983-84  में  796  करोड़  रुपये  की  स्वंकालीन  रिकार्ड  बिक्री  की

 यदि  तो  वर्ष  1983-84  के  दोरान  राज्य  व्यापार  तिगम  के  कुल  कार्य  निष्पादन

 का  ब्योरा  क्‍या

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  वर्ष  1984-85  में  कुल  कितना  काये  निष्पादन  बढ़ाया
 गया  है  !

 यदि  तो  वर्ष  1984-85  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  निर्यात  लक्ष्यों  को  पूरा  करने
 के  लिए  क्‍या  तरीके  अपनाये  गए  भर

 (¥)  कुल  कार्यानिष्पादन  में  इससे  कितनी  मदद  मिलो  है  ?

 बाणिज्य  मस्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  पो०  ए०  :  जी  ।
 वर्ष  1983-84  के  दोरान  राज्य  व्यापार  निगम  के  निष्पादन  के  ब्यौरे  निम्न

 | आशा  ५८३  जा एछा
 सन  के  +  अमन  कत+

 सं  रणीबद्ध
 +  +  एए"एणाओंं

 362
 |.  eee,  ee,

 असरणीबद  434

 योग  796

 आयात  बिक्ियां

 सरणीबद्ध  1402

 असरणीबद्ध  1

 योग  :  1403

 घरेलू  बिक्रियां  46

 कुल  योग  :  2215
 ह

 तन

 )  वर्ष  1984-85  के  दोरान  अनुमानित  677  करोड़  र०  मुल्य  का  निर्यात  निष्पादन

 निर्यातों  में  कमी  मुख्य  रूप  से  सरकार  के  अनुरोध  पर  चोनी  के  निर्यातों  में  रुकावट  तथा  क्षेलक  के

 असरणीक  रण  के  कारण  हुई  ।

 प्रचलित  मदों  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  में  कई  नई  मदों  को  आरम्भ  किया  तथा
 कई  नये  बाजारों  में  प्रवेश  किया  ।

 इससे  राज्य  व्यापार  निगम  के
 कार्यत्रिष्पादन  के  सुधार

 में  सहायता  मिली  तथा  चीनी
 भौर  दालक  को  छोड़कर  निर्यात  निष्पादन  वर्ष  1983-84  के  569  करोड़  २०  से  बढ़कर  1984-85  में
 634  करोड़  रु०  हो  गया  ।  इसके  अतिरिक्त  कुल  कारोबार  1983-84  के  2215  करोड़

 से  बढ़कर  1984-85  में  2798  करोड़  रु०  हो  गया  ।
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 कोरापर  जिले  के  सालकामगिरों  सब-डिवोजन  में  टिन  अयस्क  को  खोज

 4572.  श्री  के०  क्‍या  खान  कोयला  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 )  क्‍या  कोरापुर  जिले  के  मालकानगिरी  सब-डिवोजन  में  टिन  अयस्क  हेतु  खोज-कार्य

 पूरा  हो  गया  ;

 वहां  पर  कितनी  मात्रा  में  टिन  अयस्क  का  पता  चला  है  ;

 इस  अयस्क  की  तस्करी  को  रोकने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  ;
 कया  तस्करी  का  कोई  मामला  दर्ज  किया  गया  है  ;  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले

 शान  कोयला  सन्त्रो  बसंत  कोरापुर  जिले  के  मलकानगीर
 संभाग  में  भारतीय  भूवज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  टित  अयस्क  की  खोज  जारी  है  ।

 चूंकि  खोज  अभी  जारो  भंडारों  का  अन्तिम  अनुमान  अभी  नहीं  लगाया  जा

 सकता  किन्तु  1985  के  अन्त  तक  उड़ीसा  खनन  निगम  ने  82  टन  टिन  अयस्क  का  खनन
 किया  है  ।

 से  तस्करी  को  रोकथाम  के  लिए  खनन  और  पुलिस  प्राधिकारियों  ने
 अनेक  उपाए  किए  कथित  तस्करों  क॑  विरुद्ध  अब  तक  59  मामले  दर्ज  हुए  हैं  उनमें  से  17  मामले
 दोष  रहित  पाए  जाने  पर  समाप्त  कर  दिए  32  मामलों  में  चल  रहा  है  और  10  मामलों
 में  जांच  की  जा  रही  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  द्वारा  175  क्विटल  टिन  अयस्क  बरामद
 किया  गया  है

 सरकारो  क्षेत्र  के उपकरमों  क  निदेशक  मण्डलों  में  निदेशक  के  लिए  दो  बं  को
 अवधि  का  प्रतिबन्ध

 4574.  श्री  वाई०  एस०  सहाजन  :  क्‍या  बविश्त  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  ने  महाप्रबन्धकों  श्लरोर  वरिष्ठ  कार्यकारियों  की  निदेशक  मण्डल  में

 पदोन्नति  पर  उनके  कार्यकाल  को  अवधि  दो  बरषं  निर्धारित  कर  दी

 )  क्‍या  कुल  वरिष्ठ  कार्यकारियों  ने  इस  प्रतिबन्ध  के  कारण  और  इस  तथ्य  क॑  कारण  भी
 कि  अभी  उनको  10  अथवा  उससे  अधिक  वर्ष  को  सेवा  करनी  निदेशक  बनाने  से  मना  कर  दिया

 ओर

 क्‍या  सरकार  दस  विचार  से  सहमत  नहीं  है  कि  सरकारो  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  सफल
 करण  के  हित  में  लम्बी  कार्यविधि  वांछनीय  है  ?

 विश  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंग  :  ओर  केंद्रीय  सरकारी
 उद्यमों  में  निदेशक  मण्डल  स्तरीय  पूर्णकालिक  पदों  पर  संविदागत  नियुक्तियां  की  जाती  सरकार
 की  नोति  यह  है  कि  इस  प्रकार  नियुक्त  व्यक्तियों  का  प्रारम्भिक  कार्यकाल  दो  वर्ष  का  रखा  जाये  तथा
 उनका  कार्य-निष्पादन  सन्‍्तोषजनक  होने  पर  उनकी  सेवा-अवधि  पांच  वर्ष  की  प्रारम्भिक  अवधि  के

 बाद  संविदाओं  का  नवीयन  किया  जा  सकता  सेवॉ-काल  बढ़ाना  अथवा  संविदा  का  नवीकरण
 अधिवर्षिता  की  सामान्य  आयु  तक  ही  सीमित  रखा  जातः  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  निदेशक
 मण्डल  स्तरीय  पूर्णकालिक  पदों  पर  नियुक्त  कुछ  व्यक्तियों  ने  व्यक्तिगत  कारणों  से  अपने  पदों  का

 काय  भार  ग्रहण  नहीं  किया  है  ।

 बतेमान  व्यवस्था  पूर्णतया  सनन्‍्तोषजनक  पाई  गई

 नित-+-ः
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 संयुक्त  राज्य  प्रमेरिका  के  पसनों  पर  रुके  पड़े  काली

 मिश्  के  प्र  षण
 5.  थी  आर०  अस्मानाम्बी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  भारत  से  भेजे  गए  कालोमियं  के  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  पत्तनों

 AS 49715

 पर  रोक  लिये  गए  थे  क्योंकि  फंगस  से  ग्रध्ित  समझा  गया

 यदि  तो  मूल्यों  में  गिरावट  की  इस  बाजार  स्थिति  का  सौंठ  आदि  जंछे

 अन्य  मसालों  के  मूल्यों  पर  भी  प्रभाव  पड़ा  और

 )  यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  पो०  ए०  संगमा  से  हमारे  पास  उपलब्ध

 जानकारी  के  फंगस  से  ग्रसित  होने  के  कारण  अमरीकी  पत्तन  पर  हाल  हो  में  भारतीय
 काली  मिर्च  की  कोई  खेप  नहीं  रोकी  गई  थी  ।  काली  मिर्च  की  कीमतों  में  हाल  में  वृद्धि  हुई
 सौंठ  तथा  हल्दी  की  कीमतें  भी  बढ़  गई  हैं  ।

 इस्पात  की  उत्पादन  तथा  भ्रायात

 क्या  खान  झोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा 4576.  श्री  लक्षण  मलिक
 करेंगे  कि  :

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  देश  में  इस्पात  की  कितनी  आ्रावश्यकता

 देश  में  इस्पात  कितना  उत्पादन  होने  की  संभावना

 क्‍या  कुछ  इस्पात  का  आयात  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  कितने  इस्पात  का  आयात  करने  का  भ्रस्ताव
 है  ओर  उसका  मुल्य  क्‍या

 और

 )  कौन-कौन  से  देशों  से  इस्पात  का  आयात  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  से  (9)  लोहे  और  इस्पात
 से  सम्बन्धित  कायंकारी  दल  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  वर्ष  1985-86  में  देश  में  तयार  इस्पात  की

 माँग  112  लाख  टन  होगी  जबकि  इसकी  अनुमानित  देशीय  उपलब्धि  99  लाख  टन  सामान्यतः

 इन्जीनियरी  उद्योग  तथा  अन्य  उपयोकक्‍्ताओं  की  आवद्यकताओों  की  पूर्ति  के  लिए  विभिन्‍न  मदों  का

 पर्याप्त  मात्रा  में  आयात  करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 सामान्यतः  इस्पात  का  आयात  कई  जिनमें  आस्ट्रे

 उत्तरी  दक्षिणी  इ  अमरीका  तथा
 पश्चिम  जमंनी  शामिल  से  किया  जाता  है  ।

 शहरो/प्रामोण  बेंकों  का  कार्यक्रम  क॑  दिश्ञा-निर्देशों  के

 अनुसार  कार्य  न  करना

 4577.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्‍या  विल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  े
 कया  ऐसे  कोई  समाचार  मिले  हैं  कि  अनेक  षाहरी  ओर  ग्रामीण  बेंक  अब  भी

 कार्यक्रम  के  दिशानिरदेशों  के  अनुसार  का  नहीं  कर  रहे
 यदि  तो  इस  संबस्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विभार
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 सरकार  का  विचार  राष्ट्रीयह्ृत  बेंकों  के  प्रत्येक  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्र  के

 लिए  ऋणों  के  आवेदन  पत्रों  ओर  वितरण  पर  विचार  करने  के  लिए  छिल्पियों

 अनुसूचित  अल्प-संख्थक  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  आदि  की  समितियों  का

 गठन  करने  का  ताकि  लोगों  को  कार्यक्रम  के  अनुसार  अधिकतम  लाभ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 विस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  पुजारी  )  ओर  भारतीय  रिजवं

 बेंक  द्वारा  सितम्बर  1983  में  ज"री  किये  गये  निर्देशों  के  अनुसार  हाहरी  बक़ों  को  यह  सुनिश्चित
 करना  होता  है  कि  उनके  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  अग्रिमों  जिसमें  20  सूत्री  आथिक  कायंक्रम  के

 हिताधिकारी  भी  आ  जाते  हैं  किन्तु  जून  1985  तक  उनके  कुल  अग्निमों  के  6%  से  कम  नहीं  होना

 चाहिए  ।  भारतीय  रिजवं  बंक  को  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  जिसमें  यह  आरोप  लगाया  गया

 हो  कि  छाहरी  बेक  उपयुक्त  मार्गनिरददेशों  का  पालन  नहीं  कर  रहे  क्षत्रीय  ग्रामीण  बेंक  और

 वाणिज्यिक  बंकों  की  ग्रामीण  श'खाओं  ने  सामान्यतः  ग्रामीण  विकास  कायंक्रमों  जंसे  कायंत्रमों  में

 अपनी  थागोदारी  और  बढ़ा  दी  है  ।

 और  भारत  सरकार  ने  अगस्त  1983  सभी  राज्यों  में  खण्ड  स्तर  पर

 कार  समितियों  का  गठन  किये  जाने  का  परामा  दिया  इन  समितियों  में  खब्ड  पंचायत

 समिति  का  अध्यक्ष  खण्ड  विक्रास  अधिकारी  और  बंक  तथा  राज्यों  के  प्रतिनिधि  व  स्थानीय

 यक  होंते  हैं  और  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अतगंत  ऋणकर्ताओं  की  छ्िकायतें  देखने  के

 लिए  उप  समूह  गठित  किए  जाए  जिनमें  अग्रणी  जिला  कृषक  सहकारी
 संघों  और  गर  सरकारी  सदस्य  शामिल  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  निर्देशों

 के  अनुसार  वाणिज्यिक  बेकों  के  मण्डलक्षेत्रीय  प्रबन्धकों  से  भी  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  शाला

 प्रबन्धकों  द्वारा  रह  किए  गए  श्रस्तावों  की  जाँच  इसके  भलावा  हिताधिकारियों  का  पता

 लगाया  जाता  है  और  उनके  ऋण  प्रस्ताव  जिला  विकास  एजेंसियों  द्वारा  बेंकों  को  भेजे

 जाते  हैं  ।

 1  1985  से  पूर्व  सेवानिवृत्त  हुए  कसंचारियों  को

 उदारोकृत  पेंशन  लाभ  देना

 4578.  क्रो  भोला  नाथ  सेन  :  क्‍या  विश  मन्त्रो  यह  बताने  को  हुपा  करेंगे  कि  :

 कुछ  सेवा-निवत्त  सरकारी  ने  मांग  को  है  कि  हाल  ही  में  सरकार

 द्वारा  |  1985  को  अथवा  उसके  बाद  सेवा  निवत्त  कर्मेचारियों  के  लिए  घोषित

 उदारीक्षृत  पेंशन  लाम  1  1985  से  पूर्व  सेबा  निव॒त्त  हुए  क्रमंचारियों  को  भी  दिए  जाने

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 इस  बारे  में  सरकार  का  कया  विचार  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  पेंशन  के  मामले  में  पुराने  और  नए  सेबा-निवृत्त
 कमंचारियों  के  बीच  कोई  भेदमाव  अथवा  भिन्‍न  व्यवहार  न  किया  क्या  कोई  कदम  उठाए  गए

 हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मनत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादन  :  हां  ।

 भिन्न-भिन्न  तारीखों  से  अर्थात्‌  की  तारीख
 का  विचार  किए  बिना  विभिन्‍न  व्यक्तियों/संघों  द्वारा  लाभ  का  दावा  किया  गया  है  ।



 1907  )  लिखित  उत्तर

 '

 सामान्य  नीति  के  अनुरूप  सरकार  का  पिछली  तारीख  से  लाभ  देने  का  प्रस्ताव
 नहीं  है  ।

 सेवा-विवृत्ति  लाभों  के  लिए  गणनायोग्य  परिलब्धियों  में  अन्तर  होने  के  कारण  पेंशन
 में  अन्तर  होना  स्वाभाविक

 p
 फुदबाल  प्रतियोगिता  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  ्रनुदान

 4579.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुझ  :  क्या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  द्वारा  जवाहरलाल  नेहरू  गोल्ड  कप  इन्वीटेशन

 टूर्नामेंट  के  नाम  से  मान्यता  प्राप्त  देश  में  प्रतिवर्ष  आ्रायोजित  सर्वाधिक  प्रतिष्ठित

 ष्ट्रीय  फूटबाल  प्रतियोगिता  के  आयोजन  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  अनुदान  आवद्यक
 यदि  तो  क्या  पिछले  तीन  वर्षों  में  विदेशी  मुद्रा  क ेआवदयक  अनुदान  दिए  गए

 भौर

 )  क्‍या  खेल  संवर्धत  और  अन्तर्राष्ट्रीय  सद्भावना  हेतु  इस  प्रतियोगिता  के  लिए  प्रतिवर्ष
 नियमित  रूप  से  दो  लाख  पचास  हजार  डालर  का  अनुदान  श्रारक्षित  किया  जा  सकता

 वित्त  सन्त्रालय  सें  राज्य  मन्‍्त्री  जनादन  भारत  और  विदेशों  में  खेलों
 का  शायोजन  करने  के  लिए  विदेश्षी  उसकी  कुल  उपलब्धता  और  अर्थ-ध्यवस्था  के  लिए  उसकी

 मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जारी  की  जाती  है  ।  ऐसे  सभी  प्रस्तावों  पर  गुणवत्ता  के  आधार  पर
 तथा  युवक  कार्य  और  खेलकूद  विभाग  की  सिफारिशों  के  झाधार  पर  विचार  किया  जाता

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1982,  1983  भोौर  1984  के  जवाहरलाल  नेहरू
 गोल्ड  कप  इन्वीटेशन  ट्नमिंट  के  आयोजकों  को  ],00,000  संयुक्त  राज्य
 रिकी  75,000  संयुक्त  राज्य  अमेरिकी  डालर  भोर  3,18,000  संयुक्त  राज्य  अमेरिकी
 डालर  की  राष्ि  की  विदेशी  सुद्रा  जारी  की  गई  इसके  एफ०  शआाई०  एफ०  ए०

 ए०  एफ०  सी०  को  प्रेषणाओं  के  लिए  भी  विदेशी  मुद्रा  सुविधा  प्रदान  की  गई
 किसी  एक  विशेष  टूनमेण्ट  के  लिए  विदेक्षी  मुद्रा  नियमित  आधार  पर  आरक्षित

 करना  संभव  नहीं  है  चਂ  कि  ऐसे  प्रस्तावों  विदेशी  मुद्रा  की  कुल  मांग  की  तुलना  में  उसकी
 लब्धता  को  देखते  हुए  विचार  किया  जाता

 कालों  मिश्र  प्रोसेसिग  यूनिटों  को  स्थापना

 4581,  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  वाणिज्य  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  हमारे  देश  में  काली  मिचं  प्रोसेसिंग  उद्योगों  की  स्थापना  नहीं  की  गई

 १:बोर

 यदि  तो  क्या  यह  काली  मिर्च  के  उत्पादों  का  निर्यात  न  बढ़ने  के  लिए  उत्तरदायी

 मं

 क्या  सरकार  का  विचार  देह  में  काली  मिर्च  प्रोसेसिंग  यूनिटों  की  स्थापना  करने

 वाणिए्य  मन्जालय  में  राज्य  मर्जी  पी०ए०  :  से  मारत  में  कालो  मिर्च

 धोलिओरेजिन  व  तेल  और  निर्जलित  हरी  काली  मिच  के  उत्पादन  के  लिए  काली  मिर्च  प्रोसेसिंग  हेतु
 पनेक  एकक  स्थापित  किए  गए

 काली  मिच  ओलिओरेजिन  और  निजलित  हरी  काली  मिर्च  के  निर्यात  का  मूल्य  जो

 1980-81  में  1.85  करोड़  1983-84  में  बढ़कर  2.31  करोड़  रु०  हो

 105



 सिलित  उत्तर  26  1985
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 मिज्वलोकत  कच्चो  कालो  सिर  का  निर्यात

 4582.  प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूरोपीय  देशों  में  नि्जंलीकुंत  कक्ष्णी  काली  मिर्च  कौ  माँग  की  संभांवनाओं  के
 बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया

 )  यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  की  काली  मिर्च  का  इस  समय  निर्यात  किया  जा
 रह

 और

 वि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शॉनिल्य  मत्रालय  में  राज्य  भरत्री  पी०  ए०  :  यूरोपीय  केक्षों  में

 नमिअजंलीकृत  हरी  काली  भसिर्च  की  माँग  पर  कोई  अलय  अध्ययन  नहीं  किया  गया

 और  निर्जलीकृत  हरी  काली  मिर्च  के  हमारे  निर्यात  का  प्रमुख  भाग  पद्िचमी

 य्रोपीय  देशों  को  1983-84  के  दौरान  निजंलीकृत  हरी  काली  मिर्च  के  निर्यात  46.29  लाख

 २०  मूल्य  के  100  मे०  टन  के  हुए  जबकि  1982-83  में  ये  29.92  लाख  रु०  मूल्य  के  64  मे०  टन

 हुए  थे  ।

 खली  का  निर्यात

 4583,  भी  भोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  बाणिज्य  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बय  1982-83,  1983-84  ओर  1984-85  के  दोरान  कितनी  खलो  का  निर्यात  किया
 ह

 किन-किन  देक्षों  को  खलो  का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ओर  किस  दर

 क्या  खली  के  निर्यात  से  हमारी  खपत  पर  कोई  प्रश्माव  पड़ा  है  और  यदि  तो

 शत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 खलो  के  निर्यात  के लिए  सरकार  की  1985-86  के  लिये  नीति  कया  है  ?

 वाणिज्य  मन्क्रालय  सें  राज्य  मम्जी  पी०  ए०  1982-83,
 1983-84  तथा  1984-85  के  दौरान  संकलिस  अस्थायी  आंकड़ों  के  अनुसार  तेल-रहित  खलीਂ

 )  के  भारत  के  निर्यातों  की  मात्रा  एवं  सुल्य  का  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है
 आजा  लाख  मे०  टते

 मूल्य  १०  करोड़
 सेवा  जज  -  —e

 वर्ष  मात्रा  मूल्य

 1982-83  14.50  168.32

 1983-84  14.47  190.03

 1984-85  14,39  181.47

 ee
 तेख  रहित  खली  के  प्रमुख  निर्यात  बाजार  थे  सोवियत

 अमन  लोकतन्त्रिक  गण  सऊदी  अरब  ।

 तथा  वर्तमान  निर्यात  नीति  के  अधीन  (1)  मू  गफली  के  तेल  की  खली  |

 (11)  ।%  से  अबिक  तेल  बालो  तेश्व  रहित  मूंगफली  की  तथा  बिनौला

 एक्सपेलर  खली  को  छोड़कर  सभी  किस्मों  की  एक्सपेलर  खली  के  निर्धात  की  अनुमति  नहीं
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 दर  विश  _

 तेल-रहित  चावल  भूसी  भुसी  (7)  तेल-रहित  मू  गफ़ली  की  खल्ली
 विलायक  निस्सारित  बिनोला  खली  रहित  एवं  गेर-छिलका  कृघा

 बिनौला  एक्सपेलर  खली  के  निर्यात  की  अनुमति  घरेलू  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इनमें
 से  प्रत्येक  मद  के  लिए  निर्धारित  सीमित  मात्रा  के  भीतर  सोयख्ीत  निस्सारण  काटा  पशु  एवं

 कुबकुट  योगिक  साल  सूर्यमुल्ली  बीज  तथा  तौरिया  कें  ब्रीज़  के
 |  निर्यात  की  अनुमति  खुले  साथान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  है  ।

 पीतल  के  मूल्य  में  बद्ध

 सा
 4584,  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  खान  भौर  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  पीतल  का  मूल्य  बढ़ाया  गया
 तो  कितना  और  इसके  कया  कारण

 )  क्‍या  लघु  उद्योगों  पर  इसका  कोई  प्रभाव  पड़ा  जोर

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  पीतल  के  मुल्य  में  वृद्धि  की  प्रवत्ति  को

 रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?
 ः

 खान  और  कोयला  मसम्त्रो  वसन्‍्त  :  ओर  का  सूल्य
 सरकार  द्वारा  निर्धारित  नहीं  किया  जाता  यह  तांबा  और  णस्ता  से  बनी  मिश्र  धातु  इक
 दोनों  धातुओं  के  सूल्य  में  वृद्धि  पीतल  के  मूल्य  पर  भी  प्रभाव  पड़ता  तांबा  और  जा
 के  मूल्य  मुख्य  आयात-निर्यात  नियंत्र  क  की  अध्यक्षता  में  मुख्य  निर्धारण  समिति  द्वारा  समय-समग्र  फरः

 तय  किए  जाते  हैं  ।

 और  अधिकतर  लघु  उद्योग  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  पीतल  की  फूट  का
 उपयोग  करते  हैं  ।  पीतल  की  फूट  के  मूल्य  या  वितरण  पर  कोई  विद्विष्ट  नियंत्रण  नहों  है  ।

 इरजोनियरिंग  सामान  का  निर्यात

 4585.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  वाणिस्य  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  भारत  से  इन्जीनियरिंग  सामान  का  आयात
 कर  रहे

 वर्ष  1982-83,  1983-84  घोर  1984-85  के  दोरान  कितनी  धनराक्षि  का
 रिंग  सामान  निर्यात  किया  गया

 क्‍या  वर्ष  1984-85  के  दोरान  भारतीय  वस्तुओं  के  नियत  सें  कमी  आई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 और  उसके  मुख्य  कारण  क्या  भोर

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  इंजीनियरिंग  वस्तुओं  के  निर्यात  में  बृद्धि  करने  के  संबंर्ध
 में  विदेशी  बाजार  में  अपने  प्रभुत्व  जमाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  विद्ेष  प्रय/स  किये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  (१)  भारत  से  इल्मीतियरीਂ
 माल  के  श्ायातक  देशों  की  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्म  है  ।

 बांकड़ं 1982-83  से  1984-85  के  दौरान  इन्जीमनियरी  माल  के  निर्यात  के  अनन्तिम  7
 जो  इजीनियरी  निर्यात  संबधश्ंन  परिषद  से  प्राप्त  हुए  निम्नलिखित  है  :--

 नतन--न-न-न-नननन-न-नन-कानन-म-नभ-न  नमन»

 पा  मूल्य  करोड़  र०

 वर्ष ०) 800.00 ०) 905.00 3 अन्‍न्‍ममममममममममनमतमं--नममन-_ा मन



 लिक्षित  उत्तर  26  भर्ष्र  1985
 ग्गग्ग्ग्ण्ग्ण्ण्ण"""ण्फ्फग  जणणगो

 1984  तक  उपलब्ध  आंकड़े  1983-84  की  तुलनात्मक  भ्ेवधि  पे  निर्यातों  में

 13.1%  की  वद्धि  दक्षति  हैं  ।

 प्रदत  नहीं  उठता  ।

 1985-86  के  दौरान  इम्जीनियरी  माल  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  अनेक

 उपाय  किए  इनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शामिल  हैं  अम्तर्राष्ट्रीय  कीमत  पुनमु  गतात  योजना
 जारी  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  आयातों  का  विदेशी  सहयोग  तथा  प्रौद्योगिकी  के  ५
 थायात  में  तथा  थायात  व  निर्यात  नीति  का  एक  बष  से  तीन  वर्षों  के  लिए

 विवरण

 जफगानिस्तान  हंंगरी  पुरितोरिको

 अल्जी  रिया  इृष्डोनेशिया  कतार

 एआरई  ईरान  छूमा  निया

 जजंटीना  इराक  रवांडा

 थास्ट्र  लिया  आयरलेड  स०  अरब

 धास्ट्रीया  इटली  सनेगल

 बहरीन  थायव  रीकोस्ट  साइचलंस
 बंगला  देक्ष  जमाइका  सिरियालिओन

 बारबढोज  जापान  सिगापुर

 बेल्जियम  जोन  सोमालिया
 !

 बेनिन  केन्या  द०  कोरिया

 बोलीविया  कुवंत  द०  यमन

 ब्राजील  लाओोस  पी  डी  आर  वाई

 बुल्गारिया  लेबनान  स्पेव

 बर्मा  लेसोथो  श्रीलंका

 कम्बो  दिया  साइबेरिया  सूडान
 !

 कुमरूत  लींबिया  सूरिनाम
 कनाडा  मालागेसे  स्वीजीलेंड

 कंवरी  महाद्वीप  मलावी  स्वीडन

 चिलि  मलयेह्िया  स्वीटूज  रलेंड
 चोन  पी  धार  मालदीव  सीरिया

 कोलम्बिया  माल्‍्टा  ताइवाब

 क्‌बा  मोरिशस  तंजानियाव

 सेप्रेस  मेक्सिको  थाइलेंड

 चेकोस्लोवाकियां  मोरक्‍्को  होगोद्वीप
 डेनमाके  मोजाम्बीक  जिनीडाड़

 इहकाडोर  नेपाल  ट्यूनीशिया

 इथोषिया  न्यू  क्लेडन  टर्की

 फिजी  न्यू  स्यूनिया  यूगांडा
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 फाइनलेंड  एण्ड  पापुबा  स०  अ०  अमी  रात

 फ्रांस  न्यूजीलेंड  तथा  दुबई )

 जाम्विया  नाइजी  रिया  ब्रिटेन

 जमंनी  डी  आर  उ०  कोरिया  अमरोक

 जमेती  एफ  आर  नावें  सोषियत  संघ

 धाना  श्लोमात  युरोग्बे

 प्रीक  पाकिस्तान  बेनेजुला

 ग्बाटेमाला  पनामा  वियतनास

 रबी  लिया  पारगुए  यमन  अ०  गणराज्य

 ग्वीआना  पीरू  यूगोस्लाविया

 हालेंड  फीलिपीन  जेरे

 हांगकांग  पोलेंड  जाम्बिया

 जिम्बाबवे

 चालू  वर्ष  के  दौरान  निर्यात  को  जाने  बालो  महत्वप्रु्ण  मर्द

 4586.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दोरान  हमारे  देश  किव-किन  महत्वपूर्ण  मदों  का  विर्यात  किया  जाता
 किन-किन  देझों  को  निर्यात  किया  जाता

 कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  जाना

 कितने  मुल्य  का  निर्यात  किया  जाना  भर

 क्‍या  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिए  अथवा  नहीं  ?

 वाणिल्य  मंत्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्री  पो०  ए०  :  से  मुल्य  क्रम

 (1983-84)  के  अनुसार  भारतीय  निर्यातों  को  मुख्य  वस्तुओं  में  शामिल  है  :  कच्चा  तेल  पेट्रोलियम
 रत्न  तथा  सिले-सिलाए  मशीनरी  तथा  परिवहन  लोह

 चमड़ा  तथा  समुद्री  सब्जियां  तथा  फल  गिरी  सहित  )  »
 यन  तथा  संबद्ध  सूती  घातु  उत्पाद  तथा  इस्पात  के  अपरिष्कृत

 कपास  तथा  खली  |

 जहाँ  तक  निर्देशात्मक  पंटने  का  ध्ंवन्ध  है  1983-84  कै  दौरान  भारतीय  निर्यातों  के  प्रमुख
 बाजारों  में  थे  शामिल  थे  राज्य  सोवियत  जमंत  संघीय

 सऊदी  संयुक्त  अरब  अमी  हांग  नीदरलैष्ड  तथा
 इटली  ।

 1982-83,  1983-84  तथा  1984-85  के  पूर्वा  के  लिए  वस्तुवार  तथा  देशवार

 आंकड़े  बाणिज्य  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  की  1984-85  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  दिए  गए

 सितम्य  1984  के  बाद  के  बस्तुवार  बअ्यौरे  अमी  उपलब्ध  नहीं  हमारे  निर्यात  सामान्‍य  मुद्रा  क्षेत्र
 तथा  रुपया  भुगतास  क्षंत्र  को  किए  जाते  हैं  ।

 मेक्सिको  हारा  भारत  से  पं  लेद्सਂ  का  भ्रायात

 4587  भरी  बसवारी  लाल  प्‌  रोहित  :  क्‍या  बाणिम्य  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मेक्सिको  द्वारा  भारत  से  स्टील  पंलेट्स  का  आयात  करने  हेतु  मेक्सिको  के  साथ

 कोई  करार  किया  गया
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 यदि  तो  उक्त  करार  का  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  ओर

 मेक्सिको  को  स्टील  पेलेट्स  कब  तक  प्राप्त  होने  लगेंगे  ?
 बाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मत्रो  पी०  ए०  :  से  भारत  से  लौह

 शअयस्क  पेलेट्स  का  निर्यात  करने  विषयक  कोई  करार  मेक्सिको  के  साथ  नहीं  किया  गया  है|
 मेक्सिको  के  एक  प्रतिसिधि  दल  जो  1985  के  तीसरे  सप्ताह  में  भारत  की  यात्रा

 पर  आया  हुआ  18-19  मार्च  1985  को  इस्पात  विभाय  के  अधिकारियों  के साथ  वियार-विमर्षां

 उस  समय  मेक्सिको  को  लोह  अयस्क  पेलेट्स  का  निर्यात  करने  विषयक  प्रश्न  विचार-विमर्ष

 के  लिए  मेक्सिको  पक्ष  ने  कुदरें  मुख  से  लग  मग  0.5  टन  पे  लेट्स  का  आयात  करने  में  रुचि

 दर्शाई  ।  उनको  मंगलौर  स्थित  पंलेट्स  यंत्र  में  बनाई  जाने  वाली  पंलेट्स  की  क्वालिटी  मानवण्ह  से

 अबगत  कराया  गया  ओर  यह  भी  सूचित  किया  गया  कि  क्दरेमुख  मेंगलोर  पेलेट  संयन्त्र
 से

 85  तक  ही  पे  लेट्स  सप्लाई  कर  सकेगा  ।  संबिदा  का  अन्तिम  रूप  परीक्षण  परिणामों  पर

 निर्भर  जो  संयन्त्र  के  उत्पादन  आरम्भ  करने  के  बाद  मे  क्सिको  पक्ष  द्वारा  की  जायेगी  ।

 उड़ोसा  में  टसर  रेशम  का  उत्पादन

 4588.  भ्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  पूति  झौर  वस्त्र  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  किन-किन  जिलों  में  टसर  रेशम  का  उत्पादन  होता  और

 कया  उड़ीसा  के  कुछ  अन्य  जिलों  में  इस  टसर  रेश्षम  का  उत्पादन  शुरू  करने  का  स  रक।र

 का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 पूर्ति  ओर  वस्त्र  भरत्री  चन्दरदाखर  उड़ीसा  में  टसर  उत्पादन  में

 लगे  प्रमुख  जिले  हैं  क्योंफर  और  संमलपुर  |  बालासौर  ओर  वेनकेवाल

 जिलों  में  मी  छोटे  टसर  उत्पादक  क्षत्र  पाए  गए  हैं  ।

 राज्य  के  सभी  सक्षम  क्षेत्रों  में  टसर  उत्पादन  के  विस्तार  के  लिए  कार्यक्रम  हैं  ।

 सोमा  शुल्क  विभाग  के  गोदामों  में  पड  सामान  के  लिये  निपटान  के  लिये

 निदेशालय  की  स्थापता

 ]

 4589.  प्रो०  चंद्रभानु  देवी  :  क्या  बिल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्‍या  सीमा  घुल्क
 विभाग  के  विभिश्त  गोदामों  में  पड़े  सामान  के  समय  पर  ओर  श्षीघ्र  निपटान  के  लिये  सरकार  का

 विचार  एक  निदेशालय  स्थापित  करने  का  है  ?

 वित्त  म॒  न्रालय  में  राज्य  भन्शो  जनादन  :

 जीवन  बोमा  निगम  के  श्रेणी  तोन  और  चार  के  कर्मचारियों  के  लिए  प्रस्तावित

 सुविधाएं

 4590.  श्री  हसेश  राजत  :  क्या  बिस  मंजी  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  गत  माह  जोबन  ओमा  लिएम  के  कर्मचारियों  की  मांधों  के  में  के

 उच्च  अधिकारियों  और  कर्मचारी  यूनियन  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  कोई  वार्ता  हुई  धोर

 यदि  हां  तो  त्रियम  के  श्रेणी  ढीन  छोर  भार  के  कमंचारियों  के  लिए  प्रस्तावित

 धाकओों  रा  भ्योरा  कया  है  ?

 बिस  म  जञालय  में  राज़्य  मस्थो  जमादन  :  हां  ।  1985  में

 जीवन  बोमा  निगम  के  प्रबन्धकों  और  कर्मचारी  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  वार्ता  हुई  थी  ।
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 तबन्यकों  ओर  यत्तियनों  के  क्षीच  हुए  समभौते  के  झधघार  पर  सरकार  ने  1]
 1985  को  जारतीय  जीवन  बीमा  नियम  1956  को  भारा  48  के  अन्तर्भत  एक  अधिसूचना
 जारी  की  थी  जिसके  द्वारा  मिगम  के  श्रेणी  तीत  और  चार  के  कम  चारियों  को  दार्तों  में  संद्ोषने
 किग्रा  गया  है  ।

 पंवेतीय  क्षेत्रों  में  वाणिज्यिक  बंक  खोलने  के  लिए  अपनाए  जाने  वाले

 सानंदेंड  में  परिवर्तन

 4591.  श्री  हुरोश  रावत  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  समूचे  देहा  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  वाणिज्यिक  बेंक  खोलने  के  लिए  इस  समय

 नाए  जाने  वाले  मानदंड  में  परिवर्तत  करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव
 यदि  तो  क्या  सरकार  को  पता  है  छि  हन  क्षेत्रों  के अधिकांश  भागों  को  इन

 बेंकों  द्वारा  दी  जा  रहो  सुविधाएं  प्राप्त  नहीं  हो  रही  और
 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  ये  सुविधाएं  पव॑तीय  क्षेत्रों  के  सभी  भागों

 में  उपन्नब्ध  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मस्त्रालय  सें  राज्य  मम्त्रो  जनादन  (%)  से  शाखा  विस्तारे
 नीति  का  मूल  उहं दय  यह  रहा  है  कि  बेक  रहित  ग्रामीण  भौर  अधे-शहरी  क्षंत्रों  में  वंक  कार्यालयों
 का  विस्तार  करने  की  गतिਂ  को  तेज  किया  जाए  ।  से  तक  की  अवेधि  कै

 लिये  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  अंतर्गत  पव॑तीय  कम  आबादी  वाले  क्षत्रों  और  आंदिंवांसी

 क्षेत्रों  पर  विषेष  ध्यान  दिया  गया  और  ऐसे  क्षेत्रों  मे ंशाख!एं  खोलने  के  मामले  में  अपेक्षाकंत  उदार

 दृष्टिकोण  अपनाया  गया  ।  आमतौर  बेंक  कार्यालय  खोलने  के  लिए  केन्द्रों  का  निर्षारण  राज्य

 सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  और  उनसे  यह  आश्षा  की  जाती  है  कि  वे  पव॑तोथ  क्षेत्रों  सहित
 विभिन्‍न  क्षेत्रों  की  विशेष  आवश्यकताओं  को  भी  ध्यान  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि

 की  शाखा  विस्तार  नीति  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 भम्त्रालयों  द्वारा  विभिन्‍न  परियोनाओं  के  लिए  मंजर  राधि  को

 अन्यस्त्र  व्यय  किया  जाना

 हनन-_-_न

 [  प्रमुवाद  |

 4592.  श्री  जगरताथ  पठलांधक  :  क्या  विस  जन्शत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  वर्ष  है कि  के  लिए  विभिन्‍न  परियोजनाओं  और  कार्यो ंके  लिए
 लथ-वार  कितनी  राक्षि  भंज्र  की  मौर  ote,  से  को  कितनी  रांशि  व्यपगत

 हो  गईं  ;

 कया  सरकार  के-ध्यान  में  ऐसे  मामले  ध्राए  हैं  कि  मन्त्रालयों  ने  बष॑  आंदिंवांसी  के

 दौरान  मंजर  राशि  को  अन्य  परियोजनाओं  और  कार्यों
 पर

 काम  किया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  जनादल  :  से  ब्  उदार  के

 वितियोग  लेखों  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गधा  है  ।  सोक  समा  को  कार्य  सलाहकार

 समिति  की  सिफारिशों  के  उनसे  के  विनियोग  लेखों  को  अल्तिम  रूप  दिए  जाने  की

 निर्धारित  तारीख  30  है  ।
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 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  सम्वन्धित  विभागों  द्वारा  तेयार  किए  गए  परियोजनाओं

 के  प्रावकलनों  का  अनुमोदन  व्यय  वित्त  समिति/सावंजनिक  मिवेक्ष  जंसा  भी  मामला  द्वारा

 किया  जाता  है  और  बजट  में  निधियों  का  प्रावधान  वार्थिक  योजना  कायवाही  के  एक  भाग  के  रूप

 में  योजना  आयोग  आदि  द्वारा  अनुमोदन  किए  जाने  के  बाद  किया  जाता  1984-85  के  लिए

 अनुमोदित  विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  लिए  निर्धारित  राश्षियां  संसद  में  प्रस्तुत  किए  गए  बजट

 दस्तावेजों/मं  त्रालय-बा  र  अनुदान  मांगों  में  दिखाई  गई  3]  1985  तक  वास्तव  में  क्षत

 की  गई  राशियां  ओर  उस  तारीख  को  जो  निधियां  ब्यपगत  हो  गई  थीं  उनका  संकंलन  संबंधित

 विभागों  के  अपने  अपने  लेखा-प्राधिकारियों  द्वारा  किया  इन  आंकड़ों  का  वित्तीय  वर्ष  थार

 संकलन  किया  जाता  है  और  यथा-समय  विनियोग  लेखों  में  संसद  के  प्रत्येक  सदन  के  पटल  पर  रखा

 जाता  वाधिक  योजना  में  यथा-स्वीकृत  राशियों  के  उपयोग  का  एक  परियोजना  के  लिए  स्वीकृति
 राक्षियों  का  किप्ती  अन्य  परियोजना  के  लिए  यदि  कोई  के  बारे  में  वित्त  मर्त्रालय
 कैन्द्रीय  तौर  पर  कोई  आंकड़े  नहीं  रखता  ।

 राजस्थान  के  बड़ामेर  जिले  में  कपूराड़ी  गांव  लिग्ताइट  के  भंडारों  का  पता  चलना

 करेंगे
 4593.  श्री  वद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  खान  शोर  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 )  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  खनिज  गवेषण  निगम  लिमिटेड  तथा  मारतीय  भृविज्ञान
 सर्वेक्षण  विभाग  के  माध्यम  से  राजस्थान  के  बाड़मेर  जिले  में  कपूराडी  गांव  में  ब्यापक  सर्वेक्षण  पूरा
 कर  लिया  भौर

 यदि  तो  वहां  लिग्ताइट  का  कितना  भ्रण्डार  पाया  गया  और
 तत्सम्बन्धी  परियोजना  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खान  झोौर  कोयला  मन्त्रो  बसंत  :  नहीं  ।
 दिनांक  1-10-1984  ठक  किए  गए  समन्वेषण  और  प्रपोगशाला  काये  के  आधार

 खनिज  समन्वेषण  निगम  ने  कपुरदी  में  कुल  78.67  मिलियन  टन  के  कुल  लिग्नाइट  भण्डारों
 का  अन्तरिम  अनमान  लगाया  है  ।  यह  अनमान  लिग्नाइट  के  संयुक्त  और  मिडिल  संस्तरों  के  लिए

 है  भोर  लिग्नाइट  तथा  ऊपरी  मलबे  के  बीच  |:  15  अनुपात  की  सीमा  में  लिग्लाइट  के  खनन
 के  लिए  परियोजनाएं  तभी  बनाई  जा  सकती  हैं  जबकि  अधिक  नजदीक  से  ड्िलिंग  कार्य  पूरा  हो

 लपधु  उद्योगों  द्वारा  राष्ट्रीयकत  ेंकों  स ेलिए  गए  ऋण  के  ब्याज

 को  बटटे  लाते  में  डालना

 4594,  श्री  झ्राशुतोष  क्‍या  वित्त  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  रुग्ण  लघु  उद्योगों  द्वारा  विभिन्‍न  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  से  लिए  गए  ऋण  पर  जमा

 हुई  ब्याज  की  धनराशि  जो  कई  वर्षों  से बकाया  चल  रही  बटूटे  खाते  डालकर  केस्द्रीय
 कार  का  कोई  प्रस्ताव  है

 क्‍या  पदिचम  बंगाल  में  उद्योगों  की  दयनीय  स्थति  को  देखते  हुए  केट्रीय  सरकार  का
 रुग्ण  उद्योगों  द्वारा  किए  गए  ऋणों  के  मामले  में  बेंक  क्याज  कम  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  है  ?

 बिस  सन्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादत  :  नहीं  ।

 (@)  भारत  सरकार  पश्चिम  बंगाल  में  लघु  उद्योगों  द्वारा  लिए  यए  ऋणों  का  ब्याज  कम
 करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही
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 यह  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 भारतीय  रिजंव  बेंकों
 को

 अपने  अलग-अलग  मामलों  जहां  किसी

 एकक  को  फिर  से  खड़ा  करना  अधंक्षम  समझा  ओर  ब्याज  दर  कम
 की

 भनमति
 दे  रखी

 है

 सनफ्ले मे  इस्पात  संयंत्र  का  भंडारा  से  स्थानांतरण

 4595.  श्री  मुकूल  वासनिक  :  क्या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 44
 4

 क्‍या  सरकार  को  पर्याप्त  जल  की  अनुपलब्धता  के  कारण  सनफ्लंग  इस्पात  संयंत्र  को

 भण्डारा  से  अन्यत्र  ले  जाने  के समाचार  की  जानकरी  और

 यदि  तो  दृक्त  संयंत्र  को  मंडारा  में  ही  बनाए  रखने  के  लिए  क्‍या  कारंवाहों
 की  गई  है  ?

 विभाग  में  राज्य-मंत्रो  के०  सटवबर  नहीं  ।  सनफ्लेग  इस्पात

 सयंत्र  को  भंडारा  से  अन्यत्र  ले  जाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सप्ताह  में  सातों  दिन  काम  करने  वालो  खान

 4596.  श्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  क्या  खान  और  कोयला  सस्त्रो  यह  बताने  की

 कृषा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मंससे  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  के  अन्तर्गत  आने  वाली  खानों  में  लाव  अधिनियम

 को  अवलोकन  करते  समयोपरि  भत्ते  के  रूप  में  भारी  घतराषि  का  भुगतान  करके  खान  श्रमिकों

 से  सप्ताह  में  सातों  दिन  काम  लिया  जा  रहा

 यदि  तो
 1982  से  1985  तक  की  श्रवधों  के  दोरान  खान

 श्रमिकों  को  प्रतिमाह  समयोपरि  भत्ते  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  और

 सरकार  का  विचार  खान  श्रमिकों  को  सप्ताह  में  एक  दित  का  आराम  दिए  ब्गर

 सप्ताह  के  सातों  दिन  काम  करने  के  लिए  सभी  कोयला  खानों  के  प्रबम्धकों  के  विरुद्ध  क्या  कायंबाही

 करने  का  है  ?

 छान  ओर  कोयला  मंत्री  वसंत  :  )  कोल  इण्डिया  लि०  के  अधीन

 कोयला  खनिकों  को  खान  अधिनियम  के  उल्लंघन  में  सप्ताह  के  सातों  दिन  काम  करने  के  लिए

 बाध्य  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  ओपेनकास्ट  खानों  में  सप्ताह  के  सातों  दिन  काम  किया  जाता  है

 लेकिन  वहां  कामगारों  को  बदल  बदल  कर  साप्ताहिक  विश्राम  का  दिन  दिया  जाता  है  और  इस

 प्रकार  खान  अधिनियम  के  प्रावधानों  का  विधिवत  पालन  किया  जाता  कुछ  भूमिगत  श्लातों  में

 भी  कभी  कभी  अनरक्षण  कार्य  आदि  करने  के  लिए  साप्ताहिक  विश्राम  के  दिनों  में  काम  किया

 जाता  है  लेकिन  ऐसे  म।मलों  में  कामगारों  को  प्रतिपृरक  आवकाश  जाता  है  और  साथ  ही

 उन्हें  खान  अधिनियम  की  अपेक्षाओं  के  अनुसार  उस  दिन  सामान्य  मजदूरी  से  दुयती  मबदुरी  भी

 दी  जाती
 नं विश्वाम  के  दिनों  के  लिए  कामगारों  को  दी  गई  मजदूरी  के  ब्योरे  एकत्र  किए  था

 रहे  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दिए

 प्रएइन  ही  नहीं  उठता  ।
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 कषि  के  विकास  के  लिये  भारतीय  स्टेट  बेंक  को  शाखाएं  खोलना

 4597.  कुमारी  प्ृष्पा  देवी  :  क्या  बित्त  सस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  भारतीय  स्टेट  बेंक  ने  पूर्ण  रूप  से  कृषि  विकास  संबन्धी  कार्य  करने  वाली  शाखाएਂ

 शोली

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  में  कृषि  के  विकास  के  लिए  अब  तक  कितनी  शाला  खोली

 गई

 उक्त  राज्य  में  भारतीय  स्टेट  बंक  की  कृषि  विकास  बेंक  शाखाओं  द्वारा  1984-85  में

 कितनी  राक्षि  के  ऋण  तथा  जन्य  सहायाता  प्रदान  की  ओर

 भारतीय  स्टेट  बेंक  द्वारा  राज्य  में  कृषि  बिकास  के  लिए  किए  गए  उपायों  का  व्योरा

 क्या

 वित्त  मन्त्रासय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  और  भारतीय  स्टेट  बेंक

 ने  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  कृषीय  विकास  शाखाएਂ
 खोली  प्राप्त  सूचणा  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  में  इस  प्रकार  की  3]  शाखए  कार्य रत  हैं  ।

 भारतीय  रिजय  बंक  की  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  पूछे  गए  ढंग  से  सूचना  नहीं
 मिलती  ।

 पिछले  वर्षों  में  भारतीय  स्टेट  बंक  सहित  सभी  बेंकों  ने  कृषि  क्षेत्र  को  भ्पने  ऋण

 बढ़ाने  के लिए  कई  उपाय  किए  हैं|  इनमें  ऋण  आवेदन  फार्मों  को सरल  जमानत  भर

 माजिन  मापदण्ड  में  ढील  शाखा  प्रदुन्धों  को  पर्याप्त  विवेकाघीन  शक्तियां  ऋण  ध्शावेदनों  को

 निर्धारित  समय  सीमा  के  अन्दर  छोटे  किसानों  को  रियायती  ब्याज  दर  पर  ऋण  उपलब्ध

 कराना  आदि  शामिल

 मध्य  प्रदेश  में  भारतोय  स्टेट  बक  को  शाखाओं  के  कार्यकरण  में  सुधार
 करने  के  लिये  जारी  किये  गये  विद्यानिददेश्व

 4598.  छुमारी  पुष्पा  देबी  :  क्‍या  बिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  पताःहै  कि  मध्य  प्रदेश  में  भारतीय  स्टेट  बेंक  की  विभिन्‍न  क्षास्नाओं
 के  कार्यकरण  में  सर्वांगीण  सुधार  करने  की  बहुत  आवद्यकता

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  में  भारतीय  रटेट  बेंक  की  विभिन्‍न  छात्राओं  में  विद्यमान
 सेबाओं  जेसे  ग्राहक  अनुशासन  और  समय  की  पाबंदी  लागू  करने  में  सुधार  लाने  के  बारे  में
 भारतीय  स्टेट  बंक  के  प्रधान  कार्यालय  को  क्‍या  विज्यानिर्देश  भेजे  गए

 भारती  स्टेट  बेंक  ने  मध्य  प्रदेश  में  अपनी  शाखाओं  को  उक्त  दिशा  निर्देश  को  लागू
 करने  के  लिए  कया  निर्देश  जारी  किए  और

 मध्य  प्रदेश  में  मारतीय  स्टेट  बेक  को  शाखाओं  में  सेवायें  बेहतर  बनाने  के  लिए  उठाए

 गए  क्द्षमों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विस  भन्त्रालण  में  राज्य  सजी  जनाब  मध्य  प्रदेश  में  भारतीय

 स्टेट  बंक  की  शाखाओं  के  कायंकरण  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  विशेष  छिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 से  ग्राहक  सेवा  में  सुधार  समय  को  अनुशासन  बन!ए  रखने  आदि  पर

 जोर  देने  के  लिये  सरकार  द्वारा  भारतीय  स्टेट  बंक  सहित  सरकारो  क्षेत्र  के  सभी  बेंकों  के नाम  समय

 समय  पर  आदेश  जारी  किये  जाते  हैं  बेंकों  की  शाखाओं  के  कार्य  को  प्रभावी  बनाने  के  उद्द  एय  से

 पर



 6  1907  लिखित  उत्तर

 अभी
 हाल  ही

 में  बेंकों
 के  वरिष्ठ  ओर  उच्च  कारयपालकों  से  कहा  गया  है  कि  वे  बेंक  शाखाओों  और

 कार्यालयों  का  सुरुय  रूप  से  कार्यालयों  के  शुरू  होते  समय  और  कार्यालयों  के  बन्द  होते  समय
 तक  दौरा

 भारतीय  स्टेट  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  आदेश  मध्य  प्रवेश
 में  स्थित  शाखाओं  सहित  सभी  कार्यालयों  को  भेज  दिए  हैं  और  इनका  अनुपालन  किया  जा  रहा

 कर्नाटक  स्थित  विश्वेश्वर॑या  ध्ायरन  एंड  स्टील  लिभिटेड  का  अधिप्रहण
 4599.  श्री  वी०  एस०  क्रुष्ण  अयुयर  :  क्‍या  खान  ओर  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  कर्नाटक  स्थित:विश्वेशवरैया  आयरन  एण्ड  स्टीस  लिमिटेड  वर्ष

 1984-85  के  दोरान  घाटे  में  चल  रहा
 यदि  तो  उक्त  घाटे  के  क्या  कारण  और

 क्‍या  स्टील  अधारिटी  आफ  इदृष्डिया  लिमिटेड  द्वारा  उक्त  उद्यम  का  प्रबन्ध  अपने  हाथਂ
 में  लिए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 इस्पात  विभाण  में  राज्य  सस्त्रो  के०  नटबर  :  (१)  नहीं  ।

 )  वर्ष  1984-85  के  दोरान  हामि  होने  के  प्रमुख  कारण  थे  :  इस्पात  उद्योग  में

 आयातित  कच्चे  माल  की  अधिक  कर्माटक  विद्युत  बोर्ड  द्वरा  बिजली  की  सप्लाई  पर  लभाएं
 गए  बिजली-प्रभार  में  बद्धि  और  अन्य  परिवर्ततशील  लागतों  में  वद्धि  ।

 विष्वेश्वरेया  आयरन  एण्ड  स्टील  लि०  का  अषिप्रहण  करने  के  लिए  कर्ताटक  सरकार

 ने  भारत  सरकार  ने  अनु रोध  किया  है  ।  अधिग्रहण  का  मामला  विधाराधीन  है  ।

 विदेशों  द्वारा  स्थापित  सम्पक  कार्यालयों  को  प्रत्यक्ष  कर  के  अंतर्गत  लाता

 4600.  थभ्री  बिम्तामणि  जेता  :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बड़ी  संख्या  में  विदेशी  कंपनियों  ने  भारत  में  अपने  संपर्क  कार्यालय  स्थापित

 किए
 क्‍या  इन  संपकक  कार्यालयों  को  आयकर  अथवा  संपत्ति  कर  से  छट  दी  जातीਂ  है  हालांकि

 वे  भारत  में  बहुत  सा  धन  कमा  रहे  भर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इत  संपक  कार्यालयों  को  प्रत्यक्ष  कर  के  अंतयंत  लाते

 हेतु  क्या  का्यंबाही  करने  का  है  ?

 विस  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्नी  जतादंग  :  (१)  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा

 प्रस्तुत  आंकड़ों  के  1.4.1985  की  स्थिति  के  अनुसार  भारत  में  बिवेशी  कंपनि  मों के  282

 संपर्क  कार्यालय  काम  कर  रहे  थे  ।

 नहों  |

 इसका  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 ऊध्म-सह-भिट्टी  श्रोतों  का  उपयोग

 4501.  श्री  सी०  पी०  ठाकुर  :  क्‍या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताते की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्‍या  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  की  सहायक  कंपनियों  दवारा  बिहार  में  कोयला  खनन  का  :

 कार्य  किया  जा  रहा

 185:
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 कया  कोयले  के  साथ-साथ  उष्म-सह-मिट्टी  मिलती  है  और  जब  कोयला  खानों  से

 बाहर  निकाला  जाता  है  तो  इस  ऊष्म-सह-मिट्टी  को  व्यर्थ  की  वस्तु  समय  कर  हटाया  जाता  है  और
 फेंक  दिया  जाता  और

 ऊष्म-सह-मिट्टी  के  इस  निर्थंक  खनन  को  रोकने  के  लिए  तथा  बिहार  में  उपलब्ध

 ऊष्म-सह-मिट्टी  के  स्रोतों  का  रिफेक्ट्ररी  उद्योग  स्थापित  करने  को  बढ़ावा  देने  हेतु  उपयुक्त  उपयोग
 करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 खान  भोौर  कोयला  मन्त्री  बसंत  :

 बिहार  में  खनन  कायं  करने  वाली  तीन  सहायक  कोयला  कंपनियों  अर्थात्‌  भारत  को  किंग

 कोल  सेंट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  और  ईस्टनं  कोलफील्ड्स  लि०  के  बारे  में
 सचना  निम्नलिखित

 है  :--

 सेंट्रल  कोलफोल्डस  लि०

 कुछ  भोपेनकास्ट  कोयला  खानों  के  क्रपरी  मलबे  में  कहीं  कहीं  फायरक्ले

 पाई  गई  यह  भंडार  छोटे-छोटे  ओर  अलग-थलग  पड़े  स्थानों  में  होते  हें  अथवा  टुकड़ों  में

 सीमित  पतले  क्रमहीन  और  वी  आकार  थकक्‍कों  के  रूप  में  होते  जब  कोयला  निकाला  जाता  है  तो

 फायरक्ले  को  यह  पंतली  परतें  भी  ऊपरी  मलबे  के  साथ  निकल  जाती  हैं  ।  ओपेनकास्ट  खानों  में

 मशोनों  का  बहुत  प्रयोग  होता  है  ओर  वहां  बड़ी  संख्या  में  विस्फोट  किए  जाते  हैं  ।  ऐसी  परिस्थितियों

 में  यह  बहुत  कठिन  है  कि  कोयले  के  खनत  काये  में  वाघा  डाले  बिना  फायरक्ले  की  पतली  परतों

 को  अलग  से  निकाला  जा  सके  ।

 भारत  कोकिंग  कोल  लि०

 ऊपरी  मलबा  हटाते  समय/नई  खान  खोदते  समय  सभो  स्थानों  पर  हमेशा  फायरकक्‍्ले  नहीं
 मिलती  है  ओर  जब  मिलती  है  तो  इसकी  किस्म  ओर  मात्रा  हमेशा  ऐसी  नहीं  होती  कि  इसका

 रिक  स्तर  पर  प्रयोग  हो  सके  ।

 ईस्टर्न  कोलफोल्डस  लि०

 कुछ  स्थानों  पर  कोयले  के  साथ  फायरक्‍्ले  भी  मिलती  है  ओर  जब  कभी  ओपेनकास्ट  प्रणाली

 से  खान  से  कोयला  निकाला  जाता  है  तो  यह  फायरकले  ऊपरी  मलबे  की  तरह  हटा  दी  जाती  है  ।

 अ्‌  कि
 फायरकले  के  परत  को  मोटाई  अधिक  नहीं  होती  है  ओर  फायरक्ले  की  किस्म  घटिया  होती

 इसलिये  इस  फायरवले  की  खुदाई  के  लिये  कोई  अलग  प्रबन्ध  नहीं  किया  जा  रहा

 आमतोर  से  फायरक्ले  ओर  कोयला  एक  साथ  प्राप्त  होते  हैं  भौर  इन्हें  संबन्धित

 खनिज  कहा  गया  है  ।  कुछ  अनुदेश  पहले  ही  राज्य  सरकार  को  उनके  विचार  के  लिए  इस  अनुरोध
 के  साथ  भेज  दिए  गये  हैं  कि  फायरक्ले  के  लिए  पूर्वेक्षण  लाइसेंसों।खनन  पट्टों  की  स्वीकृति  हेतु
 दन-पत्रों  पर  विचार  करते  समय  उन  मुद्दों  पर  विचार  किया  जाए  ।  वे  अनुदेश  हैं  :---

 (1)  यदि  कोई  फायर  रक्ले  का  क्षेत्र  किसी  ऐसे  कोयलेधारी  क्षेत्र  के सबसे  ऊपर  है  जिसमें

 कोई  कोयला  कंपनी  पहले  खनन  काय  कर  रही  है  तो  किसी  गेर-सरकारी  व्यक्ति  को  पट्टा  नहीं  दिया

 जाए  ।  परन्तु  यदि  फाय  रक्‍्ले  की  इस  खनिज  पर  निभंर  कुछ  उद्योगों  की  मांग  पूरी  करने

 के  लिए  आ्राववयक  ही  हो  तो  भूमिगत  खनन-कार्य  करने  वाली  कोयला  कम्पनी  को  फाय  रक्‍्ले  की

 खुदाई  करने  और  उद्योग  की  आवदयकताएं  पूरो  करने  के  लिए  कहा
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 (2)  यदि  कोई  फाय  रक्‍्ले  किसी  कोयलाधारी  क्षेत्र  के  सबसे  ऊपर  है  परन्तु  उसमें  खनन  नहीं
 हो  रहा  है  तो  भी  साधारणतया  खनन-पट्टा  संबन्धित  कोयला  कंपनी  को  हो  दिया  जाए  ।  कोई  क्षेत्र

 विधोष  कोयला  धारो  क्षेत्र  है  या  नहीं  यह  बात  राज्य  सरकारें  जिन  सगठनों  से  पता  लगा  सकती  हैं

 वह  हैं--भारतीय  भू-वेज्ञानिक  श्लनिज  समन्वेषण  केन्द्रीय  खान

 भायोजन  एवं  डिजाइन  संस्थान  संबंधित  कोयला  कंपनी  भोर  राज्य  सरकार  का  भृतत्व
 विभाग  ।  इन  एजेन्सियों  के  लिये  यह  निर्दिष्ट  करना  संभव  होना  चाहिए  क्ि  क्षेत्र  विशेष  के  नीचे

 कोयला  है  या  नहीं  ।

 परन्तु  राज्य  खनन  फायरक्ले  का  खनन  कोयला  कंपनी  की  सहमति  लेकर  उन  एषर्तों
 के  आधार  पर  कर  सकता  है  जो  कोल  इण्डियन  लि०  को  मान्य  इस  बारे  संबन्धित  कोयला  कंपनी
 के  साथ  एक  करार  किया  जाये  जिसमें  यह  शर्ते  शामिल  की  जाएं  ।

 बिहार  में  खनन  कार्य  करने  वाली  कम्पनियों  अर्थात्‌  मारत  कोकिंग  कोल  ईस्ट

 फील्डस  लि०  सेंट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  ने  सूचित  किया  है  कि  :--

 (1)  किसी  भी  गैर-सरकारी  पार्टी  ने  फायरक्ले  की  अपने  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिये
 उनका  आवेदन  नहीं  किया  है  ।

 (2)  राज्य  सरकार  को  किसी  एजेंसी  अथवा  राज्य  खनन  निगम  ने  कोयला  धारी  क्षेत्रों  में
 फाय  रक्‍्ले  के  खनन  के  लिये  इन  कंपनियों  से  अनुमति  नहीं  मांगी

 विशोय  संस्थानों  द्वारा  प्रक्टिस  कर  रहे  कास्ट  एकाउश्टेंट  की  सेवाश्लों  का  उपयोग

 4602,  श्री  विष्णु  मोदी
 श्री  शांति  घारीवाल

 क्‍या  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  ओर  पृ'जी  निवेश
 निगम,-भारतीय  ओऔद्योगिक  वित्त  निगम  और  भारतीय  ओद्योगिक  पुनरनिर्माण  निगम  ज॑से  सभी
 वित्तीय  संस्थान  उनसे  सहायता  प्राप्त  करने  वाले  ऋण  औद्योगिक  एककों  की  रुग्णता  का  पता  लगाने
 और  उन्हें  उपचारात्मक  उपाय  सुमाने  तथा  पुनर्वास  योजनाओं  को  शुरू  करने  के  लिए  ऋणकर्तता
 उद्योगों  की  समवर्ती  लागत  लेखा  परीक्षण  के  लिए  प्रेक्टिस  कर  रहे  कास्ट  एकाउपण्टेंटों  की  सेवाबों
 का  उपयोग  करने  का  और

 यदि  तो  उक्त  उपाय  उपेक्षित  हृद  तक  कब  तक  क्रियान्वित  किया  जाएगा  और
 क्या  राष्ट्रीयकृत  बंक  भी  उनसे  सहायता  प्राप्त  करने  वाले  गेर  सरकारी  उपक्रमों  के  संबन्ध  में  अपने
 ढंग  से  उपरोक्त  उपाय  का  अनुकरण  करने  पर  विचार  करेंगे  ?

 वित्त  स  श्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  इस्‍्टीट्यट  आफ  कास्ट  एंड
 वक्‍्स  एकाउण्टेंट्स  आफ  इण्डिया  से  अम्यावेदन  प्राप्त  होने  भारतीय  भौद्योगिक  विकास  बेंक
 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  भारतीय  ओद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम  आदि  जेसी  श्खिल
 भारतीय  वित्तीय  संस्थाओं  जेब  कभी  आवश्यक  समझा  शग्ण  एककों  के  संबन्ध  में  निदानात्मक
 अध्ययन  करने  ओर  उन्हें  फिर  से  खड़ा  करने  के  बारे  में  काम  हाथ  मे  लेने  के  लिए  लागत  लेखाकारों
 को  सेवाओं  का  उपयोग  करने  पर  विचार  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है

 एस  समय  भारतीय  रिजर्व  बंक  का  इस  विषय  पर  वाणिज्यिक  बेकों  के  नाम  अनुदेश
 गारो  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  लेकिन  वाणिज्यिक  अपने  विवेकानुसार  और  यदि  वे

 अबदयक  लागत  लेखाकारों  की  सेवाओं  का  भी  उपयोग  कर  सकते

 )
 :  क्‍या  वित्त  मनन्‍त्री  यह  बताने  की  कछूपा  करेंगे  कि  :
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 सेठिया  फर्म  द्वारा  घनराशि  का  विचलन

 4603.  श्री  भोला  नाथ  सेन  :  क्या  विस  भ  ज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  उनका  ध्यान  दिनांक  26  1985  के  टाइम्स  आफ  दृष्डिया  में  असम  गबर्न॑मेंट

 फीअर्ज  डाइवसंन  आफ  फण्डज  बाई  सेठिया  छ्लीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया
 गया

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  को  सेठिया  फर्म  द्वारा  धनराशि  का  विचलन  करने  और  थ्थवा  जोखाई

 इण्डिया  में  राजेन्द्र  सेठिया  के  उन  शेयरों  जो  कि  उसके  द्वारा  पंजाब  नेशनल  बंक  की  लंदन  शाखा
 से  लिए  गये  करोड़ों  पाउण्ड  स्टलिंग  के  ऋण  के  एक  भाग  के  समक्ष  समर्थंथ  ऋणभार  के  तौर  पर
 रखे  हुए  को  बेचने  के  बारे  में  फोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्योरा  कया

 सेठिया  फर्म  द्वारा  धनराष्ति  का  विचलन  रोकने  के  लिये  क्‍या  कदम  उठाये  गये
 उठाने  का  विचार  ओर

 इस  बारे  में  असम  सरकार  के  क्या  सुमाव  हैं  ?

 विक्त  म॒  त्रालय  में  राज्य  मत्रो  जनादन  सरकार  ने  यह
 समाचार  देला

 से  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  जोखाई  होल्डिग्स  लिमिटेड

 जिसका  जोखाई  इण्डिया  लि०  नामक  एक  भारतीय  कंपनी  में  74  प्रतिशत  शत-प्रतिषशत

 शेयर  पंजाब  नेशनल  बेक  की  लन्दन  शाखा  के  पास  साँपास्विक  प्रतिभूति  के  रूप  में  यह  प्रतिभूति
 बेंक  की  शाखा  द्वारा  इसल  कमेडिटीज  लिमिटेड  )  को  दिये  गये  श्रग्रिमों  में  से  कुछ
 श्रग्मिमों  के  संबंध  में  हैं  ।  चू  कि  ऋणकर्त्ता  कंपनियों  को  1984  में  अपनी-अपनी  कंपनी  बंद

 करने  के  आदेद्य  दे  दिये  गये  थे  ।  इस  लिये  बंक  उपलब्ध  प्रतिभूतियों  को  बेच  कर  अपने  प्रतिभूत  श्रग्रिमों

 के  वसूली  के  लिये  कुछ  कदम  उठाना  भारत  में  कुछ  पंजाब  नेशनल  बेंक  के  पास  गिरवी

 पड़े  जोखाई  इंडिया  के  गोयर  खरीदने  की  इच्छुक  हे  |  अलवत्ता  भारतीय  रिजव  बेक  ने  पंजाब  नेशनस

 बेंक  को  रिजवं  बेक  की  पूर्वानुमति  के  डिना  जोखाई  होल्डिस  के  शेयर  न  बेचने  की  हिदायत  दी  है  ।

 भारत  वित्त  मंत्रालय  को  इस  संबन्ध  में  असम  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 नहीं  हुआ  है  ।

 म॑  ०  इण्डियन  सेठल्स  एण्ड  फेरो  एलायज  लि०  उडोसा  द्वारा  उत्पादन  शुल्क
 सम्बन्धी  नियमों  का  उल्लंघन  किया  जाना

 4604.  श्री  सीताराम  जे  ०  गावली
 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डो

 क्‍या  उड़ीसा  स्थित  मे  ०  इण्डियन  मेटल्स  एण्ड  फंरो  एलायज  लि०  भपेक्षित  लाइसेंस
 ओर  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  लिए  बिना  ही  क्रोमਂ  का  उत्पादन  कर  रहा  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  फर्म  द्वारा  उत्पादन  नियन्त्रण  अधिनियम  और  उसके

 प्रन्तगंत  बनाए  गए  नियमों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  उसके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  म  त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  भोर  मे०  इण्डियन

 मेटल्स  एण्ड  फ  रो  एलायज  को  क्रोमਂ  के  निर्माण  के  लिए  अगस्त  1983  में  एक

 केंद्रीप  उत्पादन  शुल्क  लाइसेंस  दिया  गया  कंद्रीय  उत्पादन  शुल्क  कानन  के  उपबन्धों  के  अधीन

 उक्त  लाइसस  में  सशोधन  के  लिए  उक्त  कंपनी  को  एक  नोटिस  जारा  किया  गया  है  ।

 |
 :  क्‍या  वित्त  म  श्री  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :
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 कोयला  खानों  में  भूसिगल  आग  लगना

 4605.  श्री  थ्रो०  वी०  रसया  :  क्या  खान  ओर  कोयला  म॒  त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोयला  खानों  में  लंबे  समय  से  भूमिगत  आग  लगाने  की  घटनायें  हो  रही
 यदि  तो  इस  प्रकार  भूमिगत  आग  लगने  के  कारण  अब  तक  की  कुल  कितनी  क्षति

 होने  का  अनुमान  ओर

 इस  संबन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 ख्ञान  और  कोयला  म॒त्ती  बसंत  :  हां  ।  भारत  फोकिंग  कोल

 लि०  की  खानों  में  कुछ  भूमिगत  स्थलों  पर  आग  लगी  हुई  इनमें  से  अधिकांश  स्थलों  पर  आग

 कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  पहले  से  लगी  हुई  इन  अग्नि-स्थलों  की  सीलबन्दी  और  अन्य

 उपयुक्त  उपाय  करके  आग  को  नियंत्रित  रखा  जा  रहा

 भूमिगत  आग  के  कारण  लगभग  0,  115  मि०  टन  कोयले  नष्ट  होने  का  अनुमान  है  ।
 फिर  कोयले  के  कुछ  भण्डारों  को  कुछ  समय  के  लिए  बन्द  कर  दिया  जाता  है  ओर  सीलबन्द

 इलाके  में  परिस्थितियां  अनुकूल  होते  हीं  उन्हें  खुदाई  के  लिए  फिर  खोल  दिया  जाएगा  ।

 मूमिगत  आग  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  सुधार  के  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गये  हैं

 (i)  बलेसान  भूसिगतं  भाग  के  लिए

 (1)  प्रभावित  क्षेत्रों
 के

 चारों  ओर  अलगाव/अग्निरोधी  दीवालों  का  निर्माण  करके  भूमिगत
 आग  को  सील  कर  दिया  गया  है  ।

 (2)  अग्निरोधी  दीवालों  के  पीछे  के  वातावरण  की  लगातार  निगरानी  की  जाती  है  ताकि

 आग  की  स्थिति  का  पता  लग  सके  ।

 (3)  प्रभावित  क्षेत्रों  में
 अग्नि  रोधी

 दीवालों
 का  मजबूत  अग्निरोधी  दीवालों  के  पीछे

 की  निष्क्रिप  गेर  वहां  बेंटोल  नाइट/सीमेंट  भरना

 (४)  भूमिगत  आग  लगने  से  रोकना

 भूमिगत  खानों  में  आंग  लगने  से  रोकने  के  लिए  वह  सावधानी  बरती  जाती  है  जो  कोयला

 खान  विनियमों  में  दो  गई  जेसे--पैनल  बनाना  अग्निरोधक  सामप्रियों  का  भूमिगत  खुदाई
 के  साथ  साथ  रेत  अ।दि  |  यदि  आग  लग  जाती  है  तो  अग्नि-दामन  की  समी  आधुनिक
 नीकें  अपनाकर  स्थिति  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  तुरन्त  और  प्रभावी  उपाय  किए  जाते

 )  अग्नि-रोधी  दीवालें  बनाकर  संबन्धित  क्षेत्र
 को

 सील  कर

 अग्ति-स्थल  पर  कार्बत  डाइआक्साइड  अथवा  नाइट्रोजन  प्रवेश

 अग्नि।रोधों  दीवालों  के  समीप  पिलरों  में  बेन्टोनाइट  और  सीमेंट  भरना  ।

 गलियारों  में  रेत-मराई  करना  ।

 राष्ट्रीयक्त  बंकों  में  गया  जिले  के  मिवासियों  को  सावधि  जमाराशि

 |
 4606.  थी  रामाञ्षय  प्रसाद  :  क्‍या  विक्त  मत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 (%)  गया  जिले  में  स्थित  राष्ट्रीयकृत  बेक़ों  में  वहां  क ेमिवासियों  की  3]  1985  को

 सावधि  जमाराशि  कितनी
 किले इस  सावधि  जमारादि  की  कितनी  प्रतिक्षत  राशि  जिले  के  निवासियों  को  ऋण  के  रूप

 में
 दी  गयी  और

 119



 लिखित  उत्तर  26  अप्रैल  1985
 ज्ाााणणण

 गया  जिले  में  किसानों  को  कृषि  उपकरणों  ओर  उवंरकों  को  खरीदने  के  लिए  कितना
 ऋण  वितरित  किया  गया  है  तथा  लघु  उद्योगों  और  कुटीर  उद्योगों  क ेविकास  के  लिए  धनराह्षि  दी
 गयी  है  ?

 वित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  और  भारतीय  रिजवं
 बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  गया  जिले  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  के पास  सावधि  जमाराक्षियों  का
 ब्यौरा  उसके  पास  उपलब्ध  नहीं  गया  जिले  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  की
 पिछले  तीन  वर्षों  को  कुल  अग्रिम  ओर  ऋण  जमा  अनुपात  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 (  रा्षि  करोड़

 मार्च  मा  मार्च

 _ __  _  1982  1983.  .  1984

 जमा  राधियां  64.73  76.99...  89.88
 2.  अग्रिम  20.78.  25.70

 3.  ऋण  जमा  अनुपात  )  33.4  32.6

 गया  जिले  में  किसानों  को  कृषि  उपकरणों  और  उवंरकों  की  खरीद  के  लिये  दिये  गये

 ऋणों  के  बारे  में  अलग  से  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  गया  जिले  की  जिला  ऋण  योजना

 ऋणों के  के  अन्तगंत  सभी  बंकों  द्वारा  किसानों  को  कृषि  तथा  सहायक  धन्धों  के  लिये  कुल  योजना

 लाख  रुपये  की  रकम  संवितरित  की  गयी  ।  वर्ष  को  की  वाधिक  कारंबाई  योजना  गया  जिले

 में  कृषि  तथा  सहायक  धंधों  के  लिये  ऋण  देने  के  वास्ते  420.45  लाख  रुपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था

 की  गयो

 जिला  ऋण  योजना  के लिये  के  अन्तगंत  लघु  उद्योगों  कुटीर  उद्योग  भी  शामिल
 के  लिये  जिला ऋण  लाख  रुपये  की  रकम  संवितरित  की  गयो  ओर  वर्ष  Here  की  वाधिक

 बाई  योजना  में  गया  जिले  क॑  लिये  रकम  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 कोयला  उत्पादन

 4607.  श्री  लाला  राम  केत  :  क्‍या  खाम  झोर  कोयला  म  त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 भारत  में  खानों  से  माह-वार  कितना  साफ्ट  कोक  प्राप्त  होता
 इसमें  से  राजस्थान  को  ससको  वास्तविक  मांग  की  अपेक्षा  कितना  साफ्ट  कोक  दिया

 खानों  से  प्राप्त  इस  कोयले  को  साफ्ट्‌  कोक  में  बदलने  को  क्या  प्रक्रिया  है  भोर  इसे

 उपभोक्ताओं  को  कंसे  सप्लाई  किया  जाता

 कया  विगत  कुछ  वर्षों  स ेइस  कोयले  फी  किस्म  दिन  प्रति  दिन  खराब  होती  जा  रही
 क्‍या  उपभोक्ताओं  को  उनके  राशन  कार्डों  पर  दिये  जाने  वाले  कोयले  में  25  प्रतिशत

 मांग  पत्थर  और  घल  होती  और

 यदि  तो  उसकी  किस्म  सुघारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
 खान  झोर  फोयला  सन्‍्त्रो  बसंत  साठ  )  :  वर्ष  में  के  दौरान

 कोल  इण्डिया  लि०  की  खानों  में  साफ्ट  कोक  का  कुल  उत्पादन  कदम  लाक्ष  दन  हुआ  था  जिसके

 आधार  पर  उत्पादन  औसत  कोयला  लाख  टन  प्रति  माह  बनता  है  ।

 *
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 वर्ष  1984-85  के  दौरान  राजस्थान  को  साफ्ट  कोक़  का  प्रेषण  17,700  टन  था  जबकि

 इसकी  तुलना  में  माँग  36,000  टन  की  थी  ।

 कोक  कर  कोयले  और  अकोक  कर  कोयले  को  ढेरों  में  एक  साथ  इकट्ठा  करके  भ्रोर

 उन्हें  जलाकर  साफ्ट  कोक  का  उत्पादन  किया  जाता  है  ।  हस  प्रक्रिया  में  कोयले  का  वाष्पशील  अंश

 हट  जाता  इस  प्रकार  72  घंटे  जलने  के  बाद  आग  को  पानी  से  बुझा  दिया  जाता  है  और  इस

 प्रकार  कोयला  साफ्ट  कोक  में  बदल  जाता  राज्यों  को  साफ्ट  कोक  का  रेलवे  द्वारा  वेगनों

 के  आवंटन  के  लिये  नियत  सीमा  के  अनुसार  किया  जाता  शेष  कोयला  यदि  राज्य  सरकारें

 चाहती  हैं  तो  सड़क  से  भेजा  जाता  इसके  बाद  राज्य  सरकारें  अपनी  बितरण  प्रणाली  के  अनुसार
 इसका  वितरण  जनता  में  करती  हैं  ।

 साफ्ट  कोक  की  किस्म  में  ऐसी  कोई  गिरावट  नहीं  आई  है  ।

 जी  नहीं  ।

 कोयला  कंपनियां  किस्म  का  नियमित  निरीक्षण  करती  हैं  ।  इस  उह  श्य  कै लिए  कोयला
 कंपनियों  में  नियंत्रण  विभागਂ  हैं  ।  शिकायतों  की  भांच  की  जाती  है  और  जहां  कहीं
 कता  होती  है  वहां  सुधार  की  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 फिल्‍मी  हरितयों  पर  आय-कर  की  बकाया  राशि

 ]
 4608  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  वित्त  मज्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 फिल्म  निर्माताओं  निर्देशकों  तथा  फिल्‍मी  दुनियां  के  अन्य

 जाने  माने  लोगों  पर  31  1985,  को  आय-कर  की  बकाया  राशि  का  ब्यौरा  कया

 क्‍या  ऐसी  फिल्‍मी  हस्तियों  से  जिन्हें  भ्रायकर  की  भारी  बकाया  राक्षि  का  मुगताव
 करना  था  और  इस  बीच  जिनकी  मृत्यु  हो  श्लाय  कर  की  बकाया  राशि  वसूल  की  गई

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  और  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  (१)  विभाग  ऐसे  फिल्म

 निर्देशकों  तथा  अन्य  फिल्मी  हस्तियों  के  मामलों  में  फाइलें  रखता

 है  जिनकी  तरफ  ]  लाख  रुपये  से अधिक  आयकर  की  बकाया  होती  है  ।  31.12.1984  की  स्थिति  के

 ऐसे  कर-निर्धा  रितियों  की  तरफ  12.38  करोड़  रपये  को  बकाया  थी  ।

 तथा  ऊपर  भाग  (%)  में  उल्लिखित  ऐसी  फिल्‍मी  हस्तियों  के  श्राठ  मामले  हैं

 जो  जीवित  नहीं  हैं  भौर  जिनकी  तरफ  31.12,1984  की  स्थिति
 के  अनुसार  58.26  लाख  रुपये

 की  आपकर  की  मांग  बकाया  थी  ।  इसमें  से  22.48  लाख  रुपए  की  रकम  वसूली  योग्य  नहीं  है  ।

 ये  अपील  अधिकरणों
 के  समक्ष  अपीलें/संदर्म  याचिकाएं

 घीन  होने  के  कारण  बकाया  थीं  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  बंकों  में  सतकता  तंत्र

 4609.  भो  लक्षमण  सलिक  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों
 के

 पास  भी  सतकता  तंत्र  ।
 यदि  तो  क्‍या  सरकारी  क्षेत्र

 के
 सभी  बेंक  अपने  सत्कंता  तंत्र

 को  मज़बूत  बनाने  के

 लिए  निर्धारित  प्रक्रिया  का  पालन  कर  रहे  कर
 क्या  बेंकों  के  सतकंता  तंत्र  को  मजबूत  करने  संबन्धी  व्यवस्था  के  इंतोष  अनक  नहीं

 होने  के  कुछ  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  थाए  भर

 121
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 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्योरां  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादन  :  ओर  हाँ  ।
 जी  नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  हारा  चोौनी  का  आयात  ओर  निर्यात

 4610.  श्री  एम०  जी०  घालप  :  क्या  वाणिज्य  मन्‍्प्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  भारत  ने  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  चीनी  की  3  लाख  टन

 मात्रा  आयात  करने  के  एक  ठेके  पर  हस्ताक्षर  किए
 कया  अन्तर्राष्ट्रीय  मंडी  में  चीनी  के  मुल्य  में  गिरावट  आई

 वित्तीय  वर्ष  1984-85  के  दोरान  चीनी  की  कितनी  मात्रा  का  आयात  और  निर्यात

 किया  गया  तथा  उसका  मूल्य  क्या

 (8)  कया  सरकार  ने  चीनी  के  थायात  ओर  निर्यात  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  की  हानि

 की  प्रति  पूति  के  लिए  200  करोड़  रु०  की  व्यवस्था  की  और

 एक  हो  समय  में  चीनी  का  निर्यात  और  आयात  दोनों  कृत्य  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  7

 वाणिज्य  संज्ञालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  पी०  ए०  :  अप्रेल  से  1985

 की  अवधि  में  स्‍प्रायात  के  लिए  चीनी  की  5  लाख  एमटी  की  मात्रा  की  संविदा  की  गई  ।

 1985  से  चीनी  की  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  गिरती  जा  रही  है  तथा  इस  समय

 अमरीकी  डालर  130-135  प्रति  मे०  टन  एफ०  थओ०  बी०  पूर्वी  यूरोपियन  पत्तन  पर  प्रभावी  है  ।

 में  चीनी  के  निर्यात  और  आयात  नीचे  दिए  गए  अनुसार  हैं  :--

 मात्रा  लाख  मूल्य  करोड़  रु०

 मे०  टन  में  में

 4.96  35.84  एफ०  ओ०  बी०

 आयात  4.96  सी०  आई०  एफ०
 रूप

 के  दोरान  चीनी  के  निर्यात  पर  हानियों  की  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  एस  टी  सी

 को  34.48  करोड़  रु०  की  राशि  रिलीज  की  गई  ।  1984-85  के  दौरान  चीनो  के  आयात  पर  द्वानियों
 की  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  1.87  करोड़  रु०  की  राशि  रिलीज  को

 ($)  निर्यात  अन्तर्राष्ट्रीय  करार  को  आंशिक  रूप  में  पूरा  करने  के  लिए  किया  गया

 आयात  की  व्यवस्था  घरेलू  उपलब्धता  और  कीमत  वृद्धि  को  रोकता  सुनिद्िचत  करने  के  लिए  को

 गई  थी  ।

 अफीम  का  उत्पादन  और  निर्यात

 4611.  प्रो०  निर्मला  मारी  शक्तावत  :  क्‍या  विस  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  अफीम  की  कितनी  मात्रा  का  उत्पादन  किया
 कित-किन  देक्षों

 को  उसका  निर्यात  किया  भर

 बषं-वार  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  तथा  ब्यौरा  कया  है  ?

 iz
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 वित्त  मन्त्रासय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंन  :  विगत  तीन  वर्षों  में

 दित  अफीम  की  मात्रा  इस  प्रकार  है  :--

 फल  एछछकमकत  वर  मात्रा
 णः

 टनों

 1981-82  935

 1982-83  997

 1983-84  447

 बंगलादेश

 रल  रिपब्लिक  जम ंन  कौर  इटली  को  अफीम  का  निर्यात  किया  गया

 (a)  अजित  हुई  विदेशी  मुद्रा  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 है  शर्जित  विवेक्षी  मुद्रा

 1981-82  21,  69,02,491
 हु

 1982-83  27,77,64,121

 1983-8  4*  22,73,31,000.

 जोड़  72,19,97,612

 ee  नम

 उनके  के  आंकड़े  अनन्तिम

 सावंजनिक  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  में  बेहतर  भनुश्ञासत  सुनिश्चित
 करने  हेतु  माय  निर्देश

 ]
 प्रो०  एस०  पझ्रार०  हाल्दर  :  क्या  वित्त  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  में  सावंजनिक  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  में  परियोजना  निर्माण  भौर

 मूल्यांकन  में  बेहतर  अनुशासन  सुनिश्चित  करने  द्वेतु  कोई  मार्गनिर्देश  जारी  किये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ऐसे  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  देने  ओर  अथवा  इसमें  होने  वाले  विलम्बों  को  समाप्त  करके

 परियोजना  लागत  में  वद्धि  को  रोकने  हेतु  लिये  गये  समय  के  लिये  कया  मार्ग  निर्देश  और

 इस  संबंध में  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं/8ठाने  का  विचार  है  ?
 ु

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनावेन  (१)  हां

 से  परियोजना  प्रस्तावों  को  तैयार  करने  और  मुल्यांकन
 हि

 अनुशासन
 को  कड़ा

 करने  के  लिए  :---  तथा  प्रतिफल  में  जारी  किए  गए  मार्मनिर्देशों  में  शामिल  मुख्य

 बातें  निम्नलिखित  थीं  बोर्ड

 भ्रतिशत  से  अधिक  प्रतिफल  की  वित्तीय  तथा  आधिक  दरों  वाली  परियोजनाओं

 को  ही  सार्वजनिक  निवेध्  बोर्ड  में  रखा  जाना  है  ।  प्रतिफल  की  आधिक  दर  का  परिकलन  करों  और

 शुल्कों  को  निकाल  विदेशी  मुद्रा  पर  25  प्रतिशत  के  प्रीमियम  को  अपनाते  हुए  तथा
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 परिवहन  आदि  के  लिए  आभाषी  मूल्य  मान  कर  किया  जाता  यदि  प्रतिफल  की  वित्तीय  दर
 क्षयवा  प्रतिफल  की  आर्थिक  दर  में  से  कोई  भी  12  प्रतिशत  से  नीचे  गिर  जाती  है  तो  ऐसी
 ताजों  को  चलाए  जाने  के  कारणों  की  गहराई  से  जांच  की  जानी  चाहिए  |

 (  )  सावंजनिक  निवेक्ष  बोर्ड  के  विचाराथ  सभी  प्रस्तावों  में  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  के

 संसाधन  लागतਂ  की  संगमना  की  जानी  चाहिए  ।

 (11  )  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  के  प्रभाव  ओर  प्रस्तावित  परियोजना  की  व्यवहायंता  पर  बढ़ी
 लागत  को  दिखाने  के  उद्देष्य  परियोजना  की  मूल्यांकन  रिपोर्ट  में  यह  दिखाया  जाना  चाहिए  कि

 बढ़े  समय  भर  बढ़ी  लागत  के  विभिन्‍न  स्तरों  द्वारा  परियोजनाओं  की  व्यवहायंता  किस  प्रकार

 बिच  तक  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  का  पिछला  रिकार्ड  रक्षने  बाले  उपक्रमों  का

 सम्बन्ध  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयथ  में  पाए  जाने  बाले  विलम्ब  को  उपयुक्त  कार्यवाही
 के  लिए  हिसाब  में  लिया  जाना  चाहिए  ।

 (1५)  यह  देखने  में  भ्राया  कि  सम्माव्यता  रिपोर्टों  में  निवेश  निर्णय  लेने  के  लिए  अपर्याप्त

 सुचना  होती  है  जिससे  निर्वारित  लागत  ओर  समय  में  वृद्धि  होती  इसलिए  यह  निर्णय  किया

 गया  है  कि  परियोजना  के  अनुमोदन  भविष्य  में  दो  चरणों  में  किए  जाने  चाहिए  ।  प्रथम  चरण

 सावंजनिक  निवेद्  बोर्ड  की  समिति  द्वारा  दी  जाने  वाली  सम्भाग्यता  रिपोर्टों  के  तेयार  करने  का

 अनमोदन  करने  का  जोकि  प्रारश्मिक  कार्यों  क ेलिए  अपेक्षित  ब्यय  को  भी  प्राधिकृत  करेगी

 विस्तत  संभाव्यता  रिपोर्ट  तयार  से  दूसरे  चरण  सावंजनिक  निवेश  बोडं  विस्तत

 संभाव्यता  रिपोर्टों  पर  आधारित  परियोजनाओं  के  संबंध  में  विचार  करेगा  तथा  निवेश  संबंधी  निर्णय

 लेगा  ।  संभाव्यता  रिपोर्टों  की  तैयारी  पर  किए  जाने  वाले  व्यय  के  संबंध  में  प्रशासतिक  मंत्रालयों  की

 वित्तीय  छक्तियों  के  प्रत्यायोजन  को  ऐसी  परियोजनाओं  के  संबंध  में  जिनकी  लागत  20  करोड़  रु०  से

 अधिक  न  5  लाख  रुपए  की  विद्यमान  सीमा  से  बढ़ाकर  20  लाख  रुपए  कर  दिया  गया  है  ।

 (५)  सांघारणतौर  प्रशासनिक  मंत्रालयों  के  प्रस्तावों  को  सार्वजनिक  निवेश  बोर्ड  के

 सामने  ज्ञापन  के  प्राप्त  होने  की  तारीख  से  लगभग  चार  से  सप्ताहों  में  उनके  विचाराथ॑  प्रस्तुत
 किया  जाएगा  ताकि  मूल्यांकन  करने  वाली  एजेंसियों  को  अपनी  टिप्पणियां  भेजने  के  लिए  पर्याप्त

 समय  मिल  सके  ।  ऐसे  प्रस्तावों  के  अनुमोदन  में  लगने  वाले  समय  को  कम  करने  के  लिए  यह  निर्णय

 किया  गया  है  कि  मंत्रालयों  की  बंठकों  में  प्रथण  चरण  के  अनुमोदन  के  प्रस्तावों  पर  विचार

 किए  जाने  को  समाप्त  कर  दिया  जाए  ।

 सीमाशुल्क  विभाग  द्वारा  जब्त  किया  गया  सोना

 हिन्दी हि
 कि  भी  हरीश  शावत  :  कया  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1982-83  भोर  1983-84  के  दोरान  सीमाशुल्क  विभाग  द्वारा  देश  में  तस्करी  का

 कितना  सोना  जब्त  किया

 बर्ष  1984-85  के  दोरान  सीमाशुल्क  विभाग  द्वारा  कितना  सोना  जब्त  किया  गया

 वर्ष  1982-83  जौर  1983-84  के  दोराब  सोने  की  जब्ती  कम  मात्रा  में  होने  के  क्या

 कारण  हैं  भौर  वर्ष  1984-85  के  दोरान  सोने  की  तस्करी  अचानक  बढ़  णाने  के  क्‍या  कारण  और

 देश  में  अत्याधिक  मात्रा  में  सोने  की  तस्करी  होने  की  खबरों  को  ध्याव  में  रखते

 हुए  सोने  की  तस्करी  पर  अंकुश  सगाने  हेतु  सरकार  द्वारा  किए  जाने  वाले  उपायों  का  ब्यौरा

 क्या  है  !

 श्बि
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 वित्त  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  जनादंग  :  ओर  वर्ष  1982-83,

 का

 1984-85  के  दौरान  सीमा-शुल्क  अधिनियम  के  तहत  पकड़े  गए  सोने  की  मात्रा

 |  अकन्‍न>णगग-णगगमगग-<अण-%»भ»मनम-ममन  —  की  इस्‍क्‍कक  स्व
 वर्ष  मात्रा

 748

 )

 मांग  और  जिन्स-विशेष  के  संबंध  में  लाभ  की  तस्करी  के  आकषंण

 वाली  विभिन्‍न  जिन्पों  के  सम्बन्ध  में  आपेक्षिक  लाभ  को  गुजाइदा  जसे  विभिम्न  कारकों  के  कारण

 तस्करी  के  रुख  और  उसके  पकड़  गए  माल  की  मात्रा  में  समय-समय  पर  घट-बढ़  होती

 रहती  है  ।  सोने  की  तस्करी  में  लाभ  की  गु  जाइदा  वर्ष  कर  में  कम  हो  गई  ओर  वर्ष  विभाग

 में  बढ़  गई  |

 तस्करी  के  विरुद्ध  अभियान  को  तेज  कर  दिया  गया  सीमाशुल्क  विभाग  कौ

 निवारक  और  आसुचना  मशीनरी  की  जन-शक्ति  ओर  उपकरण  मुहैया  करके  सुगम्य  क्षेत्रों  में  मजबूत
 बना  दिया  गया  इसके  अलावा  केंद्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  संबंधित  प्राधिकारियौं

 के  साथ  घनिष्ठ  ताल-मेल  स्थापित  करके  अल्पावधिक  एवं  दीर्धावधिक  उचित  तसस्‍्करी-निवारण
 उपाय  किए  जाते  विभिन्‍न  जिनमें  सोना  भी  शामिल  की  तस्करी  के  रुख  पर  भी  उचित

 कारंवाई  के  लिए  सतत  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 वर्ष  के  दौरान  आयातित  सीमेन्ट  को  प्रवंध  बिक्रो

 ]

 डा०  जो  विजय  रामाराब  है

 ध्त  काताराम  रद
 +  :  क्‍या  वाणिज्य  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 थी  थम्पन  याभस  है|
 करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  1984  के  दोरान  आयातित  सीमेंट  को  अवेध  बिक्री  का  लगभग  15  करोड़
 रुपयों  का  एक  घोटाला  पकड़ा  गया  था  जो  भ्रायात-निर्यात  के  मुख्य  नियंत्रक  को  ठगने  का

 षट्यन्त्र

 यदि  तो  क्या  इस  बीच  उक्त  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 वाजिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  से  इस  आरोप
 कि  14,99,70,586/-  रु०  के  लिए  जारी  किए  गए  भ्रायात  लाइसेंस  के  आधार  पर  राज्य  भ्याप्रार

 सिक्किम  द्वारा  सीमेंट  का  आयात  भौर  आयात  लाइसेंस  की  शर्तों  का  उल्लंघन  करते  हुए
 उसका  थ्रभी  भी  केंद्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है
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 मतदान  के  दिन  ग्रवकादा  के  लिये  कपड़ा  मजदूरों  को

 मंजूरो  का  भुगतान
 4616.  थी  विजय  कुमार  सिश्र  :  क्‍या  पति  झौर  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  यह  सच  दै  कि  राज्यों  में  कुछ  कपड़ा  मिलों  में  24  1984  के  मतदान

 के  दिन  को  अवकाश  का  दिन  घोषित  किया  गया

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  अधिकांश  जिन्होंने  इस  दिन  को  वेतन  सहित
 !

 अबकाए  के  दिन  के  रूप  में  घोषित  किया  ने  इस  दिन  की  मंजरी  का  भुगतान  नहीं  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भर

 उस  दिन  की  मंजूरी  का  भुगतान  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पूति  और  वस्त्र  मंत्री  लंद्  होखलर  :  से  जानकारी  एकत्र  को

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 झ्ॉफ  बाटर  सप्लाई  सेन्‍्स  टु  कासिक  भवन  के  सिर्माण  कार्य  के  लिये

 भारत  कोकिंग  कॉल  लिमिटेड  हारा  आमंत्रित  टेंडर

 4619.  प्रो०  सथु  दण्डवते  :  क्या  खान  झोर  कोयला  भसन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  ने  ऑफ  वाटर  सप्लाई  मेन्स  टु  कामिक

 भवनਂ  के  निर्माण  कार्य  के  लिए  टेण्डर  आमन्त्रित  किए
 किस  कम्पनी  को  यह  कार्य  सौंपा  गया

 कया  कंपनी  ने  यह  निर्माण  कार्य  पूरा  कर  लिया

 यदि  तो  कया  कंपनी  ने  बिल  प्रस्तुत  कर  दिए  हैं  तथा  भारत  कोढ़िंग  कोल
 टेड  ने  उवका  भुगतान  कर  दिया  और

 यदि  तो  कब  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लान  ओर  कोयला  मंत्री  वसन्‍्त  :  हां  ।

 यह  काम  मंसस  एल०  के०  आहूजा  एण्ड  उत्तर  को  सौंपा

 गया

 हां  ।

 मेससे  एल०  क०  शभ्राहुजा  एंड  कंपनी  ने  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  को

 बिल  प्रस्तुत  कर  दिए  हैं  परन्तु  अभी  तक  भुगतान  नहीं  किया  जा  सका  है  क्योंकि  पाइप  लाइन

 के  परीक्षण  का  काम  चल  रहा  है  ।  बिलों  का  भुगतान  पाइप  लाइनों  का  परीक्षण  पूरा  हो  जाने  पर

 किया  जाएगा  ।  आशा  है  कि  यह  काम  1985  के  प्रथम  सप्ताह  में  पूरा  हो  जाएगा  ।

 रिकोगनिशन  आफ  स्वदेशी  पोलोटेक्स  लिसिटेड  आड्डर  शीघंक  से  समाचार

 4620.  भरी  के०  राममूति  :  क्या  विस  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  8  1985  के  आफ  इच्डियाਂ  तथा  15

 मार्च  के  टुडेਂ  में  स्वदेशी  पोलीटेक्स  लिमिटेड  में  श्री  राजाराम  जयपुरिया  का  कार्यकारी

 निर्देशक  के  रुप  में  प्रवेश  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  ह
 विशेष  रूप  से  स्वदेशी  पोलीटेक्स  व्यावसायिक  प्रबंध  तथा  कार्यकारी  बोडं  के

 संबंध  में  न्यायिक  अभिनिर्णयों  को  देखते  क्या  कारण  भौर
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 इस  मामले  में  अब  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनाद न  :  प्रदन  उल्लिखित

 दोनों  समाचारों  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकृष्ट  किया  गया

 और  मेससे  स्वदेशी  पोलीटेक्स  लि०  के  निदेशक  मंडल  का  पुनर्गठन  सर्वोच्च
 न्यायालय  के  एक  श्रादेश  के  अनुसार  किया  गया  है  ।  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कोई  विशेष

 बाई  श्रपेक्षित  नहीं  है  ।

 जमशेदपुर  बेवरेज  हारा  उत्पादक-शु लक  का  श्रपवं चन

 भ्री  राम  बहादुर  सिह  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बाताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जमशेदपुर  बेवरेज  के  ने  20  लाख  रुपये  मूल्य  के  उत्पाद-शुल्क  का

 अपवंचन  किया  है  जिसका  बेवरेज  के  दौरान  जाँच  ओर  छापों  के  दोरान  पता

 यदि  तो  कब  से  कर  अपवंचन  का  कार्य  चल  रहा  है  और  किन  वर्षो  से  संबंधित
 रिकार्डों  की  जाँच  की  गई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कर  अपवंचत  का  कार्य  उत्पाद-शुल्क  विभाग  के  अधिकारियों  की
 सांठगांठ  में  चल  रहा  भौर

 तो  इतने  लंबे  समय  तक  कर-अपवंचत  का  पता  न  चलने  के  क्‍या  कारण  हैं
 ओर  उसके  लिये  कौन  जिम्मेदार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  कंद्रीय  उत्पादन  धाल्क

 विभाग  द्वारा  वर्ष  1984-85  में  मेसस  जमशेदपुर  बिवरेजेज  पर  कोई  भी  छापा  नहीं  मारा

 गया  था  ।

 से  ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  दनके  प्रदन  नहीं  उठते  ।

 सीमा-शुरुक  और  उत्पाद  शुल्क  विभागों  के  लिये  पृथरक्‌  अभियोजन

 निर्देशालय  को  स्थापना

 2  ०  सन्द्र  देवी ्ं
 थी  अमर  सिह  राठवा  \  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 श्री  ई०  एम०  एस०  पकोर  मोहम्मद  है|

 करेंगे  कि  :

 कया  सीमा-शुल्‍क  और  उत्पाद-शुल्क  से  संबंधित  हजारों  मामले  उच्चतम

 विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  और  देश  के  अन्य  न्यायालयों  में  विचाराधीन

 क्‍या  इन  मामलों  के  अनिर्णीत  पड़ने  के
 कारण  सरकार  करोड़ों  रुपये  मुल्य  का  राजस्व

 बसूभ्ष  करने  की  स्थिति  में  नहीं
 वीक

 े
 तो  ऐसे  मामलों  का  ब्योरा  क्या  है  और  कितनी  घनरादि  की  वसूली  को

 जानी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सीमा-शुल्क  और  केंद्रीय  उत्पाद-शुल्क  विभागों  के  लिए

 पृथक  अभियोजन  निदेशालय  स्थापित  करने  का  ताकि  इन  मामलों  को  तेजी  से  निपटाया  जा

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 127
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अषनादन  :  उपलब्ध  सूचना  के  संकलन  को

 महेसजर  रखते  हुए  31  84  को  स्थिति  के  अ्रनुसार  उच्चतम  न्यायालय  और  विभिन्‍न
 उच्च  न्यायालयों  में  सीमाशुल्क  ओर  केंद्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  लगभग  15000  मामले

 धीन  हैं  ।

 )
 अधिकतर  मामलों  का  संबंध  शुल्क-दर  मूल्यांकन  संबंधी  मुद्दों  से  है  तथा  कुछ  कद्रीय

 उत्पादन  शुल्क  मामलों  का  संबंध  उत्पादों  की  उत्पादन  शुल्क  देयता  संबंधी  मुद्दों  से  प्रत्येक  मामले

 में  कितना  राजस्व  अन्तग्रंस्त  यह  बता  पाना  केवल  तभी  संभव  होगा  जब  उन  मामलों  में
 लयों  द्वारा  निर्णय  दे  दिये  जाएंगे  ।

 ओर  (3)  अमियोजन  निदेशालय  की  स्थापना  करने  से  इम  मामलों  को  क्षीक्ष  अंतिम
 रूप  देने  के  कार्य  में  कोई  मदद  नहीं  मिल  सकती  क्योंकि  हन  मामलों  का  निपटान  उच्चतम

 लय  ओर  उच्च  न्यावालयों  द्वारा  किया  जाना  सीमाशुल्क  णौर  केंद्रीय  उत्पादन  शुल्क
 संबंधी  ऐसे  मामलों  पर  कार्यवाही  करने  हेतु  राजस्व  विभाग  श्र  सीमाशणुल्क  गहों/केंद्रीय
 उत्पादन  शुल्क  समाहर्तालयों  में  संगठभात्मक  ढांचे  मजबूत  बनाने  के  प्रदन  पर  विचार  किया  जा

 रहा  है  ।

 लागत  लेखाकारों  को  कर  लेखा  परोक्षा  के  लिये  लेखाकार  की

 परिभाषा  में  सम्मिलित  करने  हेतु  भ्रम्याष दन

 ]

 4623.  भरी  विष्णु  भोदी  :  क्या  बिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  कर  लेखा  परीक्षा  करने  के  उद्देश्य  से  जिसे  सरकार  ने  गत  वर्ष  आयकर

 अधिनियम  कौ  धारा  44  ए  थी  में  संशोधन  करके  अभिवाये  बना  दिया  था  लागत  लेखाकारों

 को  लेखाकार  को  परिभाषा  में  सम्मिलित  करते  हेतु  सरकार  को  विधिन्त  अम्यावेदन  प्राप्त

 हुए

 यदि  तो  इन  भ्रम्यावेदनों  की  मुखुष  बातें  क्या

 उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  लिये  जाने  की  संयावता  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  भासतौव

 लागत  ओर  निर्माण-कार्य  लेखाकार  संस्था  ने  इस  संबेंध  में  कुछ  अम्यावेदन  भेजे  हैं  ।

 यह  दावा  किया  गया  है  कि  आयकर  क्रधिनियम  की  धारा  ख
 के  प्रयोजनों  से

 खातों  की  लेखा-परीक्षा  करने  के  लिये  भारतीय  लागत  और  निर्माण-कार्य  लेखाकार  संस्था  के  सदस्य

 उतने  हौ  योग्य  और  सक्षम  होते  हैं  जितने  कि  मारतीय  सनदी  लेखाकार  संस्था  के  सदस्य  ।

 यह  निवेदन  किया  गया  है  कि  उन्हें  समदी  लेखाकारों  के  बराबर  समझा

 सनदी  लेखाकार  के  पास  व्यावसायिक  योग्यता  और  खातों  की  लेखा-परीक्षा  करने

 भोर  जांचे  गये  तुलन-पत्र  और  लाभ-हाति  खातों  पर  रिपोर्ट  देने  की  सुविज्ञता  होती  है  जबकि

 लागत  लेखाकार  की  सुविश्ञता  मुख्यतः  उत्पादों  की  लागत  का  निर्धारण  और  नियतन  करने  में  होती
 इसके  कंपनी  1956  के  सिर्फे  सनदी  लेखाकार  ही  कंपती  के

 हलक 428
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 खातों  की  लेखा-परीक्षा  करने  के  लिए  सक्षम  आयकर  अधिनियम  के  प्रयोजनाथ
 लागत  लेखाकारों  खातों  की  लेखा-परीक्षा  करने  की  श्वनुमति  देशा  उपयुक्त  नहीं  समझा
 ब्राता

 राजस्थान  के  जिला  भरतपुर  में  राष्ट्रीयहृत  बकों  को  शाखाएं  खोसना
 ”

 4624,  श्री  लाला  रास  केन  :  क्‍या  विस  संद्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  राजस्थान  में  इस  समय  जिलावार  कितने  राष्ट्रीयकृत  बेंक

 )  क्या  सरकार  का  विचार  राजस्थान  के  भरतपुर  जिले  में  भविष्य  में  शष्ट्रौयकृत  बकों
 की  भोर  अधिक  शाखाएं  खोलने  का

 भरतपुर  जिले  में  1985  तक  राष्ट्रीयकृत  बेकों  द्वारा  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के
 लोगों  को  दिए  गए  *ऋणों  का  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  बेंकों  द्वारा  किसानों  को  ऋण  देने  की  योजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या  भौर

 )20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतगंत  उक्त  बंंकों  की  विभिन्‍न  योजनाओं  के  पेंरिंणामस्वं्प
 अब  तक  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित  हुए  हैं  ?

 ]  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  लनादन  :  |984  के  थन्त  की
 स्थिति  के  अनुसार  राजस्थान  में  खोली  गई  वाणिज्यिक  बेंकों  की  शालाशों  की  संक्या  है  संबंधित
 उपलब्ध  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 भारतीय  रिजवं  बंक  सातवीं  योजना  अंवधि  की  शाखा  लाइससिंग  तींति  के  अन्तनेते

 भरतपुर  में  बंकों  को  ओर  शाखाए  खोलने  संबंधी  प्रस्तावों  पर  विचार

 से  (5)  भारतीय  रिजवं  बंक  की  क्षांकड़ा  प्रणाली  से  उस  प्रकार  सूचना  भहीं '
 मिल्रती  जिस  प्रकार  से  प्रदन  में  पूछी  गई  है  ।  वर्ष  1983  भौर  1984  की  वाधिक  कारंगाई
 योजनाओं  के  अन्तर्गत  भरतपुर  जिले  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्यों  और  उपलब्धियों  से  संबंधित  उपलब्ध
 सचना  इस  प्रकार  है  :-- अप

 वाधिक  का  रंवाई  कापिक  कारंबोई
 योजना  1983  योजबा  1984
 लक्ष्य  उपलब्धियां  लक्ष्य  उपलब्धियाँ

 1984  )
 ७  तीन  न  काम  रधाकााक७

 कृषि  और  सम्बद्ध  कार्य  807.07  703.30  844.98  605.43

 सधु  उद्योग  88.88  82.53  86.68  $1.94
 अन्य  क्षेत्र  कार्य  69.87  181-11  208.48  111.40

 जोड़  965:82  96694  11404.  76877 न 9  9  छछ  छ  छछ  >>

 ॥8$
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 विवरण

 1984  के  श्रंत  की  स्थिति  के  राजस्थान  में  खोलो  गई
 धाखाओं  की  जिला-बार  संट्या

 क्रम  जिला  निम्नलिखित  केंद्रों  मे ंशालाओं  की

 सं०
 अर्षणरो  हरी

 अजमेर  56  24  37
 2  अलवर  88  7  21  116
 3  बाँसवाड़ा  4  8  --  49
 4,  बाड़मेर  31  10  --  41
 5.  भरतपुर  56  25  --  हा

 6  भीलवाड़ा  46  18  न  64

 बीकानेर  34  5  30  69
 8  बुन्दी  23  8  न  |

 9...  चित्तोड़गढ़  38  15  _  53
 10  चूरू  52  39  —  91

 11...  धोलपुर  12  9  --  21
 12  ड  गरपुर  30  8  न  88

 13.  गंगानगर  60  57  न  117
 14  अश३  5  100  24  124  248
 15...  जैसलमेर

 8  5  ध्ा  13
 16.  जालार  44  #।  रे  5]

 17  मालावाड़  33  11  न  44

 18  मुस्मूनु  52  24  _  76

 19.  जोधपुर  52  9  50  il

 20  कोटा  61  10  44  !

 मागौर  63  29  न  92

 22.  पाली  22  न

 23.  सवाई  माधोपुर  65  न  84

 24.  सीकर  5]  29  त+  80

 25,  सि  रोही  33  न  43

 26.  टोंक  23  न  39

 /46  उदयपुर  9  34

 जोड़  उद्योगों को रग्ण बनाने को लिये  457  340

 उद्योगों  को  रग्ण  बनाने  को  लिये  जिम्मेंदार  प्रबन्धकों  भोर

 वित्तीय  संस्थानों  को  दंड  देने  की  नीति

 [  ]
 4625.  झ्लो  लगत  कुसार  मंडल  :  वया  बिस  रूग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उद्योगों  को  रुग्ण  बनाने  के  लिए  जिम्मेदार  प्रबंधकों

 भौर वित्तीय संस्था्ों को दण्ड देने के संबंध में भपनी नीति तैयार कर ली और
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 यदि  तो  उसकी  मोटी  रूप  रेखा  क्या  है  थौर  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंत  भौर  भ्रौद्योगिक  रुग्णता
 के  विभिन्‍न  पहलुओं  से  निपटने  के  लिए  सरकार  इस  समय  आवश्यक  कानून  पर  विचार  कर  रही

 नारियल  जटा  ओर  नारियल  जटा  उत्पादों  का  निर्यात
 4626.  श्री  थम्पन  क्ष्या  पूति  ओर  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  वर्ष-बार  कुल  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  की  वारियल  जटा
 और  नारियल  जटा  उत्पादों  का  विर्यात  किया

 वारियल  जटा  और  नारियल  जटा  उत्पादों  के  निर्यातकों  को  सरकार  द्वारा  क्‍या
 निर्यात  प्रोत्साहम  दिए  और

 सरकार  का  विचार  नारियल  जटा  और  वारियल  जटा  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  है  ?

 पृति  ओर  वस्त्र  मम्त्री  चन्द्र  शोाखर  :  गत  तीन  वर्षों  के  बौराव
 क्यर  तथा  कयर  उत्पादों  का  तिर्यात  निम्नोक्त  प्रकार  रहा  है  :-

 बर्ष  मात्रा  मूल्य

 ष्

 *
 3-84  27949  24-34

 25725  23.59

 __  )  ) अननमिययप++++

 कतिपय  कयर  उत्पादों  के  विर्यातों  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  भोर  भ्रायात  भ्रतिपूर्ति
 उपलब्ध  कतिपय  कयर  निर्यात  उत्पादों  के  विनिर्माण  में  सहायक  विभिस्न  अन्तनिविष्ट  साधनों

 के  लिए  शुल्क  वापसी  भी  उपलब्ध  इसके  सरकार  ने  कयर  को  मदों  के  बंल्क  निय्यातों

 फो  बढ़ाने  के  उददं एय  से  लघु  तथा  बड़ें  मूल्य  को  संविदाओं  के  लिए  न्यूनतम  कीमत  में  अन्तर

 रित  किया  है  ।

 भारत  से  कयर  तथा  कयर  उत्पादों  के  निर्यातों  में  सुधार  लाने  के  लिए  प्रस्तावित
 प्रयासों  में  शामिल  हैं  उत्पादन  की  तकनौके  उनन्‍्तत  भारतीय  कयर  तथा

 कय र  उत्पादों  के  लिए  प्रचार  बढ़ाना  और  विदेशों  में  मेलों  में  भाग  लेना  ।

 कर्नाठक  में  सरकारो  क्षेत्र  के  नये  उद्योग

 4627.  भी  बी०  एस०  कष्णा  अम्यर  :  क्या  वित्त  स॒क्षी  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि

 भारत  सरकार  ने  देश  में  गत  तीन  वर्षों  के
 दोरान  सरकारी  क्षेत्र

 के
 कितने  तये  उद्योग

 शुरू  भोर

 उनमें  से  कितने  उद्योग  कर्वाटक  में  स्थित  हैं  !

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंग  :  (१)  थोर  वर्ष  केंद्रीय

 कारो क्षेत्र  और  अन्तगंत  के  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  में  यथाउपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  केंद्रीय
 कारो  क्षेत्र  के  अन्तगंत  गेर-स रका  री  क्षेत्र  से  ्रिग्रहीत  उपक्रमों  सहित  कुल  उपक्रमों  की  देदा  में

 स्थापना की गई इलमें से 2 उपक्तम कर्नाटक में स्थित उनके प्रधाव कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय उसी राज्य में स्थित हैं ।
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 चोन को  ७७७ह७४७०७४७७नननननननननननने_-नन-ननशनग

 चोन  को  खाधानन  को  तस्करी

 4628.  क्रो  राम  रतन  रास
 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी

 क्‍या  सरकार  की  जानकारी  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  कुमाऊਂ  हिल्स  के  सीमा  क्षेत्रों

 सै  भारत  प्रे  कीत  को  बहुत  बढ़े  पमाने  पर  खाद्यान्व  की  तस्करी  की  जा  रही
 यदि  हो  गत  दो  वर्षो  के  दोरान  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता  चला  है  तथा

 कितने  खाद्यान्न  की  तस्करी  हुई  शोर

 इस  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  सम  राज्य  मन्त्री  जनादन  पुजारी  )  :  और  ऐसा  कोई  मामला

 बरकार  की  जानकारोी  में  नहीं  बाया  है  ।
 तस्करों  के  विरुद्ध  अभियान  को  तेज  कर  दिया  गया  प्रु-सीमाओं  के  क्ाार-पार

 क्षस्करी  की  यतिविधियों  को  रोकने  क ेलिए  भामतोर  पर  सरकार  द्वारा  तस्क  री-निवा रण  सम्बन्धी

 उपयुक्त  उपाय  किये  मये  हैं  |  इसके  तस्करी  के  रुख  भोर  तौर-तरीकों  की  सतत  समीक्षा  की

 जाती  है  भोर  केंद्र  ओर  राज्य  सरकार  के  सम्बन्धित  अधिकारियों  के  साथ  घनिष्ठ  सम्बन्ध  स्थापित

 करके  तस्करी  विवारण  संबंधी  अल्पकालिक  और  दीधंकालिक  उपयुक्त  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 |
 :  क्या  विस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 12.00  म्ध्याहृग
 )

 ]  ह
 रो  जनूल  बहचर  :  पाकिस्तानी  कमांडो  पंजाब  में  घुस  गये

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अ!प  सभी  बेठ  मैं  एक-एक  कर  बुलाऊ गा  |  मैं  आपको

 समय
 )

 प्रो०  मधु  दंडवते  !  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रएन  जिसे  सबसे  पहले  लिया
 जाना  चाहिये  ।

 प्रो०  क०  क०  तिवारी  :  थुम्य  काल  में  व्यवस्था  का  कोई  प्रदन  नहीं

 होता  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  आपको  ऐसा  किसने  बताया  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भी  कृपया  बेठ  जाइये  ।  उनका  व्यवस्था  का  प्रएन  है
 प्रो०  के०  के०  तिचारी  :  शूम्प  काल  के  दौरान  म्यवस्था  का  कोई  प्रदन  नहीं  उठाया

 जात्ता  ।  किस  बात  कौ  व्यथस्था  का  प्रदम  है  ?

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  मुझे  उन्हें  बताना  न  कि  आपको  ।  मुझे  क्षापको  बताने  की  आवश्यकता

 वहीं  है  ।

 शपाध्यक्ष  महतेदय  :  मैंने  कोई  मद  नहीं  लिया  है  भर  दहसंलिये  ध्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 हो  सकता  ।  क्‍या  थह  12  बजे  तक  के  किसी  प्रएन  से  संबंधित  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिये  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  कोई  कार्यबाही  हुई  हो  तो  मैं  समझ  सकता  हूं  कि  आप  ध्यवस्था

 का  प्रएन  उठा  रहे  हैं  ।
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 प्रोਂ  मधु  वण्डवते  :  अभी-अभी  हमें  कार्यवाही  का  रिकाड  प्राप्त  हुआ
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अभी  व्यवस्था  का  कोई  प्रइन  नहीं  उठा  सकते  ।

 प्रोਂ  मधु  दण्डबते  :  मैं  आपको  पहले  का  उदाहरण  दे  सकता  शुन्‍्य  काल  के  दोरान  मेरे

 द्वारा  तीन  बार  थ्यवस्था  के  प्रएन  उठाये  जा  चुके  मैंने  भी  व्यवस्था  का  प्रदन  उठाया  है  शोर

 मुझे  नियम  बताया  गया  मैं  आपको  पूर्वोद्दरण  दिखा  सकता  यदि  श्षवाप  संतुष्ट  हों  कि

 इसकी  गरु  जाइश  है  तो  आप  व्यवस्था  का  प्रदन  उठाने  की  अनुमति  दे  सकते  हैं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  जी  महोदय  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  भाप  प्रो०  ततिबारी  से  मार्मनिर्देशन  मैं  जापकी  अनुमति

 चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइये  ।  कृपया  मुझे  सहयोग  दीजिये  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  यहां  तक  मध्याबकाश्  में  भरी  व्यवस्था  का  प्रद््न  उठाने  के  लिये

 अ्रध्यक्षपीठ  से  अनुमति  मांगनी  होती  मैंने  आपकी  अनुमति  पाने  के  लिए  आपको  पत्र

 लिखा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किस  प्रयोजन  के  लिए  आप  मेरी  धनुमति  चाह  रहे  हैं  ?

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मैं  आपको  बता  दू  महोवय  ।  दो  मदों  के  यदि  कोई  व्यवस्था

 का  प्रदव  उठाना  चाहे  तो  वह  अध्यक्षपीठ  की  अनुमति  से  ऐसा  कर  सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  व्यवस्था  का  प्रइन  उठाने  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 धो०  मधु  दण्डबते  :  कया  आप  पुझे  बतानेंगे  कि  जिस  विषय  के  बारे  में  मैंने  आपको  लिखा
 उस  विषय  पर  व्यवस्था  का  प्रइन  मैं  किस  समय  उठा  सक्षता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  ।  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  कृपया  मुझे  बताइये  कि  किस  समय  मैं  व्यवस्था  के  प्रश्त  को  उठा  सकता

 हूँ  जिसके  लिये  मैंने  आपको  लिखित  सूचना  दी  )

 डवाध्यक्ष  सहोदय  ;  मेरी  अनुमति  के  बिना  आप  केसे  उठा  सकते  मैंने  कोई  का

 वाह्दी  नहीं  ली  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  थराप  तक  क्लाऊ गा
 ।  कृपया  बेठ  जाहये  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  पंजाब  से  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  घटमा  घटी  हम

 लोगों  ने  ध्यानाकंण  प्रस्ताव  रखने  की  सूचना  दो  पंजाब  में  एक  हजार  कमांडो  गिरफ्तार  किये

 गये  उनसे  भरस्त्र  बरामद  किये  गये  और  उत  पर  पाकिस्तान  की  मुहर  लगी  जम्मू  भौर

 काइमीर  की  स्थिति  को  बिगाड़ने  के  लिये  उत्तरोत्तर  तैयारी  की  जा  रही  हमारा
 रोध  है  कि  इन  पाकिस्तामी  कमांडों  की  गिरफ्तारी  के  बारे  में  गह  मन्‍्त्री  को  वक्तव्य  देने  को  कहा

 जाय  ।  वे  लोग  परेशानियां  पैदा  कर  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  क्‍या  आपने  लिखित  में  दिया  है  ?

 प्रो०  के०  के०  तिथारी  :  जी  हां  ।  मैंने  लिखित  में  दिया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उस  पर  विचार  करूंगा  ।

 भरी  प्रिय  रंजन  दास  मुझी
 :  मैंने  एक  सूचना  दी  दक्षिण

 कलकत्ता  और  भारत  के  प्रन्य  भागों  में  पीलिया  और  हैजा  फंल  गया  अनेक  बच्चे  मर  चुके  हैं  ।

 भरा  अनुरोध  है  कि  एक  ध्यावाकषंग  स्वीकार  कर  लिया
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उसे  पढ़  गा  और  मैं  उस  पर  विचार  करूंगा  ।

 श्री  जनुल  बशर  ;  मैं  मी  पाकिस्तानी  क्मांडों  का  मामला  उठा  रहा  स्पष्ट  है  कि  इसमें
 विदेशी  हाथ  है  भर  गुप्त  रूप  से  गुप्तचर  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उस्ते  पढ़,गा  ।  आप  कृपया  बैठ  मैंने  कहा  कि  मैं  विचार

 कहूंगा  ।  श्री  क्या  आप  भी  वही  मामला  उठावा  चाहते  हैं  ?

 झरी  राम  प्यारे  पनिका  :  जी  महोदय  ।  वहीं  मामला  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है''*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  हस  पर  बिचार  मैं  आपको  कह  चुका  कृपया  बेठ
 मैं  आप  सबको  आमन्त्रित  कडंगा  |  कृपया  बंठ  मैं  आपको  आमन्त्रित  करूंगा  ।

 थी  ललित  माकन  :  वेजी  से  मूल्य  बढ़ने  के  कारण  50  लाख  केंद्रीय

 सरकारी  कमंचारियों  में  भारी  रोष  है  भौर  आन्दोलन  चल  रहा  महंगाई  भत्त  की  दो  किस्तें

 बकाया  हैं  थोर  क्षंतरिम  सहायता  की  दुसरी  किस्त  भी  दी  जानी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  भी  हसके  बारे  में  ध्यानाकषंण  का  प्रस्ताव  देना  चाहते  हैं  ?

 थी  ललित  माकन  :  मैं  चाहता  हूं  कि  वित्त  मन्त्री  हस्तक्षेप  करें  भौर  मह॒गाई  भत्तो  की  दो

 किस्‍्तें  तथा  अन्तरिम  सहायता  की  धुसरी  किस्त  घुरन्त  मुक्त
 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  क्‍या  आपने  सूचना  दी  है  ?  आप  इस  मामले  को  इस  शरह  नहों  उठा

 सकते  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 आओ  ललित  साकन  :  आन्दोलन  हो  रहा  स्थिति  के  भियन्त्रण  से  बाहर  जाने  से  मैं

 वित्त  मन्‍्त्री  से  इन  माँगों  को  मान  लेने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  मैं  शपको  आमन्त्रित  करूंगा  ।  कृपया  प्रतीक्षा  कीजिए  ।

 प्रो०  सथु  दण्डवते  :  व्यवस्था  का  प्रदज  उठाने  के  लिए  भी  आवाज  उठानी  पड़ी  यह

 दुर्माग्य  फी  बात  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रदन  क्‍या  है  ?  आपने  एक  लिसकर  दिया

 उस  मामले  आपको  यहाँ  उठाने  की  आवश्यकता  नहीं  मैं  आपको  ही  कह  रहा

 क्‍या  मैं  दोबारा  स्पष्ट  करूं  ।  आपने  जो  लिखकर  दिया  उसके  बारे  में  में  आपको  स्पष्ट

 करना  चाहता  कल  आपने  कुछ  मामले  उठाए  )
 प्रो०  मधु  द  डबते  :  आप  मुझे  इस  तरह  टालवा  क्यों  चाहते  हैं  ?  मैं  उस  मामले  पर  जोर

 यहीं  डाल  रहा  कार्यवाही  वृत्तांत  से  निकालने  के  अध्यक्षपीठ  के  अधिकार  के  बारे  सामास्य

 प्रक्रिया  के  बारे  में  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसे  निकाला  नहीं  गया  मैं  भ्रापको  बताना  चाहता  हूं'**
 प्रो०  एन०  जी०  वह  आपको  बताने  की  चेष्टा  कर  रहे

 प्रो०  सथु  द  डवते  :  कष्ट  न  रंगा  गुरु  आप  व्यथं  में  क्यों  परेशाव  हो  रहे  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  प्रो०  कृपया  बेठ  जैसा  कि  आप  कह  रहे
 मैंने  कोई  भी  मामला  कार्यवाही  वुत्तांत  से  निकाला  वहीं  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 )
 प्रो०  के०  कं०  तिवारी  :  वह  आपको  थोंस  दे  रहे  हैं  ।

 प्लोौ०  मधु  दंडबते  :  मैं  ऐसा  नहीं  करता  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कार्यवाही  वृत्तांत  स ेकोई  मामला  नहीं  तिकाला  जब  आपने

 कुछ  मामले  उठाए  तब  आप  बोलते  ही  रहे  ।  तब  मैंते  अपको  कहा  इस  पर  विचार

 करूंगा  ।!  तब  आपने  फिर  वही  बात  मैंने  कहा  कि  उसे  कायंवाही  वृत्तान्त  में  शामिल

 न  किया  जब  मैंने  कार्यवाही  वत्तान्त  में  सम्मिलित  न  करने  को  तब  उन्होंने  उसे  रोक

 दिया  ।

 प्रो०  मधु  दंश्वते  :  खेद  कि  भाप  जो  कह  रहे  हैं  वह  गलत  मैं  यह  बात  सादर  कहता

 हूँ  ।  जब  किसी  के  आगे  तारा  का  चिह्न  लगा  दिया  जाता  है  और  नीचे  यह  लिख  दिया  जाता  है
 कि  कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  तो  इसका  मतलब  यह  है  कि  उसे  कार्यवाही

 वृत्तांत  से  निकाल  दिया  गया  है  ।  वहाँ  तारा  के  एक  नहीं  चार  चिहन  लगे  मेरे  माषण  का  अंदा

 कायं  वाही  वुत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  ।  जब  मैं  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  भोर  श्री

 बहादुर  शास्त्री  के  बारे  में  बोलने  लगा  था'**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तत्काल  ही  मैंने  कहा  था  कि  मैं  उस  पर  विचार  करूंगा  |

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  भापका  कहना  है  कि  कामंवाह्यी  वृत्तांत  से  कुछ  भी  नहीं  निकाला  गया

 किन्तु  इसे  निकाल  दिया  गया

 उवाष्यक्ष  महोदय  :  जब  आपने  दोबारा  आरम्भ  किया  था  तब  तत्काल  मैंने  कहा  था

 आयें  और  मेरे  साथ  चर्चा

 )
 प्रो०  भघ्‌  दंडकते  :  मैं  भापको  यह  बताने  की  चेष्टा  कर  रहा  हूं  कि  आपने  क्‍या  किया  है  ?

 किन्तु  उनका  कहता  है  कि  मैं  आपको  घौंस  देने  की  चेष्टा  कर  रहा  कायंवाही

 वत्तांत  में  यह  कहा  गया  है  कि  नहीं  किया  गया  ।”  श्र  सम्मिलित  नहीं  किया  गया

 का  अर्थ  होता  है  कि  कार्यवाही  वृत्तांत  से लिकाल  दिया  गया  ।  आप  देख  सकते  क्या  आप  इसे

 शमी  देखना  चाहते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  सहोवय  :  मैं  देख  चुका  हूं  ।

 प्रो०  मध  दंडवते  :  जेसे  आपने  उन  किताबों  को  देखा  था  बसे  ही  आप  मेरी  प्रति  भी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  मैं  आपको
 कह चूका  हूं  कि  मैं  इन  बातों  को  अनुमति  नहीं  दु

 गा

 प्रो०  दंडबते  :  आप  यहां  भविध्य  में  अधिकारों  की  रक्षा  श्ौर  भावी  पीढ़ियों  की  रक्षा

 के  लिये  बंठे  हैं  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसे  कार्यवाही  वुत्तान्त  से  कमी  नहीं  निकाला  ।  जब  आपने  इस

 मामले  पर  बोलना  श्आारम्भ  किया  तभी  तुरन्त  मैंने  कहा  था  कि  हस  पर  विचार  कहंगा  ।”

 इसलिये  उसके  तत्काल  बाद  कोई  भों  बात  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  की  जायेगी  |

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  आपने  गलत  कहा  आपने  यह  कहा  था  कि  आपने  कुछ  भी  कार्यवाही

 बुत्तांत  से  नहीं  निकाला  कार्यवाही  वृत्तांत  से
 पता  चलता  है  कि  इसे  कायंवाही  वृत्तांत  स ेनिकाल

 दिया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  भाप  बोलते  ही  रहे  तब  मैंने  तुरन्त  कहा  था  कि  कार्यवाही  वृत्तांत  में

 सम्मिलित  न  किया  जाये  ।
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 प्रो०  मधु  दंडवते  :  हसे  कार्यवाही  व॒त्तांत  में  सम्मिलित  किया  गया  कैवल  कुछ  वाक्य
 निकाले  गये  क्‍या  आप  उसे  देखना  चाहेंगे  ?  कृपया  उसे  देखिये  ।  पांच  वाकवों  को  सम्मिलित

 तहीं  किया  गया  मुझे  पूर्ण  बिश्वास  किन्तु  जब  मैं  श्रीमती  हम्दिरा  गांधी  ओर  श्री

 बहादुर  शास्त्री  के  बारे  में  बोलने

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  आपने  उनके  बारे  में  बोलना  ही  शुरू  किया  था  तब  मैंने  तत्काल

 आपको  कहा  था  कि  विचार  कढूंगा  ।”

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  ठीक  आप  यही  कर  ।  किन्तु  श्राप  गलत  न  कहें  कि  आपने  इसे

 विकाला  नहीं  तारा  चिटन  लगाने  का  मतलब  ही  निकाल  दिया  गया  ।  जवाहर  लास  नेहरू  को

 रखा  गया  है  ओर  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ओर  लाल  बहादुर  शास्तों'*ਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  आपने  जवाहर  लाल  नेहरू  के  बारे  में  फहना  ही  शुरू  किया  था  तब

 तत्काल  मैंने  कार्यवाही  व॒त्तांत  में  उसे  लिखने  को  बन्द  करने  को  कहा  दृसीलिए  भ्री  जवाहर
 लाल  नेहरू  का  नाम  लिखा  गया  है  अन्य  का  नहीं  ।

 प्रोਂ  मध्‌  दंडवते  :  जवाहर  लाल  नेहरू  लिखा  खर  कि  भ्रापनी  जवाहर  लाल

 नेहरू  को  नहीं  निकाला  ।  आपने  इन्दिरा  गाँधी  और  लाल  बहादुर  को  निकाल  दियो  ।

 उपाध्यक्ष  महोंदय  :  जब  आपने  इस  मामले  पर  बोलना  शुरू  किया  था'*  आपने  यह  बाते
 लिखित  में  दी  थी  ।  आप  यहौ  कहना  चाहते  ये  ।  जापने  पत्र  भी  विवा  था  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  आप  सभी  चोजें  छोड़  सकते  थे  *'

 उपाध्यक्ष  महोदव  :  जब  आपने  यह  बात  कही  तभी  तकात्काल  मैं  हस  निष्कर्ष  पर

 पहुंचा  था  कि  श्राप  एक  बार  उसी  विषय  पर  बोलना  चाहते  हैं  जिस  पर  पहले  बोले  ये  ।

 इसीलिये  मैंने  तत्काल  कहा  था  कि  मैं  चाहता  हूं  कि  उसे  कार्यवाही  वत्तांत  में  लिखना  बन्द  किया
 जाये  ।

 प्रो०  मधु  दं  डवते  :  मैं  तो  आपको  नियमों  कौ  बास्तविकता  बताना  चाहता  हूं  तथ  सदस्यगण

 यह  महसूस  करते  हैं  कि  मैं  आपको  घोंस  देना  चाहता  एक  दफा  जो  नियम  नष्ट  हो  जायेंगे  वे

 हमारी  अगली  पीढ़ी  के  लिये  नष्ट  हो  जायेंगे  |  मैं  तो  न  रहूंगा  किन्तु  नियम  रहेंगे  ।  पीठासीन

 कारी  के  हाथों  मैं  सदस्यों  का  नुकसान  नहीं  होने  देना  चाहता  हूं  ।  मैं  यहीं  करने  की  चेष्टा  कर  रहा

 हूं  ।  बस  इतना  ही  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  लड़
 उपाध्यक्ष  महोवय  :  मैं  नियमों  के  प्रतिकूल  नहीं  चला  हूं  ।  मुर्क  खेद  है  कि  प्रों०  दण्डवते

 आप  ऐसा  कह  रहे
 प्रोਂ  मधु  बंडवते  :  श्री  तिवारी  मैं  क्रापके  अधिकारों  की  रक्षा  कर  रहा  मैं  नहीं  बाहता

 कि  बाप''*

 )
 कक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वसंत  में  सम्मिलित  महीं  किया  में  यहीं

 थाहता  कि  आगे  भोर  कोई  इतना  ही  बहुत  बात  सभाप्त  हो  गईं
 **

 प्रो०  के०  के*  तिवारी  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रइन  |  मैं

 व्यवस्था  का  श्र्य  उठांता  हूं  ।

 *»
 क्ाय्यंवाही  वत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रइन  क्‍या  है  ?

 प्रो०  क०  क०  तिवारी  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रएइन  बहुत  साधारण  है  ।  प्रो०  दण्डवत  का

 विवाद*  न

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  से  सम्बन्धित  कोई  भी  बात  कायंवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित

 न  की  जाये  ।  मैं  और  कोई  बात  कहने  की  अनुमति  नहीं  दू  गा  ।

 )  *

 कं०  क०  तिवारो  :  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामला

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  प्रो०  मघ  दण्डवते  के  मामले  से  संबंधित  को  हैतो  मे

 अनुमति  नहीं  दू  गा  ।  व्यवस्था  का  कोई  प्रदन  नहीं  लिया  जाएगा  ।  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  ह्ससे  संबन्धित  कोई  मामला  उठाना  चाहते  ठो  मैं

 मति  नहीं  दृ  गा  ।  कृपया  बंठ  जाइए  ।

 '
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  नहीं  दृ  कुछ  भी  कार्यवाही  वत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं

 किया  जाएगा  ?

 )
 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  उसी  बात  को  उठा  रहे  हैं  तो  मैं  उस  मामले  को  अस्वीकार

 कर  चुका  हूं  ।

 घान  )  **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  बार-बार  सुनता  नहीं  रहूंगा  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  यदि  प्रो०  तिवारी  का  कोई  व्यवस्था  प्रदन  तो  आपको

 सुनना  पड़ेगा  । ..._
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कह  चुका  हूं  कि  मैं  सुनने  को  तंयार  मैंने  श्री  तिवारी  को  कहा  ar

 श्री  आप  कया  चाहते  हैं  ?

 प्रो०  के०  क०  तिवारी  :  मैं  वही  बात  कहना  चाहता  जो  प्रो०  दण्ढवते  ने  आपके  समक्ष

 रखो  उनका  कहना  है  उन्होंने  जो  एक  विदिष्ट  वाबय  का  उल्लेख  किया  वह  कार्यवाही
 वत्तान्त  से  निकाल  दिया  गया  और  आपकी  तरफ  दोड़े  थे  ओर  इसे  आपके  समक्ष  रखा  था  ।

 तब  वह  बात  समाचार  पत्र  में  क॑से  प्रकाशित  प्रो०  मध  दण्ड वते  ने  जो  बातें  यहाँ  उठाई  थीं  वे

 सभी  सावंजनिक  रूप  से  प्रकट  हो  गई  उनका  कहना  है  कि  उसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित

 नहीं  किया  गया  था  भर  आपने  उसे  कार्यवाही  वृत्तान्‍्त  से  निकाल  दिया  तो  क्या  मैं  यह  समझ
 कि  श्री  दण्डवते  सभा  से  बाहर  गये  और  उन्हों  ने  उसे  समाचार  पत्रों  को  यद्यपि  उसे  कायं  वा  ही

 ततान्‍्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  था  ?  आप  इस  बात  को  जाँच  कराने  का  आदेश  दें  |

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  मैंने  जो  कुछ  कहा  था  उसे  पूरी  सभा  ने  सुना  आपने

 भी सुना था ।
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 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  यदि  किसी  सदस्य  का  कोई  कथन  कार्यवाही  वत्तान्त  म॑
 लित  नहीं  किया  पर  फिर  भी  वह  बाहर  प्रकाशित  हो  जाता  है  ओर  वह  प्रेस  में  चले  जाते  तो

 यह  इस  सभा  के  विशेषाधिकारों  को  सबसे  बड़ी  अवमानना  मैं  उनके  विशेषाधिकार की
 मानना  का  मामला  उठाता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  में  श्री

 प्रो०  मधु  दं  इवते  :  उन्हें  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने

 प्रो०ण  क०  क०  तिवारी  :  यह  किस  प्रकार  से  हो  गया  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  हसे  लिखित  रूप  में  दीजिये  ।  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।  हम  इस
 पर  बिचार  करंगे  ।

 प्रोਂ  मधु  दंडवते  :  सभी  लोगों  ने  इसे  सुना  है  ।  समी  सदस्यों  ने  इसे  सुना  है  ५  प्रेस  ने  इसे

 सुना  मैं  करता  हूं  ।

 )  **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  कुछ  भी  कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 )
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुर्के  खेद  कुछ  भी  कायंवाही  में  शामिल  नहीं  होगा  | ह

 उपाध्यक्ष  महोठय  :  कृपया  ***आप  सब  बेठ  जाइए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाहो-वत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  जाएगा  ।
 कृपया  '  आप  सब  बेठ  जाइए  ।  कुछ  भी  कायंवाही  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  भी  बात  को  कायेवाही  में  सम्मिलित  करने  को  अनुमति  नहीं

 )
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  कह  चक्रा  हूं  कि  कुछ  भी  कायंवाही  में  सम्मिलित  नहीं

 होगा  ।
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  सब  बंठ  जाइए  ।

 )
 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कछ  भी  कायंवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।

 )
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदस्यों  को  इस  तरह  से  व्यवहार  नहीं  करना  चाहिए  ।  मैं  आपसे
 योग  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 |  oe  कायंवाही-ब॒त्तान्त «ले  थ+  आओ  +ं  «आम $*
 कायवाही-वत्तान्त  मैं  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 ना
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 हि  )  **
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।  मैं  सभो  सदस्यों  से  अनु  रोध  करू गा  कि  वे  शाँत  रहें  ।

 )  करे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा-पटल  पर  पत्र  रखे  जायें  ।
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 ]
 कोल  ह  डिया  कलकत्ता  के  वष  1983-84  और  सिगरेनी  कोलियरोज

 कम्पनी  लिसिटेड  के  वष  1983-84  के  कार्यकरण  की  समोक्षा  तथा  वाधषिक
 प्रतिवदन  तथा  इन  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुये  बिलम्ब  के

 कारणों  को  दर्शाने  वाले  दो  विवरण

 खान  ओर  कोयला  मंत्रो  बसंत  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर
 रखता  हूं  :-.

 (  कम्पनी  1956  की  घारा  619%  को  उपधारा  (1)  के

 लिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति  :---

 कोल  दृण्डिया  के  बषं  1983-84  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 कोल  इण्डिया  का  बर्ष  1983-84  संबंधी  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  हत्संबंधी

 टिप्पणियां  ।

 [  प्रंघालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संक्ष्या  एल०  टो०  782/85  ]
 सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लिमिटेड  के  वर्ष  1982-84  के  कार्यकरणं॑

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 सिंगरेनी  कोलियरोज  कम्पनी  लिमिटेड  का  वर्ष  !983-84  संबन्धी
 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  नियम्त्रक-महालेलखापरीक्षक  की
 तत्संबन्धी  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारणों
 को  दर्शाने  वाले  दो  विवरण  तथा  अग्रेजी  ।

 [  प्रथालय  में  रखे  देखिये  संख्या  एल०  टी०  783/85]

 भारतीय  साधारण  बोमा  निगम  तथा  उसकी  सहायक  कम्पनियों  के  31

 1983  को  समाप्त  हुये  वर्ष  का  वार्षिक  प्रतिव दन
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनावेन  :  मैं  भारतीय  साधारण  बीमा

 तथा  उसकी  सहायक  कम्पनियों  के  31  1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  का  करण  धौर
 क्रियाकलापों  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदत  तथा  अग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर
 रखता  हूं  :---

 में  रखो  गइ  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  784/85  |
 ्ल्‍जाउडईऋकडककफससफसफउ5ऊ5क$अइ$इपस्‍क्‍स्‍+  से लललमममकभरभमााााा७ ित  ----  विन

 *$
 का्यंवाही-बत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 मेटलजिकल  एंड  एंजोनिर्यारेंग  कस्सल्टेंट्स  (६  हिंदुस्तान
 स्टील  बक्से  कम्स्ट्रक्शन  कलकत्ता  तथा  संटैल  स्क्र  प  ट्रेड
 कारपोरेक्षन  कलकता  के  वर्ष  1983-84  के  कार्य  करण

 की  समीक्षायें  ओर  वार्षिक  प्रतिवेदन

 इस्पात  विभाग  में  कोयला  मनन्‍्त्री  के०  नटवर  सिह  ):  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल पर
 रखता  हूं  :

 (1)  कंपनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के

 लिक्षित  पन्नों  तथा  अंग्रेजी  संस्क  की  एक-एक  प्रति  :--

 मेटलजिकल  एण्ड  एंजीनियरिंग  कन्सलटेंट्स
 के  वर्ष  1983-84  के  कार्य  करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 मेटलरजिकल  एण्ड  एन्जीनियरिंग  कन्सलटेंट्स
 रांची  का  वर्ष  1983-84  संबन्धी  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे

 तथा  नियन्त्रक-महालेखापरोक्षक  की  तत्संबन्धी  टिप्पणियां  ।

 म॑  रखे  देखिये  संख्या  एल०  टो०  785/85]  ]
 हिन्दुस्तान  स्टील  वक्‍स  कन्स्ट्रक्शन  के  वर्ष  1983-84

 के  कायंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिंदुस्तान  स्टील  वक्‍स  कन्स्ट्रक्शन  का  वर्ष

 1983-84  संबन्धी  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा

 महालेखाप  रीक्षक  की  तत्संबन्धी  टिप्पणियां  ।

 [  प्रंथालय  में  रखे  गये  |  देखिये  संश्या  एल०  टी०  786/85|
 मेटल  स्क्रंप  ट्रेंड  कारपोरेशन  के  वर्ष  1983-84

 के  का्यकरण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 मैटल  सुक्रंप  ट्रेंड  कारपोरेशत  का  वर्ष  1983-84
 संबन्धी  बाबषिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा

 क्षक  की  तत्संबन्धी  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों
 को  दर्शाने  वाले  तीन  बिवरण  तथा  अग्रेजी  ।

 म॑  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०  टो०  787/85  ]

 लेलकूद  सामान  निर्यात  संबधंन  वई  विललो  तथा  तम्बाकू  बोड  ,  गु  दर
 के  बण  ara fa  के  कायकरण  को  समोक्षायं  एवं  वाधिक  प्रतिव  इन

 बानिम्य  तथा  ह्ाप,ति  सम्त्रालय  के  राज्य  सत्रो  पो०  ए०  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  खेलकूद  सामान  निर्यात  संवर्धब  नई  के  वर्ष  1983-84
 संबन्धी  वारथिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा
 लेश्ापरीक्षित  लेसे  ।

 )  खेलकूद  सामान  निर्यात  संबधंन  नई  के  वर्ष  1983-84  के

 कायंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  श्रंग्र  की  एक

 |

 140



 6  1907  )  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 मीन  *नन्‍लऊन्‍  कली  डक  स्‍:णी_:3:क्‍बन्‍

 में  रखे  गये  ।  देल्लिए  संख्या  एल०  टी०  788/85  ]

 (2)  उपयु  क्त  (6)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  €ए  विलम्ब  के  कारणों
 की  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ प्रेजी  ।

 (3)  )  तम्बाकू  के  वर्ष  1983-84  संबन्धी  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा
 अंग्र जी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखाओं  की  एक  प्रति  ।

 गुन्टूर  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 तथा  अग्र॑ जी

 की  एक  प्रति  ।

 उपयुक्त  (8)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों
 को  दश्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  789/85 ]
 आवध्यक  वस्तु  भ्रधिनियम  तथा  सूती  कपड़ा  संशोधन

 झादेश  के  अन्तर्गत  अधिसूचनायें
 य॒वा-कार्य  ओर  खल  विभाग  में  राज्य  भन्त्रो  आर०  के०  जयचंद्र  :  मैं

 लिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 (5)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  घारा  3  की  उपधारा  6)  के  भन्तगंत  सूती
 कपड़ा  संशोधन  1985  तथा  अंग्र जी  की  एक

 जो  18  1985  को  भारत  के  राजपत्र  की  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०

 179  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 स॑  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  790/85]  |

 (6)  सूती  कपड़ा  1984  के  खण्ड  20  के  अन्तगंत  जारी  की  गई

 सूचना  संख्या  एफ०  सं०  ०
 टी०  आई  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  जो  2  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 में  रखो  गई  ।  देलिए  संख्या  एल०  टो०  oo  |

 (4  जी

 स०प०  दि
 विधेयक  पर  अनुमति

 ]  ़्््
 सहा-सचिव  :  मैं  वर्त्तमान  सत्र  के  दोरान  संसद  की  दोनों  सभाभों  द्वारा  पारित  और

 राष्ट्रपति  की  अनुमति-प्राप्त  निम्नलिखित  तीन  विधेयकों  की  राज्य  सभा  के  महासचिव  द्वारा

 बत्‌  भ्रषिप्रमाणीकृत  प्रतियां  समा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  राष्ट्रोय  सुरक्षा  )  1985  |

 (2)  संघ  राज्य  क्षेत्र  शासन  1985

 (3)  संपदा  शुल्क  )  ।

 )

 धयक्  सहोदय  :  किसी  भी  सदस्य  को  बोलने  की  अनुमति  नहीं  अगला  मद  |  अब

 हम  नियम  377  के  अधीन  मामलों  को  लेंगे  ।  मैंने  किसी  भी  सदस्य  को  अनुमति  नहीं  दी  नियम

 377  के  अ्रधीन  मामले  ।

 पक

 ।
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 डा०  ७०  कलानिधि  :  मैं  कल  नियम  377  के  अधीन  एक  मामले

 में  हुए  गलत  बयान  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  लिखित  रूप  में  दीजिये  ।  हम  इस  पर  ध्यान  देंगे  ।

 लियम  377  के  अधीन  मामले  ।

 श्री  जेनुल  बशर  ।

 20
 नियम  377  के  आघधीन  मामले

 उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  तथा  बलिया  नगरों  को  गंगा  काय  योजना
 में  सम्मिलित  करने  को  मांग

 जैनुल  बशर  )  :  उपाध्यक्ष  गंगा  एक्शन  प्लान  के  अन्तर्गत  गंगा

 नदी  से  प्रदूषण  दूर  करने  के  लिए  27  छाहरों  को  लिया  गया  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  गंगा  नदी  का  बहाव

 सबसे  अधिक  दूरी  तय  करता  है  ।  उत्तर  प्रदेश  के  केवल  छह  दाहरों  को  लिया  गया  है  जबकि

 पद्चिचमी  बंगाल  के  17  शहरों  को  लिया  गया  है  ।  गंगा  नदी  में  प्रदूषण  के  बारे  में  जो  वे  ज्ञानिक

 खोज  की  गई  है  उसमें  बताया  गया  है  कि  सबसे  अधिक  प्रदूषण  वाराणती  क्षेत्र  में  है  ।  था

 क्षेत्र  मे ंइल।|हबाद  से  लकर  बलिया  तक के  क्षेत्र  आते  मिरजापुर  और  वाराणसी  को

 एक्शन  प्लान  में  शामिल  कर  लिया  गया  गाजीपुर  ओर  बलिया  हाहरों  को  छोड़  दिया  गया

 एक्शन  प्लान  में  उत्तर  प्रदेश  के  बिहार  के  छपरा  तथा  पश्चिमी  बंगाल  के

 अनेक  छोटे  नगरों  को  प्रथम  श्रेणी  का  क्षेत्र  मानकर  प्लान  में  हामिल  किया  गया  गाजीपुर  और

 बलिया  भी  इन्हीं  के  समकक्ष  शहर

 गंगा  एक्शन  प्लान  में  गजीपुर  ओर  बलिया  छाहरों  को  शामिल  न  किए  जाने  से  वहां  के

 लोगों  में  बड़ा  क्षोम  है  ।  गाजीपुर  शहर  तो  गंगा  के  वट  पर  बसा  हुआ  है  की  सारी  गन्दगी

 और  अफोम  कारखाने  व  जिले  में  स्थित  चोनी  व  शराब  मिलों  के  रसायनयुक्त-पदार्थ  गंगा  में  जाते

 बलिया  नगर  की  भी  स्थिति  ऐसी  ही  है  ।  गंगा  प्रदूषण  का  बुरा  असर  वाराणसी  से  लेकर

 बलिया  फे  किमारे  बसे  लोगों  के  स्वास्थ्य  पर  पड़ने  लगा  भ्रमी  पिछले  दिनों  वज्ञानिकों  ने  यह

 सम्भावना  व्यक्त  की  है  कि  गंगा  प्रदूषण  के  कारण  वाराणसी  में  ऐसी  महामारी  फल  सकती  है  जो

 पूरे  देश  को  अपनी  चपेट  में  ले  लेगो  ।  प्रधान  मन्त्री  जी  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वाराणसी

 क्षेत्र  के गाजीपुर  ओर  बलिया  दाहरों  को  भी  गंगा  एक्शन  प्लान  में  शामिल  किए  जाने  हेतु  अवष्य

 कार्यवाही  करने  का  कष्ट  कर  दें  ।

 गुजरात  में  डांग  जिले  को  छोड़कर  मोचियों  को  अनुसूचित  जातियों

 की  सचो  से  निकालने  को  आवश्यकता

 क्रो  नरसिंह  मकवाना  :  उपाध्यक्ष  ग्रुजरात  में  मोच्री  जाति  को

 अस्पृरय  नही  माना  जाता  क्‍योंकि  यह  जाति  गुजरात  में  अस्पृष्य  नहीं  है  शोर  भाथिक  दृष्टि  से  वह

 हरिजनों  से  कई  गुना  ज्यादा  समृद्ध  हैं  ।  ग्रामीण  भोर  शहरी  इलाकों  में  वह  सवर्णों  के साथ  रहते

 सबवर्ण  ओर  मोची  के  रहन-सहन  में  कोई  फर्क  सहीं
 है

 ओर  सब॒रणं  उनको  नीची  जाति  का  नहीं

 मानते  ।
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 मोची  जाति  को  महाराष्ट्र  में  अनुसूचित  जाति  में  गिना  जाता  है  और  वह  लग  कच्चे
 चमड़ें  का  काम  करते  हैं  और  अस्पृ्य  माना  जाता  जब  डांग  जिला  गुजरात  में  आया
 तो  वहाँ  थोड़े  मोची  लोगों  की  वजह  से  अदालत  ने  टेक्निकल  कारणों  से  गुजरात  में  रहने  वाले  सभी
 ग्रेचियों  को  अनुसू चित  जाति  में  रख  दिया  |  इस  बजह  से  गुजरात  में  हरिजनों  के  साथ  बड़ा  अन्याय

 हो  रहा  है  क्योंकि  संविधान  के  तहत  उनको  मिलने  वाला  लाभ  मोधियों  को  ज्यादा  मिलने  लगा  है

 क्योंकि  उसमें  पढ़ाई  भी  ज्यादा  है  और  प्रशासन  में  उनके  लोग  रहने  के  कारण  और  भी  जितनी

 सुविधा  मिल  सकती  है  उन्हें  ही  दी  जाती  हैं  और  उनका  रहन-सहन  भी  अच्छा  है  और  वे  लोग
 जनों  को  मिलने  वाने  सारे  लाभ  ले  रहे  हैं  ।

 इस  हालत  में  गुजरात  में  अनुसुबित  जाति  के  लोगों  को  लिस्ट  में  से  डांए  जिला  को  छोड़
 कर  सारे  गुजरात  में  से  मोची  जाति  को  निकाल  देना  चाहिए  और  इसके  लिए  विधेयक  लोक  सभा
 में  इसी  सत्र  में  लाने  के  लिए  मैं  गह  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  ।

 )  वन्य  पशुध्नों  से  फसलों  को  रक्षा  करने  तथा  वन्य  पश्चओं  का  परिरक्षण
 करने  की  भी  आवश्यकता

 डा०  चंद्रशेखर  त्रिपाठी  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अन्तगंत
 निम्न  विषय  इस  सदन  में  उठाना  चाहता  हूं  ।

 देदा  के  विभिन्‍न  भागों  में  आये  दिन  वन्य  पशुओं  द्वारा  फसल  को  नकसान  पहुंचना  आम

 बात  बन  चुकी  है  ।  जो  कृषि  भूमि  वनों  के  भ्रास-पास  स्थित  है  वहाँ  पर  यह  शिकायत  आम  तौर
 पर  देखने  को  बिलती  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  उत्तर  प्रदेश  के  बस्ती  और  गोंडा  जिले  में  किसानों
 की  काफी  फसल  नील  गाय  नामक  वन्य  पशु  द्वारा  नष्ट  कर  दी  जाती  है  ।  यहां  पर  नील  गायों  को

 संख्या  इतनी  अधिक  है  कि  किसानों  के  लिए  अपनी  फसल  की  रक्षा  करना  एक  विकट  समस्या  बन

 चुकी  है  और  किसान  अपनी  फसल  की  चाहे  जितनी  रक्षा  कर  ले  किन्तु  इनके  द्वारा  कुछ-न-कुछ

 नुकसान  होना  स्वाभाविक  है  |  कभी-कभी  ऐसा  भी  देखा  जाता  है  कि  किसान  अपनी  फसल  की

 रक्षा  के  लिए  ऐसे  वन्य  पशुओं  की  हृत्या  कर  देता  है  जिनकी  संरुया  देश  में  बहुत  कम  है  और

 कार  उनकी  संखरूया  में  वद्धि  करने  के  लिए  लाखों  रुपया  प्रतिवर्ष  व्यय  कर  रही  है  ।  इस  प्रकार  जहां

 एक  ओर  किसानों  की  फसल  को  नुकसान  पहुंच  रहा है  वहीं  पर  दूसरी  ओर  देह  में  दुर्लभ  वन्य

 पशुओं  की  हृत्या  कर  दी  जाती  है  ।

 मैं  माननीय  कृषि  मन्त्री  जी  का  जहाँ  किसानों  की  फसल  की  रक्षा  की  ओर  आकर्षित

 करना  चाहूंगा  वहीं  पर  वन्य  पशुओं  की  रक्षा  के  लिए  कोई  कठोर  कदम  की  मांग  करते  हुए  आशा
 करता  हुं  कि  माननीय  कृषि  मंत्री  महोदय  अवश्य  इस  दिशा  में  कोई  आवश्यक  कदम  उठायेंगे  जिससे

 किसनों  की  फसल  की  रक्षा  हो  सके  ओर  अन्य  पशुओं  को  बचाया  जा  सके  ।

 गोरखपुर  उबरक  संयंत्र  को  लगातार  पहले  को  तरह  नियमित  रूप

 से  बिजली  की  सप्लाई  देने  की  आवश्यकता

 थी  मदन  पांडेय  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अन्तगंत  अपना
 विषय  इस  सदन  के  सामने  रख  रहा  हूं  ।

 देश  में  कृषि  उत्पाद  की  वद्धि  तथा  कषि  क्रांति  में  प्रमुख  रूप  से  आधुनिक  उवं  रकों  तथा

 धिचाई  साधनों  का  योगदान  रहा  यदि  हमारे  खाद  कारखानों  को  विद्युत  का  अनवरत  आध[ति

 होतो  रहे  तो  वर्तंध्रान  उत्पादन  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  हो  सकती  है  तथा  बाहर  से  उर्वरक

 आयात  किए  जाने  में  जो  विदेश्षी  मुद्रा  खर्च  होती  है  उसे  बचाया  जा  सकता  मुझे
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 सूचना  मिली  है  कि  गोरखपुर  के  उर्वरक  कारखाने  को  विद्युत  आपूर्ति  में  बुरी  तरह  से  कटाता  १

 जा  रहो  है  जिससे  उवंरक  का  उत्पादन  ठप्प  हो  गया  है  तथा  श्रप्मिकों  के  ले  ऑफ  किए  जाने  क

 खतरा  पैदा  हो  गया  है  उक्त  कारखाने  को  53  एम०  वी०  ए०  विद्युत  आपूर्ति  पहले  हुआ  करती  थी

 को  60  प्रतिक्षत  कटोती  हो  गई  ।  कोछ्षिक्षों  क ेबाद  भी  7-2-85  को  30  प्रतिशत  कटोती

 जारी  25  मार्च  को  पूरी  कटोती  कर  दी  गयी  ।  7-4-85  को  ।0  एम०  वी०  ए०

 शआपूर्ति  हुई  |  मैं  स्वयं  ऊर्जा  मन्त्री  से मिला  तो  घाटा  से  25  एम०  वीं०  ए०  की  आपूर्ति

 इस  कारखाने  में  लगभग  3  करोड़  50  लाख  का  घाटा  तथा  रोष  अरप्रेल  तक  28000  मेंट्रिक  टन

 उत्पादन  का  नुकसान  हो  चका  है  ।

 इस  नोटिस  द्वारा  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनु रोष  करता  हूं  कि  अविलम्ध  हस्तक्षेप  कर

 पूर्ण  विद्युत  आपूर्ति  कराने  की  व्यवस्था  करावे  तथा  राज्य  में  यदि  विद्युत  उपलब्ध  न  हो  तो  पड़ोस

 के  राज्यों  से  विद्युत  आपूर्ति  कराने  की  व्यवस्था  करें

 तमिलनाड़  में  राष्ट्रीय  कपास  निगम  के  कर्म  चारियों  को

 सप्रयबद्ध  बतन  देने  को  आवश्यकता

 ]
 डा०  ए०  कलानिधि  :  तमिलनाडु  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  शोसूम  में

 लगमग  500  कमंचारी  कायंरत  हैं  |  उन्हें  वेतत  की  एक  समेकित  राशि  दी  जाती  उन्हें  राष्ट्रीय

 कपड़ा  निगम  का  फंक्ट्रियों  में  कायरत  अन्य  व्यक्षियों  की  भाँति  समयबद्ध  वेतनमान  नहीं  दिया  जाता

 है  ।  मुर्के  पता  चला  है  कि  पटना  डिविजन  के  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  शोरूम  के  कर्मचारियों  को

 समयबद्ध  वेतनमान  दिया  जता  है  |  मारत  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  शोरूम  में  कार्यरत

 चारियों  के  लिये  समथबद्ध  वेतनमान  निर्धारित  करने  की  समान  नीति  क्‍यों  नहीं  अपनाई  जा  रही  है  ?

 इन  श्ोरूम  में  कायेरत  कम  च।री  केन्द्र  सरकार  तथा  इसके  उपक्रमों  में  कायं  रत  कमंचारियों  की  भांति

 ही  काम  कर  रहे  हैं  ।  जब  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  का  एक  डिवीजन  अपने  शोरूम  कक्षों  के  कम  चारियों

 को  समयबद्ध  वेतनमान  दे  रहा  है  तो  तमिननाई  में  स्थित  राष्ट्रीयकपड़ा  निगम  को  अपने  कर्मचारियों
 को  इसे  न  देने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  ऐसी  श्थिति  में  तथा  इन  तथ्यों  को  दुष्टिगत  रखते  हुये  कि

 भारत  एक  है  भौर  यहां  पर  जाति  आदि  के  आधार  पर  किसी  भी  तरह  का  भेद-भाव

 नहीं  होना  चाहिये  ।  मैं  मातनीय  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  स्वयं  सम्बन्ध  में

 दिलचस्पी  लें  ओर  कोशिश  करें  कि  यह  भेद-माव  तुरन्त  दुर  हो  तथा  तमिलनाडु  में  राष्ट्रीय  कपड़ा
 निगम  के  कर्मचारियों  को  तुरन्त  समयबद्ध  वेतनमान  दिया  जाये  ।

 बक्षिघम  एंड  कर्नाटक  मद्रास  के  प्रत्येक  कामगार  को  भारतोय  स्टेट
 बंक  से  2,000  रुपये  का  ऋण  दिलाने  को  आवश्यकता

 श्री
 के

 ०  आर०  नटराजन  :  मंसर  बिन्नी  लिमिटेड  मद्रास  दी  अकिंगधम

 एण्ड  कर्नाटक  भिल्स  दक्षिण  भारत  की  सबसे  पुरानी  टेक्सटाइल  मिलों  में  से  एक  है  ।  इस  मिल  में

 8000  कामगार  भद्रास  में  कार्यरत  हैं  ।

 इस  मिल  के  समक्ष  कठिनाइयां  खड़ी  हो  गई  सवंधा  इसलिए  क्योंकि  वहां  पर  पुरानी
 मशीनरी  काम  में  लाई  जा  रही  इस  मिल  के  से ऐसा  में  बन्द  होने  का  सकट  आया  परंतु
 माननीय  वाणिज्य  मन्‍्त्रों  महोदय  ने  भपने  सदभाव  से  ऐसा  नहीं  होने  दिया  |  तथापि  परिणामस्वरूप  में  एक
 बार

 फिर इस मिल को ]| मास के लिए बन्द कर दिया गया इन बन्दों के परिणामस्वरूप कामगारों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा जीवन निर्वाह करने के लिए उन्हें ऋण
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 लेने  पड़े  थे  इस  मिल  ने  काम  करना  आरम्भ  कर  दिया  उन्होंने  सन्‍्तोष
 की  सांस  री  है

 लेकिन  फिर  भी  उन्हें  अपने  ऋणों  कਂ  भगतान  तो  करना  ही  है
 कामगारों  ने  प्राधिकारिपों  से  प्रत्येक  को  2000  रुपये  का  ऋण  प्रवान  करने  की  सिफारिश

 की  है  जो  कि  उतके  वेतनों  में  से  कटोती  करके  किउ्तों  में  वापिस  लिया  जा  सकता

 अब  सरकार  को  भारतीय  स्टेट  बेक  के  माध्यम  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  तत्काल  प्रत्येक
 »  कमंचारी  के  लिए  2000/-  रुपये  के  ऋण  प्रबन्ध  करके  उनकी  समस्‍या  का  हल  करे  ।

 दिल्‍लो  में  मलेरिया  को  रोकथाम  फे  लिए  कबम  उठाने  को  झह्रावश्यकता

 श्री  ललित  माकन  :  मेनन्जीटिस  बीमारी  के  प्रकोप  से  पीछा  छूटा  था  कि

 मलेरिया  और  हैजा  जंसी  अन्य  बीमारियों  ने  दिल्‍ली  के  लोगों  में  आतंक  फेलना  आरम्म  कर  दिया

 है  ।  यह  बड़े  दु:ख  की  वात  है  कि  दिल्ली  ज॑ंसे  स्थान  पर  भो  इन  घातक  बीमारियों  का  उन्मूलन  नहीं
 किया  गया  है  ।  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  महोदय  ने  अतारांकित  प्रइन  संब्या  3495  के

 उत्तर  में  बताया  है  कि  मलेरिया  के  कारण  1983  में  52  और  1984  में  40  व्यक्ति  मरे  ।  यद्यपि

 बरतात  अभी  शुरू  नहीं  हुई  है  मलेरिया  अपना  भयानक  सिर  उठा  चुका  सरकारी

 गांवों  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  कौटनाशक  दवाओं  के  छिडकाव  को  का रंवाही  शमी

 तक  आरम्भ  नहीं  की  गई  है  ।

 मैं  हइस  बीमारी  को  रोक-थाम  के  लिए  सरकार  से  निम्मलिखित  उपाय  करने  का  निवेदन

 करता  हूं  :

 (1)  बुखार  के  मामलों  का  पता  लगाने  के  लिए  और  रक्त  के  धब्बों  के  परोक्षण  हेतु  सभी

 गांवों  कर्गी  कोंपडी  कोलोनियों  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  छोटे  स्वास्थ्य  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने

 (2)  कीटनाशक  दवाइयों  का  छिड़काव  तुरन्त  आरम्म  किया  जाना

 (3)  ओषध  विवरण  केन्द्रों  की  अविलम्ब  स्थापना  की  जानी  चाहिये  ।

 (4)  विषय  के  प्रति  सावंजनिक  जागरुकता  और  स्वास्थ्य  छ्षिक्षा  को  बढ़ाया  जाना  चाहिये  ।

 केन्द्रोय  सरकार  के  कार्यालय  में  नई  भर्तो  पर  लगे  प्रतिबन्‍्ध  को  समाप्त  करने  को

 आवश्यकता

 ओर  सत्प  गोपाल  मिश्र  :  सरकार  ने  हाल  ही
 में  केन्द्र  सरकार  के

 फर्यालयों  और  उपक्रमों  में  मौजूदा  खाली  पदों  की  भर्ती  पर  पाबन्दी  के  आदेश  का  नवीनी  करण

 किया  जिससे  ह॒थारे  देश  में  रोजगार के  क्षेत्र  में  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्त  हो  गई  है  ।

 खर्च  को  कम  करने  के  लिए  1982  में  आदेश  जारी  किये  गए  थे  |  इस  तरह  लाखों

 गार  युवकों  को  नौकरी  के  अवसरों  से  वंचित  रखा  बेरोजगारी  की  समस्या  गम्भीर  है  ओर

 इस  तरीके  से  यह  और  अधिक  गम्भीर  बन  गई

 केन्द्रीय  सरकार  के  संगठन  में  खाली  स्थान  की  गणना  कार्यभार  ने  हिसांब  से  की  णाती

 हस  प्रकार  अगर  प्रत्येक  अनभाग  में  काफी  समय  तक  यह  ख  ली  रहेंगे  तो  इन  कार्यों  को  कौम

 हरगा  ?  कार्यालय  का  अनग्रासन  कैसे  बनाए  रखाजा  सकता  है  ?  कार्यालय  कंसे  नई

 निभा  सकते  हैं  ?  कमंचारी  के  सेवानिवत्त  होने  के  बाद  भी  वहू  पद  भरा  नहीं  जा  सकता  ।

 भारत  सरकार  के  समी  केन्द्रीय  संगठनों  में  तीतव  वर्षों  से  अधिक  समय  के  लिए  सभी  प्रकार

 शी  भर्ती  सम्बन्धी  रोक  से  इस  देश  में  बेरोौजग।री  करी  सपस्या  गौर  गम्जीर  हो  गई  है  पश्चिम  बंगाल
 |  हो  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  30  000  से  अधिक  पद  खाली  पड़े  हैं  ।



 नियम  377  के  अधोन  मामले  26  1985

 ऐसी  परिस्थितियों  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  शीघ्र  ही  यह  प्रतिबन्ध  समाप्त

 करें  ओर  हमारे  देश  के  थुवकों  इस  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  रोजगार  के  मौजूदा  अवसर
 प्रदान  कर  ।

 राजस्थान  में  सूखे  को  स्थिति  तथा  पोने  के  पानी  को  कमी  को  समस्या  को  सुलझाने
 के  लिए  हैण्ड  पम्पों  के  लगाने  हेतु  राज्य  को  विशेष  सहायता  देने  को  आवश्यकता

 [  हिन्दो  ]

 प्रो०  मिसला  कुमारी  शक्तावत  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के

 तहत  केन्द्र  सरकार  का  एक  महृत्वपूर्ण  राजस्थान  में  भयंकर  सूखे  की  स्थिति  की  तरफ

 आकर्षित  करना  सम्पूर्ण  राजस्थान  अकाल  की  भयंकर  छायथा से  ग्रसित  दक्षिणी

 स्थान  का  चित्तोड़गढ़  जिला  अकाल  होने  के  साथ  ही  भयंकर  पीने  के  पानी  के  संकट  से  गुजर  रहा

 है  ।  गरमी  शुरू  नहीं  फिर  भी  लोग  गांव  छोड़कर  पीने  के  पानी  की  खोज  में  जा  रहे  हैं  ।

 तालाब  सब  सख  गए  हैं  ।  मैं  केन्द्र  सरकार  से  मांग  करूंगी  कि  राजस्थान  को  भ्रकाल  की

 भयंक  रता  से  छुटकारा  दिलाने  के  लिए  विशेष  सहायता  प्रदान  करें  तथा  पीने  के  पानी  के  लिए
 दक्षिणी  राजस्थान  के  चित्तोड़गढ़  जिले  में  अधिक  से  अधिक  हेंडपम्प  अतिशीघ्र  लगावाए  जावें  वरना

 पशुधन  तथा  मावव  को  जीवित  बचाना  कठिन  हो  जाएगा  ।

 कालका-शिमला  राष्ट्रोय  राजमार्ग  पर  धम  पुरा  क  बुकानदारों  उसके  लिए  नई

 दुकानों  का  निर्माण  होने  झपना  कारोबार  करते  रहने  को  प्ननुर्मात  दने  को
 आवश्यकता

 ओ  के०  डो०  सुल्तानपुरोी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपकी  आज्ञा

 नियम  377  के  अन्तगंत  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  क  रना  चाहता  हूं  कि  कालका  से  शिमला  राष्ट्रीय
 मांगे  का  विस्तार  किया  जा  रहा  है  और  इस  पर  भारत  सरकार  की  ओर  से  काफी  रुपया  खर्च  किया
 जा  रहा  इस  सड़क  के  निर्माण  में  स्थान  कुमा  रहट्टी  इत्यादि  जगह  को  जिसमें  लोगों  की

 दुकानें  बनी  हुई  हैं  और  पुश्तों  से
 उन  दुकानों  में  अपना  व्यापार  का  कार्य  करते  आज  उनके

 सामने  एक  बड़ी  समस्या  यह  खड़ी  हो  गई  है  कि  जिन  लोगों  की  दुकानें  इस  मार्ग  में  आती  वे

 अपने  क्रापको  असहाय  पा  रहे  हैं  ।  सरकार  ने  उन्हें  कुछ  थोड़ा  मुआवजा  भी  दिया  है  जिसको  उन्होंने
 प्रोटेस्ट  कर  के  थोड़ा-थोड़ा  पंसा  लिया  है और  अब  वह  अदालतों  का  दरवाजा  खटका  रहे

 ताकि  वह  अपने  कारोबार  से  न  रह  जाएं  ।  मैं  उदाहरण  के  तौर  पर  यह  बताना  चाहता  हूं  कि

 धर्मपुर  जो  सोलन  जिले  का  केन्द्र  स्थान  है  वहां  लगभग  500  लोगों  की  आबादी  अपने  कारोबार  ऐे

 हाथ  थो  बंठेगी  ।  मैं  उनकी  समस्याओं  को  उचित  समझते  हुए  भारत  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि

 उत्हें  कारोबार  के  लिए  सरकार  अलम  भूमि  दिलाई  जाए  और  जब  तक  उनकी  दुकानें

 बन  कर  तेयार  नहीं  हो  जातीं  उस  समय  तक  उन्हें  उन्हीं  दुकानों  पर  काम  करने  की  अनुमति  दी

 जाए  ताकि  उन्हें  काम  करने  में  कोई  मुश्किल  न  हो  ।

 मुझे  जाशा  है  कि  संबंधित  मन्त्रालय  इस  पर  तुरन्त  कार्यवाही  कर  लोगों  की  माँग  को

 करने  का  कष्ट  करेगा  ।
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 अनमग्मानों  की  wis  ) बः
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 णिज्य  att  तति  कक  छप

 [  अनुवाद

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  वाणिज्य  ओर  पूर्ति  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  10
 >,  कु
 से  13  पर  चर्चा  करेगी  और  उन्हें  पारित  इस  कार्य  के  लिए  छह  घंटे  का  समय  निर्धास्ति

 किया  गया  है  ।

 माननोय  सदस्य  जो  इस  समय  सभा  में  उपस्थित  हैं  और  जिनके  अनुदानों  की  मांगों  के  लिए
 कटोतोी  प्रस्ताव  परिचालित  किये  गये  अगर  वे  अपने  कटोती  प्रस्ताबों  को  प्रस्तुत  करना  चाहते

 हैं  तो  वे  15  मिनट  के  अन्दर  कटोती  प्रस्तावों  के  क्रमांक  बताते  हुए  परचियां  सभा  पटल  पर  भेज

 सूचना  पटल  पर  उन  कटोती  प्रस्तावों  की  क्रमांक  सूची  शीघ्र  ही  लगा  दी  जिन्हें
 कि  पेश  किया  हुआ  माना  जाएगा  ।  अगर  किसी  माननोय  सदस्य  को  सूची  में  असंगति  नजर  थाए

 बिना  किसी  दरी  के  उसे  टेबिल  आफिसर  को  सूचित  करे  ।

 प्रस्तुत  प्रस्ताव  हुआ  :

 कार्य  सूची  के  में  दिखाई  गई  वाणिज्य  और  पूर्ति  मंत्रालय  से  संबंधित

 मांग  संख्या  .10  से  13  के  संबंध  में  31  1986  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दोरान  होने

 बाले  खर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  काय॑-सूची  के  स्तम्म  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा

 को  दी  पूजी  लेखा  संबंधी  राशियों  स ेअनधिक  राक्षियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 राष्ट्रपति  जायें  ।

 लोक  सभा  को  स्वोकति  के  लिए  प्रस्तुत  वाणिज्य  और  पूर्ति  मन्त्रालय  से  संबंधित

 प्रन॒दानों  को  सांगें  1985-86
 तल  नकल

 मांग  मांग  का  नाम  25  1985  को  सदन  द्वारा  सदन  की  स्वीकृति  के

 स्वीकृत  लेखा  अनुदान  की  मांग  प्रस्तुत  की  जाने  वालो
 की  रकम  दान  की  मांग की  रकम

 ]  2  ह  न  वनीननीलीी

 वाणिज्य  ओर  पूर्ति  मंत्रालय

 राजस्व  पूजी  राजस्व  पूजी
 रुपए  रुपए  रुपए  बपए

 10.  बाणिज्य  और
 न

 पूर्ति  मंत्रालय  57,33,00  -_-_  2,86,69,000

 11.  विदेश  व्यापार  और  1,35,87,38,000  6,85,97,69,000
 निर्यात  उत्पादन  18,20,58,000  91,52,93,000

 12.  सती  हाथकरघा  43,75,32,000  2,19,86,63,000
 ह

 ओोर  हस्तशिल्प  36,62,97,000  1,83,14,85,000 जज  बपुल
 13.  पूर्ति  और  निपटान  2,.5405,000.  ऋन+  12,70,28,000  ——
 न  न  जिणानीीथथंयर  वेशलनननमममननीयनीनीनीनीणीननीन-ननत-त-त.>-ऑ--.  9  ओम  स.छ9सर:+ससस  सससस२नथथ४

 की  सिफारिध्ष  से  प्रस्तुत  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  श्रीहरि  राव  बोलेंगे  ।

 *श्रो  श्रीहरि  राव  :  उपाध्यक्ष  वाणिज्य  और  पूर्ति  मन्त्रालय  एक

 महत्वपूर्ण  मन्त्रालय  इसका  विशेष  महत्त्व  है  क्योंकि  देश  की  प्रगति  से  इसका  सीधे  संबंध  है  ।

 देश  की  अर्थव्यवस्था  तभी  सुदुढ़  हो  सकती  है  जब  इसका  वाणिज्य  और  व्यापार  सुदृढ़  होगा  ।  हम
 जो  आयात  ओर  निर्यात  नीति  अपनाते  उसी  पर  व्यापार  निर्भर  करता  है  ।  इसलिए  आयात  गौर

 निर्यात  नीति  मजबूत  और  स्थायी  होनी  चाहिए  |  इसे  अथंब्यवस्था  में  भागीदार  होना
 नीति  हस  प्रकार  होनी  चाहिए  जिमस्त  हमारे  निर्यात  में  वद्धि  और  आयात  में  कमी  लेकिन

 दुर्भाग्य  स ेहम  आज  बिलकुल  विपरीत  देख  रहे  हैं  |  निर्यात  में  काफी  कमी  आ  रही  है  जबकि  आयात

 में  भारी  वद्धि  हो  रही  अगर  अज  हमारा  भगतान  शेष  संतोषजनक  है  तो  इसके  लिए  विदेशों

 में  रह  रहे  भारतीय  जिम्मेदार  निर्यात  से  हमें  काफी  कम  आमदनो  होती  है  और  यह
 बिल  के  भुगतान  के  लिए  भी  काफी  नहीं  इस  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  अब  हमें  काफी  मेहनत
 करनी  होगी  ।  हमारे  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  हमें  ठोस  प्रयत्न  करने  होंगे  ।

 देश  में  संसाधनों  की  कमी  नहीं  है  ।  इन  संसाधनों  का  सही  ढंग  से  इस्तेमाल  करके

 हम  लगातार  प्रगति  कर  सकते  हैं  ।  हमारे  पास  अपार  मानव  शक्ति  हे  ।  लेकिन  हम  अधिक  उत्पादन

 के  लिये  इस  मानवश्कक्ति  का  उपयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  इस  मानवशक्ति  का  उन  वस्तुओं  के  निर्माण

 के  लिए  सही  उपयोग  किया  जाना  चाहिए  जिनकी  विदेशी-बाजार  में  मांग  है  ।  इन  वस्तुओं  को

 विदेक्षों  में  निर्यात  करने  के  लिए  प्रयत्न  करने  चाहिए  ।  इस  तहर  से  हम  काफी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा

 बचा  सकते  हैं  ।  मानवश्वक्ति  का  अच्छो  प्रकार  से  उपय!ग  करने  को  बढ़ावा  देना  चाहिए  ताकि

 देश  में  निर्यात  करने  वाली  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  वृद्धि  की  जा  सके  ।

 पिछले  दो  वर्षों  में  आयात-निर्यात,इस  प्रकार

 झायात  नियति  )

 1982-83  14355.76  करोड़  रु०  8902.25  करोड़  रु०  5448  करोड़  रु०

 1983-84.  15762.95  करोड़  र०  9867.57  करोड़  रु०  5895  करोड़  २०

 1984-85  11746.1  करोड़  २०  8146.2  करोड़  र०  3600  करोड़  र०

 तक  )  प्रोत्साहन  यह  «आआक हैं 10%, की नकद राजमहायता, उत्पाद Yow में छूट आयात आपूरण । लेकिन ये प्रोत्साहन  कम»  मम
 सरकार  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कुछ  प्रोत्साहन  दे  रहो  यह  प्रोत्साहान

 हैं  की  नकद  उत्पाद  शुल्क  में  छूट  आयात  आपूरण  ।  लेकिन
 ये  प्रोत्साहन  काफी

 नहीं  हैं  ।  देश  में  निर्यात  कर्त्ताओं  को  भाकर्षित  करने  के  लिए  ओर  प्रोत्साहन  दिये  जाने  चाहिए  |

 जो  प्रोत्साहन  दिये  जाते  हैं  वे  और  तकंसंगत  होने  प्रत्येक  मद  पर  भलग  से  विचार  किया

 जाना  थौर  उन  मदों  पर  उदारता  से  राजसहायता  ही  जानी  चाहिए  जिन्हें  विदेशी-बाजार  में

 कड़ा  मुकाबला  करना  पड़ता  है  ताकि  विदेशी  ग्राहकों  को  उचित-मूल्य  पर  ये  सामान  मिल  सके  |

 0/ की राज सहायता पर्याप्त नहीं यह कम से कम 25%, होनी चाहिये और प्रत्येक मद अलग-अलग होनी चाहिये । जापान में राजसहायता को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया ५.----म>ममम-म-मम-ममममम>क नी 3 कम तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर च्ज्मे
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 अर  ——  -

 मैं  माननीय  से  अनु रोध  करता  हूं  कि  वे  निर्यात  की  जानी  वालो  वस्तुओं  को  दी  जाने  वाली

 राजसहायता के  प्रोत्साहन  के  ढांचे  का  पुनगंठन  करें  ।

 कच्चे  माल  के  निर्यात  की  वतंमान  नीति  सही  नहीं  है  ओर  इसे  शी  प्रबन्द  कर  देना  चाहिए  ।
 कच्चा  माल  निर्यात  करने  की  बजाय  हमें  तंयार  माल  निर्यात  करने  के  प्रयास  करने  चाहिए,इससे  हमें
 अधिक  विदेशी-मुद्रा  मिलेगी  ।  औद्योगिक  माल  और  अन्य  सामान  निर्यात  कर  हम  अधिक

 मुद्रा  प्राप्त  कर  सकते  कच्चे  माल  से  हमें  नाममात्र  ही  विदेशी-मुद्रा  मिलती  अब  समय

 आ  गया  है  कि  हम  कच्चे  माल  को  निर्यात  करने  संबंधी  अपनी  नीति  को  बदले  ।  उदाहरण  के  तौर

 पर  काकीनाडा  पत्तन  से  जापान  को  नारिलय-जटा  का  निर्यात  किया  जाता  हम  उस  देश  से

 ब्रशों  का आयात  करते  हैं  ।  सारे  नारियल-जटा  के  निर्यात  से  जितनी  विदेशी-मुद्रा  हमें  प्राप्त  होती
 वह  आयात  के  बिल  को  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  अगर  हम  अपने  ही  देश  में  अपनी

 मानव्शक्ति  का  उपयोग  कर  ब्रश  तेया।र  करें  हमें  न  केवल  इन  ब्रुशों  का  आयात  ही  बन्द  करमा
 बल्कि  हम  इन  वस्तुओं  का  निर्यात  बहुमूल्य  विदेशी-मुद्रा  भी  कमा  सकते  हैं  ।  यह  एक

 उदाहरण  है  |  हमें  कच्चे  माल  के  स्थान  पर  तेयार  माल  और  मूल्यवान  वस्तुओं  का  निर्यात

 करना  चाहिए  ।

 मैं  सरकार  के  हाल  ही  में  कई  वस्तुओं  के  सरणीबद्ध  न  करने  और  उन्हें  शुले-सामान्य
 लाइस  स  प्रदान  करने  के  फंसले  का  स्वागत  करता  हूं  ।  यह  एक  अच्छा  कदम  है  |  अब  निर्यातकर्ता
 उन  वस्तुओं  का  सीधे  हो  आयात  कर  सकते  जिनका  कि  प्रयोग  उन्हें  निर्यातोन्मुख्ी  माल  के  लिए
 करना  है  ।  उन्हें  भब  बिचौोलियों  की  आवश्यकता  नहीं  रहेगी  ।  यह  एक  उत्साहवधंक  कदम

 लेकित  श्री  कई  और  वस्तुएं  ओ०  जी०  एल०  के  अन्तगंत  लाई  जा  सकती  हैं  ।  मैं  आशा  करता

 हूँ  कि  माननीय  मन्त्री  और  वस्तुओं  को  ओ०  जी०  एल०  के  अन्तगंत  सूची  में  लाने  के  लिए  प्रयास

 सरकार  द्वारा  निर्यात  नीति  को  आगामी  तीन  वर्षों  क ेलिए  लाग  रखने  की  प्रणाली  एक

 अच्छी  प्रणाली  है  ।  पहले  हर  छह  माह  बाद  निर्यात-नीति  बदल  जाती  थी  ।

 इसके  परिणामस्वरूप  गे  र-काननी  लेन-देन  हुआ  करते  हैं  बेईमान  ब्यापारी  आयातित  सामान

 को  छपाकर  रखते  हैं  भोर  करोड़ों  रुपए  कमाते  हैं  ।  इस  तरह  उत्पादन  की  लागत  में  भी  वद्धि  हो

 जाती  है  ।  अन्य  कुछ  अवसरों  पर  जब  नीति  में  परिवर्तन  किया  मया  तो  निर्यातकों  को  हानि  उठानी

 पड़ी  है  ।  अब  यह  प्रानी  बात  हो  गई  चू  कि  निर्यात  नीति  3  वर्षों  के  लिए  प्रभावी  होगी  यह

 निरन्तरता  और  विदेश  व्यापार  में  स्थिरता  को  सुनिष्तिचत  करने  के  लिए  मदद  देगी  ।  यह  निषचय

 ही  निर्यातकों  के  विश्वास  में  सहायता  देगी  ।  अब  नियतिक  को  हानि  उठाने  के  भय  के  बिना  निर्यात

 योग्य  वस्तुओं  के  उत्पदन  के  लिए  कच्चे  माल  की  अपेक्षित  मात्रा  का  आयात  करने  को  सोच

 सकते  हैं  ।

 महोदय  दात  प्रतिशत  निर्यातोन्मुखी  वस्तुओं  में  सीमा  शुल्क  देने  के  बाद  कुल  उत्पादन  का

 25%,  तक  देश  के  भीतर  बेची  जाने  की  अनुमति  दी  जाए  ।  देश  के  भीतर  बेची  जाने  के  लिए

 देशो  निर्मित  बस्त॒ओं  पर  सीमा  शुल्क  के  भुगतान  का  कुछ  भाग  शकल्पनीय  मैं  माननीय

 मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  जब  निर्यातोन्मुश्ती  वस्तुएं  देश  के  अन्दर  बेची  जाती  हैं  तो  उन  पर

 सीमा  शुल्क  हूटा  देना  चाहिये  ।
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 देश  में  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  अच्छी  तरह  से  कार्य  कर  रहे  कोचीन

 फाल्टा  और  नोयडा  को  कांडला  के  साथ  जोड़  दिया  गया  था  और  सान्‍्ताक्रज  जो  पहले  से  कायं  कर

 रहा  था  |  बिना  किसी  अपवाद  के  ये  सभी  ठीक  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से
 बिशाखापटटनम  को  मुक्त  अ्यापार  क्षेत्र  घोषित  करने  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  |  आज  देध्ष  में

 ऑओद्योगिक  केन्द्रों  में सबसे  पहले  बहुत  तेजी  से  सामने  आ  रहा  है  ।  हिन्दुस्तान  शिपयाड़  के

 अति  विजाग  में  कई  अन्य  सरकारो  क्षेत्र  के  उपकम  भौर  निजी  क्षेत्र  के  उद्योग  स्थित  हैं  ।  यह

 शांतिपूर्ण  ओद्योगिक  क्षेत्र  वहां  कोई  ओद्योगिक  विवाद  नहीं  होते  हैं  ।  यह  सभी  तरह  से

 मुक्त  ध्यापार  क्षेत्र  के
 लिये  पात्र  इसके  पत्तन  नगर  होने  के

 कारण  कई  लाभ  यह  हमारे
 निर्यात  को  भी  पर्याप्त  मदद  करेगा  ।  हमें  याद  रखना  चाहिए  कि  अन्य  जगहों  की  अपेक्षा  समुद्र  तट

 के  पास  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  अधिक  लाभदायक  विदेशी  व्यापार  को  बढ़ाने  में  पत्तन  शहूर  अन्य

 स्थानों  की  अपेक्षा  निश्चय  ही  भ्रधिक  सदायता  करेगा  ।  अन्य  देक्षों  को  निर्यात  की  सुविधाएं  उपलब्ध

 होगी  ।  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  इसकी  पहले  से  ही  सिफारिद  कर  दी  है  और  केन्द्रीय  सरकार  से

 अनुरोध  किया  है  कि  विजाग  को  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  घोषित  किया  लेकिन  यह  हमारा  दुर्भाग्य
 है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  पर  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  अब  समय  आ  गया  है  कि

 विजाग  को  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  घोषित  किया  मैं  माननीय  मंत्री  से  श्राशा  करता  हूं  कि  वह
 बिना  किसी  विलंब  के  विजाग  की  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  घोषित  करेंगे  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  में  हमारे  भाग  लेने  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  1984-85
 के  दौरन  हमने  विदश्ों  में  38  मेले  में  भाग  लिया  और  स्वयं  तीन  मेले  आयोजित  लगमग

 3]  लाख  रुपए  का  सामान  वेचा  गया  ।  257  करोड़  रुपये  के  झ्राडर  बुक  किये  ओर  480  करोड़
 रुपये  के  अन्य  आड्डरों  की  बातचोत  चल  रहो  इन  सब  बातों  के  होते  हुए  भी  हम  अधिक  व्यापार

 प्राप्त  नहीं  कर  सके  ।  हम  मेलों  के  दोरान  अधिक  व्यापार  क्‍यों  नहीं  कर  इसका  एक  मुख्य  कारण

 यह  है  कि  हमने  व्यापार  की  अपेक्षा  सांस्कृतिक  गतिविधियों  पर  अधिक  ब्यान  दिया  ।  हमने  उत्पादन

 की  गए  वस्तुओं  की  अपेक्षा  देश  के  एक  भाग  या  अन्य  भाग  की  सांस्कृतिक  गतिविधियों  को  चित्रित

 करने  भें  अधिक  दिलचस्पी  दिखलाई  जो  मेजवान  देश  ओर  अन्य  भाग  लेने  वाले  देशों  के  बाजार  में

 जगह  पा  सकती  हैं  ।  हमारा  उद्देश्य  व्यापार  होना  चाहिए  न  कि  सांस्कृतिक  कार्यक्रम  ।  मैं  आशा

 करता  हूं  कि सरकार  इस  मुद्दे  पर  ध्यान  व्यापार  के  अलावा  कोई  व्यापार  नहीं
 आपको  एक  समिति  का  गठन  करना  चाहिये  ओर  इसे  उन  देशों  में  भेजना  चाहिए  ताकि  वे  वहां
 व्यापार  की  स्थिति  का  मूल्यांकन  कर  सके  ।  उन  देशों  को  जो  वबस्तुयें  निर्यात  की  जानी  है  इस  पर

 निर्णय  लिया  जाना  निर्यात  के  लिये  वस्तुओं  का  पता  लगाने  के  बाद  सरकार  को  देह  में

 तकों  को  इन  वस्तुओं  के  निर्यात  में  उत्साहित  करने  के  लिए  आगे  आना  चाहिये  ।  फिलहाल  के  वल  कुछ
 प्रभावशाली  लोग  अपनी  वस्तुओं  के  निर्यात  करने  का  प्रबन्ध  करते  हैं  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  ।

 इस  प्रकार  की  छत  होनी  चाहिए  कि  छोटा  या  बड़ा  कोई  भी  निर्याता  बिना  किसी  रुकावट  के  अपती

 वस्तुओं  को  निर्यात  करने  की  स्थिति  में  होना  चाहिये  ।  इस  तरह  का  वातावरण  पंदा  करने  के  लिए

 यह  आवद्यक  है  कि  निर्यात  योग्य  सामान  पर  उत्पाद  शुल्क  में  छूट  होनी  चाहिये  तभी  हम  प्रतियोगी

 मूल्य  पर  विदेशी  खरीददारों  को  सामान  का  प्रस्ताव  कर  सकते  हैं  ।  यह  निर्यात  बढ़ायेगा  ।  देश

 समद्ध  होगा  ।

 ध्यक्ष  देश  में  आंध्र  प्रदेश  रेशा  और  लम्बे  रेशों  बाली  कपास  का  सबसे  बड़ा

 उत्पादक  राज्य  है  |  लेकिन  यह  देखते  हुए  बहुत  आश्चयं  होता  है  कि  केवल  महाराष्ट्र  शौर  गुजरात
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 ज॑से  राज्यों  को  दूसरे  देशों  के  साथ  कपास  का  निर्यात  करने  की  अनुमति  दी  जा  रही  काफी

 आग्रह  के  बाद  सरकार  ने  राज्य  से  कपास  की  17,000  गांठों  का  निर्यात  करने  की  अनुमति  दी  है  ।
 मैं  केन्द्र  की  इस  कार्यवाही  का  स्वागत  करता  हूं  ।  लेकिन  महोदय  यह  उस  राज्य  के  लिये  बहुत  कम
 मात्रा  है  जो  कपास  की  अच्छी  किस्म  के  उत्पादन  में  प्रथम  है  ।  इसलिये  मैं  मांग  करता  हूं  कि  17000
 गांठों  के  वर्तमान  स्तर  से  कम  से  कम  |  लाख  गांठों  का  निर्यात  कोटा  बढ़ाया  जाना  चाहिये  मैं

 आशा  करता  हूं  कि  सरकार  इस  पर  सहमत  होगी  ।

 इस  तक  पर  कि  हमारे  गोदामों  में  गेहूं  सड़  रहा  सरकार  ने  हाल  ही  में  अन्य  देह्यों  को

 गेहूं  के  निर्यात  का  निर्णय  लिया  यह  बहुत  अच्छा  मैं  इस  निर्णय  का  स्वागत  करता  हूं  ।  लेकिन
 सरकार  के  इस  निर्णय  से  केवल  उत्तरी  भारत  के  किसानों  को  लाभ  पहुंचा  है  ।  हमारे  गादामों  में

 गेहूं  की तरह  चावल  का  अधिक  भंडार  हमारे  गोदामों  में  लाखों  टन  चावल  सड़  रहा  इस
 स्थिति  से  बचने  के  लिये  चावल  का  भी  निर्यात  क्यों  नहीं  किया  जाता  ?  हमें  चावल  का  निर्यात
 बासमती  तक  ही  सीमित  नहों  रखना  चाहिये  ।  सरकार  को  बासमतो  चावल  के  साथ  उत्तम
 और  बहुत  बढ़िया  किस्म  के  चावल  के  निर्यात  की  मंजूरी  देनी  इस  निर्णय  से  पूरे  कृषि

 समुदाय  को  लाभ  होगा  चाहे  वे  किसी  भी  क्षेत्र  से  संबंधित  हों  ।  यह  हमें  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  भी
 प्राप्त  करायेगा  ।

 देद  में  उत्पादित  आम  के  गूदे  के  लिए  अच्छी  मांग  सरकार  को  आम  के  गदे
 का  निर्यात  करने  के  लिये  प्रोत्साहित  करना  चाहिये  ।  अब  इस  मद  के  निर्यातक  इसको  निर्यात  क  रने
 के  लिए  बहुत  महंगा  समझ  रहे  चार्जਂ  बहुत  अधिक  हैं  |  इसलिए  रियायती  दर  पर
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  चार्जਂ  में  कमी  करने  के  लिये  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  और  इस
 मदद  की  अधिक  बड़े  में  निर्यात  करता  चाहिए  |  यदि  ऐसा  किया  जाता  है  तो  आम  के  गदे
 के  निर्यात  में  वृद्धि  होगी  ।

 है

 प्रतिवर्ष  1500  करोड़  रुपये  मूल्य  का  खाद्य  तेल  का  आधात  किया  जा  रहा  भायातित
 तैल  का  65%,  भाग  देक्षी  उत्पादकों  की  उपेक्षा  करके  वनस्पत्ति  उत्पादकों  को  आवंटित  किया  जा

 रहा  यह  अनुचित  पिछले  आम  चुनाव  के  दौरान  आयातित  तेल  का  95%  भाग  वनस्पति
 उत्पादकों  को  दिया  गया  था  जिसके  बदले  सत्ता  दल  ने  अपने  दल  के  कोष  में  लिए  अधिक  राशि
 प्राप्त  की  इस  तरह  दल  के  कोष  के  लिए  करोड़ों  रुपया  जमा  किया  गया  था  ।  यह  बत्लकल

 अमुचित  है  कृपया  खाद्य  तेलों  का  आयात  बन्द  किया  जाए  ।  स्थानीय  उत्पादकों  को  जो  खाद्य  तेल
 का  उत्पादन  करते  हैं  उन्हें  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  ।  इसकी  तुरंत  आवश्यकता  है  ।

 महोदय  शीरे  का  बिना  किसी  तुक  या  कारण  से  निर्यात  किया  जा  रहा  बयोंफि  इस  मद
 के  पूरा  निर्यात  होने  रे  देश  में  एल्कोहल  उत्पादन  ने  बुरी  तरह  से  नुकसान  उठ!या  है  ।  अब  एल्कोहल
 की  कमी  हो  गई  है  ।  ऐसा  पता  चलता  है  कि  आपके  पास  निर्यात  करने  ओर  कितना  निर्यात  करना
 है  के  लिए  कोई  निदिचत  योजना  नहीं  है  |  वस्तुओं  का  निर्यात  इस  तरह  होना  चाहिए  कि  घरेल
 बाजार  में  इन  वस्तुओं  का  अमाव  न  हो  ।  अत:शोरे  का  अविवेकी  निर्यात  बन्द  करना  चाहिए  ।

 हु

 महोदय  साम्यवादी  देशों  के  साथ  व्यापार  करने  के  बारे  में  मुझ  कहते  हुए  दु:ख  होता  है  बि
 यह  पूर्णरूप  से  कुछ  व्यक्तियों  के  हाथों  में  हैं  ।  साम्यवादी  देशों  के  साथ  सीधा  व्यापार  संबंध  स्थापित
 करने  की  किसी  व्यक्ति  को  हृजाजत  नहीं  होनी  चाहिए  ।  साम्यवादी  देशों  के  साथ  विदेशी  व्यापार
 सरकारी  स्तर  पर  होना  चाहिए  |  केबल  तभी  आ्राप  उन  सभी  के  साथ  न्याय  कर  सकते  हो  जो



 अनुदानों  को  मांगें  1985-86  26  1985

 व्यापार  में  लगे  हुए  हैं  यह  पूरी  तरह  से  हमारे  विदेशी  व्यापार  में  सहायता  मैं  मंत्री
 जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  साम्यवादी  देशों  के  साथ  ध्यापार  समझौते  केवल  सरकारी  स्तर  पर

 होने  चाहिये  ।

 हमारी  अरयंव्यवस्था  में  बिकास  लाने  के  लिये  निर्यात  का  विकास  बहुत  आवश्यक

 है  ।  लोगों  को  अधिक  रियायतें  देकर  उन्हें  अधिक  निर्यात  करने  के  प्रोत्साहन  देने  हेतु  सभी  संभव

 उपाय  करने  माल-भाड़ा  आदि  उचित  होना  चाहिये  |  युक्ति  सगत  आधार  पर  राज

 यता  दी  जानी  चाहिए  ।  एक  समान  दर  के  स्थान  पर  प्रत्येक  वस्तु  की  गुणवत्ता  और  प्रतियोगिता
 पर  निर्भरता  के  अनुसार  मूल्य  होना  10%  उत्पाद  छट  की  मौजदा  नकदी  राज

 यता  और  आयात  आपूरण  पर्याप्त  नहीं  आदश  स्थिति  बनाने  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम
 उठाये  जाने  चाहिये  जहां  निर्यात  व्यापार  विकसित  हो  सकें  ।

 हमारे  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  ईमानदार  और  कुछल  प्रशासक  हैं  |  इस

 समय  वह  सदन  में  उपस्थित  नहीं  वह  अपनी  ईमानदारी  के  लिए  प्रसिद्ध  हथारे  माननीय

 प्रघानमन्त्री  राजीव  जी  देक्ष  को  2]  वीं  सदी  में  ले  जाना  चाहते  हैं  ।  21  वीं  सदो  में  देश  का  संचालन

 करने  के  लिये  आपके  पास  नया  दष्टिकोण  होना  चाहिये  |  दिमाग  में  इस  आदश  विचार  के  साथ

 ही  प्रत्येक  नीति  को  बनाना  चाहिए  ।  हमारी  निर्यात  नीति  इसी  तरह  की  एक  नीति  है  ।  मैं  आशा

 करता  हूं  कि माननीय  वाणिज्य  मंत्री  हमारी  भावी  नीतियों  को  बनाने  में  पर्याप्त  राजनीतिश्ञता

 दिखाएंगे  ।

 महोदय  ,  महृत्वपूण  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  मुर्के  वाद-विवाद  छुरू  करने

 का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  घन्यवाद  करता  हूं  और  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 कटौती  प्रस्ताव

 औी  के०  रामचन्‍न्द्र  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 वाणिज्य  भोर  पति  मंत्रालय  शोषक  के  प्रन्तगंत  माँग  में  100  रुपए  कम  किये

 जाये  |ਂ

 लोगों  को  रियायती  दरों  पर  कपड़े  को  सप्लाई  करने  की  भावश्यकता  ।  ]  (2)
 श्रीमतो  गोता  मुखर्णों  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  ।

 बाणिज्य  ओर  पति  मंत्रालय  शीषंक  के  अ  तगंत  माँग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं  ।
 विभाग  के  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  संवर्ग  के  प्रवर  श्रेणी  लिफपिकों  को  पर्याप्त

 संख्या  घन  तथा  लेखाशास्त्र  के  प्रशिक्षण  के  लिये  साचिविक  प्रशिक्षण  तथा  प्रबन्धन  संस्थान  में

 भेजने  की  भ्रावश्यकता  ।]  (28)
 वाणिज्य  श्रोर  पूति  मंत्रालय  शीष॑क  के  अंतर्गत  माँग  में  100  रुपए  कस  किये

 जाएं  iਂ

 सचिवालय  सेवा  से  सम्बन्धित  पूरति  विभाग  के  सहायकों  को  पर्याप्त  संख्या  में  उनके

 लिए  भ्राशर्वित  तथा  साचिविक  प्रद्षिक्षण  तथा  प्रबन्धन  संस्थान  द्वारा  संचालित  विभिन्‍न  प्रक्षिक्षण

 पाठ्यक्रमों  के  लिये  भेजने  की  आवश्यकता  ।]  (29)
 बाणिज्य  ओर  पति  मंत्रालय  शीषंक  के  धर  तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 जाएं  ।”
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 विभाग  संवर्ग  से  संबन्धित  अनुभाग  अधिकारियों  को  साचिविक  भ्रश्िक्षण  प्रबंधन

 संस्थान में  प्रशिक्षण  प्राप्ति  के  लिए  भेजने  की  श्रावश्यकता  ।।  (30)
 वाणिज्य  झोर  पूर्ति  मंत्रालय  शोष॑क  के  अतगंत  माँग  से  100  रुपये  कम  किये

 जाएं  ।

 के  सीधी  भर्ती  के  कोटा  मे  से  न  भरे  गये  रिक्त  पदों  को  पूरति  विभाग  के  चयनसूची
 के  सहायकों  से  भरने  की  आवश्यकता  ।]  (31)

 क्र  वाणिज्य  ओर  पूर्ति  मन्त्रालय  शीष के  के  श्र  त्गत  माँग  से  100  रुपये  कम  किये

 जाएं  ।

 तथा  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  नियमित  उम्मीदव।र  उपलब्ध  न  कराये  जाने

 पूर्ति  विभाग  के  निम्न  श्रेणी  लिपिकों  को  प्रवर  श्रेणी  लिपिकों  के  पदों
 पर  तदर्थ  आधार  पर

 पदोन्नति  देने  की  आवध्यकता  ]  (32)
 वाणिज्य  ओर  पूर्ति  मंत्रालय  शीषंक  के  अ  तर्गत  माँग  में  100  रुपये  कम  किये

 जायें  ।”

 विभाग  की  केरद्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा/केन्द्रीोय  सचिवालय  सेवा/भकेन्द्र'य

 वालय  अआाशुलिपिक  सेवा  संवर्गों  के  सभी  श्रेणियों  की  वरिष्ठता  सचिया  प्रतिवर्ष  प्रकाशित  करने  की

 आवश्यकता  ]  (33  )
 वाणिज्य  ओर  पूर्ति  मंत्रालय  शीषंक  के  अतगत  माँग  में  100  रुपये  कम  किये

 जायें  ।

 पूर्ति  विभाग  केन्द्रोय  सचिवालय  श्राशुलिपिक  सेवा  के  उन  आशुलिपिकों  जिन्होंने
 श्रेणी  में  10  वर्षों  की  सेवा  पूरी  कर  ली  श्रेणी  पदोन्‍नत  करने  की  आवश्यकता ]  (34)

 पूर्ति  ओर  निपटान  शीषंक  के  अतगंत  माँग  में  100  रुपये  कम  किये

 जायें  ।”

 [  7-4-85  को  कार्मिक  संधों  एसोसिएशनों  द्वारा  प्रस्तुत  मांगों  को  स्वीकार  करने  की

 आवश्यकता  ]  (35)

 पूति  और  निपटान  शीषक  के  प्रतगंत  माँग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं
 भ्ञोर  निपटान  महानिदेशालय  )  में  अराजपत्रित  कर्मचारियों  के  लिए

 पर्याप्त  संख्या  में  कम  रा-शीतकों  की  व्यवस्था  करने  की  आावश्यकता  ।]  (3

 पूति  और  निपटान  शीषक  के  प्र  तगंत  माँग  में  100  रुपये  कम  किए
 जायें  ।

 तथा  निपटान  महानिदेशालय  )  में  सफाई  तथा  स्वास्थ्यकर  स्थिति  कायम
 रखने  को  आवश्यकता  ।]  (37)

 पूति  और  निपटान  शीबंक  के  अतगंत  माँग  में  100  रुपए  कम  किये

 जायें  ।”

 तथा  निपटान  महानिदेशालय  के  कमंचारियों  को  सामान्य  भविष्य  निधि
 के  विवरण  नियभ्ित  रूप  से  देने  तथा  अप्राप्त  राशियों  सम्बन्धी  शिकायतों  को  दूर  +रने  की

 आवश्यकता  ।]  (38)
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 कि  लकिककिलक  ॑ौ+++++++++++++त++फकफसफसफउफस्‍इउऊ555स्‍-स्‍-स्‍चचती--क अऊसकरसससओफक्‍क्‍कॉस्‍न्इ

 पूति  और  निपटान  शोव॑क  के  अन्त्गंत  सांग  में  100  रुपये  कम  किये

 जायें  ।

 तथा  निपटान  महानिदेशालय  के  के  लिए  विशेषकर  ग्रीष्म

 ऋतु  पेयजल  का  समुचित  प्रबन्ध  करने  की  आवश्यकता  ।]  (39)

 पूति  श्र  शोीषक  के  अन्तगगंत  साँग  में  100  रुपए  कम  किये

 [  कार्यालय  परिषद  सलाहकार  में  प्रतिनिधित्व  पाने  वाले  मान्यता  प्राप्त
 कामिक  संघों।एसोप्िएशनों  की  दिन  प्रतिदिन  की  गतिविधियों  में  हस्तक्षेप  न  करने  की

 आवश्यकता  ।]  (40)

 पूति  शोर  निपटान  शीष॑क  के  अन्तर्गत  माँग  में  100  रुपए  कस  किये

 विभाग  से  सम्बद्ध  लेखा  नियंत्रक  के  कार्यालय  को  उसी  परिसर  जहां  पूर्ति  तथा
 निपटान  महानिदेशालय  स्थानान्तरित  करने  की  जिसकी  माँग  कर्मचारी  सघों  द्वारा

 को  गई  (41)
 पूति  और  निपटान  शाषंक  के  झ्न्तर्गत  माँग  में  100  रुपए  कम  किये

 जायें  ।'

 तथा  निपटान  महानिदेशालय  )  में  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  अनुस चित  जातियों
 अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  उनके  लिये  आरक्षित  रिक्त  पदों  पर  पदोन्‍नत  करने  की

 आवश्यकता  ।]  (42)

 पूति  और  निपटान  शोषं॑क  के  प्रन्तर्गत  माँग  में  100  रुपए  कम  किये

 जाये  ।

 [  पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  में  अराजपत्रित  कर्मचारियों  के  लिए  नये  फर्नीचर

 की  व्यवस्था  करने  को  आवश्यकता  ।  |  (43

 पुति  ह्लौर  निप्रटान  शोषक  के  प्रन्तगत  मांग  में  100  रुपए  कम  किये

 जायें  ।

 |  पूर्ति  तश्चा  निपटान  महानिदेशालय  में  अराजपत्रित  कमंचारियों  के  लिए  नये  फर्नीचर  की

 व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  1]  (43)

 पूति  और  निप्टान  श्यलोषंक  के  अन्त्गत  माँग  में  100  रुपए  कम  किये

 जाय  ।

 तथा  निपटान  महानिदेशा लय  में  काम  करने  वाले  ड्राफ्टसमैनों  के

 मानों  में  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  ।]  (44)

 पूति  और  निपटान  शीष॑क  के  अतगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किये

 जायें  ।”

 तथा  निपटान  में  जूनियर  प्रोग्रेस  आफिसरों

 प्रगति  समेत  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  रिक्त  पदों  को  भरने  की  आवश्यकता  ।]  (45)

 पूतति  और  निपटान  श्ञोष॑क
 के  प्रतगंत  मांग  में  100  रुपए  कम्त  किये

 जाएं  ।  गत
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 वर्षों  स ेअधिक  समय  से  तदर्थ  आघार  पर  प्रबन्ध  सूचना  सेवा  निदेशालय में  काम  कर

 रहे  कमंचारियों  को  सेवा्नों  को  पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  में  नियमित  करने

 की  आवध्यकता  ।  |  (46

 पूति  और  निपटान  शीषक  के  अतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये
 जायें  ।

 ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  )  में  तद्थ  जराधार  पर  काम  कर  रहे
 यर  प्रोग्रेस  अधिकारियों  प्रगति  की  सेव।ओं  को  नियमित  करने  की
 प्रावश्यकता  ।  |  (47)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कटोती  प्रस्ताव  भी  सदन  के  समक्ष  हैं

 श्री  द्यामलाल  यादव  ।

 ]
 थ्री  ह्यामलाल  यादव  :  :  माननीय  उपाध्यक्ष  वाणिज्य  और  प्रापूर्ति

 मंत्रालय  के  संबन्ध  में  प्रस्तुत  मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  कुछ  बातें  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 यद्यपि  यह  विभाग  भनेक  कार्पों  को  करता  वाणिज्य  और  व्यापार  से  निर्यात  ओर  उस

 को  बढ़ावा  देने  का  देश्य  से  जो  विदेश  व्यापार  होता  है  उसका  उसका  विक।स  और

 इन  तमाम  कामों  की  देखरेख  इस  मंत्रालय  के  अघीन  होती  है  ।  हमारी  बहुत  सी  ऐसी

 उपज  फसले  हैं  या  चीजें  हैं  जो  हम  पं  दा  करते  उनका  निर्यात  उनकी  देखरेख

 इस  मंत्रालय  के  अधीन  जंसे  समुद्दो  उत्पाद  की  चीजें  या  इस  तरह
 की  अन्य  चीजें  हैं  ।  इनकी  अच्छी  क्वालिटो  उस  का  इंस्पेक्शन  भी  करता  है  भौर  उन  के  लिए

 प्रोत्साहन  भी  देता  है  ।

 12.56  म०प०
 बी०  पुरुषोत्तम  पीठासोन  हुए  )

 मैं  इस  अवसर  पर  विद्ेष  रूप  से  प्रधान  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं--उन्होंने
 क्रामसे  मिनिस्ट्री  स ेअलग  करके  टेक्‍्सटाइल  मिनिस्ट्री  को  कायम  किया  है  ।  जब  बजट  पेश  किया

 एया  था  उस  समय  लेकिन  बाद  में  एक  बहुत  ही  सक्षम  और  अनुभवी  व्यक्ति  को  टेक्सटाइल
 मिनिस्ट्री  का  काम  सौंपा  ।  टेक्‍सटाइल  मिनिस्ट्री  हमारे  देश  के  बहुतायत  लोगों  से  संबन्ध  रखती  है

 स्योंकि  हर  व्यक्ति  कपड़ा  पहनता  इसलिए  सभी  से  उसका  सम्बन्ध  जो  भी  मनुष्य  पैदा  होता
 जन्म  से  मृत्यु  यानी  कब्र  तक  आपकी  मिनिस्ट्री  के  कपड़े  का  सदुपयोग  करता  इस  दृष्टि

 |  यह  मिमिस्ट्रो  बहुत  महत्वपूर्ण  ह ैऔर  इस  बात  की  भी  द्योतक  है  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  इसके  महत्त्व
 इसके  स्थान  को  समझा  और  तभी  इसको  अलग  बर्योंकि  टेक्सटाइल  मिनिस्ट्री  से  संबद्ध

 बाहे  टेक्‍्सटाइल  मिलें  चाहे  हैण्डलूम्ज  पावर-लूम्ज  इन  सब  में  करोड़ों  लोग  काम  पाते

 इनकी  जीविका  है  और  उसका  बहुत  बड़ा  लाभ  हर  व्यक्ति  को  मिलता  इसलिए  मैं  आज
 के  मान्यवर  टेक्सटाइल  मंत्रालय  से  संबद्ध  बातों  को  विशेष  रूप  से  कहना  चाहता  क्‍योंकि

 जतना  समय  है  उसके  अंदर  सभी  विभागों  की  बातों  को  नहीं  उठा  सकता  हूं  और  न  उनके  संब्ध  में

 बिचारों  को  प्रकट  कर  सकता  हूं  ।

 सबसे  पहले  तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं--मेरा  वाराणसी  जहां  का  मैं  हुं  और  जिस

 प्रतिनिधित्व  करने  का  सौभाग्य  मं  प्राप्त  वह  इस  देदा  में  ही  नहीं  बल्कि  विदेक्षो ंमें  भी

 रेशम  उद्योग  के  रेदाम  के  बने  हुए  कपड़ों  के  लिए  विश्यात  वहां  पर  हजारों  परिवार
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 इस  उद्योग  में  लगे  हुए  हैं  ।  रेशम  का  उद्योग  हमारे  नगर  के  जन-जीवन  से  संबद्ध  है  ।  उसकी  सबसे
 बड़ी  जरूरत  रेशम  के  धागे  को  है  ।  हम  वहां  पर  रेशम  के  घागे  को  पंदा  नहीं  करते  मुख्यतया
 रेशम  का  उत्पादन  कर्नाटक  में  होता  और  हाल  में  हमारे  उत्तर  प्रदेश  के  देहरादून  और  उसके
 आस  पास  के  इलाकों  में  हस  बात  का  प्रयास  किया  गया  है  कि  कुक्न्ज  पेदा  किए  जाएं  ।  लेकिन  अभी
 छोटे  रूप  में  वह  काम  चल  रहा  है  |  मुख्यतया  रेशा  कर्नाटक  में  पंदा  होता  है  ओर  वहां  से  हमारे  यहां
 आता  है  ।  हर  माह  लगभग  25  टन  रेशम  कनटेक  से  और  25  टन  इ  पोर्ट  किया  जाता

 1.00  स०प०

 ज़ेकिन  कनटिक  सरकार  की  नीति  कुछ  इस  प्रकार  की  बनी  कि  वहां  पर  जो  रेशम  के  धागे
 का  उत्पादन  होता  वह  हमारे  शहर  को  बहुत  कम  आ  रहा  है  और  कभी  कमी  उतना  इ'पोर्ट  भी

 नहीं  जितना  होना  जिसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  रेशम  धागे  का  मूल्य  आसमान

 छने  लगता  कुछ  दिन  रेशम  के  घागे  का  भाव  400  रुपए  प्रति  किलोग्राम  था  लेकिन  आज  के

 दिन  हमारे  छाहर  में  रेशम  धागे  का  भाव  600  रुपए  प्रति  650  रुपए  प्रति  किलोग्राम  ओर

 अच्छे  किस्म  के  रेशम  घागे  का  भाव  700  रुपए  प्रति  किलोग्राम  हो  रहा  है  भोर  संभावना  यह  है  कि

 इसमें  बराबर  वृद्धि  होती  चली  जाएगी  ।  आज  से  तीन  वर्ष  पहले  यही  स्थिति  उत्पन्न  हुई  थी  जब

 रेदाम  के  घागे  का  भाव  800  रुपये  प्रति  किलोग्राम  हो  गया  था  और  उस  समय  हमारे  शहर
 में  बड़ी  संकट  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  थी  इन  दिनों  भी  बड़ी  संकट  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है
 ओर  बेकारी  बढ़  रही  है  और  इस  भाव  में  रेशम  खरीदकर  करघे  नहीं  चल  सकते  और  वे  बन्द  हो

 जाएंगे  और  जो  कपहा  तैयार  उसके  लिए  कोई  मार्कट  नहीं  रह  तीन  साजन्न  पहले
 जब  यह  संकट  पंदा  हुआ  तो  यहां  पर  केंद्रीय  स्तर  पर  विचार-विमदं  हुआ  ओर  तत्कालीन

 कामस  मिनिस्टर  ने  तुरन्त  रेहद्म  के  धागे  का  इपोर्ट  किया  ओर  दो  महीने  के  अन्दर  भाव  गिर

 गये  थे  ओर  फिर  बराबर  गिरते  रहे  ।

 हमारा  सेन्ट्रल  सिल्क  बोर्ड  इस  काम  को  देखता  हे  लेकिन  मैं  बड़  दुःख  के  साथ  कहना  चाहता

 हूं  कि  सेन्ट्रल  सिल्क  अखिल  भारतोय  स्वरूप  खी  चुका  वह  केवल  एक  या  दो  प्रदेशों  को  हो

 सिल्क  की  आवश्यकताओं  को  देखता है  और  उसी  प्रकार  की  नीति  का  निर्धारण  करता  है  और  हम

 लोगों  के  प्रदेश  को  अपनी  नीतियों  से एकदम  बाहर  कर  देता  है  ।  इसलिए  इस  संबन्ध  में  मेरा  एक

 सुझाव  है  ओर  यह  सुझाव  मेरा  ही  नहीं  है  बल्कि  जो  हमारा  बनारसी  साड़ी  ओर  बनारसी  वस्त्र

 उद्योग  संघ  उसके  जो  दूसरे  अधिकारी  उनका  भी  यही  सुझाव  है  ओर  वे  इस  बात  की  इच्छा

 रखते  हैं  कि  एक  सिल्क  बेंक  की  स्थापना  की  उन्होंने  सरकार  को  लिखा  है  ओर  मैंने  एक  पत्र

 उनके  प्रतिवेदन  के  साथ  भेजा  जिसमें  यह्‌  लिखा  है  कि  जरूरत  इस  बात  की  आ  गई  है  कि  चाहे

 आल  इण्डिया  हैण्डलूम  बोर्ड  ओर  चाहे  सरकार  एक  सिल्क  बेंक  की  स्थापना  करे  जिसमें  देश  के  अंदर

 जो  सिल्क  पैदा  होता  वह  सिल्क  आए  या  जो  बाहर  से  इ  पोर्ट  करते  बह  मी  उसमें  रखा  जाए

 ओर  उस  की  एक  दुकान  हमारे  शहर  में  रखी  वह  दुकान  सभी  कारीगरों  जो  उत्पादक

 सिल्क  यान  की  बिक्रो  करे  ओर  विचोलियों  को  बीच  से  हटा  दिया  अगर  हम  कोई  इस

 तरह  की  व्यवस्था  नहीं  कर  तो  मैं  समझता  हूं  कि  यह  उद्योग  धीरे  धीरे  संकट  में  पड़ता

 जाएगा  ।  बनारस  में  जो  साड़ियाँ  बनही  जो  सिल्क  बनता  वह  देछय  में  ही  नहीं  बल्कि  विदेशों

 में  भी  जाता  है  ।  इसलिये  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करू  गा  कि  इस  प्रएन  पर  वे  तत्काल

 ध्यान  दें  और  जंसे  भी  तुरन्त  सिल्क  यान॑  वहां  उपलब्ध  कराएं  और  बाहर  से  भी  अगर  रेशम
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 का  घागा  मगाना  तो  उसको  मंगाएं  ताकि  उसका  भाव  नियन्त्रित  हो  सके  ।  मैं  यह  नहीं  कहता
 कि  हर  वक्त  सिल्क  यान॑  को  बेखा  जाए  बल्कि  उसका  एक  बफर  स्टाक  बना  ले  और  अगर

 बाजार  में  भाव  ठोक  तो  उस  पर  रेशम  जिकने  दें  लेकिन  ज्यों  ही  बाजार  में  तेजी  आ

 जाए  और  सिल्क  यान॑  के  भाव  बढ़ने  तो  सिल्कयाने  को  बेचना  शुरू  कर  दें  ताकि  भावों

 का  बढ़ना  रुक  सके  ।  आज  जितना  तेपार  माल  बाहर  निर्यात  करते  हैं  उसके  बदले  उसका

 निसमेंट  लाइसेंस  मिलतां  है और  उस  लाइसस  के  एगेन्स्ट  सिल्क  यान॑  इम्पोर्ट  करते  हैं  और  यह  भी

 हुआ  है  कि  लोगों  का  जितना  विछला  एक्सपोर्ट  उसको  देख  कर  एडवान्स्ड  लाइसेंस  दे  दिया

 जाता  वे  तमाम  सिल्क  यान॑  मंगा  कर  जमा  कर  लेते  जलीरेवाज  घिलक  याने  इकट्ठा  कर  लेते

 हैं  और  इस  प्रकार  से  आर्टोफिशल  ब्नावटी  तरीके  से  कमी  दिखा  कर  बाजार  में  मूल्य  बढ़ा  देते  हैं
 भौर  जो  स्टाक  जमा  कर  रखा  है  उसको  फिर  बेचना  थुरू  कर  देते  हैं  ओर  उस  पर  सरकार  का  कोई
 नियंत्रण  नहीं  रहता  इसलिए  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  सरकार  सिल्क  यान॑  ह  पोर्ट  करे  ओर  सिल्क

 बंक  स्थापित  करे  ।  अगर  सिल्क  बंक  की  स्थापना  में  विलंब  तो  तत्काल  किसी-न-किसी  प्रकार  से

 सिल्क  यान  मंगा  कर  बेचना  शुरू  करे  जिससे  कि  सिल्क  यान॑  का  भाव  गिरे  ।  हमारे  बाराणसी  का
 प्रतिनिधि  मंडल  भी  यहां  आने  वाला  था  लेकिन  वह  नहीं  आ  सका  ।  इसलिए  मैं  यह  अनुरोध
 करूँगा  कि  पिल्क  यानंक्री  जो  क्वालिटी  हमें  चाहिये  ओर  वह  जितनी  मिकदार  में  हमें  चाहिए
 उतनी  मिकदार  में  वह  यहां  ्राना  चाहिए  तब  हमारी  जरूरत  पूरी  हो  सकेगी  भोर  फिर  हमारे  यहां
 सिल्क  का  उत्पादन  पूरी  मात्रा  में  हो सकेगी  और  फिर  हमारे  यहां  घिल्क  का  उत्पादन  पूरी  मात्रा  में

 हो  सकेगा  ओर  उसे  हम  निर्यात  कर  सकेंगे  ।

 एक  बात  मैं  हेण्डलूम  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  हमारे  देश  में  करोड़ों  लोग  हेण्डल्‌म  में
 लगे  हुए  हैं  ।  हमारे  देश  में  हेण्डलूम  में  6  हजार  मिलियन  मीटर  कपड़ा  बनना  चाहिए  था  जिसमें  से

 3  हजार  मिलियन  मीटर  कपड़ा  हैण्डलूम  में  बनाया  जाता  है  ।  हमारे  देश  में  50  लाख  करध  हैं  लेकिन
 इनके  सामने  भी  बहुत  बड़ा  संकट  है  विशेषकर  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  जहां  कि  शायद  ही  कोई  ऐसा
 गांव  हो  या  महत्व  का  ऐसा  कस्बा  हो  जहां  कि  बुनकर  न  रहते  हों  ।  हमारे  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार
 का  आधिक  ढांचा  इन  हेण्ढडलूम  के  बुनकरों  से  बहुत  प्रभावित  इस  पर  सरकार  को  विद्येष  ध्यान
 देना  चाहिए  ।  टेक्सटटाइल  की  जो  नई  नीति  बन  रही  मेरा  विश्वास  है  कि  उसमें  इसको  विशेष
 प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।

 बहुत  दिनों  से  यह  मांग  रही  है  कि  हैण्डलूम  के  लिए  विश्लेष  प्रकार  के  कपड़े
 नियत  कर  दिये  जाएं  जो  कि  हेण्डलूम  में  ही  बनाये  पावरलूम  में  न  बनाये  जाएं  ।  हेण्डलम
 की  मिल  ओर  पा।वरलूम  से  ऐसी  प्रतिस्पर्दा  है  कि  उसके  मुकाबले  में  हेण्डल्म  नहीं  ठहर  पाता  है  ।

 इसलिए  इस  बात  की  जरूरत  है  कि  हेण्डलूम  के  लिए  कुछ  कपड़े  एकदम  रिजवं  कर  दिये  जाएਂ  जो
 ते  पावरलम  में  बन  सकें  न  मिल्स  में  बन  सकें  ।  इन्टरनल  माकिट  के  लिए  भी  यह  जरूरी  है  कि

 हैण्डलूम  के  लिए  कुछ  कपड़े  रिजवं  कर  दिये

 हेण्डलम  और  पावरलम  के  कपड़े  विदेशों  में  भी  भेजे  जाने  पावरलम्म  में  तो
 टिक  फेब्रिक  का  भी  प्रयोग  हो  सकता  अगर  वह  हसका  प्रयाग  करे  तो  वह  अच्छा
 लिए  मेरा  सुझाव  है  कि  हैण्डलूम  में  काम  करने  वाले  बुनकरों  को  उनकी  जरूरत  के  इनपुट्स  ठोक
 तौर  से  सप्लाई  की  जाएं  ताकि  उन्हें  सृत  वर्ग  की  कमी  न  रहे  ।  उसकी  कमी  की  वजह  से  उसके
 भाव  बराबर  चढ़ते  जाते  हैं  ओर  वह  ठीक  भाव  पर  बुनकरों को  नहीं  मिलता  जब  सूत  का  भाव
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 तेज  है  तो  विधोलिये  उसका  फायदा  उठाते  हैं  ।  आपने  कोआ[प्रेटिव्ज  स्थापित  की  है  लेकिन  मैं
 समझता  हूं  कि  कोआप्रेटिव्ज  भी  इस  काम  में  सफल  नहीं  रही  सरकार  को  सूत  सीधे  बुनकरों
 को  देता  चाहिए  ।  ओर  बीच  में  से  विचोलियों  को  हटा  देना  चाहिए  ।  बुनकरों  को  कर्ज  देने  की  भी

 व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।

 एक  बात  में  मार्किटिंग  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  ।  जब  तक  हेण्डलूम  के  कपड़े  की
 टिग  का  इन्तहाम  ठोक  नहीं  होगा  तो  उसके  कपड़े  की  बिक्रो  नहीं  हेण्डलूम  कारपोरेशन  के
 गोदामों  में  लाखों-लाखों  मीटर  कपड़ा  पड़ा  हुआ  है  |  उसकी  बिक्री  नहीं  हो  रही  है  ।  यह  एक  बहुत

 बड़ा  संकट  देक्षा  में  हेण्डलूम  के  सामने  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  इसके  लिये  विशेष  व्यवस्था  करें
 जिससे  कि  हेण्डलूम  की  मार्किटिम  के  लिये  जो  संकट  पंदा  हो  गया  है  वह  दूर  हो  सके  ।  वरना  इसके

 बुनकरों  को  कोई  फायदा  नहीं  होगा  ।

 आप  हेण्डलूम  के  कपड़े  पर  वर्ष  में  60  दिन  रिवेट  देते  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि
 जितना  सस्‍्टाक  आज  गोदामों  में  जमा  है  उसके  लिए  अपर  साल  भर  रिवेट  दी  जाये  तो  शायद  उसकी
 बिक्री  हो  जाए  और  गोदाम  खाली  हो  जाए  ।

 भापने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  कहा  था  ओर  इसमें  भी  यह  कहा  है  कि  बुनकरों  को

 रहने  के  लिये  मकानों  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ।  चकि  दाहरी  को  आबादी  बढ़ती  जा  रही
 लिये  वहां  उनके  रहने  के  लिये  जमोन  नहीं  इसलिये  उनको  बसाने  के  लिये  विधेष  कालोमीज

 बनानी  चाहिये  ये  कालोनीज  बनाने  के  लिये  टेक्सटाईल  विभाग  और  भारत  सरकार  विद्ेष  व्यवथा

 करे  ताकि  उनको  पैसा  मिल  सके  और  उनके  मकान  बन  सके  ।

 अन्त  में  मैं  दृतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  कपड़ों  का  रिजर्वेशन  दिया  जाये  |  कपड़ों  की  जो

 प्रतियोगिता  है  उसमें  हेण्डलूम  के  मुकाबले  में  पावरलम  में  इतना  अंतर  हो  गया  है  कि  हैण्डलूम  का

 उसके  आगे  टिकना  मुश्किल  हो  रहा  है  ।  इस  सिलसिले  में  उत्तर  प्रदेश  में  एक  स्टडी  ग्रुप  बना  था

 ओर  उसने  सुभाव  दिए  उन  सुझावों  को  मैं  कोट  करना  चाहता  हूं  -

 ]
 «

 ग्रुप  ने  आगे  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  टिप्पणी  करते  हुए  कि  हथकरघा  क्षेत्र  में

 लिखित  किस्म  के  वस्त्र  बनाए  जा  रहे  प्रस्ताव  रखा  था  कि  उन्हें  इसी  क्षेत्र  के  लिए

 सुरक्षित  रखा  वे  वस्त्र  इस  प्रकार  कम  से  कम  तीन  किस्म  का  गह्टे  का  कपड़ा

 कुछ  किस्म  की  बोती  तथा  सुती  तथा  स्टेपल  लुगियां  कई  किस्म  का  पर्दे  का  कपड़ा
 तथा  रोएंदार  जेकाड़ं  रंगीन  तंतु  रगीन  तंतुभों
 को  से  बने  सभी  तरह  के  टेरी  तौलिये  तथा  गमछे  ।”

 |
 ये  ऐसी  चीजें  हैं  जो  हैण्हलूम  संक्टर  के  लिए  रिजव॑  की  जा  सकती  अन्त  में  दो  बातों

 को  जो  इस  विभाग  से  संबन्धित  संक्षेप  में  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  बिभाग  में  कस्टोडियन  आफ
 एनिमी  प्रापर्टी  का  दफ्तर  बम्बई  ओर  कलकत्ता  में  मुके  वाराणसी  के  एक  बुजुर्ग  पन्रकार  की

 प्रापर्टी  के  सिलसिले  में  अवसर  मिला  इस  विभाग  में  लगभग  35-40  हजार  आवेदन  पत्र  पड़  हैं

 उनको  निपटाने  में  बीसियों  साल  लग  जाएंगे  ।  इससे  जिन  लोगों  को  फायदा  होने  वाला  उनको

 अधिकांद  की  उम्र  50,55,60  साल  से  ऊपर  हो  रही  है  इसलिए  इस  काम  को  जल्दी  मिपटाने  का  कोई

 विशेष  प्रबंध  करें  ।  कस्टोडियन  आप  एनिमी  प्रापर्टी  के  पास  जो  मुकदमे  पड़े  उनको  शीक्रता  से
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 पे  ल्‍ः  का  ू
 निपटाया  जाए  और  कोई  टाइम  लिमिट  निर्धारित  की  जाए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मांग  का  समर्थन
 करता  हूं  और  आपका  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  ।

 [  अनृबाद  ]

 श्री  आर०  प्रभु  :  मैं  इस  सम्माननीय  सदन  के  समक्ष  मंत्री  जी  द्वारा

 प्रस्तुत  अनुदानों  की  मांगों  के  समर्थन  में  खड़ा  हुआ  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  के  क्षेत्र  में  भारत  का
 योगदान  हर  साल  कम  होता  जा  रहा  1970  में  विश्व-व्यापार  में  हमारी  प्रंतिशतता  .,65%  थी
 झभोर  आज  5  प्रतिशत  से  भी  कम  यह  प्रतिशतता  थाईलेंड  तथा
 दक्षिण  कोरिया  जेसे  देशों  के  विव्व-व्यापार  प्रतिशतता  से  भी  कम  हैं  ।

 मेरे  राज्य  तमिलनाडु  में  अगर  यह  प्रइन  पूछा  जाता  है  क  भारत  दक्षिण  पूर्वी  एशियाई  देक्षों
 की  तरह  अपना  निर्यात  क्यों  नहीं  बढ़ां  सकता  ।  इसका  उत्तर  बड़ी  आसानी  से  दिया  जा  सकता  है
 लेकिन  मालूम  नहीं  कि  इस  दिशा  में  स्थिति  में  सुधार  हेतु  कितनी  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 विश्व  में  दो  शक्तिशाली  गुट  हैं  |  एक  का  अमरीका  जापान  तथा  दूसरे  का  सोवियत

 संघ-पूर्वी  यूरोप  के  देश  करते  हैं  ।  मारत  पारम्परिक  रूप  से  ग्टनिरपेक्ष  विदेश  नीति  का  पालन
 करता  है  |  हम  *  महाशक्तियों  के  प्रति  एक  तटस्थ  रवेंया  अपनाया  है  और  किसी  भी  महाशक्ति
 की  ओर  अधिक  झुकाव  किए  बिना  उनके  साथ  एक  से  सबंध  रखे  हुए  हैं  हम  सोवियत  संध  तथा

 पूर्वी  यूरोप  के  देशों  को  निर्यात  कर  ,  लगे  हैं  |  इस  संबंध  में  मैं  कुछ  आंकड़  उद्धत  करू  इनके
 साथ  हमारा  व्यापार  हर  साल  बढ़ता  जारहा  1970-71  में  उन्हें  304  करोड़  रुपए  लागत  का

 निर्यात  तथा  238  करोड़  रुपए  लागत  का  आयात  किया  1983-84  में  1565  करोड़  रुपए
 लागत  का  निर्यात  तथा  2392  करोड़  रुपए  लागत  का  आयात  किया  गया  |  इनके  साथ  हमारे

 व्यापार  संबंध  अच्छे  हैं  और  उन्हें  काफी  चाय  ऊनी  वस्तुएਂ  जैसे  पारम्परिक  सामान

 तथा  इ  जीनियरी  वस्तुए  तथा  खाद्यान्न  जैसी  गर  पारम्परिक  वस्तुए  भी  निर्यात  की  जाती  हैं  ।  हम

 यह  नीति  अपनाई  है  कि  पूर्वी  यू  रोप  के  देशों  के  साथ  किए  जाने  व्यापार  में  म्‌गतन  रुपयों  में

 किया  जाएगा  |  ऐसा  करके  हम  अमरीकी  डालर  की  उच्च  कीमतों  में  आने-वाले  उतार  चढ़ाव  से

 मुक्त  हो  गए  लेकिन  हम  पद्चिमी  ओ०ई०सी०डी०  देशों  के  साथ  अपना  निर्यात

 नहीं  बढ़ा  पाए  अपनी  बात  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  यहां  मैं  कुछ  आंकड़  उद्धत

 1970-71  में  इन  देशों  के  साथ  हमने  769  करोड़  का  निर्यात  और  1042  करोड़  रुपए  का  आयात

 किया  |  और  1983-84  में  3462  करोड़  रुपए  लागत  का  निर्यात  तथा  8099  करोड़  रुपए  लागत

 का  आयात  किया  |  हम  पश्चिमी  देशों  तथा  अमरीका  के  साथ  उस  तरह  के  व्यावसायिक  संबंध

 स्थापित  नहीं  कर  पांए  हैं  जसे  दक्षिण  पूर्व  एशिया  के  छोटे-छोटे  देशों  ने  उनसे  स्थापित  कर  लिए

 हैं  । समी  जानते  हैं
 कि  अमरीका  एक  पक्षपात  करने  वाला  खरीददार  उसकी  क्रय  शक्ति  अधिक

 है  तथा  उस  क्रय  शक्ति  को  उस  ।  अपनी  विदेश  नीति  का  एक  मोहरा  बनाया  हुआ  है  ।  सभी  जानते
 हैं  कि  अमरीका  के  दक्षिण  कोरिया  सिंगापुर  मलेशिया  आदि  सभी  एशियाई  देशों  में  आर्थिक  रक्षा
 संबंधी  स्वार्थ  निहित  हैं  |  अमरीका  द्वारा  ऐसा  अनुकूल  ब्यवहार  के  कारण  ही  ये  देश  इतना
 अधिक  निर्यात  कर  ,  में  समर्थ  हो  सके  हैं  |  इन  राज्यों  को  अमरीका  की  बाह्य  चौकियाँ  या  उनके

 ग्राहक  राज्य  ही  माना  जाना  देश  के  निर्यात  निष्पादन  के  संबंध  में  निर्णय  लेते  समय

 बिदेश  सीति  के  समक्ष  पेश  बाली  इन  आधारम्‌त  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखा  जाना
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 इसी  गुटनिरपेक्ष  देशों
 के

 साथ  हमारे  बढ़ते  संबंध  तथा  दक्षिण-दक्षिण  संबंध  बहुत
 महत्व  रखते  विश्व  को  4  श्रेणियों  में  बांटा  जा  सकता  है

 :  (1)  आर्थिक  तथा  प्रौद्योगिकी  की

 दृष्टि  से  समथ  राष्ट्र  (2)  ऐसे  देश  जिनकी  अर्थ  व्यवस्था  तो  मजबूत  नहीं  है  लेकिन
 जो  प्रौद्योगिकी

 की  दृष्टि  से  समर्थ  है  जंसे  मारत  (3)  ऐसे  देश  जो  आर्थिक  द्‌  ष्ट  से  समर्थ  हैं  लेकिन  प्रौद्योगिकी  की

 दृष्टि  से  समर्थ  नहीं  है  जसे  अरब  देश  और  (4)  तृतीय  विश्व  के  कुछ  ऐसे  देश  जो  आर्थिक  तथा

 प्रौद्योगिकी  दोनों  दृष्टि  से  समर्थ  नहीं  हैं  ।

 महोदय  अधिकतर  दक्षिणी  देशों  ने  उच्च  प्रौद्योगिकी  विकास  के  क्षत्र  मं  हमारी  तरह  उन्नति

 नहीं  की  लेकिन  आयात  का  भ  पंट्रो  डालर  काफी  हो  *  के  कारण  कर  देते  महोदय

 भारत  के  पास  विशाल  तकनीकी  जनशक्ति  है  |  हम  इस  जनशक्ति  को  बाहर  तथा  निर्माण

 और  इ  जीनियरी  उद्योगों  में  कीਂ  परियोजनाएਂ  शुरू  करने  की  स्थिति  में  हैं  ।  महोदय

 दक्षिण  सहपोग  के  माध्यम  से  हम  विकासशील  देशों  को  विकसित  कर  सकते  हैं  ओर  साथ  ही  साथ

 उनके  साथ  द्विपक्षीय  व्यापार  संबंध  मी  स्थापित  कर  सकते  यह  बात  इसलिए  अधिक

 गिक  है  क्‍योंकि  दक्षिण  अमरीका  तथा  लेटिन  अमरीका  के  देशों  में  व्यापार  अभी  फंला  नहीं  है

 लिए  कृषि  और  औद्योगिक  परियोजनाओं  में  मी  हम  इन  देशों  के  साथ  सहयोग

 कर  सकते  हैं  ।  गट  निरपेक्षता  तथा  दक्षिण-दक्षिण  सहयोग  की  हमारी  इस  नीति  के  कारण

 रीका  से  हमारा  व्यापार  कम  हो  सकता  :  हमें  अपनी  विदेश  नीति  में  इन  आधार  भूत

 नाइयों  को  ध्यान  में  रखकर  निर्यात  बढ़ाना  होगा  ।  1983-84  में  कुल  9868  करोड़  रुपए  मुल्य  का

 निर्यात  तथा  15,763  करोड़  रुपए  लागत  का  आयात  किया  गया  |  अर्थात्‌  ब्यापार  असतुलन  में

 6000  करोड़  रुपए  का  अन्तर  हुआ  ।  वास्तविक  घाटा  तो  वंसे  5996  करोड़  का  हुआ  है  |  इस

 घाटे  को  कम  करने  के  लिए  समी  उपाय  किए  जात  चाहिए  और  निर्यात  बढ़ाया  जाना  चाहिए  |  इस

 संबंध  में  मैं  माननीय  वित्त  तथा  वाणिज्य  मंत्री  के  वक्तव्य  का  स्वागत  करता  ह  जो  उन्हों  आयात

 निर्यात  के  संबंध  में  एक  नीति  वक्तव्य  में  दिया  था  |  यह  नीति  हमारे  युवा  तथा  गतिशील

 नीय  प्रधानमंत्री  द्वारा  पद  ग्रहण  करत  के  बाद  उनके  द्वारा  घोषित  की  गई  निरन्तरता  तथा

 वर्तन  की  नीति  की  पुष्टि  करती  है  |  आयात-निर्यात  संबंधी  यह  नीति  कुछ  मदों  को  लाइसेंस  की

 एक  श्रृंणी  से  हटा  कर  दूसरी  श्र  णी  में  लाने  के  लिए  ही  नहीं  है  बल्कि  इसके  द्वारा  उद्योग

 कारी  नीतियों  के  अनुसार  अपनी  आन्तरिक  नीतियां  तंयार  कर  सकेंगे  |  इसीलिए  नीति  संबंधी

 वक्‍तब्य  में  तीन  वर्ष  की  अवधि  निर्धारित  की  गई  है  |  यही  वात  वित्त  मंत्री  बजट  मषाण  में

 भी  देखी  जा  सकती  है  जिसमें  उन्होंने  दीर्घ  कालीन  वित्तीय  नीति  की  जरूरत  पर  जोर  दिया

 खासकर  आयात-निर्यात्‌  नीतियों  की  प्रक्रियाओं  में  जो  सरलता  लाई  गई  है  वह  और  खासकर

 वास्तविक  उपयोगकर्त्ता  जिस  आसानी  से  कच्चा  माल  आयात  कर  सकते  हैं  तथा  आयात  निर्यात

 पास  बुक  योजना  की  गई  है  प्रशंसनीय  है  ।

 माननीय  वित्त  जिन्‍्हों  !  इल॑क्ट्रानिक  डाटा  प्रोसेसिंग  में  इतनी  रुचि  ली  है  से  ॥रा

 नुरोध  है  कि  वे  इस  पास  बुक  योजना  को  कम्प्यूटर  आधारित  सूचना  प्रणाली  में  भी  लागू  करें

 ताकि  काम  जल्दी  हो  प्रानी  फाइलें  नहीं  ढंढनी  पडे  तथा  समय  अधिक  न  लगे  |  मेरी  है

 कि  व्य  वर्ग  को  जो  अवसर  दिया  गया  उसके  बदले  में  वे  आयात-निर्यात  व्यापार  में
 करण  की  उच्च  भावना  का  परिचय  दें  |  वास्तव  में  इस  समय  सरकार  तथा  व्यावसायिक  बर्ग  के

 मध्य  सहयोग  का  अमाव  है  इसे  सहायता  तथा  मार्ग  दर्शन  द्वारा दूर  किया  जा  सकता  है  ।  सबसे
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 अधिक  उन्नति  कर  रहे  एशियाई  देश  जापान  की  अर्थ  व्यवस्था  की  विशेषता  ही  यही  है  |  निर्यात
 की  दिक्षा  में  जापान  ने  एक  मिसाल  कायम  की  लेकिन  जापान  के  बारे  में  शायद  ही लोग  जानते  हों  कि  जापान  की  आंतरिक  अर्थ  व्यवस्था  बहुत  अधिक  विनियमित  है  |  जापानी  अर्थ

 व्यवस्था  को  अगर  बहुत  करीब  से  देखा  जाए  तो  पता  चलेगा  कि  वहां  उनका  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार
 तथा  उद्योग  मंत्रालय  जापान  में  व्यवसाय  को  में  सक्रिय  ममिका  निभा  रहा  है|  वह  जापानी
 उद्योगों  को  निर्देश  के  लिए  एक  मार्गदर्शक  का  काम  करता  है  ।

 मैं  माननीय  मन्‍्त्री
 से  अनुरोध  कर ूगा  कि  वह  यह  देखें  कि  वाणिज्य  मन्त्रालय  का  विकास

 भी  उसी  प्रकार  से  हो  जसा  क्रि  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  तथा  उद्योग  मन्त्रालय  का  हुआ  है  तथा
 हमारे  निर्यात  को  प्रोत्साहित  में  सहायता

 एक  माननीय  ससिद  का  माषण  तब  तक  पूरा  नहीं  होगा  तब  तक  वह
 निर्वाचन  क्षेत्र  के  बारे  में  कुछ  नहीं  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  अर्थात  तमिलनाडु  में
 बड़  बड़  चाय  बागान  हैं  ।  वास्तव  में  सन्‌  1983-84  में  चाय  का  निर्यात  50]  करोड़  रु०  की
 राशि  से  भी  अधिक  था  |  चाय  में  विश्व  व्यापार  में  मारत  का  हिस्सा  23.6  प्रतिशत  है  जो  कि
 किसी  अन्य  वस्तु  की  अपेक्षा  सबसे  अधिक  है  |  चाय  उद्योग  के  बारे  में  जिस  चीज  का  शायद

 अधिक  पता  नहीं  है  वह  यह  है  कि  चाय  उद्योग  बहुत  अधिक  रोजगार  उत्पन्न  कर  वाला  उद्योग
 है  ।  चाय  उद्योग  में  लगमग  एक  10  लाख  लोग  कार्य  करते  ।  केवल  मेरे  ही  निर्वाचन  क्षेत्र  में

 इस  उद्योग  में  एक  लाख  लोग  कार्य  करते  हैं  ।  सामाजिक-आर्थिक  दृष्टि  से  असंख्य  महिलायें  इस
 उद्योग  में  कार्य  करती  हैं  तथा  इस  उद्योग  में  काम  कर+  वाले  लगमग  50  प्रतिशत
 लायें  ही  हैं  ।  हमारी  प्रिय  स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गाधी  4  सन्‌  1671  में  यह  घोषणा
 की  थी  कि  चाय  उद्योग  में  पुरुष  तथा  महिला  श्रमिक  दोनों  को  समान  वेतन  दिया  जाना  चाहिए  ।
 चाय  उद्योग  |  बहुत  अधिक  लाम  कमाया  है  तथा  अब  इसे  और  अधिक  प्रोत्साहन  दिया  जाना  है
 क्योंकि  इसे  सरकार  की  सहायता  प्राप्त  है  तथा  वित्त  मन्त्री  ने  भी  अपने  हाल  के  बजट  भाषण  में  ऋण
 आदि  के  चाय  उद्योग  को  सुदृढ़  बनाने  क ेलिए  ऋण  और  रियायतें  दी  यह
 सच  है  कि  चाय  उद्योग  में  श्रमिकों  को  बहुत  कम  वेतन  दिया  जाता  है  तथा  उनके  काम  कर  की
 दशा  दयनीय  है|  चाय  उद्योग  में  प्रतिश्रमक  औसतन  उत्पादन  900  किलोग्राम  प्रति  वर्ष
 है  जो  पंसे  की  दृष्टि  स ेलगभग  27000  र०  चाय  उद्योग  प्रपिवर्ष  4800  २०  प्रति  श्रमिक  देता
 है  जबकि  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  निगम  प्रतिवर्ष  औसतन  20,000  रु०  प्रति  श्रमिक  देते  मेरे
 पड़ोसी  अर्थात  कोयम्बदू  में  कपड़ा-उद्योग  श्रमिक  को  वेतन  के  रूप  में  40  रु०  प्रतिदिन
 मिलता  है  जबकि  चाय  उद्योग  में  एक  श्रमिक  को  प्रतिदिन  15  रु०  से  भी  कम  वेतन  मिलता

 देश  में  विभिन्‍न  उद्योगों  की  वेतन-प्रणाली  में  करते  की  आवश्यकता  मैं
 माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  कर ूगा  कि  वह  कृपया  इस  पर  विचार  करें  कि  क्‍या  वह  चाय  उद्योग
 के  श्रमिक  के  न्यूनतम  वेतन  में  वृद्धि  कर  सकते  हैं  तथा  उनके  '  काम  कर  की  दक्षा  में  सुधार  कर

 सकते  हैं  |  यह  विशेष  रूप  से  10  करोड़  रुपए  से  अधिक  के  चाय-बागानों  में  किया  जाना  चाहिए
 धन्यवाद  |

 ।  ललित  माकन  :  समापति  टैक्सटाइल  इण्डस्ट्रीज  की  हालत
 आज  पूरे  हिन्दुस्तान  में  काफी  खराब  है  ।  न्ञाहे  दिल्ली  की  बात  चाहे  अहमदाबाद  की  हो  या

 161



 अनुदानों  की  मांगें  1985-86  26  1985
 ह्ग्ग्म्घ्घ्ग्म्भ्भ्भधा

 बम्बई  की  बात  सत्र  जगह  यह  देख  में  मिल  रहा  है  कि  मिलें  या  तो  बन्द  हो  रही  हैं  या  वहां
 पर  लॉक-आ/उट  हो  रहा  हजारों  मजदरों  को  रिट्रें  ब किया  जा  रहा  इसलिए  इस  बात  की

 आज  बड़ी  सख्त  जरूरत  है  कि  सरकार  इसके  बारे  में  इसके  कारण  कि  कपड़ा  मिल

 उद्योग  जो  कि  हिन्दुस्तान  का  सबसे  पुराना  उद्योग  और  मैं  समझता  हु  कि  इसी  इण्डस्ट्री  की

 वजह  से  देश  के  बड़-बरड़  उद्योग  पतियों  ।  यहाँ  से  करोड़ों  रप्या  कमोकर  दू  सरे

 दूसरी  बड़ी-बड़ी  इण्डस्ट्रीज  खड़ी  लेकिन  आज  वही  टैक्‍्सटाइल  इण्डस्ट्री  स्वयं  इस  समय  बड़

 नाजुक  दौर  में  से  गजर  रही  है  ।

 जहां  तक  मैं  देखा  मैं  । इसके  कारण  समझ  ;  की  कोशिश  उसमें  मुझे  एक  सबसे

 बड़ा  कारण  जो  देखने  को  मिल  रहा  है  वह  यह  है  कि  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  छोटे-छोट  जो  हमारे
 शेड  लूम  वीवर  हैं  जिन्हों  पच्चीस-पच्चीस  लूम्स  घरों  में  लगा  रखे

 छोटी-छो  टी  जगहों  में  रख  हैं  और  वहां  पर  वे  बहुत  सस्ता  कपड़ा  बुनते  जिसकी  वजह
 से  आज  कोई  कपड़ा  मिल  का  मालिक  अपनी  मिल  के  अन्दर  कपड़ा  को  तंयार  नहीं

 क्योंकि  सरकार  की  जो  नीति  है  छोटे  लूम  वीवर्स  के  वह  यह  है  कि  सरकार  उन्हें  बहुत
 कन्सेशंस  जिसकी  वजह  से  एक्साइज  ड्यूटी  बहुत  कम  है  ।  इस  कारण  इनमें  इतना  सस्ता

 कपड़ा  बनाया  जा  सकता  है  कि  उस  कीमत  पर  बड़ी-बड़ी  टैक्‍्सटाइल  मिलों  में  वह  कपड़ा  नहीं
 बनाया  जा  सकता  इसलिए  कपड़ा  मिल  के  मालिक  सिर्फ  रुई  बनाना  चाहते  यार्न  बनाना

 चाहते  लेकिन  कपड़ा  नहीं  बनाना  चाहते  हैं  ।

 दिल्ली  के  अन्दर  ही  एक  कपड़ा  मिल  है  जिसका  नाम  बिरला  मिल  है  |  उसमें  पिछले  तीन

 सालों  से  कपड़ा  नहीं  बन  रहा  आपको  यह  जानकर  आश्चर्य  होगा  कि  उनका  नाम  कपड़ा  मिल

 लेकिन  उम्र  कपड़ा  मिल  में  पिछले  तीन  सालों  में  एक  मीटर  भी  कपड़ा  नहीं  बनाया

 गया  है  |  जो  वीविंग  डिपार्टमेंट  उसको  बन्द  कर  दिया  गया  मशीनों  को  बन्द  कर  दिया

 गया  है  और  जो  स्परीनिग  डिपार्टमेंट  जो  यार्न  पैदा  करता  रुई  पंदा  करता  वह  चल  रहा
 है  |  रुई  को  बाजार  में  जाता  है  क्‍यों  कि  रुई  के  अन्दर  ज्यादा  दाम  मिलते  ज्यादा  मुनाफा
 मिलता  है  और  कपड़ा  जो  छोटे-छोटे  लूमवीवर्स  टक्‍सटाइल  मिलों  में  सस्ता  बनाते  हैं  और  टेक्सटाइल

 मिल  में  अगर  उसको  वनाथा  तो  वह  मेंहपा  पड़गा  इसलिए  कपड़ा  बनाने  के  लिए  तंयार
 नहीं  हैं  ।  इसलिए  वे  क्या  करते  हैं  कि  छोटे-छोटे  लूम  वीवर्स  से  कपड़ा  खरीद  कर  वे  अपनी  मिल  में

 लाते  हैं  और  अउनी  मिल  की  मुहर  लगाते  हैं  और  उसको  डाइग  बाजार  में  बेचते  हैं  |  इस

 प्रकार  इस  समय  यह  एक  बहुत  बड़ी  चुनौती  छोटे-छोटे  लूम  वीवर्स  और  टैक्‍्सटाइल  मिल  में

 मैं  यह  मी  नहीं  कि  जो  कन्सेशन्स  छोटे-छोटे  लूम  वीवर्स  को  दिए  गए  वे  बन्द

 कर  दिए  जाएं  या  जो  पूरे  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  लगभग  6  लाख  छोटे-छोटे  लूम॑  वीवर्स  या मजदूर

 जो  इन  शडस  के  अन्दर  काम  करते  उनको  बेकार  कर  दिए  जाएं  |  मैं  यह  भी  नहीं  चाहता  कि  जो

 टैकक्‍सटाइल  इन्डस्ट्री  पूरे  हिन्दुस्तान  में  जो  वीविंग  डिपार्टमेंट  उसमें  लगभग  तींन  लाख  लोग

 काम  करते  इन  तीन  लाख  लोगों  को  बचाने  के  लिए  उन  6  लाख  लोगों  की  रोजी-रोटी  छीन

 ली  जाए  |  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हू  कि  इस  बारे  में  सरकार  को  अपनी  एक  नीति  बनानी

 पड़े  एक  पॉलिसी  पड़  गी  ताकि  वे  6  लाख  भी  जिन्दा  रहें  और  ये  3  लाख  भी  जिन्दा

 रहें  |  इस  के  लिए  यह  जरूरी  है  ओर  मैं  चाह ूगा  कि  आज  हमारे  टैक्सटाइल  मिनिस्टर  और  कॉमर्स

 दोनों  दोनों  यहां  मौजूद  उनसे  कि  वें  कोई  ऐसी  नीति  कोई  ऐसी  पॉलिसी
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 बनाएं  जिससे  कि  जो  छोटे-छोटे  लूम  वीवर्स  वे  ऐसा  कपड़ा  बनाएं  जिसे  गरीब  लोग  खरीदते
 हैं  जिसे  आम  मजदर  खरीदें  और  जो  बड़ी-बड़ी  टैक्‍सटाइल  मिल्स  इनको  क  हा  जाए  कि  ये
 फाइन  क्लॉथ  ताकि  आपस  में  कोई  क्लेश  न  कोई  झगड़ा  न  हो  और  एक  दूसरे  के  मार्केट
 पर  कोई  बुरा  असर  न  पड़  ,  ताकि  छोटी  और  बड़ी  दोनों  इण्डस्ट्रीज  जिंदा  रहें  |

 मैं  यह  समझता  हू  कि  आज  जो  हालत  चल  रही  इसके  अन्दर  सरकार  को  आगे
 कर  यह  फंसला  करना  पड़  गा  कि  पूरे  हिन्दुस्तान  की  टैकक्‍सटाइल  इन्डस्ट्री  को  सरकार  को  अप
 हाथ  में  ले  लेनी  चाहिए  और  आज  ऐसा  वक्‍त  भी  आ  चुका  है  |  आज  जो  सबसे  '

 पुरानी  कपड़ा
 इण्डस्ट्री  है उसके  ऊपर  काले  बादल  छाए  हुए  हैं  और  उसक़ो  के  लिए  सिर्फ  एक

 ही  तरीका
 है  कि  सरकार  को  इसे  अप  हाथ  में  ले  लेना

 मार्डनाइजशन  केਂ  खिलाफ  नहीं  हु  ।  इस  समय  जो  पुरानी  इण्डस्ट्रीज  आप  उनका
 अध्ययन  उनकी  स्टडी  तो  आप  देझोंगे  कि  इन  टैक्‍्सटाइल  मिलों  से  करोड़ों  रुपयों  का

 मुनाफा  इन  उद्योगपतियों  जो  बड़ी-बड़ी  कपड़ा  मिलें  चलाते  इन  उद्योगों  से
 निकाला

 करोड़ों  रुपया  टैक्‍्सटाइल  इण्डस्ट्री  से  निकालਂ  के  बाद  दूसरी  इण्डस्ट्रीज  में  लगा  दिया  |
 उसको  टाइमली  मा्डर्नाइज  नहीं  उन  पर  पंसा  खर्च  नहीं  किया  गया  और  उस  पैसे

 को  लेकर  पूरे  मुनाफे  के  साथ  उन्होंने  जगह-जगह  पर  अप  उद्योग  जिसके  कारण  ये  मशीनें

 पुरानी  पड़  गइਂ  |  25,50,40  साल  के  बाद  आज  वह  मा्डर्नाइजेशन  की  बात  कर  रहे  हैं  जिसका

 मतलब  यह  हुआ  कि  हजारों  मजदूरों  की  छंटनी  होगी  ।

 सरकार  को  चाहिये  कि  पूरे  हिन्दुस्ताव  की  जितनी  भी  ट्रंडपूनियन्स  उनको  बुलाकर  कहे  कि

 हम  इस  इण्डस्ट्री  को  अप  ,  हाथ  में  लेने  को  तैयार  लेकिन  हम  इसका  मार्डर्नाइजेशन  करना  चाहते  हैं
 अगर  सरकार  अपनी  अपनी  मन्शा  पूरी  जिम्मेदारी  के  साथ  हिन्दुस्तान  की  तमाम  ट्रंड
 यन  के  सामने  रखे  कि  वह  इन  तमाम  टेक्सटाइल  मिलों  का  मा्ड्नाइजेशन  करना  चाहती  उसमें

 मुनाफा  नुक्सान  न  लेकिन  उसके  साथ-साथ  मजदूरों  को  गारन्टो  भी  विश्वास  दिला  ये
 कि  एक  भी  मजदूर  की  छंटनी  नहीं  की  जायेगी  तो  पूरी  जिम्मेदारी  के  साथ  कह  सकता  हू  कि
 तमाम  ट्रेंड  यूनियन्स  सरकार  की  मदद  कर  ।  के  लिये  तंयार  हिन्दुस्तान  की  इन्डस्ट्री  को

 बचाते  के  लिये  तंयार  होंगी  ।

 लेकिन  दु:ख  इस  बात  का  है  कि  बम्बई  में  16  टेकक्‍्सटाइल  मिलों  को  टेक-ओवर  किया  गया

 है  जो  कि  ने  दानल  टैक्सटाइल  कार्पोरेशन  के  अन्दर  आती  उंसमें  मजदूरों  की  छंटनी  की  जाती

 है  ।  अगर  यह  बिरला  टाटा  चरत-राम  मरत  राम  करते  या  कोई  और  उद्योगपति

 करता  तो  बात  समझ  में  आ  सकती  क्‍योंकि  मजदूरों  का  खून  चूसकर  अपना  काम  कर

 लिया  लेकिन  सरकार  पहले  टैक्सटाइल  मिलों  को  टेक-ओवर  करती  है  और  उसके  बाद  हजारों

 मजदूरों  की  छंटनी  करती  यह  पॉलिसी  गवर्नमेंट  की  मेरी  समझ  में  नहीं  आती  है  ।

 मैं  चाहत  हू  कि आज  हिन्दुस्तान  की  जो  सबसे  पुरानी  टेक्‍्सटाइल  इण्डस्ट्री  इसको
 बचाना  अगर  इसे  हम  उद्योगप  तियों  के  जिम्मे  छोड़  देंगेतो  यह  दण्डस्ट्री  कभी  बच  नहीं
 सकती  है  ।  दिल्ली  में  दिल्‍ली  क्लाथ  हिन्दुस्तान  में  शायद  100  साल  पुराना  मिल  आज

 उसको  बन्द  करने  का  नोटिस  दे  दिया  गया  है  |  जुलाई  में  बन्द  किया  जायेगा  |  18  हजार  मजदूर
 उसमें  काम  करते  50  हजार  लोग  उस  कालोनी  में  रहते  हैं  मजदूरों  के  साथ  जो  कि  उनके
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 वार  के  हैं  |  पहले  दिल्‍ली  क्लाथ  मिल  बन्द  फिर  बिड़ला  मिल  बन्द  होगा  और  फिर  स्वतंत्र
 मारत  मिल  बन्द  आज  कोई  भी  कपड़ा  मिल  का  मालिक  इन  मिलों  को  चलाना  न

 चाहता  है  क्‍योंकि  इनमे  करोड़ों  रुपया  मुनाफा  वह  निकाल  चुके  जो  कुछ  उसमें  उसे  व
 चूस  चुके  हैं  ओर  जो  बचा  हुआ  उसको  कन्धों  पर  लेना  नहीं  चाहते  अब  वह  इन
 मिलों  को  गिराकर  वहां  कमशियल  कमशियल  विल्डिग्ज  बनाना  चाहते  हैं  |  मेरा  कहना  है
 कि  इससे  पहले  कि  इन  उद्योगपतियों  के  हाथ  इन  कपड़ा  मिलों  पर  पड़ों  और  वहां  आलीशान

 बिल्डिगें  बना  दी  मजदूरों  को  सड़क  पर  ला  दिया  सरकार  इन  टंक्सटाइल  इण्डस्ट्रीज
 को  अप  हाथ  में  ल ेऔर  यह  नीति  ट्रंड  यूनियन्स  को  कहे  कि  हम  इनका  मार्डर्नाइजेशन
 करना  चाहते  ज्यादा  प्रोडक्शन  करना  चाहते  हैं  ताकि  हमारा  कपड़ा  विदेशों  में  बिके  और  ज्यादा

 से  ज्यादा  फॉरेन  एक्धर्चेज  आये  |  मैं  पूरी  जिम्मेदारी  के  साथ  कहना  चाहू गा  कि  हिन्दुस्तान  की

 ट्रंड  यनियन्स  सरकार  की  मदद  लेकिन  सरकार  को  विव्वास  दिलाना  होगा  कि  सरकार  की

 नीति  एप्लायमेंट  की  रोजगार  की  है  मजदूरों  की  छंटनी  नहीं  की  जायेगी  |  कोई  रिट्रेंन्चमेंट

 नहीं  होगी  जंसी  कि  बम्बई  में  की  गई  है  ।

 मेरी  सरकार से  प्रार्थना  है  कि  मारत  की  जो  सबसे  पुरानी  इण्डस्ट्री  सरकार  उसको

 बचाये  और  ऐसी  पालिसी  बनाये  जिससे  जो  छोटे-छोटे  लूम  वीवर्स  हैं  जिनकी  संख्या  6  लाख  है

 जो  कपड़ा  बना  रहे  हैं  और  दूसरी  तरफ  3  लाख  मजदूर  टैकक्‍सटाइल  मिल  में  हैं  वह  अपने  रोजगार

 में  लगे  रहें  । आज  जो  कपड़ा  मिल  बना  रहे  वह  मंहगा  आज  उसको  कोई  खरीदने  के  लिये

 तैयार  नहीं  सरकार  को  चाहिये  कि  ऐसी  पालिसी  बनाये  कि  जो  6  लाख  छोटे  लूम  वीवर्स

 वह  मोटा  कपड़ा  टेक्‍्सटाइल  इण्डस्ट्री  को  बनाने  के  लिये  कहा  जाये  तावि  दोनों  का  आपस  में

 क्लेश  न  दोनों  का  झगड़ा  न  हो  और  दोनों  इण्डस्ट्री  जिन्दा  रहेंऔर  हिन्दुस्तान  की  सबसे  पुरानी

 इण्डस्ट्री  को  बचाया  जा  सके

 [  भ्रनुवाद  ]
 भ्ो  जाजं  जोसफ  मु  डाकल  :  हमें  आजादी  मिल  चुकी  दुर्भाग्यवश

 केरल  राज्य  जो  दिल्ली  से  बहुत  दूर  हम  अमी  भी  उपनिवेशी  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  है  ।  हम

 जिस  किसी  भी  कृषि  की  वस्तु  का  उत्पादन  कर  रहे  सरकार  इन  सभी  चीजों  का  क्रायात  करने

 का  प्रयास  कर  रही  है  तथा  काइतकारों  को  किसी  प्रकार  का  प्रोत्साहन  नहीं  दे  रहो  आसाम

 वर्षों  तक  उपेक्षित  रहा  तथा  सरकार  को  थवासाम  आंदोलन  का  सामवा  करना  पड़ा  ।  समस्त

 धनराक्षि  ठत्तर-पूर्व॑  राज्यों  को  उनके  विकास  के  लिए  भेजी  जा  रही  है  ।  केरल  का  एक  छोटा-सा

 राज्य  कितनी  विदेशी  मुद्रा  कमा  रहा  है  उसके  बारे  में  कोई  वहीं  सोच  रहा  ।  हम  इलायची  बेच

 रहे  हम  रबड़  का  उत्पादन  कर  रहे  हम  चाय  का  उत्पादन  कर  रहे  फिर  हम  रबड़

 तथा  नारियल  का  उत्पादव  करके  बहुत  मात्रा  में  बिदेशी  मुद्रा  को  बचा  रहे  हैं  तथा  नारियल  के  तेल

 की  दशा  देखिए  ।

 हिन्दुस्तान  लीबर  या  टाटा  आयल  कम्पनी  के  कुछ  लोग  यहां  वे  मारत  सरकार  को

 अधिक  मात्रा  में  तेत  का  आयात  करने  के  लिए  मजबूत  कर  रहे  हैं  ।  भूमि-सुधारों  के  केरल

 राज्य  के  पास  केवल  बहुत  ही  सीमांत  तथा  छोटे  फामं  हैं  जिनकी  भूमि  एक  एकड़  से  भी  कम  20

 या  30  सेंट  पिछले  वर्ष  हमें  जो  भी  कोमतें  मिली  थीं  हमें  उनसे  क्रव  500८  दाम  कम  मिले  | अजब

 नारियल  का  तेल  बहुत  मात्रा  में  थायाक्ष  किया  जाता  है  तथा  वितरित  किया  जाता  दो  वष
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 पहले  हमने  केरल  में  सूला  की  बहुत  गंभीर  स्थिति  का  सामना  किया  तथा  उस  सुखा  ग्रस्व  स्थिति  के
 कारण  बहुत  से  बागान  नष्ट  हो  दीषं  कालीन  काइतकारी  के  लिए  हम  काली
 नारियल  तथा  इलायची  का  उत्पादन  कर  रहे  इन  फसलों  से  आय  प्राप्त  होने  में  5-10  वर्ष  का
 समय  लग  जाएगा  ।  उत्तर  में  कृषि  बिल्कुल  भिन्न  है  ।  वे  कृषि  में  बहुत  जल्दी-जल्दी  परिवर्तन  कर
 सकते  हैं  ।  यदि  उन्हें  म ूगफली  की  लाभकारी  कीमत  नहीं  मिनती  तो  वे  या  चावल  बोना  शुरू
 कर  देंगे  अर्थात  वे  आसानी  से  इसे  बदल  सकते  हैं  ।  परन्तु  दीघंकालोन  कृषि  जेसे  आदि  में
 प्राय  होने  में  8-10  वर्ष  का  समय  लग  जाता  है  ।  यदि  किसानों  को  अच्छे  दाम  अर्थात  उचित  दामों
 का  आदवासन  न  दिया  जाए  तो  वे  उप्त  प्रकार  की  खेती  करने  का  प्रयास  नहीं  करेंगे  ।
 भारत  सरकार  को  दोषंकालोन  खेती  को  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  ।  फेरल  राज्य  बहुत  छोटा  है
 परन्तु  यह  हमारे  देश  में  सबसे  अधिक  विदेशी  मुद्रा  कमाता  है  ।  मौसम  के  शुरू  में  रबड़  की  कीमत
 देखिये  ।  मौसम  के  शुरू  कीमत  लगमग  19  रुपये  प्रति  किलो  थी  ।  परन्तु  मौसम  के  आने  पर

 दुसरी  ओर  के  लोगों  के  दवाब  के  कारण  हमने  राज्य  ब्यापार  निगम  के  माध्यम  से  रबड़  का  आयात
 किया  तथा  वितरण  किया  कीमत  19  रु०  से  गिरकर  14  रु०  हो  गई  ।

 90  प्रतिशत  रबड़  किसानों  के  पास  5  एकड़  से  भी  कम  भूभि  मैं  विशेष  रूप  से  ऐसा
 इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  लगभग  50  प्रतिशत  रबड़  के  उत्पादन  करने  वाले  लोग  मेरे  ही  निर्वाचम
 क्षेत्र  से  वे  स्वयं  ही  इसकी  खेती  करते  वे  बहुत  ही  ईमानदार  लोग  वे  सुबह  से  लेकर
 शाम  तक  कार्य  करते  हैं  तथा  रबड़  की  खेती  से  अपनी  प्रतिदिन  की  आय  कमाते  हैं
 कीमतें  गिर  गई  हैं  तथा  मौसम  के  आने  पर  राज्य  व्यापार  निगम  ने  आयात  किये  गये  रबड़  को

 वितरित  कर  दिया  है  तथा  जिसके  कारण  उन्हें  बहुन  घकका  लगा  है  ।

 दो  वर्ष  पहले  सूखा  के  कारण  बहुत  से  रबड़  के  पेड़  नष्ट  हो  गए  थे  तथा  सरकार  ने  कुछ
 प्रोत्साहस  नहीं  दिया  ।  रबड़  या  उत्पाद  शुल्क  तथा  उपकर  के  कारण  रबड़  बोर्ड  के  पास  काफी  पंसा

 परन्तु  क्षेत्रीय  कर्मचारियों  की  कमी  के  कारण  निरीक्षण  ठोक  तरह  से  नहीं  किया  जा  रहा  है
 तथा  हमें  राजसहायता  भी  नियमित  रूप  से  नहीं  मिल  रही  है  ।

 पिछले  हमारे  माननीय  मन्त्री  आए  थे  तथा  उन्होंने  कोट्टायम  में  रबड़  बोर्ड  के  भवन
 का  छ्िलान्यास  किया  ।  मजूरी  नहीं  दी  गई  तथा  निर्माण-कार्य  की  लागत  बढ़

 रही  मुर्क  नहीं  पता  कि  दोबारा  निविदा  कब  मांगे  जाएंगे  तथा  फ्रायं  कब  शुरू  होगा  ।  मैं

 माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  करूगा  कि  वह  शीघ्र  ही  रबड़  बोडे  के  भवन  के  निर्माण  का  कार्य  शुरू
 कराए  |

 जायफल  तथा  लौंग  जेसी  विलासिता  की  वस्तुएं  इस  देश  में  आयात  की  जाती  हम

 अपनी  विदेशी  मुद्रा  को  क्यों  नष्ट  करें  ?  वे  खाने  में  लौंग  या  काजू  डालकर  पुड़िंग  तथा

 बिरयानी  का  आनन्द  क्यों  लें  ?  हमारे  गरीब  रेश  भारत  ने  विदेशी  मुद्रा  के  लिए  संघर्ष  किया  है  ।

 हम  जायफल  तथा  लौंग  के  आयात  के  लिए  अपनी  विदेश्षी  मुद्रा  को  क्‍यों  नष्ट  करें  ?  मैं  वहू  बात
 समझ  नहीं  पाया  ।

 ओषधि  तथा  पेट्रोलियम  उत्पाद  बस्तुओं  के  लिए  हम  बहुत  मात्रा  में  बिदेशों  मुद्रा  खो  देते

 हैं  ।  इसोलिए  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि  बह  इन  वस्तुओं  का  यहां  उत्पादन  करके  इस
 बिदेक्षी  मुद्रा  को
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 दीधंकालीन  कृषि  की  लागत  बहुत  अधिक  बढ़  गई  इस  दे्ष  में  अन्य  स्थानों  को

 अपेक्षा  केरल  में  श्रमिकों  की  मजदूरी  सबसे  अधिक  है  ।

 फ्रेरल  राज्य  श्रमिकों  को  अधिक  मजदूरी  दे  रहा  है  तथा  अधिक  सुविधाएं  उपलब्ध

 करा  रहा  है  ।  इन  सभी  बातों  पर  विचार  करते  हुए  वहां  किसान  को  उचित  कीमत  अवद्य  मिलनी

 चाहिए  ।  कीमतों  में  उतार-चढ़ाव  बहुत  अधिक  हो  रहा  है  ।  एक  दिन  की मत
 20  र०  प्रति  कि०  ग्राम  होगी  तो  अगले  दिन  या  एक  सप्ताह  बाद  यह  कीमत  गिर  जातो  लोग

 इस  पर  निर्भर  नहीं  कर  क्योंकि  वे  सभी  गरीब  काइतकार  हैं  ।

 केरल  में  चावल  की  खेती  सफल  नहीं  नारियल  के  पेड़  जड़  के  रोग  से  ग्रस्त

 यल  के  लिए  भी  उचित  कीमत  मिलनी  चाहिए  ।  नारियल  के  लिए  भी  न्यूनतम  कीमत  निर्धारित

 की  जानी  रबड़  की  कीमतें  भी  लाभक्रारी  नहीं  आपात  किए  गए  रबड़  की  कीमत

 भारत  में  उत्पादित  रबड़  की  उपेक्षा  50  से  60  प्रतिशत  भधिक  होनी  चाहियें  |  किसानों  को  रबड़
 के  लिए  एक  किलोग्राम  पर  14  6०  कम  मिल  रहे  हैं  सभी  बातों  पर  विचार  करते  मैं

 समभता  हूं  कि और  अधिक  कीमत  देने  की  काफो  गु  जाइश  है  ।

 अन्य  राज्य  भी  रबड़  का  उत्पादन  कर  रहे  उड़ी  उत्तर.पूर्वो  कोंकण

 क्षेत्र  तथा  कर्नाटक  के  कुछ  हिस्से  |  इसीलिए  रबड़  के  उत्पादन  की  पूरी-पूरी  गुजाइश  है  ।  रबड़  की

 खेती  के  लिए  सिचाई  को  सुविधाए  भी  उपलब्ध  करायी  जानी  चाहिए  ।

 पहले  रबड़  बागान  पर  छिड़काव  करने  के  लिए  राजसहायता  दी  जाती  थी  ।  परन्तु  यह
 अब  समाप्त  कर  दी  गई  मुझ्के  इसका  कारण  नहीं  पता  ।  यदि  मौसम  में  छिड़काव  ठीक  तरह  से

 नहीं  किया  जाता  है  तो  इससे  समस्‍यायें  उत्पन्न  हो  जायेंगी  ।  मेरा  मानवीय  मन्त्री  से

 रोष  है  कि  रबड़  बागान  में  छिड़ााव  करने  के  लिए  राज-सहायता  फिर  से  देनी  शुरू  की

 क्योंकि  जंसा  कि  मैंने  पहले  बताया  है  कि  90  प्रतिशत  किसान  छोटे  वथा  सीमाँत  हैं  ।

 इन  छाब्दों  के  मैं  वाणिज्य  औौर  पूर्ति  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  का  पूरी  तरह
 से  समर्थन  करता

 सभापति  महोदय  :  डा०  वी०  एम०  राजहूंस  ।

 ]
 डा०  गौरी  शंकर  राजहुंस  :  समापति  मैं  कारर्स  और  सप्लाई  मिनिस्ट्री

 की  डिमाण्ड्स  का  समर्थन  करता  हू  ।  सबसे  पहले  मैं  वाणिज्य  मंत्री  जी  की  एक्सपोर्ट  और

 इम्पोर्ट  पालिसी  की  चर्चा  करू  गा  |  मेरे  खयाल  से  आजादी  के  बाद  इतनी  अच्छी  पालिसी  कभी

 नहीं  आई  ।  इस  पालिसी  में  सबसे  अच्छी  बात  तो  यह  हुई  कि  तीन  वर्षों  के  लिए  लोग  निश्चिन्त

 हो  गए  कि  सरकार  की  नीति  क्‍या  होगी  ।  कंप्यूटर  इम्पोर्ट  को  आसान  बनाया  गया  और

 पोर्टर  के  लिए  कंपिटल  गुड्स  इम्पोर्ट  करना  आसान  हो  गया  ।  एक  बड़ी  बात  यह  हुई  कि  टर्न-की

 प्रोजेक्ट्स  और  दूसरे  प्रोजेक्ट्स  जिन्होंने  कैपिटल  गुड्स  खरीदे  हुए  थे  विदेशों  उनको  वे  आसानी
 से  ओ०जी०एल*»  में  हिन्दुस्तान  ला  सकते  विदेश  में  रह+  वाले  भारतीयों  को  भी  बहुत
 सी  सु  विधायें  दी  गई  तथा  और  भी  अ  बातें  की  गई  लेकिन  एक  बड़ी  मयानक  मूल  भी

 हुई  है  ।  इस  एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट  पालिसी  में  या  इस  पालिसी  जो  फोटो  कम्पोर्जिंग

 उसको  ओ०जी  ०एल०  से  निकाल  दिया  गया  एक  ओर  आप  कहते  हैं  कि  आप  देश  को

 इक्कीसवीं  सदी  में  ले  जाना  चाहते  हैं  लकिन  अनजात  में  आप
 इसको  14  वीं  सदी  में  ले  जा  रहे
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 मैं  नहीं  कह  सकता  कैसे  यह  बात  हुई  |  या  तो  कोई  व्यू  रोक्र  टिक  मूल  हुई  होगी  या और  कोई  बात

 हुई  होगी  क्योंकि  आज  के  जमाने  में  जो  अब्वार  से  थोड़ा  सम्बन्ध  रखता  प्रिंटिंग  टेक्नालाजी

 प्र  जिनका  थोड़ा  सा  भी  सम्बन्ध  है  वे  समझ  सकते  हैं  कि  बिना  फोटो  कम्पोर्जिंग  के  कोई  अखबार

 या  कोई  किताब  का  उद्योग  कंसे  चलेगा  |  यदि  आप  थोड़ा  सा  समय  दें  तो  मैं  बताऊ  कि  ट्र  डीशनल

 एक्सपोर्टस  का  मार्कट  आपका  खराब  हो  रहा  है  ।  थोड़ी  देर  में  आपको  बताऊ  गा  कि  आपको

 या  कल  नान-द्र  डीशनल  एक्सपोर्टस  में  जाना  होगा  और  उसका  एक  बड़ा  एरिया  आपके  पास  है

 बक  एक्सपोर्ट  का  |  बाहर  से  लोग  मेनुस्क्रीप्ट  टाइप  कराकर  भंजते  वह  यहां  फोटो  कग्पोर्जिंग

 में  कम्पोज  होता  है और  आफ-संट  में  प्रिन्ट  होता  है  और  धड़लले  से  एक्सपोर्ट  होती  हैं  |  मैं  चाहता

 है  कि  माननीय  मंत्री  इस  बात  का  पता  लगा  लें  |  यदि  आप  ओ  जो  एल  से  फोटो  कभ्पोजिंग  को

 निकाल  तो  जोग  किस  तरह  कम्पोज  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  है  कि  आप  इस  से  देश  को

 कहां  ले  जाना  चाहते  हैं  |  अखबारों  में  बड़  जोरों  से  चर्चा  है  कि  ओ  जी  एल  से  फोटो  कम्पोर्जिग

 को  निकाल  इसमे  जाहिर  होता  है  कि  आप  प्र  स  की  आजादी  को  खत्म  करना  चाहते  हैं  ।  मैं

 समझता  ह  कि  ऐसा  विचार  माननीय  मंत्री  महोदय  का  नहीं  है  और  यह  शायद  अनजा  :  में  हआ

 है  |  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  ओ  जी  एल  में  फोटोकम्पोरजिंग  को  फिर  से  डाला  जाए  |  इसी  प्रकार

 पिछले  साल  मी  ब्यरोक्रेटिक  मल  से  आफससंट  प्रिन्टिग  की  बड़ी  मशीनों  को  ओ  जी  एल  से  निकाल

 दिया  गया  था|  माननीय  म॑  श्री  जी  से  लोगों  .,  निवेदन  किया  था  और  मंत्री  जी  उसकी

 हारिकता  को  समझते  हुए  फिर  उसे  ओ  जी  एल  में  डाल  दिया  था  |  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन

 करता  है  कि  इस  सारे  समाचार  पत्र  उद्योग  की  तरफ  से  आप  ओ  जी  एल  में  फोटो  कम्पोरजिंग  को

 फिर  से  डाल  दीजिए  |

 एक  वात  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हू  कि  सचमुच  ही  आप  की  रिपोर्ट  बहुत  ही  अच्छी
 है  |  आप  :  कहा  है  कि  एक्सपोर्ट  आपका  बढ़  रहा  है  आपने  इसमे  लिखा  है  :---

 वाद
 |

 वित्तोय ह+  है पत्त तथापि  वर्ष  श्रारम्म  से  ही  उत्साहजनक  रहा  चार  वर्ष  के  प्रारम्भ

 के  नौ  महीनों  में  उपलब्ध  अस्थायी  व्यापार  आंकड़ों  के  अप्र  ल-दिसम्बर  1984,  में  पिछले

 वर्ष  की  तुलना  में  6858  करोड़  रुपये  के  स्थान  पर  8146  कराड़  रुपय॑  का  निर्यात  हुआ  इसके
 परिणाम  स्वरूप  18.8  प्रतिशत  की  वृद्वी  हुई

 ]  ॥
 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  इसमें  आप+  लिखा  है  कि  इ  जीनियरिंग  गुड्स  के  कारण

 आपके  एक्सपोर्ट  में  वृद्धि  हुई  है  ।  मैं  आपको  बताना  चाहता  हू  कि  इ  जीनियरिंग  गूड्स  में

 पोर्ट  के  बढ  की  बहत  संभावनायें  हैं  ।  लाइट  इ  जीनिर्यारिंग  गुड्स  में  मी  और  हैवी  इ  जीनियरिंग

 गडस  में  भी  ।  प्रदनकाल  के  दौरान  आप  माननीय  मंत्री  जी  कहीं  चले  गए  जब॒  एक  माननीय
 सदस्य  द्वारा  प्रश्न  पूछा  गया  था--इ  जीनियरिंग  गुड्स  की  क्वालिटी  को  आप  कैसे  बढ़ायेंगे  ?

 लिटी  पर  सरकार  द्वारा  ध्यान  क्‍यों  नहीं  दिया  जाता  है  ?  इस  पर  माननीय  मंत्री  जी  <.  कहा  कि

 हम  टैक्नोलाजी  को  इम्पोर्ट  टैक्‍्तोलांजी  बढ़ायेंगे  तो  क्वालिटी  बढ़ंगी
 |  मैं  आपको

 बताना  चाहता  हू  कि  ऐसी  कोई  बात  नहीं  मैंने  एक्सपोर्ट  में  काम  किया  हुआ  मैं  आपको

 बताना  चाहता  हू  कि  इसमें  होता  क्‍या  मान  ल  जिए-लाइट  इ  जीनीयरिंग  में  पंक्ला  का

 संम्पल  विदेश  मजा  है  |  जो  पंखा  आपने  संम्पल  के  रूप  में  उस  पर  आपको  विदेश  से  आर्डर

 ।
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 मिल  जाता  लेकिन  माल  जब  एक्सपोर्ट  किया  है  तो  इन्फीरियर  क्वालिटी  का  माल  एक्सपोर्ट
 कर  दिया  जाता  हमारे  यहां  एक्सपोर्ट  माल  की  चेंकिग  की  ए  क्सपोर्ट  प्रोमोशन  काउन्सिल

 ॒  संस्था  को  कुछ  ले-देकर  माल  निकाल  दिया  जाता  है  और  बदनामी  सरकार  की  होती  सी
 प्रकार  गारमेंट  इन्डस्ट्री  में  मी  और  रेडीमेंड  गडस  में  मी  क्वालिटी  पर  कन्द्रोल  होना  चाहिए  |
 नमना  कुछ  मेज  दिया  जाता  माल  कुछ  मजा  जाता  जिसकी  वजह  से  माल  विदेश्षों  में  पडा
 रहता  है  |  इस  ओर  मरा  मंत्री  महोदय  से  आग्रह  है  कि  वे  ध्यान

 समापति  बोल  के  लिए  समय  बहुत  कम  दिया  इसलिए  मैं  दो-तीन
 बातों  की  ओर  मंत्री  महोदग्र  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हू  ।  मैं  जिस  क्षंत्र  से  आता

 उस  क्षेत्र  को  मिथिला  कहते  मिथिला  की  पं  टिंग  या  मधबनी  की  पेंटिंग  का  सारे  संसार  में

 नाम  है|  कुछ  साल  पहले  हिन्दुस्तान  से  इनका  बहुत  ऐक्सपोर्ट  होता  लेकिन  अब  ए  क्सपोर्ट  बहुत

 कम  हो  गया  है  |  इस  पर  सरकार  द्वारा  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  |  एक  बात  यह  भी  एग्रो  वस्ट

 इन्डस्ट्री  का  मी  एक्सपोर्ट  होना  चाहिए  |  जसे  कि  एस.टी.सी  उसी  प्रकार  एग्रो  बेस्ट  इन्डस्ट्री  मी

 होनी  चाहिए  |  मैं  आपको  एक  उदाहरण  देता  हु  ।  हमारे  उत्तर  बिहार  में  आम  बहुत  होता  है  ।
 इसका  एक्सपोर्ट  कर  के  लिए  आप  आम के  दिनों  में  एक  प्लेन  वहां  से  सीधा  बन्दी  बम्बई  ले  जाए
 और  फिर  वहां  से  बाहर  देश  में  ले  जायें  |  इस  का  बहुत  स्कोप  क्‍योंकि  मैंने  गल्फ  कन्द्रीज  की

 एम्बेसीज  से  बात  की  है  ।  इस  तरह  आम  के  एक्सपोर्ट  कर  की  व्यवस्था  करने  से  वहां  के  लोगों

 को  बहुत  एन्करेजमेन्ट  साथ  ही  गल्फ-कन्ट्रीज  के  लोगों  को  सस्ता  आम  मिलेगा  ।

 इसी  तरह  से  बहुत  से  हैंडीक्राफ्टस  का  विदेशों  में  बहुत  स्कोप  है  ।  समय  बहुत  कम  है  इस

 लिए  एक  बहुत  जरूरी  चीज  कहना  चाहता  ह--हमारी  कंस्ट्रक्शन  इण्डस्ट्री  ने  विदेशों  में  बहुत

 फारन-ऐक्सचें  जे  कमाया  लेकिन  पब्लिक  संक्‍टर  दोनों  की  अनेक  कंस्ट्रक्शन  कम्पनियों  की  विदेशों

 में  बहुत  वदनामी  भी  हुई  इन  लोगों  ने  वहां  काफी  घपला  किया  जो  भी  कम्पनी

 किसी  टर्न-की  प्रोज  कट  का  ठेका  ले  यां  कस्ट्रक्शन  के  काम  का  ठेका  उन  बारे  में  पूरी  जांच

 होनी  जिससे  वे  विदेशों  में  घटिया  काम  न  कर  सकें  |

 मेरे  पास  कहने  के  लिये  बहुत  सी  बातें  लेकिन  आप  ने  समय  नहीं  दिया  |  मैं  जिस  क्षेत्र

 से  आता  हू
 वहां  बुनकरों  की  हालत  बहुत  खराब  हमारे  श्री  इ्याम  लाल  यादव  जी  ने  भी  उन

 की  तरफ  आप  का  ध्यान  दिलाया  हमारे  मन्त्री  महोदय----चन्द्रशेखर  बाब---भागलपर  से  आते

 हैं  जहाँ  रेशम  का  बहुत  बड़ा  उद्योग  है  ।  रेशम  उद्योग  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  वर्हा  पर

 इतनी  सम्मावनायें  हैं  कि जिस  तरह  से  बनारस  का  रेशम  उद्योग  बढ़  रहा  उसी  तरह  से

 पुर  का  भी  बढ़  सकता  है  |  इस  में  बिचौलियों  को  स्थान  नहीं  मिलना  चाहिये  |  मागलपुर  के  रेशम

 की  विदेशों  में  बहता  मांग  इस  लिये  कामर्स  मिनिस्ट्री  को  इन  सारी  बातों  पर  ध्यान  देना

 चाहिये  ।
 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  माननीय  समापति  मैं  मिनिस्ट्री  आफ

 कामसे  तथा  ट  क्‍्सटाइल्ज  की  डिमाण्ड्स  का  समर्थन  करता  हू  ।

 समय  की  कभी  को  देखते  हुए  मैं  केवल  दो-तीन  प्वाइण्ट्स  को  ही  टच  करना  चाहता
 खास  तौर  से  टेक्‍सटाइल  के  बारे  में  निविदन  करना  चाहता  ह  ।  टेक्सटाइल  द्ण्डस्ट्री  की  हालत
 पिछले  वर्षों  से  काफी  खराबी  रही  है  |  आज  देश  में  कम  से  कम  74  मिलें  बन्द  पड़ी  हुई  हैं
 और  उन  बन्द  मिलों  के  लगभग  एक  लाख  मजदूर  बेरोजगार  इस  के  सम्बन्ध  में  मारत  सरकार
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 ने  कई  प्रकार  के  प्रयास  किये  हैं--चस  तौर  से  उन  के  मार्डनाइजेशन  के  बारे  उन  के
 टेशन  के  बारे  मगर  उस  व्यवस्था  को  माकल  तरीके  से  लाग  नहीं  कर  पाये  हैं  ।  मैं  इस  मौके  पर
 खास  तौर  से  अपने  क्षेत्र  की  संवाइ  टैकक्‍्सटाइल  मिल  के  बारे  में  निवेदन  करना  चाहता  है  ।  पहले
 मी

 मैं
 कई  बार  महोदय  का  ध्यान  अकाॉषत  कर  चका  ह  और  आज  फिर  कहने  जा  रह

 ि  ल  को  गवनमंट  आफ  इण्डिया  ने  अण्डरटक  कर  लिया  6-7  साल  तक  यह
 मिल  आप  के  पास  उस  को  मा्डर्नाइज  भी  किया  और  उस  ने  काफी  प्राफिट  भी  परन्तु
 बाद  में  पता  नहीं  किन  कारणों  से  आपने  उस  मिल  को  वापस  लौटा  दिया  ।  मैंने  उस  फाइल  के

 बारे  में  पहने  भी  आप  से  कहा  आय  के  विभाग  के  लोगों  ने  उस  में  काफी  गड़बड़  की

 |  इस

 इतने  समय  तक  अपने  पास  रख  कर  किस  कारण  से  उस  को  वापस  लौटाया  गया  और  अब  फिर

 से  उन  लोगों  ने  उस  का  सत्यानाश  कर  दिया  है  ।  आज  उस  मिल  पर  फिर  से  काफी  कर्जा  हो  |
 गया  है  |  वह  यनिट  एक  वायाबिल  यनिट  अगर  उस  को  ठीक  से  चलाने  की  कोशिश  कर  तो

 वह्‌  आज  भी  कमाई  देने  वाली  इण्डस्ट्रीज  आप  के  डिपार्टमेंट  ने  राजस्थान  सरकार  को  लिखा  .

 भी  था  कि  इस  इण्डस्ट्री  को  रिवाइव  किया  जाय  |  राजस्थान  सरकार  ने  उस  पर  एक्शन

 रिलीफ-अण्डरटे  किंग  के  तहत  लेकर  5()  हजार  रुपया  राजस्थान  सरकार  ने  देने  का  तय

 राजस्थान  सरकार  ने  भारत  सरकार  को  भी  लिखा  कि  जो  आप  लोन  दिलवायंगे  उस  की

 गारन्टी  उद्योग  की  एक्सट्रा  जमीन  को  बेचकर  एक  करोड़  रुपये  के  लगमग  एसटेस  इकट्ट
 किये  जायेंगे  ।

 अब  उस  में  कठिनाई  क्‍या  आ  रही  उस  में  जो  लूम  शेड्स  उन  के  बारे  में  लोन  देने

 वाली  संस्या  री-फाइनेंशिग  कारपोरेशन  कलकत्ता  में  वह  कहती  है  कि  आर  लूम  शेड

 चलाया  तो  यह  इण्डस्ट्री  प्रोफिट  नहीं  कमा  पाएगी  क्‍योंकि  सब  जगह  लूम  शेड  नुकसान

 देते  उन  का  कहना  है  कि  अगर  हम  लम  शेड  न  चलाएं  और  स्पिडिल्स  तो  वे  लोन  दे

 सकते  राजस्थान  सरकार  ने  वहां  एक  चेयरमेन  भी  बंठा  दिया  मिस्टर  जो  आई०

 ए०  एस०  हैं  और  वे  इस  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  कर  रहे  उन्होंने  कि  अगर  हम  लूम  शोड

 नहीं  चाहते  तो  निश्चित  तरीके
 से

 पैसा  मिल  जाएगा  ।  मैं  आप  से  निवेदन  करना  चाहूगा  कि

 लम  शेड  के  बारे  में  वहां  के  मजदरों  ने  कावड़या  साहब  से  बात  की  और  यह  कहा  कि  अगर  लूम

 शेड  नकसान  देते  तो नकसान  की  सारी  जिम्मंवारी  मजदूरों  की  होगी  ।  हम  उन  से  एग्रीमेंट

 शड  वह  मजदूरों  की  तन्खव्वहों  से करने  को  तंयार  हैं
 कि  जितना  भी  नुकसान  होगा  लूम

 में  लाने  की  पूरी  तरह  से  व्यवस्था  करंगे  । वाएंगे  और  पूरा  प्रोडक्शन  देकर  प्रोफिटे  बविलिटी  मिल

 जब  इस  प्रकार  का  हम  एग्रीमेंट  कर  रहे  हैं  और  राजस्थान  की  सरकार  आप  के  लौन  की

 दे  रही  तो  री-फाइनेंसिग  कारपोरेशन  को  लोन  देने  मे  किसी  प्रकार  की  हिंचकिचाहट  नहीं

 होनी  चाहिए  ।  वहां  पर  यह  चलाना  चाहिए  क्‍योंकि  ढाई  हजार  मजदूर  भूखे  मर  रहे  हैं  ।  अगर  उस
 .  हि  जाएं  प्रौ  मिलें को  चलाने  की  व्यवस्था  की  जाती  तो  ढाई  हजार  मजदूर  काम  पर  लग  जाएग  आर  यह  मिलें

 जो  वह  नुकसान  देने  वाली  नहीं  है

 चाहता मंत्री  महोदय  को  यहें  मो  ब  ताना
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 पु  हल
 यह  भिल  कम्पोजिट  मिल  है  |  अगर  लूम  शेड  को  बन्द  कर

 दिया
 तो  उस  की

 जिटनेस  समाप्त  हो  जाएगी  ।  जिस  तरह  से  और  अन्य  टेड  वहाँ  पर  चलती  वे  इस
 मंवाड  टक्‍सटाइल  मिल  की  वजह  से  पनपी  हैं  ।  इसलिए  इस  मिल  को  चलाना  बहत  आवश्यक  है  ।

 आप  स्वयं  जानते  हैं
 कि  यह  मिल  सब  से  पहले  1935  में  चाल्‌  हुई  थीं  और  उस  के  बाद  कई  टैक्‍्प

 टाइल  मिलें  वहां  पर  स्थापित  हुई  हैं  और  यह  इन्डस्ट्री  पनपी  है  ।  भीलवाड़  के  अन्दर  राजस्थान

 में  सब  से  ज्यादा  टक्‍्सटाइल  मिलें  हैं  चाहे  स्पिनिंग  मिलें  और  चाहे  कम्पोजिट  मिलें  इस

 इण्डस्ट्री  की  वजह  से  सारे  का  सारा  डेवलपमेंट  वहां  पर  हुआ  इसलिए  इस  मिल  को  चलाना

 नितान्त  आवश्यक  है  और  मैं  समझता  ह  कि  आप  कृपा  करके  री-फाइनें  तिंग  कारपोरेशन  से  कर्जा

 दिला  कर  इस  व्यवस्था  को  करेंगे  ।  हम  लिखित  में  दे  सकते  हैं  और  एग्रीमेंट  करने  को  तैयार  हैं

 क्‍योंकि  मैं  वहां  की  ट्रेंड  यूनियन  का  अध्यक्ष
 हु

 ओर  मैंने  कावड़या  जी  से  सम्पर्क  कर  के  उन  से

 एग्रीमेंट  करने  की  बात  कही  है  ।  इसलिए  इस  कारपोरेशन  को  आप  उस  को  कर्जा  देने  के  आदेश

 दे  दें  ।  मैंने  आपसे  निवेदन  किया  था  और  आप  ने  कहा  था  कि  हम  उन  से  बात  करेंगे  ।  इसलिए

 इस  मिल  को  आप  जल्‍दी  से  जल्दी  चाल  करने  की  कृपा  करेंगे  तो  निश्चित  तरीके  से  उस  क्षत्र  पर

 बहुत  बड़ा  आप  का  अहसान  होगा  ।  एक  साल  से  वह  मिल  बन्द  पड़ी  है  और  ढाई  हजार  मजदूर
 बेकार  जिन  के  पीछे  उन  के  परिवारों  के  12-15  हजार  सदस्य  हैं  ।  वे  सब  एक  साल  से  मूखे  मर

 रहे  अगर  वह  मिल  चाल  हो  तो  उनकी  स्थिति  ठीक  हो  जाएगी  और  हम  इस  बात

 की  गारन्टी  ले  सकते  हैं  कि  यह  मिल  कमी  नुकसान  में  जाने  वाली  नहीं  है  ।

 एक  और  निवेदन  करना  चाहू  टेक्‍सटाइल  कमिहनर  आ।ब  के  दफ्तर*में  बंठता

 उसकी  जिम्मेवारी  है.कि  जो  मिल  थ्विक  होती  हैं  ओर  जो  सिक  होने  की  हालत  में  उनको  वह
 अपनी  देखरेख  में  रखें  ।

 2.00  म.प

 हमने  एस्टीमेट्स  कमेटी  में  टेक्‍सटाइल्स  कमिश्नर  को  एग्जामिन  किया  था  और  उससे  पूछा
 था  कि  आपकी  इन  भिलों  के  प्रति  क्‍या  क्‍या  जिम्मेदारियां  हैं  तो  उसने  हमें  बताया  था  कि  उसके
 विभाग  का  काम  केवल  रेगलेट  करने  का  अगर  कोई  मिल  वीमार  पड़  या  किसी  मिल

 में  असेट्स  में  घपला  हुआ  हो  तो  उस  प्रकार  के  मामले  को  देखने  की  जिम्मेदारी  आपके
 टाइल  कमिइनर  की  नहीं  है  ।  ऐसा  वे  कहते  हैं  लेकिन  आपकी  रिपोर्ट  में  बताया  गया  है  कि  उसकी
 सारी  जिम्मेदारी  है  ।  उसके  क्षेत्र  में  जितनी  भी  मिलें  सिक  होती  मेनेजमेंट  की  गड़बड़ी  की

 वजह  से  सिक  होती  हैं  या  उसके  अस्त  में  घपले  की  वजह  से  सिक  होती  .  हैं  तो  वह  देखने  को

 वजह  से  सिक  होती  हैं  तो  यह्‌  सब  देखने  की  जिम्मेदारी  आपके  टेक्सटाईल  कमिद्नर  की  है  !  यह
 सब  आपकी  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  ।

 अगर  आपका  टेक्‍्सटाइल  कमिश्नर  अपने  क्षेत्र  अहमदाबाद  में  या  राजस्थान  के  अच्दर

 जहां  जहां  मिलें  बीमार  पड़ी  हैं  उनको  नहीं  देखता  है  तो  वह  अपनी  जिम्मे  दारी  को  नहीं  निभाता

 है  ।  आपकी  यह  अफसरशाही  है  जिसने  कि  तबज्जो  नहीं  दी  और  इतनी  मिलें  सिक  हो  गई  या

 बीमार  पड़  गई  ।

 ये  मिलें  मेनेजमेंट  द्वारा  असेट्स  में  गड़बड़ी  करने  की  वजह  से  हुई  अगर  आप  ऐसी

 व्यवस्था  करेंगे  कि  टेक्सटाइल  कामिइनर  अपने  अपने  क्षेत्र  मिलों  की  देखमाल  उन  पर
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 निगरानी  रखें  थी  मिलें  ठीक  प्रकारसे  चलेगी  और  सारा  म।मला  व्यवस्थित  रहेगा  ।  आप  टेक्‍्सटाइल

 कमिइनर  के  काम  को  ध्यवस्थित  करने  की  कोशिश  करें  ताकि  वे  इन  मिलों  पर  निगरानी
 रखते  रहे  ।

 पूंजीततिथों  की  यह  आइत  होती  है  कि  एक  इण्डस्ट्री  से  पहले  जितना  चाहा  कमा  लिया  ।  उसके
 !  बाद  उसके  असेट्स  निकाल  कर  दूसरी  इण्डस्ट्री  में  लगा  दिये  और  पुरानी  इण्डस्ट्रीको  सिक  कर

 |  दिया  ।  इससे  हजारों  मजदूर  बंघर  हो  जाते  उनमें  मखमरी  फंल  जाती  इस  प्रकार  की
 '

 हालत  हमें  बहुत  सी  मिलों  में  देखने  को  मिलती  है  ।  इसलिए  मैं  साफ  तौर  से  आपसे  निवेदन  करू गा
 कि  इस  पोस्ट  को  आपको  स्ट्रगदन  करना  चाहिए  ताकि  ये  लोग  अपने  अपने  क्षेत्र  में  टेक्सटाइल
 मिलों  की  व्यवस्था  की  देखरेख  ठीक  से  कर  सकें  ।

 हमारे  यहां  एक  मेवाड़  टेक्सटटाइल  मिल  जिसके  मंनेजिंग  डाइरेक्टर  सम्पतमल  लोढ़ा
 क्रो  चार  करोड़  रुपया  आपके  डाइनेंशयल  इन्स्टीटयशन  ने  दिया  ।  यह  रुपया  उनको  ज

 जबकि  वह  मिल  बन्द  पड़ी  हुई  थी  ।  मुझे  नहीं  मालम  ऐसी  हालत  में  आपके  किस  अधिकारी  ने
 नेको  यह  पंसा  दिला  दिया  |  आज  वह  पंसा  भी  मिल  के  कामਂ  में  नहीं  आ  रहा  उत्त

 |  चार  करोड़  रुपये  की  भी  उस  मिल  के  मालिकों  ने  सफाई  कर  दी  है  इस  तरीके  क॑  आपके  अफसर

 हुए  हैं  जो  कि  गलत  तरीके  से  पंजीपतियों  को  पंस़रां  दिलां  देते  जब  हम  कहते  हैं  कि  किसी

 |  मिल  को  चाल  करने  के  लिए  पंसा  दिलाया  जाए  तो  तरह  तरह  की  उलझने  आपके  अधिकारियों  द्वारा
 ।

 डाली  जाएधी  उस  पंजीपतियों  को  चार  करोड़  रुपया  दिला  दिया  गया  जिसका  एक  प॑सा  भी
 मिल  में  इनवेस्ट  नहीं  उस  सारे  प॑से  का  दुरुपषघोग  माननीय  मन्त्री  जी  ऐसी  व्यवस्था

 को  ठीक  करें  नहों  तो  आपके  अधिकारी  पूंजीपतियों  से  मिल  कर  आपकी  सारी  मिलों  को  बीमार

 बना  देंगे  ।  इससे  सारी  आर्थिक  व्यवस्था  गड़बड़  होगी  ।  आप  इसकी  व्यवस्था  ठीक  करें  और  इन

 मिलों  का  चाल  करने  में  जितना  भी  सहयोग  दे  सकते  हैं  उतना  सहयोग  दें  तमी  इनकी  बीमारी  दूर
 और  ज्यादा  लोग  काभ  में  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  आप  इन  मिलों  को  जल्दी

 से  जल्दी  चाल  कराएं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हू  ।

 [  भ्रनुवाद  ]
 डा०  के०  जो०  आवियोड(कालोकट  )  :  महोदय  मैं  वाणिज्य  मन्त्रालय  की  माँगों  का  समर्थन

 करता  है  ।  1984-85  के  आर्थिक  सर्वेक्षण  से पत्ता  चलता  है  कि  छठी  योजना  को  विकास  दर
 ओसतन  5.2  प्रतिशत  हैं  जो  कि  योजना  लक्ष्य  के  बराबर  हमारे  रिकार्ड  खाद्य  उत्पादन
 तथा  औद्योगिक  विकास  में  संतोषजनक  वृद्धि  एवं  निर्यात  से  ज्यादा  मुनाफा  हुआ  है  परन्तु  व्यापा
 अन्तर  को  कम  करने  के  लिये  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  धन  सुविधा  के  लिये  समझौता  करना
 पड़ा  है  ।  भारी  मत्रा  में  कच्चे  तेल  के  आयात  में  कमी  करने  की  वजह  से  हम  देश  के  निकास  के

 लये  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  का  आयात  कर  सकते  हैं  ।  हम  सब  बातों  को  ध्यान
 म॑

 रखते  छठी

 योजना  के  दौरान  समायोजन  प्रयास  विशषरूप  में  1977  से  1980  की  अवधि  काफी  हृद  तक

 सफल  हुये  हैं  ।  विभिन्‍न  आर्थिक  एवं  वित्तीय  उपायों  के  परिणामस्वरूप  धन  संचित  हुअ
 31-1-1985  तक  सोना  तथा  विशेष  आहरण  अधिकारों  की  राशि  547  करोड़  रुपये  थी  आहरण मं

 10:  करोड  रुपये  की  कमी  हुई  है  तथा  भवशिष्ट  अन्तर  446  करोड  रुपये  है  |

 982-83  के  दौरान  मुख्य  आवद्यक  फसलों  का  आयात  14358  करोड़  रुपये  था  तथा  वर्ष
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 1983-84  में  1984  तक  7384.8  में  करोड़  रुपये  सामान्य  रूप  हमारे  निर्यात  में
 बस्तु  वार  कमी  दिखया  गया  है  परन्तु  पसों  की  द  से  हमने  ज्यादा  कमाया  है  ।  इससे  पता
 चलता  है  कि  सातवीं  योजना  में  हमारे  निर्यात  की  दर  को  बढ़ाने  के  लिये  री  मात्रा  में

 चीजों  के  आयात  को  कम  करने  के  लिये  हमें  और  अधिक  प्रयास  करने  होंगे  ।  आने  वाले  तीन

 वर्षों  के  लिये  आयात-निर्यात  नीति  को  सरकार  ने  स्पष्ट  रूप  से  घोषित  कर  दिया  है  और  यह
 उत्साहन  जनक  है  यह  सातवीं  योजना  के  नीति  पत्र  में  सिद्ध  किया  गया  है  और  सरकार  को  बधाई

 देते  हुये  मैं  अत्यन्त  प्रसन्‍ना  हु  ।  जब  तक  हम  औद्योगिक  विकास  को  8  से  9  प्रतिशत  तथा  कृषि
 सम्बन्धी  उत्पादन  को  नहीं  विशेष  तौर  पर  निर्यात  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  तब

 तक  विकास

 के  लिये  सातवीं  योजना  का  व्यय  पूरा  करना  आसान  नहीं  होगा  ।  हमारे  यहाँ  विशाल  देशी  मण्डी

 है  जिसमें  काफी  तरह  की  वस्तुओं  की  जरूरत  औद्योगिक  एवं  कृषि  पर  आधारित  दोनों  ही
 प्रकार  की  बस्तुओं  की  ।  परन्तु  विशषरूप  में  कुशल  जन  शक्ति  का  पूरा  उपयोग  नहीं
 किया  गया  है  ताकि  वेरोजगारी  दूर  हो  सके  तथा  लोगों  का  जीवन  स्तर  ऊ  चा  उठ  सके  विशेष  रूप  से

 जब  से  हमारी  आबादी  का  4.  प्रतिशत  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जीवन  यापन  कर  रहा  है  ।  अत

 निर्यात  में  श्रम-प्रधान  नीति  की  आवश्यकता

 सभी  कृषि  उदाहरण  के  कली  अदरक
 हल्दी  आदि  का  भारी  मात्रा  में  निर्यात  किया  जाता  हैं  और  यह  सभी  उपभोक्ता  वस्तुयें  हैं  अगर

 इन  मदों  को  उपभोक्ता  पकिंग  में  निर्यात  किया  जाये  तो  निश्चित  रूप  में  निर्यात  आम
 दनी  तथा  ग्रामीण  उद्योग  में  वद्धि  होगी  |  निर्यातकों  तथा  आयातकों  को  सरकार  द्वारा
 दिये  जा  .  वाले  लाभ  वास्तविक  उत्पादनकर्ताओं  तथा  उपभोक्ताओं  को  नहीं  मिलते  इनके  बीच

 मे  काफी  बड़ा  अन्तर  है  और  इसे  कम  किये  जा  की  जरूरत  औद्योगिक  एवं  कृषि  सम्बन्धी
 उत्पादों  के  निर्यात  में  वृद्धि  के  लिये  हमारे  विश्वविद्यालयों  एवं  संस्थानों  में  विभिन्‍न  कृषि
 सम्बन्धी  तथा  औद्योगिक  उत्पादों  के  बारे  में  प्रवोधन  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  चलाया  जाना

 उदाहरण  के  लिये  समुद्री  उत्पादों  के  बारे  में  |  मुझे  यह  कहते  हुये  खेद  है  कि  इस  क्षेत्र  में  उचित

 ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  इसका  कारण  है  प्रशिक्षण  तथा  ब्‌नियादी  ढांचे  का  अमाव  |  सिरेमिक

 तथा  वन-विज्ञान  की  भी  यही  स्थिति  है  इनमें  से  बहुत  सीं  सामग्रियों  के  निर्यात  करने

 की  ग॒  जाइश  है  बरतें  कि  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार  मलभत  आवश्यकताओं  को  पूरा  मैं  कहना

 चाहता  ह  कि  आजकल  कॉफी  एक  संकटमयी  स्थिति  से  गजर  रही  कल  उत्पादन  की

 तिहाई  कॉफी  देश  में  ही  खप  जाती  है  तथा  एक  तिहाई  खरीद  मंडी  में  20  से  40  प्रतिशत

 यत  पर  बची  जाती  चाय  की  सबसे  सस्ती  किस्म  35  रुपया  प्रति  किलो  है  जबकि  कॉफी  सिर्फ

 14  रुपये  किलो

 मुर्भे  यह  कहते  हुये  दुःख  है  कि  14  मदों  पर  उत्पादन  धुल्क  समाप्त  कर  दिया  गया  है  परन्तु
 काफी  के  बारे  में  ऐसा  नहीं  किया  गया  इस  शुल्क  को  बनाये  रखने  का  मुझे  कोई  तकाधार
 समझ  नहीं  काफी  पर  निर्यात  शुल्क  7200  रुपये  प्रतिटन  इससे  नकद  फसल  बाले
 राज्यों  जंसे  कि  केरल  आदि  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा  है  जहां  पर  अधिकतर  के  प॑स  चार

 एकड़  या  इससे  भी  कम  भूमि  जब  तक  सरकार  बागानों  की  आधथिक  दष्गा  में  सुधार  करने
 बाली  आयात-निर्यात  भीति  नहीं  बनार्ती  तो  मुर्क  भाशंका  है  कि  इस  क्षेत्र  में  आय  रोजगार  में
 असमानता  को  दूर  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इन  काफी  बागानों  को  अन्य  लाभकारी  फसलों  को

 बुनाई  में  बदलने  से  काफी  की  खेती  में  अत्यधिक  कमी  आई  है  ।
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 पिछले  कई  महीनों  से  भूसी  नियंत्रण  आदेश  सरकार  द्वारा  अनुमोदन  की  प्रतीक्षा  में  है  ।

 इस  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  |
 मैं  मानतीय  सदन  की  ओर  से  माननीय  मंत्री  जी  से  अनु  रोध  करू गा  कि  काफी  बागानों  को

 अन्य  लाभकारों  फसल  की  खेती  में  बदलने  को  रोकने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठायें  तथा  यह  भी

 सुनिश्चित  करें  कि  बिना  किसी  विलम्ब  के  भूसी  नियंत्रण  आदेश  का  भी  अनुमोदन  किया

 ,  हन  छब्दों  के  साथ  मैं  पूरे  हृदय  से  वाणिज्य  ओर  पूर्ति  मंत्रालय  से  संबंधित  मांगों  का

 थेन  करता  हूं  ।

 श्री  के०  आर०  नटराजन  :  माननीय  सभापति  अखिल  भारतीय  भन्ना

 डी०  एम०के०  की  ओर  से  मैं  वाणिज्य  और  पूर्ति  मंत्रालय  से  संबधित  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन

 करता  हूं  ।  फिर  भी  मैं  हस  विषय  पर  कुछ  बोलना  भाहूंगा  ।

 वबषं  1983  में  अप्रंल  से  दिसम्बर  की  अवधि  में  6858.3  करोड़  रुपये  का  निर्यात  किया

 गया  और  इसी  अवधि  में  10,416.5  करोड़  रुपये  का  आयात  किया  गया  ।  वर्ष  1984  में  निर्यात

 8,146.2  करोड़  रुपये  के  थे  तथा  आयात  ।1,746.1  करोड़  रुपये  के  ।  अतः  इसके  फलस्वरूप  1984
 में  अप्रेल  से  दिसम्बर  की  अवधि  में  व्यापार  घाटे  की  राशि  3600  करोड़  रुपये  थी  जो  कि  पिछले

 वर्ष  व्यापार  घाटे  की  3558.2  करोड़  रुपये  की  राद्ि  से  अधिक  है  ।  अतः  व्यापार  अन्तर  को  कम

 करना  है  ।

 हमें  अधिक  उत्प।दन  एवं  अधिक  मात्रा  में  निर्यात  करता  चाहिये  ओर  क्षायात  को  कम  रखना

 चाहिये  ।  तभी  राष्ट्रीय  अर्थ-व्यवस्था  में  सुधार  हो  सकता  है  ।  उदाहरण  के  मिश्वित

 आस्ट्र  लिया  की  ऊन  के  बने  ब्लाउज  तथा  रसायनों  के  आयात  को  कम  करना  होगा  तथा

 इन  मदों  के  उत्पादन  के  लिये  देशी  उद्योगों  को  प्रोत्साहित  करना  होगा  ।

 खाद्यान्न  के  बारे  में  हम  अपने  आपको  आत्म-निर्भर  कहते  हैं  फिर  भी  हम  अन्य  दें

 विशेष  रूप  में  अमरीका  से  गेहूं  का  आयात  करते  हैं  ।  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिलता  है  ।
 उनको  स्थिति  अत्यन्त  खराब  कृषि  संबंधी  मजदूरोंकी  हालत  अभी  भी  खराब  है  ।  उनको

 हालत  सुधा रने  की  जरूरत  है  ।  व्यापार  और  वाणिज्य  को  क्ृषि  प्रधान  एवं  रोजगार-उन्मुख  बनाना

 चाहिये  ।

 देश  में  व्यापक-स्तर  पर  उत्पादन  होना  चाहिए  ।  जापान  हरेक  जापानी  नागरिक  को
 नौकरी  दो  जाती  इसी  तरह  से  हरेक  भारतीय  को  भी  नौकरी  दी  जानी  जापान

 आधुनिकतम  एवं  भ्रोद्योगिक  वस्तुओं  का  उत्पादन  करता  उन्होंने  अपनी  आधिक  स्थिति  में

 आएचयंजनक  सुधार  किया  द्वितीय  विदव  युद्ध  में  जापान  पूरी  तरह  नष्ट  हो  गया  था  |  फिर
 भी  उन्होंने  उस  क्षति  की  पूर्ति  कर  ली  है  और  आर्थिक  क्षेत्र  में  अपनी  स्थिति  सुधार  ली  है  ।  द्वितीय
 विषय  युद्ध  में  रूम  भी  पुरी  तरह  नष्ट  हो  गया  उनकी  अर्थ-व्यवस्था  पुरी  तरह  चोपट  हो  गई
 थी  ।  फिर  भी  उन्होंने  अपनी  अर्थ-व्यवस्था  इतनी  मजबूत  कर  ली  है  कि  वे  प्रत्येक  क्षेत्र  में  अमरीका
 के  साथ  बराबरी  कर  सकते  हैं  ।  द्वितीय  युद्ध  में  अमरीका  को  कोई  हानि  नहीं  हुई  थी  ।  रूस  ने  पूर्वी
 यूरोपीय  देशों  जंसे  कि  भारत  आदि  की  काफी  मदद  को  है  ।  पांचवें  दशक  में  इसने  चीन  की  मदद
 की  समाजवादो  देश  हमारे  निर्यात  सामान  का  40  प्रतिशत  श्वरीदते  अन्य  देशों  के  साथ
 हमारे  व्यापार  एवं  वाणिज्य  संबंधों  में  सुधार  लाने  की  जरूरत  सरकार  को  निर्यात  में  घोमी
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 प्रगति  के  कारणों  का  पता  लगाना  व्यापार  ओर  वाणिज्य  में  हमें  ज्यादा  उत्पादन  एवं

 अधिक  निर्यात  करना  चाहिये  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  उद्योग  का  विकास  किया  जःना  चाहिये  तथा  इसे  अन्य  देशों  को

 निर्यात  करना  चाहिये  ।

 भारत  में  रबर  उद्योग  का  भी  विकास  करने  की  जरूरत  है  ।  देश  में  रक्षर  की  मांग  को  पूरा
 करने  के  लिए  हम  अन्य  देशों  से  इसका  आयात  करते  इसका  भी  विकास  करने  की  जरूरत  है  ।

 विशेष  रूप  से  तमिलनाडु  में  जहां  पर  रबर  उपलब्ध  है  ।

 गेहूं  तथा  खाने  के  तेलों  के आयात  को  कम  किए  जाने  की  जरूरत  है  ।

 के  रल  में  नारियल  जटा  उद्योग  में  सुधार  करने  की  जरूरत  है  ।  इसे  भी  विदेशों  में  निर्यात

 किया  जाना  चाहिए  ।

 कृषि  भारत  का  सबसे  बड़ा  उद्योग  इसके  मशीनीकरण  करने  की  आवश्यकता  है  ।  भारत

 की  सभी  नदियों  को  राष्ट्रीय  नदियां  घोषित  की  जानी  चाहिये  तथा  उनका  पूरा  उपयोग  किया  जाना
 चाहिए  ।  गंगा-ता  म्रपा  रणी  परियोजना  का  क्रियान्वयन  कर  इसको  पूरा  किया  जाना  चाहिये  |  कृषि

 संबंधी  उत्पादन  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।  परम्परागत  रूप  से  कमी  वाले  देछों  में  कृषि  उत्पादों

 का  निर्यात  किया  जाना

 भारत  में  हथकरघे  का  स्थान  दूसरे  नम्बर  पर  इसका  भी  आध  निकी  करण  करने  की

 आवध्यकता  है  ।  आधुनिकी  करण  का  अर्थ  मशीनीकरण  नहीं  इमका  अभिप्राय  है  करधों  में  सुधार
 लाना  ।  पूरे  विद्व  में  हस्तछिल्प  उत्पादों  तथा  हथकरघा  वस्तुओं  की  अत्यधिक  मांग  है  |

 करघा  तथा  हस्तशिल्प  उत्पादों  में  वद्धि  करनी  चाहिए  तथा  अन्य  देशों  को  इनका  निर्यात  करना

 चाहिए  ।  हु
 तम्बाक  किसानों  को  अपना  तम्बाकू  मजबूरन  व्यापारियों  को  बेचना  पड़ता  इसका

 मुनाफा  व्यापारियों  को  मिलता  इसलिये  तस्बाक  बोड़  में  एक  अलग  बनाये  जाने  की
 लम्बे  समय  की  माँग  को  पूरा  किया  जाना  चाहिये  ।

 माचिस  बनाने  के  लिये  आधुनिकतम  मश्षीनों  का  अम्यात  किया  जा  रहा  इससे  काफी

 बड़ी  संख्या  में  लोग  बेरोजगार  हो  जायेंगे  ।  उद्योगों  का  मुख्य  उद्देश्य  रोजगार-उन्मुख  होना
 चाहिये  ।  कुटीर  उद्योग  का  विकास  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  इससे  लाखों  लोगों  को  रोजगार

 मिलेगा  ।

 अमतोर  पर  यह  कहा  जाता  है  कि  निर्यात  में  अधिकतर  प्राइवेट  व््याक्त  हैं  ।  इस  प्रब्ति  को

 दूर  अथवा  कम  करना  होगा  ।
 काज  उत्पादका  को  काजू  उत्पादन  की  उचित  एवं  पर्याप्त  कीमत  नहीं  मिलती  काजू

 उत्पादकों  को  उचित  मुल्य  दिलाया  जाना  चाहिए  ।

 तमिलनाडु  एवं  केरल  को  मुरुष  फसल  इलायची  है  ।  इलायची  संघ  राज्य  व्यापार  निगम  को
 इलाग्रची  नहीं  बच  रहा  इसका  मुनाफा  बिचोलियों  को  मिलता  इसलिये  सरकार  यह
 सुनिष्चित  करे  कि  इलायची  संघ  इलायची  को  राज्य  व्यापार  निगम  को  हो  बेचे  ताकि  इसका

 मुनाफा  किसानों  को  मिले  ।

 पटसन  ,  चाय  तथा  काफी  ऐसे  उद्योग  हैं  जिनसे  अर्थ-व्यवस्था  मजबूत  होती  है  ।

 इसका  विकास  किया  जाना  चाहिए  ओर  इस  सन्दर्भ  में  व्यापार  में  सुधार  लाना

 विश्व  अथ॑ं-ब्यवस्थ  भारत  की  सम्मान  जनक  स्थिति  होगी  ।
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 श्री  गिरधारी  लाल  डोगरा  :  सभापति  इस  समय  सदन  में  कामसं  एवं
 सप्लाई  मंत्रालय  की  डिमाण्ड्स  फार  ग्रान्ट्स  जेरे-बहस  मैं  उनको  सपोर्ट  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ
 हैं  । दरअसल  बात  यह  है  कि  यह  महकमा  हमारा  इक्तसादी  बेहतरी  के  लिए  गेर-जरूरी  है  और  इस
 सिलसिले  में  मैं  आपके  सामने  कुछ  नई  बातें  करना  चाहता  हूं  ।

 हस  सिलसिले  में  जो  कुछ  नई  बातें  करनी  वे  तो  बजट  स्पीच  में  हम।रे  वजीरे  खजाना
 ने  जो  कि  कामसे  के  मिनिस्टर  भी  हैं  कर  दी  मगर  बदकिस्मती  यह  है  कि  बावजूद  सब  सहलियतें
 मिलने  के  स्टेट  गवर्न॑मेंट्स  कुछ  काम  नहीं  करती  मैं  शजीरे  खजाना  साहब  की  तबज्जुह  इस
 बात  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  कि  स्टेट  गवर्नमेंट्स  को  आपने  बच  अली  आपने  स्माल  स्केल

 इण्डस्ट्रीज  में  इतनी  सहलियतें  दे  दी  हैं  कि  सिवाय  रजिस्ट्रेशन  के  उनको  कुछ  करना  ही  नहीं
 दिक्‍कतें  सब  दूर  कर  दी  मगर  मैंने  जम्मू  में  देखा  है  कि  वहां  के  जो  आफिसस  या  जनरल

 मेनेज्स  आफ  इण्डस्ट्री  हैं  या  दूसरे  आफिससं  वे  पुराने  तरीके  से  ही  चल  रहे  इससे  ऐसा
 लगता  है  कि  या  तो  आपकी  नई  पॉलिसी  इन  तक  पहुंची  नहीं  है  या  वे  जानबूमकर  इसको  इगनोर
 कर  रहे  जम्मू  के  अलावा  भी  जो  दूसरे  सूबे  हैं  उनके  अन्दर  भी  ऐसी  ही  बात  होगी  ।  अब  मैं

 सममभता  हूं  कि  हमारे  देश  की  बदकिस्मत  यह  है  कि  सेण्ट्रल  गवनंमेंट  तो  अच्छे-अच्छे  काम  करती

 अच्छे-अच्छे  काम  करने  का  बीड़ा  उठाती  लेकिन  स्टेट  गवनें  मेंट्स  को  इसके  ऊपर  जितनी  तबज्जुह
 देनी  वे  देती  नहीं  यदि  उतनी  ही  तबज्जुह  वह  भी  तो  इससे  काम  काफी  आगे  बढ़
 सकता  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  जो  कि  नौजवान  भी  डायम॑मिक  भी  यह

 कहना  चाहता  हूं  कि  आपको  स्टेट  गवनंमेंट्स  को  परस्यू  तो  करना  चाहिए  ।  अगर  आप  जोर  दंगे  तो

 फिर  अपोजीशन  वाले  छोर  मचा  देते  हैं  कि  आप  मदाखलत  करते  आपकी  इ  स्ट्र मेंट
 स्टेट  गवनंमेंट  इस्तियार  आपका  उसका  इस्तेमाल  आप  स्टेट  गवरनंमेंट्स  के  जरिए

 ही  करते  हैं  और  स्टेट  गवनमेंट  इसकी  तरफ  तबज्जुह  नहीं  देती  तो  ये  काम  कंसे

 चलेगा  ।  इसलिए  मैं  आपसे  यह  प्रापंना  करता  हूं  कि  झाप  थोड़ा  सा  इस  ओर  गोर  कीजिए  और

 इसके  लिए  या  तो  आप  स्टडी  सकल  जिससे  उन  अफसरों  ओर  मंत्रियों  को  पता  लगे  कि  काम

 इस  तरह  से  करना  है  क्योंकि  आप  कोई  भी  नया  कदम  उठाते  हैं  तो  उन  अफसरों  को  पता  ही  नहीं

 चलता  है  कि  किस  तरह  से  काम  करना  मुर्क  तो  यह  डर  है  कि  कहीं  हिन्दुस्तान  में  भी  हालात

 ईरान  की  तरह  न  हो  जाएं  क्योंकि  कहीं  तो  ट्रिमिड्स  तरक्की  हो  जाए  कि  कुछ  पाकेटस  में  तो  हम

 इण्डस्ट्री  में  मी  तरक्की  कुछ  पाकिट्स  में  हम  एग्रीकल्चर  में  तरक्की  कर  लें  ओर  हमारे  हिन्दु
 स्तान  का  बेशतर  सबसे  बड़ा  हिस्सा  बिलकुल  बंकवर्ड  रह  जाए  और  इतनी  कट्राडिक्शन

 हो  जाए  कि  वह  आपसे  संभले  नहीं  ।  फिर  न  आपके  जांनशीन  जो  होंगे  उनसे  यह  संभलेगी  ओर

 हालात  खराब  हो  इसलिए  आप  जाती  दिलचस्पी  लें  ओर  अपनी  पालिसी  चलाने  के  लिए
 आपने  इतनी  हिदायतें  कर  दी  हैं  कि  बेकवर्ड  एरियाज  में  स्माल  स्केल  ६  डस्ट्री  बहुत  तेजी  से

 मगर  वह  लोग  कुछ  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  स्टेट  गवनंमेंट  की  मदद  के  स्टेट  गवनंमेंट  की  गाइडस

 के  बगेर  बंकवर्ड  एरियाज  तरबकी  नहीं  कर  सकते  ।  तो  मेहरबानी  करके  इन  कामों  को  अजसरेनों
 देखिए  ओर  दिखाइए  और  कुछ  नई  किस्म  का  मेकेनिज्म  बनाइए  ताकि  काम  चल  क्योकि

 अभी  तो  काम  आगे  बढ़  ही  नहीं  रहा  आपने  जो  इस  किस्म  की  तमाम  रियायतें  दे  दी  हैं  जो

 पहले  नहीं  थीं  और  इनका  पूरा  फायदा  उठाने  के  लिए  उस  स्टेट  को  जो  बं१बड़  पहाड़ी  हिली
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 जिनमें  आगे  कोई  ह  डस्ट्री  नहीं  वे  इस  वक्त  कुछ  नहीं  कर  रही  टाइम  बहुत  थोड़ा

 इसलिए  अब  मैं  अनुदानों  की  तरफ  आता  टैक्सटाइल  इ  डस्ट्री  हमारे  स्टेट  की  बेकवर्डनंस  को

 दूर  कर  सकती  मगर  इस  समय  वह  एक  बहुत  बड़  बोहरान  से  ग्रुजर  रही  एक  क्राइसिस  है
 और  क्राइसिस  भी  अजीब  किस्म  का  हमारी  पुरानी  टामेनालाजी  लागू  नहीं  होती  ।  लोगों  के
 पास  माल  नहीं  मगर  माल  जो  थोड़ा-थ!डा  पंदा  कर  रहे  हैं  उसकी  बिक्री  तेज  नहीं  वह  घब -
 राए  हुए  हैं  कि  वह  बिकेगा  या  नहीं  बिक्रेगा  ।  रेट्स  बहुत  ज्यादा  हो  रहे  हैं  और  रेट्स  ज्यादा  होने  को

 वजह  से  एक  दूसरी  सरत  यह  हो  गई  है  कि  गरीब  आदमी  उसको  खरीद  नहीं  सकता  ।  इस  बजह  से

 जैसे  फर्स्ट  वल्डबार  में  खासकर  के  कॉटन  टैक्सटाइल्स  में  हमारा  देश  लोडिग  कंट्री  लेकिन  आज

 हम  से  जापान  आगे  जा  रहा  टक्‍्सटाइल्स  में  हम  पीछे  जा  रहे  हैं  इसका  कारण  जो  मैं

 भता  हूं  वह  यह  है  कि  हमारे  पास  मशीनें  आधुनिक  किस्म  की  नहीं  हैं  जिनकी  वजह  से  हम  इसमें

 इजाफा  कर  सकें  ।  हमारी  इस  तरफ  तबज्जूह  जानी  चाहिए  कि  हमारे  पास  इसकी  जो  मशीन

 जो  खड़्डियां  लूम्स  जिन  पर  ये  कपड़ा  बनाते  वे  बड़ी  पुरानी  किस्म  की  हैं  जिसके  कारण

 हम  इंटर  नेशनल  मार्केट  और  अपने  मार्केट  में  कंपीट  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  इसकी  तरफ  तो  तबज्जह
 देते  ही  नहीं  मेरा  ख्याल  नहीं  है  कि  टक्‍सटाइल  में  काम  करने  जो  मेनली  प्राइवेट  सेक्टर

 के  वह  इसमें  कोई  रिचर्स  भी  कर  रहे  हैं  ।  मैं  हैरान  था  कि  पिछले  साल  बम्बई  में  एक  मिल  का
 माल  कंसे  बिकने  लगा  ?  मुझे  किसी  एक्सपर्ट  ने  बताया  कि  स्विटजरलेंड  से  खड्डियां  लाई  गई  हैं

 -

 थर  प्रोटोटाइप  खरीदकर  नये  सिरे  से  बनाई  गई  मैं  नहीं  कह  सकता  ।  लेकिन  उसका  माल

 धड़ाधड़  बिकने  लगा  ।  मार्केट  में  जो  सबसे  पहले  के  इस  लाइन  में  थे  उनका  माल  इकट्ठा  होने  लगा  ।

 हमारी  हालत  यह  है  कि  हम  खड्डियों  को  इम्प्रव  नहीं  कर  पाये  हैं  और  जिनका  यह  काम  नहीं
 उन  लोगों  ने  नये  माडल  निकाल  दिये  और  उनका  माल  सारी  दुनिया  में  बिकने

 मैं  समझता  हूं  कि  हमारी  मार्क टंग  की  आर्गेनाइजेदन  भी  नहीं  के  बराबर  इसकी  तरफ

 ध्यान  देना

 मैं  आपको  मुबारक  देना  चाहता  हूं  क  आपकी  ट्रंड  फेंयर  अथोरिटी  जो  है  और  इसके
 अलावा  दो  तीन  अथोरिटी  जो  आपने  क्रिएट  की  ये  अच्छा  काम  कर  रही  इन्होंने
 शान  लगाई  हैं  जिससे  हमारा  नाम  इंटरनेशनल  मार्केट  में  मुझे  एक  दो  जगह  जाने  का  मौका
 मिला  इन  आर्गेनाइजेशन्स  ने  हमारा  नाम  जिन्दा  रखा  हुआ  लेकिन  प्राइवेट  संक्टर  में

 कुल रली  जो  हमारी  आग्गेनाइजेशन्स  एस०  टी०  सी०  उसको  भी  थोड़ा  सा  ठीक  करना  होगा  ।

 इसमें  क्लोज-होर  पालिसो  नहीं  होना  चाहिये  ।  जो  आ  गये  वह  आ  गये  नयों  को  नहीं  आने
 देना  चाहते  ।  इस  तरफ  भी  ध्यान  देना  होगा  ।  बाहर  जाकर  भी  नए  चंनत्स  नहीं  बना  रहे  हैं  ।
 आपके  नये  मेनेजिग  डायरेक्टर  ने  इसको  बदलने  की  कोशिश  की  है  मगर  बेस्टेड  इंट्रस्ट  कुछ  इसमें
 इतने  गहरे  इतने  जबरदस्त  हो  गये  हैं  कि  वह  होने  कुछ  नहीं  देते  ।

 हैंडलूम  की  तरफ  आपको
 तबज्जह  देनी  होगी  |  हैंडलूम  भी  हमारी  बेकारी  को  बहुत  हृद

 तक  दूर  कर  सकता  है  ।  हर  स्टेट  में  बहुत  बड़ा  तबका  हैंडलूम  पर  डिपेंड  करता  है  ।  ये  हैंडलूम  कुछ
 तो  बन्द  पड़ी  हैं  और  कोई  काम  उनके  पास  नहीं  कुछ  के  पास  ह्टाक  पड़ा  डिजाइन  भी

 पुरानी  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  हैंडलूम  को  प्रापरली  स्टेट  गवर्नमेंट  माडन  सहूलियतें  मुहैया
 डिजाइन  और  मार्क टिंग  की  सहूलियत  हो  तो  हमारा  माल  इंटरनेशनल  मार्केट  में  जा

 है  धौर  ब्रेका री  हमारी  काफ़ी  हद  तक  दूर  हो  सक्ृती  हे  |  इस  तरफ  तबफ़्जह  देने  की  जरूरत
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 श्री  यादव  ने  जो  तजवीज  रखी  मैं  उनको  दोहराना  नहीं  चाहता  ।  हमें  कोशिश  करनी

 चाहिये  कि  जो  स्टाक  पड़ा  वह  बिक  जाये  ।  पावर  लूम  का  जहां  तक  ताल्लुक  काफी  हृद  तक

 ये  अच्छा  काम  कर  सकती  मगर  उनमें  भी  अपनी  प्राबलम  हो  जाही  पावर  लूम्स  के  पास

 भी  मार्केटिंग  आर्गेनाइजेशन  नहीं  मार्क टिग  आर्गेनाइजेशन  स्टेट  गवनंमेंट  ही  बना  सकती  है  और

 उनको  ही  काम  करना  होगा  ।

 मैं  आपका  ध्यान  वुलन  संक्टर  की  तरफ  दिलाना  चाहता  वुलन  संक्‍टर  में  हमारे  यहां

 जम्मू-फाइ्मी र  में  पहले  एक  ट्वीड  बनती  थी  जो  बहुत  मशहूर  थी  जो  कि  दूसरी  बहरूनी  मार्कट  में

 भी  बिकती  थी  ।  मगर  ऐसा  हो  गया  कि  न  तो  स्टेट  गवर्नमेंट  ने  इंटरेस्ट  लिया  और  न  यहां  तबज्जह
 दिया  गया  ।  अब  उसका  कोई-कोई  ही  कारीगर  रह  गया  मैंने  सुना  है  कि  इंग्लेंड  में  भी  उनकी

 जो  बेहतरीन  टवीड  वह  काटेज  इंडस्ट्री  ही  बनाती  बड़े-बड़े  कारखाने  नहीं  बनाते  ।  उसमें
 कोई  बड़ी  टेक्नोलाजी  नहीं  हमारी  ट्वीड  भी  उससे  कम  पोपुलर  नहीं  लेकिन  वह

 मिनिट  हो  गई  |  कुछ  पिछड़  इलाकों  में  अमी  भी  हमारे  यहां  बुलन  का  काम  चलता  वह  पोपुलर
 उनमें  क्रिस्म-किस्म  का  कपड़ा  बनता  मैं  दरख्वास्त  करूंगा  कि  किसी  की  ड्यूटी  स्टेट

 गवनंमेंट  को  साथ  लेकर  इस  तरफ  तबज्जूह  दें  ।  ये  इ  डस्ट्री  हमारी  तरफ  हिमाचल  में  भी  हैं

 य०  पी०  में  भी  हैं  ।  बुलन  इ  डस्ट्री  को  हम  हैंडलूम  के  जरिये  फार-फ्लंग  एरिया  में  बढ़ा  सकते

 इसका  माल  एक्सपोर्ट  भी  हो  सकता  इस  तरफ  तवज्जुह  देनी  चाहिये  ।

 जनाबेआली  इसी  के  साथ  मैं  इनसे  यह  कहूंगा  कि  यह  पश्मीना  हमारे  पास  जितना  है  यह
 सभी  हमारे  लद्ाख  में  होता  आज  तक  पशमीना  तिब्बत  से  आता  तिब्बत  से  हमारा  झगड़ा
 बंद  हो  गया  तो  उसके  बाद  कुछ  हमने  गोट्स  (goats)  को  पाला  ।  जो  लोग  इन  गोट्स  को  पालते
 हैं  वह  लोग  श्लानावदोश  के  तरह  से  रहते  जिन  दिनों  में  बहुत  ज्यादा  सर्दी  या  बर्फ  पड़ती  है  तो

 उनकी  गोट्स  मर  जाती  हैं  ।  इसलिये  कोई  ऐसा  कार्य  किया  जाना  चाहिए  कि  उन्हें  कोई  हानिन  हो  ।

 हमारे  देश  में  पशमीना  बहुत  चलता  है  ।  यह  मर्दों  और  औरतों  दोनों  के  लिये  बहुत  जरूरी

 चीज  है  इसलिये  जितना  अधिक  बढ़ावा  दिया  जा  सके  उतना  ही  भ्च्छा  है  ।  सेंटर  को  स्टेट  गवनंमेंट
 के  साथ  इस  सम्बन्ध  में  विचार-विमर्श  करना  चाहिए  ओर  इस  काय॑  में  पुरी  दिलचस्पी  लेकर  इसको
 भागे  बढ़ाने  को  कोशिश  करनी  चाहिए  ।

 हैंडी  क्राफ्टस  के  काये  को  आगे  बढ़ाने  के  लिये  आप  बहुत  णच्छे  कार्य  कर  रहे  मगर  इसमें
 और  ज्यादा  तबज्जुह  देने  की  ज़रूरत  वेसे  आप  हैंडीक्राफ्ट्स  के  सम्बन्ध  में  आप  ट्रंनिंग  ओर
 मार्किटिंग  के  लिये  कोशिश  कर  रहे  हैं  लेकिन  जितनी  जरूरत  उतनी  मदद  नहीं  दे  रहे
 टिग  इसमें  बहुत  बड़ी  चीज  है  ।  आपको  उनकी  ट्ल्स  का  माइईंनाइजेदन  करना  चाहिए  ।

 हमारी  स्टेट  में  इम्ब्रायडरी  ओर  वडन  हैंडीक्राप्ट्स  हर  स्टेट  का  अपना

 क्राफ्ट  होता  उनकी  तरफ  आपको  पूरी  तबज्जुह  देनी  चाहिए  ।  यह  हैंडीक्रापट्स  का  कार्य  पिछड़

 इलाकों  के  अन्दर  ही  होता  इसलिए  उनके  अन्दर  खुशहाली  लाने  के  लिए  और  बेरोजगारी  की

 समस्या  को  दूर  करने  के  लिये  हमारे  मिनिस्टर  साहब  इस  तरफ  पूरी  तबज्जह  दें  ।

 अब  मैं  टी  ओर  कॉफी  के  बारे  में  यह  दो  छाब्द  कहना  चाहता  इनके  कल्टीवेशन  का

 एरिया  बढ़ाना  हमारे  कांगड़ा  में  चाय  पुराने  तरीके  से  ही  चल  रही  इसके  फर्दर

 इम्प्रवमेंट  करने  का  कोई  नया  तरीका  नहीं  निकाला  बंगाल  के  साथ  बिहार  का  एरिया  मिलता

 है  वहां  भी  चाय  का  कल्टीवेदान  हो  सकता  है  ।
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 कॉफी  का  जहां  तक  ताललुक  है  उसमें  हमने  देख  है  कि  यह  काफी  एक्सपेंड  हो  सकता

 निकोबार  के  एरिया  में  कॉफी  कल्टीवेट  हो  रही  इसकी  मार्किट  बहुत  है  ओर  क्वालिटी

 भी  अच्छी  मगर  इसमें  हमने  फारेग  मार्किट  को  कंप्चर  नहीं  किया  है  जितना  कि  हमें  करना

 चाहिए  ।

 टी  बोर्ड  ने  टी  को  काफी  पापुलर  किया  इसको  ओर  आगे  बढ़ाने  की  जरूरत  हम
 सब  बातों  की  तरफ  तबज्जह  दें  तो  कुछ  लोगों  की  माली  हालत  सुधारने  में  और  दूसरा  बेरोजगारी

 दूर  करने  में  सक्षम  हो  सकते  इसमें  अगर  अपकी  मिनिस्ट्री  कोई  मानिटर्रिंग  संल  बना  दे  तो

 बहुत  भ्रच्छा  जो  कि  इन  बोर्डों  को  देखे  भर  इसको  स्टडी  करे  ।  आपके  पास  रिपोर्ट  भाती

 उसमें  आप  ऐक्शन  भी  लेते  लेकिन  नीचे  अमल  नहीं  इन  सब  पर  आप  विशेष

 तबज्जुह  दें  ।

 इन  चन्द  दाब्दों
 के

 साथ  मैं  इन  सब  ग्रांट्स  की  पुरजोर  ताईद  करता  हूं  ।

 [  भ्रनुवाव

 पूति  तथा  वस्त्र  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चन्द्र  शेखर  :  सभापति  महोदय  मैं

 उन  माननीय  सदस्यों  का  बहुत  आभारी  हूं  जिन्होंने  बाणिज्य  तथा  पूर्ति  मंत्रालय  का  समर्थन  किया  है
 साथ  ही  साथ  मैं  उन  माननीय  सदस्यों  का  भी  अभारी  हूं  जिन्होंने  अपने  भाषणों  में  रचनात्मक

 सुझाव  दिये  हैं  तथा  विशेष  समस्याओं  का  उल्लेल्ल  किया  है  ।

 वस्त्र  उद्योग  क्षेत्र  को  तीन  स्पष्ट  क्षेत्रों  में  बांटा  जा  सकता  विद्युत  चालित  करघे

 तथा  हथकरघे  ।  जेसा  कि  कुछ  माननीय  सदस्य  उल्लेख  कर  चुके  कई  बार  ऐसा  लगता  दै  कि

 एक  क्षेत्र  दूसरे  क्षेत्र  के  सीमा  क्षेत्र  में  घुसने  की  कोशिश  कर  रहा  है  और  उसके  हितों  को  द्वानि

 पहुंचा  रहा  मैं  इस  स्थिति  के  ब्योरे  में  नहीं  जाऊंगा  ।  सदन  को  मालूम  है  कि  पिछली  वस्त्र

 उद्योग  नीति  की  1981  में  घोषणा  की  गई  थी  ।  इस  समय  आगामी  कुछ  वर्षों  के लिए  वस्त्र  उद्योग
 नीति  को  तेंयार  तथा  उसे  सुगठित  करने  का  काम  किया  जा  रहा  है  ।  आश्षा  है  इस  संबंध  में  सदन
 का  विदवास  प्राप्त  कर  लिया  जाएगा  और  संसद  के  वर्तमान  सन्न॑  में  गई  वस्त्र  उद्योग  नीति  की

 घोषणा  कर  दी  इस  बात  का  प्रयास  किया  जाएगा  कि  ये  तीनों  क्षेत्र  परस्पर

 जस्य  से  काम  कर  सके  अथवा  कम  से  कम  आपस  में  उनके  हितों  में  टकराव  नहीं  हो  ओर  एक  दुसरे
 के  काम  में  बाधा  उत्पन्न  न  करें  ।

 सभापति  मैं  स्थिति  के  कुछ  महत्वपूर्ण  पहलुओं  का  संक्षिप्त  उल्लेख  करना  तथा  इस
 सदन  भोर  देश  का  समथंन  प्राप्त  करना

 जब  भी  हम  कोई  नीति  बनाते  हैं  तथा  उस्ते  लाग  करते  हैं  तो  इस  बात  का  ध्यान  रक्षा  जाता
 है  कि  सामान्य  उपभोक्ताओं  के  हितों  पर  ध्यान  दिया  जाए  |  कई  बार  हम  जो  सोचते  हैं  उससे  ऐसा
 प्रतीत  होता  है  कि  हमारी  विचारधारा  तथा  नीति  और  का  यंक्रमों  के  निर्माण  में  बर्गोय  हितों  को  अधिक

 महत्व  दिया  जा  रहा  है  ।  सरकार  को  यह  जिम्मेदारी  है  कि  देश्ष  में  प्रति  व्यक्ति  कपड़े  की  खपत  बढ़े  ।
 प्रति  व्यक्ति  कपड़ें  की  खपत  के  आंकड़ों  को  अगर  देखा  जाए  तो  पता  चलेगा  कि  पिछले  बहुत  सालों  में

 प्रति  व्यक्ति  कपड़े  की  खपत  में  कोई  विशेष  परिवतंन  नहीं  हुआ  है  ।

 महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  ज्ञोगों  की  रुचि  सूती  कपड़े  की  बजाय  ग्रेर  सृुती  कपड़े  या  सिश्चित
 गे  वाले  कपड़े  में  बढ़ती  जा  रही  लोग  इस  तरह  के  कपड़ों  को  इस  लिए  पसन्द  हरते  हैं

 है
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 वे  सूती  कपड़ों  की  अपेक्षा  अधिक  दित  चलते  हर  साल  गेर  सती  कपड़ा  2  प्रतिशत  की  दर  से

 सती  कपड़े  का  स्थान  ले  लेता  यह  परिवर्तत  न  केवल  शहरी  बल्कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंतथा  कम
 आय  बाले  तबकों  में  भी  द्विलाई  देता  है  ।

 सातवीं  योजना  के  दोरान  इस  किस्प्र  के  कपड़ों  से  संबन्धित  आय-घट  बढ़  तथा  कुल  निबल
 उत्पाद  में  सालाना  5%  की  दर  से  अनुमामित  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखकर  अनुमान  लगाया  गया  है  कि

 हन  कपड़ों  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  की  दर  में  बद्धि  इस  प्रकार  सती  कपड़ों  के  मामले  में
 गैर  सूती  कपड़ों  के  मामले  में  7.8%  तथा  मिश्वित  धागे  वाले  वस्त्रों  के  मामले  में

 +6-57%  होगी  ।  सातवीं  बोजना  की  अवधि  के  अन्त  में  घरेल  क्षेत्र  में  प्रति  व्यक्ति  कपड़े  की  खपत
 तिम्न  प्रकार  होगी  :-..

 मीटर

 गैर  सूती  -...2.31  मीटर

 मिश्चित  कपड़ा  --3.77  मीटर

 यदि  क्राप  टिकाऊपन  को  देखें  तो छठी  योजना  में  22.19  मीटर  सूती  कपड़े  के  मुकाबले
 में  दूसरा  कपड़ा  17.70  मीटर  बैठता  है  और  हम  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  देश  में  मम  लोगों  को

 अधिक  मात्रा  में  कपड़ा  उपलठ्ध  हो  ओर  इस  उदं  श्य  की  प्राप्ति  के  लिए  कपड़े  का  उत्पादन  यथा

 संभव  बढ़ाने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 अगला  प्रदन  रोजगार  से  संबन्धित  है  जिसके  बारे  में  हम  सभी  को  बहुत  चिता

 उद्योग  न  केवल  कपड़ा  उत्पादन  की  दृष्टि  से  महत्वपुर्ण  है  बल्कि  रोजगा₹  प्रदान  करते  तथा  निर्यात
 है  प्राप्त  होने  वाली  भाप  की  दृष्टि  से  भी  महत्वपूर्ण  1984-85  में  इस  उद्योग  के  मिल  क्षेत्र  में

 8.84  लाख  श्रमिक  कार्यरत  थे  |ऐसी  आंदकाहं  व्यक्त  की  गई  हैं  कि  पल  क्षेत्र  में

 आधुनिकीक रण  की  प्रक्रिया  बढ़ाने  से  क्‍या  अश्लिकों  की  छंठनी  नहीं  करनी  पड़ेगी  ।  हम  यह  स्पष्ट
 करना  चाहेंगे  कि  कुछ  मामलों  में  शायद  ऐस्वा  करना  जकूरी  हो  लेकिन  तकुओं  की  संख्या  बढ़ाकर

 सातवीं  योजना  में  उतने  ही  लोगों  को  रोजगार  पर  लगाए  रखा  जाएगा  ।  श्रमिकों  के  लिए  उपयुक्त
 प्रशिक्षण  कार्य  क्रम  लागू  करके  सरकार  श्रम  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  का  उपाय  कर  रही

 इसके  अलावा  श्रमिकों  की  प्रबंध  व्यवस्था  में  भागीदारिता  संबन्धी  कार्यक्रम  में  भी  विस्तार  किया

 जा  रहा  है  तथा  उसमें  ऐसे  सुधार  लाए  जा  रहे  हैं  जिनसे  बहु  अधिक  उपयोगी  तथा  कारगर  सिद्ध

 हो  ।  सातबीं  योजना  के  अन्त  तक  विद्युत  चालित  करा  क्षेत्र  मे ंलगभग  35.52  लाख  लोग  काम  पर

 लगाये  जाने  की  आद्या  हृथकरपघा  क्षेत्र  में  रोजगार  के  बहुत  भ्धिक  अवसर  हैं  ।  उन्हें  और  बढ़ाने
 के  प्रयास  किए  जा  रहे  हम  कुछ  ऐसे  उपायों  को  घोषणा  करने  जा  रहे  हैं  जिनसे  न  केवल

 गार  के  अवसर  बढेंगे  बल्कि  हभ्रकरधा  बुनकरों  की  आय  सें  भी  वद्धि  हथकरघा  क्षेत्र

 ग़ार  के  आधार  पर  काम  करने  वाले  ब्यक्तियों  की सब्या  1984-85  में  57  लाख  थी  जो  कि

 1989  90  में  बढ़कर  98  लाख  हो  जायेगी  ।  इस  समय  98  लाख  व्यक्तियों  को  ही  रोजगार  प्राप्त

 लेकिन  अगले  पांच  सालों  में  उत्पन्त  होने  बाले  रोज़ग्रार  अवसरों  को  मह  नजर  रखते  हुए  हम
 देश  में  142.16  लाख  श्रमिकों  को  रोजगार  दे  सकेंगे  ।  इसके  कपास  उगाने  वाले  तथा
 यक  उद्योगों  में  अप्रत्यक्ष  रूप  से  रोजगार  की  थ्यवस्था  की  जाएगी  ।  इस  प्रकार  इस  क्षेत्र  में  लगे
 लोगों  की  संख्या  लगमंग  100  लाख  या  एक  करोड़  हो  आएगी  ।  इनमें  वे  लोग  शामिल  नहीं  हैं  जो
 रेक्षमी  धागे  या  अन्य  कपड़ा-व्यवसाय  में  सगे  हुए  हैं  ।
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 माननीय  सदस्यों  ने  सदन  में  सर्देव  यह  प्रएन  उठाया  है  कि  वस्त्र  उद्योगों  में  रुपण्णता  की

 समस्या  को  कैसे  हुल  किया  जाएगा  ।  यह  बहुत  चिता  का  विषय  है  तथा  इस  संबंध  में  माननीय

 सदस्यों  की  चिता  स्वाभाविक  है  ।  व्यग्र  होकर  सदस्यों  ने  हमेशा  यही  मांग  की  है  कि  इस  संकट  को

 दूर  करने  के  लिए  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाए  अथवा  उनका  प्रबन्ध  सरकार  अपने  हाथ
 में  ले  ले  ।  दोहराने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  लेकिन  मैं  रुग्ण  उद्योगों  या  उनके  अधिग्रहण  के  संबन्ध  में

 सरकार  की  नीति  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।

 रुग्ण  मिलों  के  बारे  में  वर्तमान  नीति  यह  है  कि  बेंकों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  की  मदद  से

 हन  रुग्ण  मिलों  को  चालू  करने  के  प्रयास  करे  और  कया  प्रयास  किये  इस  बारे  में  प्रशासनिक

 मन्त्रालय  निदेश  सरकार  ऐसी  मिलों  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  तमी  लेगी  जब  वे  उचित  समय  में  ठीक

 होने  की  स्थिति  में  ही  अथवा  ऐसा  करना  जनहित  में  हो  ।  मैं  सदन  में  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  हमारे
 विचार  से  ओद्योगीकरण  की  प्रक्रिया  के  दौरान  मिलें  रुग्ण  होती  ही  रहती  हैं  ।  इस  प्रक्रिया  के

 दोरान  वे  यूनिटें  रुग्ण  होती  हैं  जिनका  प्रबन्ध  ठीक  से  नहीं  हो  पाता  और  ऐसी  मिलों  को  बन्द  करना

 पड़ता  है  जबकि  बेहतर  ढंग  से  योजना  बना  कर  चलाई  गई  भिलें  अस्तित्व  में  बनी  रहती  हैं  ।  हम
 इस  संभावना  से  इन्कार  नहीं  कर  सकते  ।  हम  इस  स्थिति  से  यथा  संभव  निपटने  की  कोछिद  कर  रहे

 हैं  ।  रिजयं  बंक  के  अनुतार  जून  1982  तक  435  बड़ी  ओद्योगिक  रुणण  थीं  और  उनके  नाम

 1728.95  करोड़  रुपया  बकाया  इनमें  से  एक  सौ  ग्यार  कपड़ा  1983  में  वह  संख्या

 बढ़कर  123  हो  गई  ।  यह  उद्योग  कम  लाभ रे  क्षेत्र  में  स्थापित  है  तथा  उसमें  उतार-चढ़।व  चलता

 रहता  मैं  उनके  रुणण  होने  के  कारणों  का  विस्तार  से  विद्लेषण  महीं  कर ूगा  ।  लेकिन  संक्षेप  में

 उल्लेख  करू  गा  कि  अल्पकालिक  तोर  पर  यह  समस्या  कपास  उत्पादन  में  कमी  तथा  निवेद

 सामग्री  की  लागत  में  वृद्धि  के कारण  दीघं  अवधि  की  समस्याएਂ  मुख्यतः  बुनियादी  ढांचे  में

 तुलन  आधुनिकीक रण  में  कम  उत्पादकता  तथा  विद्युत;चालित  करघों  की  संख्या  में
 वद्धि  है  ।

 जेसा  की  माननोय  सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  है--कपड़ा  उद्योग  का  आधुनिकोकरण  करने  की  ओर

 बहुत  समय  मे  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  जिसके  कारण  वे  उपकरण  पुराने  पड़  गए  हमें  स्थिति
 का  सामना  करना  होगा  ओर  वास्तविक  उत्पादन  तथा  उत्पादन  क्षमता  के  बीच  के  अन्तर  को  पाटना

 होगा  ।  श्रम  तथा  मशीनों  द्वारा  उत्पादन  का  स्तर  बढ़ाना  बहुत  जरूरी  है  ताकि  विष्व  के  उन्नत  देशों
 के  साथ  प्रतिस्पर्धा  की  जा  और  हम  शीघ्र  उन्‍नति  कर  सके  और  स्वयं  धन्‍्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में
 अपना  स्थान  बना

 इस  समय  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  195  राष्ट्रीयकृत  कपड़ा  मिलों  और  23  अन्य  ईकाइयों  का
 प्रबंध  व्यवस्था  देख  रहा  है  ।  गंर-सरकारोी  क्षेत्र  के  कुप्रबन्ध  के कारण  ही  ऐसा  हुप्ना  राष्ट्रीय
 कपड़ा  निगम  ने  इन  मिलों  का  प्रबन्ध  कार्य  जनहित  में  अपने  हाथ  में  लिया  है  तथा  चलाने  के  यथा
 संभव  प्रयाप्त  कर  रहा  कुछ  सुधार  हुए  हैं  और  स्थिति  अ्रब  वेसी  नहीं  है  जेसी  कि  कभी  हुआ
 करती  उत्पादन  का  मूल्य  जो  कि  1975-76  में  225  करोड़  रु०  1984-85  में  बढ़कर
 641  करोड़  रुपए  हो  गया  है  ।  कताई  उत्पादकता  बढ़ी  है  और  बुनाई  भौर  कताई  क्षमता  के  उपयोग

 में  पर्याप्त  सुधार  हुआ  है  ।

 मैं  सदन  को  बताना  चाहूंगा  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  चलाई  जा  रही  लगभग  आधी
 भिलों  ने  हाति  को  पूर्ति  कर  ली  है  तथा  अपनी  खराब  दशा  से  उबर  गई  अप्रैल  से  दिसम्बर
 1984  के  दोरान  प्रति  माह  15  करोड  रुपए  की  हानि  लेकिन  पिछले  वित्त  ब्ष  की  श्रतिम
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 तिमाही  में  अर्थात्‌  जनवरी  से  मार्च  1985  के  दोरान  यह  हानि  घट  कर  1]  करोड  रुपए  प्रतिमाह  हो
 गई  ।  एक  आध  निकीक  रण  कार्यक्रम  तंथार  किया  गया  आाश्षा  है  इससे  सही  प्रभाव  पड़ेगा  और

 भविष्य  में  स्थिति  में  सुधार  होगा  ।

 2.54  स०प०

 [  उपाध्यक्ष  म  टोवय  पीठासीन  हुए  ]

 पिछले  बहुत  सालों  से  आधुनिकीक रण  पर  296  करोड़  रु०  व्यय  हो  रहे  हैं  ।  सातवीं  योजना

 की  अवधि  के  दोरात  इस  कार्यक्रम  पर  347  करोड़  व्यय  किए  जाने  की  संभावना  लेकित

 यह  बात  भी  ध्यान  में  रखनी  होगी  कि  उत्पादन  शुल्कों  तथा  करों  के  माध्यम  से  राष्ट्रीय  कपड़ा

 निगम  का  राजकीय  कोष  में  प्रति  वर्ष  योगदान  40  करोड़  रुपए  है  ।  और  इस  समय  इसके  द्वारा  2.5
 लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिला  हुआ  अ्रगर  कुछ  ठोस  निर्णय  लिए  जाएं  तथा  आधुनिकीकरण
 कार्यक्रम  को  लागू  किया  जाए  तो  हम  मोजदा  स्थिति  से  कहीं  अधिक  बेहतर  स्थिति  उत्पन्न  कर
 सकेंगे  ।  कपड़े  के  निर्यात  के  संबन्ध  में  मी  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहूंगा  ।  भारत  निर्यात  की

 जाने  वालो  मदों  में  कपड़े  का  निर्यात  एक  बड़ा  हिस्सा  रखता  है  ।  यह  कुल  निर्यात  का  लगभग

 20%  हस  क्षेत्र  में भारत  का  योगदान  जो  1970  में  0.71  प्रतिशत  था  जो  कि  1982  में

 कर  2.44%,  हो  गया  है  लेकिन  सूती  बस्त्र  का  निर्यात  जो  कि  1970  में  6.85  प्रतिशत  था  1972  में

 घटकर  4.07  प्रतिशत  रह  गया  तथा  इसी  अवधि  के  दोरान  मिल  के  बुने  हुए  गेर  सूती  वस्त्रों  का

 निर्यात  4.77  प्रतिशत  से  घटकर  2.74  प्रतिशत  हो  गया  है  ।

 कपड़े  के  विद्वव  व्यापार  में  भारत  को  [963  से  1982  के  बीच  क्षात  हुई  विश्व  कपड़ा
 व्यापार  में  भारत  का  1963  में  चौथा  स्थान  था  जो  कि  1973  में  घटकर  नौवां  तथा  1983  में

 तेरहवां  हो  गया  ।  इसका  एक  प्रमुख  कारण  कपड़ा  उद्योग  का  आधुनिकीकरण  नहीं  किया  जाना

 अन्य  भी  कारण  हैं  लेकिन  इस  उद्योग  में  लगे  सभी  लोगों  को  अर्थात्‌  कारोगरों  श्रमिकों  तथा

 मियों  को  अपने  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करना  होगा  ताकि  हम  विद्व-मंडी  में  प्रतियोगिता  का

 सामना  कर  सके  ।  बहुत  से  नए  देश  कपड़ा  निर्यात  के  मामले  में  समर्थ  हो  गए  हैं  और  हमारे  साथ

 प्रतियोगिता  कर  सकते  यहां  तक  कि  वे  हमें  विश्व  कपड़ा  व्यापार  से  हटा  कर  हमारा  स्थान  ले
 सकते  हैं  ।

 वास्तव  में  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  कि  इम  उद्दं  श्य  के  लिए  अर्थात  वस्त्र  उद्योग  को  विश्व

 बाजार  में  प्रतिस्पर्धात्मक  बनाने  केਂ  लिए  सभी  प्रकार  के  उपाय  किए  पिछले  दो  वर्षों  के

 दोरान  बल्त्रों  के  निर्यात  में  मारी  वृद्धी  हुई  है  परन्तु  वर्तमान  स्थिति  पर  एक  नजर  डालन  पर
 हमें  इस  बात  पर  विचार  करना  पड़  गा  कि  इससे  आगे  हमारी  मुख्य  नीति  न  केवल  निर्यात  की
 जा+  वाली  मदों  में  बल्कि  अप  बजार  में  भी  विविधता  लाने  की  होनी

 संयक्त  राज्य  अमरीका  एक  प्रस्तावित  विधान  के  बारे  में  ब्री  खबर  मिली  है  जिसका

 आद्यय  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाते  से  है  ।  हमें  आशा  है  कि  इस  कानन  को  पास  नहीं  किया  जाएगा
 तथा  यह  देश  अपनी  सुरक्षात्मक  नीतियों  के  अनुसरण  में  इस  हृद  तक  नहीं  विकासशील
 देशों  ने  अन्तरराष्ट्रीय  मंचों  पर  इस  प्रश्न  को  उठाया  है  कि  कपड़ों  और  बस्त्रों  का  व्यापार  एम०

 एफ०  जैसे  किसी  विश्वेष  विधान  के  बिना  सामान्यतया  जी०ए०टी०टी०  नियमों  से  नियंत्रित  होना

 चाहिए  ।  यह  वर्तमान  स्थित  है  तथा  हमें  आशा  है  कि  उद्योग  का  आधु  निकौकरण  हो  जाने  प्र
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 तथा  बेहतर  गुणवत्ता  नियंत्रण  तथा  अन्य  कमियों  के  दूर  हो  पर  हम  आगामी  वर्षों  में  अपने

 निर्यात  को  काफी  बढ़ा  लेंगे  ।

 3.00
 समापति  मैं  वस्त्र  उद्योग  के  हथकरघा  क्षेत्र  के  विषय  में  कुछ  शब्द  कहवा

 चाह  जो  कि  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  है  क्योंकि  इस  से  हमारे  लाखों  हथषकरघा  मजदूरों  का  सम्बन्ध

 है  |  हमारी  अर्थ  व्यवस्था  के  बस्त्र-क्षत्र  मे ंइसका  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  स्थान  है  परन्तु  जसा  कि

 माननीय  सदस्यों  ने  इगित  किया  है  कि  हथकरघा  बूनकरों  में  से  बहुत  से  बेरोजगार  और  अर्ध

 बेरोजगार  हैं  तथा  उन्हें  बहुत  कम  कमाई  होती  है  ।  मैं  इस  स्थिति  के  लिए  जिम्मेदार  कारणों  की  गहरा

 में  नहीं  जाऊ  गा  परन्तु  हम  सभी  जानते  हैं  कि  उनके  पास  उचित  बुनकर  संगठनों  की  कमी  उन्हें
 पर्यात  निवेश  सामग्री  प्राप्त  नहीं  काम  के  लिए  पृ  जी  नहीं  मिलती  |  उनके  लिए  विश्वसनीय

 विपणन-व्यवस्था  नहीं  है  तथा  उनके  रास्ते  में  पंत्‌क  तकनीकी  बाधाएं  हैं  जिससे  एक  सामान्य

 करघा  श्रमिक  अथवा  एक  बुनकर  अपनी  एक  दिन  की  मजदूरी  से  कुछ  अधिक  प्राप्त  नहीं  होता  ।

 जो  कार्य  करने  का  हमारा  विचार  है  मैं  उसके  विस्तार  में  जाना  पसन्द  नहीं  करू  गा  परन्तु
 मैं  इस  सदन  को  तथा  हथकरघा  उद्योग  में  लगे  समी  व्यक्तियों  को  यह  आश्वासन  देना  चाह  गा

 कि  हम  उनके  उत्पादनों  के  विपणनी  की  अवस्था  ले  कर  अन्त  तक  की  सभी  खामियों  को  मिटाने
 का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  तथा  राज्य  सरकारों  और  उनके  संगठनों  के  परामर्श  और  सहयोग  से  एक  ऐसी
 व्यवस्था  बनाना  चाहते  हैं  जिससे  कि  ब्‌नकरों  के  हितों  की  पूर्ण  रक्षा  हो सके  तथा  इस  समय  वे  जो

 कुछ  कमा  रहे  हैं  उससे  अधिक  कमा  सके  ओर  इस  क्षेत्र  में  अधिक  रोजगार  पंदा  किया  जा  सकें  |
 सदस्यों  ने  हथकरघा  क्षंत्र  के  कुछ  उत्पादनों  को  आरक्षित  करने  की  आवश्यकता  उल्लेख

 किया  श्री  ब्याम  लाला  यादव  ने  अपने  माषण  में  बार  बार  इस  मुद्दं  को  उठाया  सदन  को

 ज्ञात  है  कि  हयक  रघा  वस्त्र  की  कतिपय  किस्मों  का  कंवल  मात्र  हथकरघा  क्षंत्र  में  उत्पादन

 क्षित  करने  के  लिए  हाल  ही  में  एक  कानून  लागू  किया  गया  इसके  नियम  बनाए  जा  रहे  हैं
 तथा  विगत  में  मी  आरक्षण  की  जिस  नीति  के  विषय  में  कहा  जाता  रहा  था  उसे  पूर्ण  रूप  से  प्रभावी

 बनाया  जाएगा  |  हयकरघा  बुनकरों  को  भी  जनता  वस्त्र  योजना  से  बहुत  लाम  होगा  |  इस  समय
 हथकरघों  द्वारा  वर्ष  1984-85  के  दौरान  उत्पादित  किया  गया  जनता-वस्त्र  3300  लाख  मीटर  के

 लगभग  है  |  ज॑ंसा  कि  सदन  को  अच्छी  तरह  मालम  है  कि  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  अगले  वर्ष

 हथकरघा  द्वारा  बनाये  जाने  वाले  कपड़े  का  उत्पादन  बढ़ा  दिया  जाए  |  अगले  वर्ष  इसका  उत्पादन

 3700  लाख  मीटर  तक  बढ़ाया  जा  रहा  है  तथा  बुनकरों  को  और  भी  अधिक  काम  दिलाया

 बुनकरों  के  लिए  अनेक  कल्याणकारी  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  ।  मैं  उनके  विस्तार  में  जाना
 पसन्द  नहीं  करू  गा  बल्कि  संक्ष  प  में  ही  उनका  उल्लेख  करू  गा  |  पहली  योजना  हथकरघा  बूनकरों
 के  लिए  भवष्यि  निधि  योजना  के  समान  एक  बचत  निधि  फंड)बनायी  गयी  म  वित्तीय

 संस्थाओं  और  अन्य  संगठनों  के  सहयोग  से  उनके  लिए  काम  तथा  आवास  के  शंड  बनाने  पर  भी

 कर  रहे  हैं  ।  उनको  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  सहायता  देने  की  भी  एक  योजना  है|  महिला  बुनकरों  के

 लिए  कुछ  विशेष  योजना ए  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  कुमायूं  और  गढ़वाल  क्षंत्र  की  ऊनी  व  स्‍्तुओं  के

 विकास  के  लिए  एक  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  परियोजना  लाग्‌  की  गई  है  ।  यह  क्षंत्र  ब  हुत  ही

 पूर्ण  ह ैतथा  हम  ब्‌  नकरों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  उनकी  आय  बढ़ाने  के  लिए  तथा

 हथकरघा  क्षेत्र  में  अधिकाधिक  रोजगार  पंदा  करने
 के  लिए  हम  सभी  प्रकार  का  ध्यान
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 मैं  नियंत्रित  कपड़ा  योजना  के  विषय  में  भी  कुछ  शब्द  कहना  चाह  1981  की  वस्त्र

 नीति  में  यह  कल्पना  की  गई  थी  कि  हथकरघों  द्वारा  तथा  एन०टी०सी०  मिलों  द्वारा  कुल  6500
 लाख  वर्ग  मीटर  कपड़  का  उत्पादन  किया  जाएगा  |  हथकरघा  क्षेत्र  का  हिस्सा  बढ़ाकर  3700

 लाख  वर्ग  मीटर  कर  दिया  गया  है  |  इस  नीति  को  चालू  रखा  जाएगा  ।
 नियंत्रित  कपड़े  की  वितरण  व्यवस्था  का  अध्ययन  किया  गया  है  जिससे  पता  चलता  है  कि

 इस  योजना  का  झकाव  शहरों  की  ओर  है  तथा  इससे  उन्हीं  लोगों  को  फायदा  होता  है  जो  हहरों  में

 रह  रहे  हैं  ।  हम  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  से  सलाह  कर  रहे  मैं  ॥  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  से  भी  इस

 विषय  पर  चर्चा  की  है  |  हम  बहुत  शीघ्र  एक  ऐसी  वितरण  व्यवस्था  बनाने  वाले  हैं  जिसके  द्वारा

 हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जहाँ  कि  मुख्य  तथा  गरीब  लोग  बसते  हैं  जनता  कपड़॒  अथवा  नियंत्रित
 कपड़  को  वितरण  कर  सकेंगे  |  मैं  सदन  को  याद  दिलाना  चाहू  गा  कि  आम  आदमी  की  पहु  च  के
 नियंत्रित  कपड़े  के  दाम  1981  से  अब  तक  बढ़ाए  नहीं  गए  |  इस  पर  सहायतानुदान  बढ़ा
 दिया  गया  है  परन्तु  कीमतें  वर्ष  1981  की  कीमतों  क॑  बराबर  ही  रखी  हैं  |  हम  यथाशक्ति  इस

 योजना  को  लागू  करने  तथा  वितरण  को  सुव्यवस्थित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।
 हमारे  माननीय  सदस्यों  ने  जिस  बात  का  विशेष  उल्लेख  किया  मैं  उसके  विषय  में  कुछ

 शब्द  कहना  चाह  श्री  श्याम  लाल  यादव  ने  सरकार  से  अपने  चुनाव  क्षेत्र  में  बनारसी  साड़ी

 उत्पादन  में  लगे  लोगों  क॑  लिए  रेशम  यान॑  की  सप्लाई  की  व्यवस्था  करने  का  अनुरोध  किया  है  ।
 अवश्य  ही  इस  मामले  को  देखूंगा  तथा  यह  प्रयत्न  करू  गा  कि  कथित  शहर  में  उद्योगरत  मजदूरों

 को  सभी  प्रकार  की  सुविधाएं  दिए  जाने  के  समी  संभव  उपाय  किए  जाएं  क्‍योंकि  बनारसी

 साड़ी  संसार  भर  में  प्रसिद्ध  है ंऔर  उन्हें  अपनी  इस  गरिमा  को  बनाए  रखना
 हु

 श्री  ललित  माकन  एक  मजदूर  नेता  हैं  तथा  स्वाभाविक  तौर  पर  उन्हें  चिन्ता  है  कि  यहाँ
 चल  रही  कुछ  मिलें  बन्द  नहीं  होनी  चाहिए  तथा  मिल  बन्द  करने  तथा  मिल  में  तालाबन्दी  करने

 क  प्रस्तावों  द्वारा  उत्पन्न  स्थिति  से  निपट  ।  के  लिए  हर  संमव  उपाय  किए  जा  चाहिए  अपने  भाषण

 में  जिस  मिल  विशेष  का  उन्होंने  उल्लेख  किया  है  मैंने  उस  मिल  की  स्थिति  का  अध्ययन  किया  है
 तथा  मैं  उनके  विचार  से  पूर्णतया  सहमत  हू  तथा  मैं  यह  देखने  का  प्रयत्न  करू  गा  कि  उनके  दृष्टि
 कोण  को  स्वीकार  कर  लिया  जाए  तथा  मजदूरों  की  छटनी  न  हो  ।

 डी०सी०एम०  की  स्थिति  का  समी  को  पता  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  मिल  मालिकों  के
 उस  तर्क  को  नहीं  माना  है  जिस  के  कारण  8000  से  अधिक  मजदूर  बेरोजगार  हो  जाते  तथा  सम्पूर्ण
 क्षेत्र  की  अर्थ  व्यवस्था  पर  दबाव  पड़ता  |  हम  माकन  जी  क  विचार से  पूर्णतया  सहमत  हैं  तथा
 इस  विषय  में  हम  से  जो  हो  हम

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यासजी  ने  मेवाड़  टैक्‍सटाइल  मिल्स  का  उल्लेख  किया  चूंकि
 न्‍न्होंने  अपने  माषण  में  विस्तृत  ब्यौरे  दिए  हैं  लगता  है  वे  स्थिति  से  मली  भाति  परिचित

 मुझे  सूचित  किया  गया  है  कि  बन्द  मिलों  की  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  गठित

 अधिकारी  दल  ने  राहत  उपायों  पर  चर्चा  करली  है  तथा  उन  उपायों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 परन्तु  व्यास  जी  ने  स्वीकृत  योजना  में  संशोधन  करने  के  लिए  कतिपय  वित्तीय  संस्थाओं  के  सुझावों
 का  उल्लेख  किया  है  ।

 मैं  इस  का  मी  ध्यान  रखूंगा  |  मुझे  आशा  तथा  मुझे  ऐसी  सूचना  भी  मिली है
 कि  मिल  के  शीघ्र  ही  खु  लने  की  सम्भावना  है  तथा  मिल  अपने  रास्ते  में  आई  बाधा  को  दूर  करने  का
 प्रयत्न

 क
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 निधि  निधन
 अप्रँ

 कि
 अनुदानों  की  मांगें  1985-86  26  अप्न  1985 ———  अक  रतन»  मम  हा  पा  पक  पाक  न  कक  फसकसफ लसडडइ  अडढक्‍जकइी

 पटसन  उद्योग  के  बारे  में  मुझे  कुछ  अधिक  कहने  की  आवश्यकता  सदन  में  पटसन

 उद्योग  पर  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  पर  विचार  करते  समय  चर्चा  हो  चुकी  ,  मैं  सदन  को  केवल  यह

 सूचना  देना  च।हूंगा  कि  उसके  तुरन्त  मैंने  राज्य  सरकार  से  सम्पर्क  करने  का  प्रयत्म  किया  ।

 हमने  उन्हें  बार-बार  अनुस्मारक  भेजे  परन्तु  मुझे  अभी  तक  स्थिति  के  बारे  में  उनको  मूल्यांकन

 रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  कुछ  दिन  पहले  स्वयं  श्री  अशोक  सेन  के  नेतृत्व  में  पश्चिम  बंगाल  के

 सांसदों  का  एक  प्रतिनिधि  मडल  मुझसे  मिला  तथा  उसने  इस  मंत्रालय  से  आग्रह  किया  कि  बन्द

 मिलों  को  यथाक्षी  घ्र  चालू  करने  का  हर  सम्भव  उपाय  किया  परन्तु  यह  राज्य  सरकार

 की  प्राथमिक  जिम्मेदारी  है  तथा  कम  से  कम  मैं  यह  अपेक्षा  करता  हूं  कि  वे  कुछ  प्रस्तावों  के  साथ

 सामने  आए  ।  हम  हवा  में  हाथ  पर  नहीं  मार  सकते  ।  सिवाय  सामान्य  राष्ट्रीयकरण के  प्रस्ताव  के

 अभी  तक  मुझ  ऐसा  कोई  ओर  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुप्रा  यह  प्रस्ताव  भी  सभी  कठिन

 तियों  की  कोई  रामबाण  औषधि  नहीं  तथा  इसे  दो  महोने  अथवा  तीन  महीने  में  नहीं  किया

 जा  सकता  ।  जेसाकि  मैंने  उम  दिन  बताया  था  कि  वर्तमान  संकट  तब  तक  रहेगा  जब  तक  कि  इसका

 कोई  हल  नहीं  खोजा  जाता  है  यह  संकट  लगभग  तीन  महोने  तक  और  बना  रहेगा  ।

 अगली  फसल  आने  तक  हमें  आएश्या  है  कि  पटसन  मिलों  को  कच्चे  पटसन  की  पर्याप्त  पूर्ति
 प्राप्त  हो  जाएगी  ओर  वे  अपना  कायं  प्रारम्भ  कर  परन्तु  हम  इस  बात  के  लिए  बहुत
 बितित  हैं  कि  इसका  तत्काल  ही  कोई  हल  निकाला  मैं  सदन  को  विदवास  दिलाता  हूं  कि

 जसे  ही  मुर्के  कोई  पक्का  प्रस्ताव  प्राप्त  होगा  अथवा  राज्य  सरकार  से  किसी  भी  प्रकार  का  कोई

 प्रस्ताव  प्र'प्स  होगा  तो  हम  सभी  सम्बन्धित  मिल  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  ओर

 राज्य  सरकार  को  बुलावा  भेजंगे  तथा  वतंमान  स्थिति  का  कोई  हल  खोजने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।  मु
 आह्या  है  कि  वस्त्र  जो  कि  बहुत  ही  कठिन  परिस्थिति  से  गुजर  रहा  है  स्थिति  से  उबर

 उद्योग  के  लिए  यह  एक  चुनौतीपूर्ण  कायं  है  क्‍योंकि  यह  पुरानी  मजदूरों  की

 कपास  के  मूल्यों  में  उतार-चढ़ाव  और  बहुत  सी  अन्य  बाघाओं  से  पीड़ित  परन्तु  मैं

 सदन  को  आदइवस्त  करना  चाहूंगा  कि  हम  शीघ्र  ही  सदन  में  इस  विषय  पर  अपना  नीति  सम्बन्धो

 वक्तव्य  देंगे  तथा  विश्व  बाज।र  में  अपने  वस्त्र  उद्योग  को  प्रतिस्पर्धात्मकता  को  शतिद्ध  करने  के  लिए
 उद्योग  का  यथासम्भव  ओर  यथाशीघ्र  आधुनिकोकरण  करके  इसकी  कार  क्षमता  के  स्तर  को  बढ़ाने
 के  लिए  सभी  प्रकार  का  उपाय  करेंगे  ताकि  हमारा  रोजगार  बढ़ाने  का  उ्  एय  और  लक्षय  तथा  इस

 क्षेत्र  क ेमजदूरों  की  मजदूरी  बढ़ाने  का  लक्ष्य  पुरा  हो सके  ओर  साथ  ही  देश  की  निर्यात  की  कमाई
 को  बढ़ाने  का  उहूं  इय  तथा  सबप्ते  बढ़कर  आम  आदमी  को  सस्ता  और  टिकाऊ  कपड़ा  मुहैया  करने

 का  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जा  सके  ।
 मैं  माननीय  सदस्यों  को  उनके  बहुत  ही  रचनात्मक  सुझावों  के  लिए  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 मैं  उन्हें  आदवासन  देता  हूं  कि  उन्होंने  जो  भी  प्रश्न  उठाए  हैं  उन  पर  हम  शीघ्र  और  अच्छी  तरह  से

 विचार  करेंगे  ।

 श्री  थम्पन  थामस  :  मंत्री  महोदय  ने  वस्त्र  उद्योग  के  बारे  में  कुछ  बातों  का

 विस्तार  से  उल्लेख  किया  है  परन्तु  उन्होंने  समुद्री  जो  कि  एक  मुख्य  तिर्यात्र  वस्तु  है  तथा

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  जिपकी  बहुत  हानि  हुई  का  उल्लेख  नहीं  किया  सातवें  दछ्क  में  समुद्री
 उत्पादों  के  निर्यात  में  बहुत  वद्ध  हुई  परन्तु  आठवें  दशक  में  उसमें  बहुत  कमी  आ  गई  अब

 इसका  निर्यात  पहले  निर्यात  की  अपेक्षा  50%,  कम  हो  गया  ऐसा  लगता  है  कि  अधिक  विदेशी
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 मुद्रा  कमाने  के  उद्देश्य  से  इसके  निर्यात  में  वद्धि  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  सरकार  की  कोई  योजना

 नहीं  है  ।

 मैं  यह  कहता  कि  सरकार  ने  अब  जो  आयात-निर्यात  नीति  सदन  के  समक्ष  तथा  देश
 के  सामने  प्रस्तुत  की  है  वह  पूरी  तरह  से  पहली  नीति  से  इस  अर्थ  में  मिन्‍नत  दिखाई  देती  है  कि

 मान  नीति  तीन  वर्ष  तक  कायम  रहेगी  ।  इसके  अलाबा  इस  नीति  में  बहुत  सी  रियायतें  दो  गई  हैं  ।

 परन्तु  मुझे  आशइचयं  है  कि  ये  रियायतें  सामाजिक  ओर  वितरणात्मक  न्याय  को  कंसे  प्रभावित  करेंगी  ।

 इन  उहं  एयों  के  सम्बन्ध  में  इन  रियायतों  का  अनुकल  प्रभाव  नहीं  होगा  ।  बल्कि  ये  रियायतें  उन्हों
 लोगों  को  मदद  करेंगी  जो  अधिक  कमाने  के  चक्कर  में  इन  रियायतों  को  देने  में  बेशक  स*कार
 की  यह  मंशा  है  कि  उत्पादन  बढ़े  तथा  निर्यात  बढ़ें  परन्तु  अन्ततोगत्वा  भ्राम  आदमी  को  इसका  लाभ

 नहीं  मिलता  ।  यह  लाभ  केवल  ऐसे  कुछ  लोगों  की  जेब  में  जाता  है  जो  अभी  तक  निर्यात  बाजार

 को  नियंत्रित  किए  हुए  हैं  तथा  जो  पंसा  वे  निर्यात  पर  खं  करते  हैं  वह  अधिकतर  बेंकों  से अथवा

 सरकार  से  कर्ज  लिया  होता  अतः  इस  व्यवसाय  में  लगा  अधिकांश  घन  है  तो  सरकार  का  परन्तु
 इसका  लाभ  मिलता  है  व्यक्ति  विशेष  को  और  गेर-सरकारी  क्षेत्र  इप  क्षेत्र  में

 सरकारो  क्षेत्र  की  दिलचस्पी  को  कम  करने  के  लिए  एक  नीति  विषयक  कद्षम  उठाने  की  परम

 हयकता  है  |  इस  विषय  में  मेरा  दृष्टिकोण  ओर  सुझाव  यह  है  कि  जहां  तक  इस  क्षेत्र  में  यथासम्भव

 निगमित  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  दिया  यदि  इस  मामले  निगभित  राष्ट्रीयक्ृ॒त  क्षेत्र  भौर

 सरकारो  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  दिया  जाए  तो  शोषण  बहुत  हृद  तक  किया  जा  सकता  जब

 कार  ने  इस  दिशा  में  कुछ  नहीं  कहा  तो  रियायत  कहां  दी  गई  ?  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  मशीनरो

 का  आयात  करने  के  लिए  रियायत  दो  गई  है  तथा  विगत  में  हमारा  यह  भनुभव  रहा  है  कि  रसायनों

 के  संबंध  में  जब  भी  आयात-नीति  में  रियायत  दी  जब  भी  यहां  के  लिए  अपेक्षित  रसायनों  को

 विदेशों  स ेआयात  किया  गया  तभी  तत्काल  उसके  प्रभाव  से  रसायन  उद्योग  में  मंदी  यहां
 रसायनों  का  उत्पादन  करने  वाले  बहुत  से  रसायन-उद्योग  बीमार  हैं  तथा  बहुत  से  उद्योगों  में
 बन्दी  हो  रखो  है  ।  मेरे  राज्य  में  रसायन  उद्योग  विशेष  कर  मध्यम  दर्जे  के  रसायन  उद्योग  एक  बहुत
 बड़  संकट  का  सामना  कर  रहे  भ्रब  विदेशों  से  मशीनों  का  आयात  करके  सरकार  एक  नया  ही
 प्रयोग  करने  जा  रही  यदि  इन  मद्दीनों  का  आयात  होता  रहा  तो  भारत  हैवो  इलेक्ट्रिकल्स
 लिमिटेड  तथा  अन्य  सरकारी  प्रतिष्ठान  ही  इससे  सबसे  अधिक  प्रभावित  होंगे  ।

 इस  क्षेत्र  में  एक  संतुलित  रुख  नहीं  अपनाया  गया  निर्यात-आयात  नीति  के  संबंध

 में  मेरी  आर्पत्ति  यह  है  कि  रुख  बेरोक-टोक  रियायतें  देने  का  है  और  इस  रियायत  से  जिस  वर्ग  का

 लाभ  पहुंचने  वाला  है  वह  निर्यातकर्साओं  तथा  निजी  क्षेत्र  है
 जो  अपना  ब्यापार  सरकारी  घन  तथा

 बेंकों  की  राशि  से  चलाते  जब  लोगों  को  सरकारी  घन  अथवा  बेंकों  का  घन  व्यापार  चलाने  के

 जिए  दिया  जाता  है  तो  सरकार  उनकी  प्रोत्साहित  करने  के  बजाय  सीधे  ही  उनको  इसमें  सम्मिलित

 करने  के  बारे  में  क्यों  नहीं  सोचती  ?  वास्तव  सरकार  की  मंद  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  राष्ट्रीय
 आय  की  उच्च  थिकास  दर  प्राप्त  करने  से  हो  सकती  इस  संबंध  में  दो  राय  नहीं  हो  सकतीं  कि

 राष्ट्रीय  आय  को  बढ़ाना  है  और  उसे  बढ़ाना  ही  इसके  साथ  हमें  यह  मी  देखता  होगा  कि

 जो  आय  हमें  होती  उसका  लाम  आम  जनता  को  भो  पहुंच  सके  ।  इस  तरह  का  कोई  रुस  नजर

 नहीं  आता  ।  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  कृषि  क्षेत्र  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  11.4

 प्रतिशत  वृद्धि  हुई  थी
 ।  परन्तु  इस  देश  के  सभी  लोगों  को  एक  समय  का  भी  क्ाना  नहीं  मिल  रहा
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 है  ।  क्‍या  सरकार  यह  आश्वासन  दे  सकती  है  कि  देश  की  सारी  जनता  को
 कम  से

 कम  एक  समय
 का  खाना  मुहैया  किया  जायेगा  जबकि  हम  यह  कहते  हैं  कि  खाद्यान्नों  के  मामले  में  यह  देश
 निर्भर  हैं  तथा  हम  खाद्यान्तों  का  निर्यात  करने  पर  सोव  रहे  हैं  ?  मेरा  यह  कहना  है  कि  सबसे

 पहले  सरकार  को  जनता  के  बीच  यह  विध्वसनीयता  उत्पन्न  करनी  होगी  कि  जिसका  वे  उत्पादन

 करते  हैं  वह  उन  तक  पहुंचता  तभी  केवल  उन्हें  गम्मीरता  के  साथ  उत्पादन  से  सम्बद्ध  किया

 जा  सकता  सरकार  को  वतंमान  नीति  लाते  समय  वितरण  और  सामाजिक  न्याय  का  आइवासन

 देना  चाहिए  ।  ऐसा  कोई  भी  मामला  नहीं  हुआ  है  जहां  किसी  निर्यातक  ने  अपना  व्यापार  छोड़ा  है  ।

 वह  सरकार  के  धन  से  अथवा  बेंकों  के  घने  से  लखपति  बनने  के  लिए  ही  व्यापार  शुरू  करता  है  ।
 अगर  वह  व्यापार  में  घाटा  उठाता  है  तो  वह  घाटा  अन्स  में  बैंक  को  होता  सरकार  ने  इस  बाल
 पर  गम्भीरता  से  विचार  नहीं  किया  है  |  जब  रियायतें  दी  जाती  हैं  तो  उनके  द्वारा  द्योषण  करने  पर
 रोक  लगाने  के  लिए  कोई  तरीका  निकालना  मेरा  कहना  यह  है  कि  आयास-निर्यात  नौति

 में  सामाजिक  न्याय  तथा  वित्तरण  में  न्याय  दिलाने  के  लिए  कोई  भी  उचित  मार्ग  इप  समय  नहीं

 मु्मे  इस  बात  का  डर  है  कि  कि  वर्तमान  नीति  से  भारतीय  उद्योगों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  जंसा
 कि  सरकार  के  विदेशों  से  रसायनों  का  आयात  करने  के  निश्चय  से  हुआ  था  ।  आपको

 मालम  है
 कि  किस  प्रकार  इपने  भारतीय  रसायन  उद्योग  को  प्रभावित  किया  उसप्ती  प्रकार  भविष्य  में  भारी

 इंजीनियरिंग  उद्योग  प्रभावित  होगा  ।

 जब  आयात  नीति  में  परिवर्तन  होता  है  और  रियायतें  दी  जाती  हैं  तथा  जब  और
 अधिक  वस्तुओं  का  आय'त  किया  जाता  है  तो  इससे  बेरोजगारी  फैलती  अब  वतंमान  दर  के

 अनुसार  ०68.  5  लाख  लोग  देछ  में  बेरोजगार  हैं  और  माननीय  मन्त्री  अपने  वक्तव्य  में  कह  रहे  थे
 कि  सातदीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अनन्त  में  वस्त्र  उद्योग  में  रोजगार  की  दर  वही  रहेगी  ।  इसका  अर्थ

 अगले  पांच  वर्धों  में  वस्त्र  उद्योग  जो  कि  देश  का  सबसे  बड़ा  उद्योग  है  जिसमें  8.65  लाख  लोग
 फायं  रत  रोजगार  उपलब्ध  कराने  में  स्थिरता  आ  पांच  वर्षों  के  दौरान  इस  क्षेत्र  में  कोई
 नई  नियुक्ति  नहीं  होगी  ।  इप  खतरे  को  आप  महसूस  कर  सकते  हैं  ।  यहू  उद्योग  रोजगार  की
 तलाक्षा  में  आने  वाले  लोगों  को  रोजगार  दे  रहा  या  ।  पहले  ही  केवल  पंजीकृत  लोगों  को  संख्या  ही
 268  लाख  है  |  आपका  दृष्टिकोण  अन्त  में  देश  के  श्रधिक  वर्ग  को  नुकसान  पहुंचाएगा  ।
 मेरा  कहना  यह  है  कि  सरकार  को  ऐशप्वा  कार्यक्रम  बनाना  चाहिए  जिससे  मशीनीकरण  अथवा  राष्ट्री करण  के  कारण  हुए  बेरो?गार  लोगों  को  फिर  से  रोजगार  मिल  सक्ते  सथा  उन्हें  फिर  से  बसाया  जा
 सके  ।

 मैं  अपने  केरल  राज्य  के  बारे  में  बहुत  ही  मुख्य  विधय  पर  कहूंगा  ।  केरल  राज्य  से  भी
 निर्यात  व्यापार  बहुत  होता  वहां  करी  सभी  नकद्र  फसलों  का  निर्यात  व्यापार  होता  परनल्तु
 इसके  लिए  इस  नोति  में  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जा  रहा  केरल  से  नकद  फसलों  था  वस्तुओं
 के  निर्यात  के  लिए  किसी  भी  प्रकार  के  प्रोश्साहन  का  उल्लेख  नहीं  नारियल  जटा  से  उत्पादित
 वस्तुएं  एक  निर्यात  मद  केरल  राज्य  से  70%  नारियल-जठा  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  जाता

 लेकिन  अभी  तक  पुराने  इप  परम्परागत  उद्योग  में  कार्य ग्त  लाखों  लोगों  का  भविष्य
 संकट  में  राज्य  के  आम  व्यक्ति

 का  जीवन  तथा  बच्चों  और  परिवार  जो  हस
 उद्योग  को  चला  रहे  हैं  को  अब  संकट  फा  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  हथक

 काजू  उत्पादन  ज॑ंसे  परम्परागत  उद्योगों  को  काफी  न  क्सान  हो  रहा  में  यह  बताना  चाहंगा  कि
 मेरे  राज्य  में  इन  उद्योगों  को  पड़ोसी  राज्यों  में  ले  जाने  का  रख  चल  रहा  इसका  कारण  भी  इस
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 महंगाई  भत्ते  की  एक  और  किस्त  देने  के  बारे  में  वक्तव्य

 जजप-+  5८  —  ्  ——  रा  ना  ee  मांमले पर सरकारी समन्वध की कमी सरकार एक समन्वित मार्गदर्शन  बना

 मांमले  पर  सरकारी  समन्वध  की  कमी  सरकार  एक  समन्वित  मार्गदर्शन  करने  में  असफल  रही

 है-चाहे  उद्योग  तमिलनाडु  में  या  कैरल  में  या  कर्नाटक  अथवा  अन्य  किसी  राज्य  में  चल  रहा
 और  इंस  सम्बंन्ध  में  एक  केन्द्रीय  नीति  होनी  चाहिए  ।  यदि  इस  संबंध  में  केन्द्र  की  कोई  नीति  नहीं

 है  तो  कम  से  कम  वहां  क्षेत्रीय  नीति  होनी  चाहिए  |  उद्योग  एक  राज्य  से  दूसरे  शाज्य  में  जा  रहे  हैं

 जिससे  उस  राज्य  में  बेरोजगारी  फंलती  है  ।

 +
 प्रो०  एन  जो०  रंगा  यह  राज्य  सरकार  की  गलती  के  कारण  हुआ  है  ।

 श्री  थम्पन  थामस  :  यह  राज्य  सरकार  की  गलती  के  कारण  नहीं  बल्कि  इरा  विषय  मे  एक

 क्षेत्रीय  भीति  के  न  होने  के  कारण  हुआ  यदि  कम  से  कम  वहां  क्षेत्रीय  नीति  होती  तो  काज

 उच्योग  धहां  पर  कायम  रहता  ।  अगर  काजू  के  आयात  की  अनुमति  दी  जाती  अथवा  इस  क्षेत्र  के

 श्रेंसिकों  फो  काज  उपलंब्ध  कराये  जाते  या  उनको  फिर  से  इस  प्रकार  से  नियंत्रित  किया  जाये  जिससे

 इन  क्षेत्रों  मे ंकाजू  लाया  जा  तो  यह  स्थिति  उत्पस्न  नहीं  होती  ।  नारियल  उद्योग  की  भी  यही

 स्थिति  हथक  रघा  उद्योग  की  भी  यही  हालत  है  ।

 क्रन्त  में  मैं  अपने  र.ज्य  के  कुछ  विषयों  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  मैं  सामुदिक
 हशायची  तथा  रबर  के  संबंध  में  कुछ  चाहुंगा  ।  ऐसी  नकद  फसलों  के  लिए

 सरक!र  को  आवश्यक  प्रोत्साहन  देना  होगा  ।

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  दस्तावेज  का  दृष्टिकोण  आम  व्यक्ति  के  हित  में  नहीं

 है  बल्कि  एक  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  यह  उन  जोगों  के  हित  में  है  जिनके  पास  कुछ
 श्रमिकों  के  लिए  नहीं  यह  आम  लोगों  के  लिए  नहीं  बल्कि  यह  ऐसे  लोगों  के  लिए  है  जिनके

 हाथ  में  अमी  भी  राष्ट्र  का  नियंत्रण  यह  इसलिए  है  उतका  पर्त  बड़ा  उनकी  बेंकों

 तक  पहुंच  उनकी  धन  तक  पहुंच  वह  सारी  स्थिति  पर  काबू  कर  सकते  हैं  ओर

 आपात  नीति  की  रियायतें  उन्हें  एक  बार  फिर  श्र  श्रधिक  अमीर  बनायेंगी  ।  गरीब  रहेगा

 ओर  अधिक  गरीब  होता  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  वित्त  मन्त्री  महोदय  से  वक्तव्य  देने  के लिए  अनुरोध  करू

 3.30  भे*प०

 क्ेन्द्रीप  सरकार  के  कर्मचारियों  को  अन्तरिम  राहत  तथा  अतिरिक्त

 महंगाई  भत्त  की  एक  ओर  किद्त  देने  के  बारे  में  वक्तव्य

 बित्त  तथा  बाणिश्य  और  पति  मंत्री  बिल्वनाथ  प्रताप  :  मैं  कंद्रीय

 सरकारी  कर्मचारियों  को  अम्तरिम  के  बारे  में  करना  सरकार  ने  महसूस

 किया  था  कि  चौथा  वेतन  आयोग  यह  उचित  होगा  कि  यह  आयोग  अपने  विचार

 विमर्श  की  अवधि  के  दोरान  अन्त॑रिंम  प्रकार  की  किसी  राहत  की  आवदयकता  पर  विधार  करे  ।

 इसलिए  सरकार  मे  वेतन  आयोग  की  शर्तों  में  उपयुक्त  संशोधन  किया  ताकि  आ्लायोग  हस

 संबंध  में  एक  अम्तरिम  प्रकार  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  सके  ।  अब  आयोग  ने  कमंचारियों  के  मूल  वेतन

 के  16%,  को  दर  से  अन्तरिम  राहुत  की  एक  किस्त  देने  की  सिफारिश  की  है  जो  कि  कम  से  कम
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 प्रति  मास  होगी  और  जिप्तकी  अदायगी  |  1985  से  की  जायेगी  ।  उन्होंने  अ।गे

 सिफारिश  की  है  कि  इस  अन्तरिम  राहुत  की  राशि  को  केवल  सेवा-निवत्ति  लाभों  का  निर्धारण  करने

 के  लिए  ध्यान  में  रखा  किसी  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  नहीं  ।

 2.  सरकार  ने  वेतन  आयोग  की  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 वेतन  आयोग  की  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  करने  से  लगभग  327  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  का  वित्तीय

 भार  पड़ेगा  ।  इससे  लगभग  50  लाख  केंद्रीय  सरकारी  जिनमें  थल  सेनाओं  के

 संघ  शासित  प्रदेशों  के  कमंचारी  तथा  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  अधिकारी  भी  शामिल  को  ल।भ

 पहुंचेगा  ।

 3.  मैं  एक  और  घोषणा  करना  चाहुंगा  जिसका  संबंध  केंद्रीय  सरकारी  कमंचारियों  से

 ओप्तत  सूचकांक  में  वृद्धि  होकर  उसके  576  हो  जाने  पर  सरकार  ने  ]-1-85  से  सेवारत  कमंचारियों

 को  महंगाई  भत्ते  की  और  पेंशनभोगियों  को  महंगाई  राहृत  की  एक  किह्त  की  अदायगी  करने  का

 सिर्णय  किया  चालू  वित्तीय  वर्ष  1985-86  के  दोरान  महंगाई  भत्ते  और  महंगाई  राहत  की

 किस्त  की  अदायगी  से  81.6  करोड़  रुपये  और  6.3  करोड़  रुपये  का  वित्तीय  भार  पड़ने  को

 सम्भावत्रा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  अब  गे  र-सरकारी  सदस्यों  का  विधायी  कार्य  आरम्म  करते

 स्थापित  किये  जाने  वाले  विधेयक  ।

 3.32  म०प०

 विधेयक

 बोड़ी  सिगार  कंकार  की  संशोघन  विधेयक*

 2  का

 श्री  अजित  कुमार  साहा  ):  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  बीड़ी  तथा  सिगार

 क्मंकार  की  1966  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्था-

 पित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 बीड़ी  तथा  सिगार  क्ंकार  की  1966  में  भोर

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  ।

 क्रो  अजित  कुमार  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता

 संविधान  संशोघस  विधेयक *

 अनुसूची  का  संधोषन  )

 श्री  हरीश  रावत  (  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है

 *  दिनांक  26-4-1985  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 भारत  के  संविधान  में  ओर  संधोघन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  ।

 भ्री  हरीश  रावत  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता

 सेवाओं  में  पदों  का  भ्ोर  शिक्षण  संस्थाझों  में  स्थानों  का  प्राथिक  बृष्ठि  से

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  लोगों  क ेलिए  भ्ाारक्षण  विधेयक*

 श्री  हरीश  रावत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  आशिक  दृष्टि  से  पिछड़  क्षेत्रों  के  लोगों
 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ओर  उपक्रमों  की  सेवाओं  में  पदों  के और  सभी  प्रकार  की  दिक्षण  सं

 में  स्थानों  के  आरक्षण  के  लिये  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  प्रदन  यह  है  :

 आर्थिक  दष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लोगों  के  लिए  केंद्रीय  सरकार  की  और
 कारी  उपक्रमों  की  सेवाओं  में  पदों  के  और  सभी  प्रकार  की  शिक्षण  संस्थाओं  में  स्थानों

 के  आरक्षण  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुभा  ।

 झरी  हुरोश  शाबत  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता

 )  समान  पारिभ्रसिक  संशोधन  विधेयक*

 10  का  संशोषन

 झोसतो  विभा  धोष  गोस्वामी  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  समात

 श्रमिक  1976  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  को  अनुमति  दी

 जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 समान  पारिश्रमिक  1976  में  संशोषन  करने  वाले  विधेयक  को
 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुमा  ।

 श्रीमतो  विभा  घोष  गोस्वामी  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करती  हूं  ।

 निःशक्‍त  प्ोर  सन्दअुद्धि  व्यक्ति  कल्याण  विधेयक  *

 झी  बो०  थी०  देसाई  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  जन्म  से

 नि:वक्त  या  मंद-बुद्धि  व्यक्तियों  के कल्याण  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है  :

 26-4-1985  के  मरत  के  बसाबारण  भाग  2,  लछ  2,  में  प्रशशिता
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 नी

 co.
 जन्म  से  नि:शंक्‍त  या  मंद-बुद्धि  ध्यवितेयों  के  फह्याण  के  लिए  उपबन्ध

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वींकत  हुंआ  ।

 श्री  थो०  वो०  देसाई  :  में  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 संघ  राज्यक्षेत्र  पर  झमेधिकृत  लेखन  पर  विधेयकਂ

 झरो  एन०  जेंकट  रत्नम  :  मैं  प्रस्तोंव  करता  हुं  कि  संघ  राज्यक्षेत्रों  में

 दीवारों  पर  अनधिकृत  लेखन  पर  रोक  लगाने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  मनुमति  दी

 जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 संध  राज्यक्षेत्रों  में दीवारों  पर  अनधिकृत  लेखन  पर  रोक  लगाने  वाले  विधेयक
 को  पुर:स्थापित  करने  को  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 श्री  शेंकट  रत्नम  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता  हूं  |

 विशिष्ट  अनुतोष  संशोधन  विधेयक*
 का

 झो  बृद्धि  चख्य  जन  :  मैं  प्रस्ताव  करंता  हूं  कि  विशिष्ट  अनुतोष
 1963  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह
 विदिष्ट  अनुतोध  1963  में  भौर  सेंशोंघन  करने  बेले  विंधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  को  श्रनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  ।
 भ्रो  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 विधवा  पेंशन  बिधेय  क*
 भ्री  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  निराश्चित  विधवाधों  को  पें  छान  देने

 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेषक  को  प्र:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 निराश्चित  विधवाओं  को  पेंशन  देने  का  फँपेंबरंध  करेंने  वाले  विधेयक  को
 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुप्ला  ।

 थ्रो  बुद्धि  चख  जन  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।
 नदी

 की  3  8  नल  3 अनअीअ  चर  —
 प्र +  दिनांक  26-4-1985  के  भारेत  के  असाधारण  भाग  2,  खंड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 बंड़  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक *
 अनुसुली  में  संझ्ोघन  )

 श्री  वढ्धि  चन्द्र  जन  :  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  दंड प्रक्रिया
 1973  में  ओर  संशोषम  करने  वाले  विधेयक  को  पुर;स्थाप्रित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 दंड  प्रक्रिया  1973  में  और  संझोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्था-
 पित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्रा  ।

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 आंध्र  प्रदेश  विधान  परिषद  उत्पादन  विधेयक*

 श्री  जी०  भूषति  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  आंध्र  प्रदेश  राज्य  की  विधान  परि+

 घद  के  उत्पादन  के  लिए  तथा  इसके  आनुधंगिक  और  पारिणामिक  विषयों  के  छिए  उपबंध

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 आंध्र  प्रदेश  राज्य  की  विधान  परिषद्‌  के  *उत्सादन  के  लिए  तथा  इसके  अनु
 आम्‌षं  गिक  ओर  पारिणामिक  विषयों  के  लिए  उपबम्ध  करने  वा  ले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 भरी  जी०  भूषति  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.36  भ०प०

 इण्डियन  टोबको  कम्पनी  लिमिटेड  विधयक

 [  महुवाद  ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  !2  1985  को  श्री  राम  भगत  पासवान  द्वारा  पेश  किये

 गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  बिचार  करेगी

 टोबेको  कम्पनी  लिमिटेड  का  उपयुक्त  प्रबन्ध  सुनिदिचत  करने  के  प्रयोजनाथे
 सीमित  अवधि  के  उस  उपक्रम  का  प्रबन्ध-ग्रहण  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक
 पर  विचार  किया  जाए  ।/

 श्री  मोहर  सिह  राठोड़  अपना  भावण  चालू

 ॥॒ भी  सोहर  सिह  राठोड़  :  उपाध्यक्ष  मैं  आई०टी०सी०  के  बारे  बोल  रहा
 था  |  यह  कम्पनी  उत्पादन  को  छिपाती  है  और  लीक॑ज  को  छिपाती  है  तथा  सरकार  को  देने  वाले
 टैक्‍स  की  चोरी  करती  है  |  कई  सदस्यों  द्वारा  प्रश्न  पूछे  पर  सरकार  द्वारा  निर्गय  लिया  गया
 कि

 इनके  टेक्सों
 की  चोरी  की

 जांच
 की  लेकिन  आइहवासन  के  बावजूद  भी  इसकी  आजतक

 जांच  नहीं  हुई  है  ।  इस  जांच  के  अमाव  में  टंक्‍स  की  एक  अपराध  है  और  यह  कम्पनी  इसको
 रण  आएणणणण

 रथ
 भा  “  “  बा  सं  प्रकाशित

 *  दिनांक  के  भारत  के  असाधारण  खुंढ  2,  में  प्रकाशित  ।
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 विन  गा

 बर  दोहराती  रहती  इससे  जनता  का  बहुत  नुकसान  होता  है  |  सरकार  की  ओर  से  आश्वासन

 देने  के  बावजद  उसका  पालन  न  करने  पर  सरकार  मी  प्रत्यक्ष  रूप  से  नहीं  परोक्ष  रूप  से  अपरार्ध
 है  हम  संदस्यों  द्वारा  मांग  की  गई  थी  कि  इस  कम्पनी  का  आडिट  कराया
 लेकिन  आज  तक  इस  कम्पनी  का  आडिट  नहीं  कराया  गया  है  |  इस  कम्पनी  के  डायरेक्टर  भ्रमण

 का  सारा  खर्चा  बेहिसाब  इस  कम्पनी  में  डाल  देते  जिनमें  विदेश  यात्रायं  भी  शामिल  हैं  |  अनेक
 प्रकार  के  खर्चे  ऐसे  मी  जो  इस  कम्पनी  से  ताल्लुक  नहीं  रखते  हैं  |  इस  वजह  से  इस  कम्पनी  के

 फाइनेंसेस  पर  बहुत  बुरा  असर  पड़  रहा  कम्पनी  का  मुनाफा  33  प्रतिशत  बताया  जाता

 मुनाफा  बढ़ा-चढ़ाकर  बताया  जाकर  फाँरन  एक्सचेंज  के  रूप  में  हमारे  देश  का  धन  विदेशों  में  ले

 जाया  जाता

 सुप्रीम  कोर्ट  द्वारा  109  करोड़  रुपए  का  टैक्‍स  इस  कम्पनी  की  तरफ  बताया  जाता

 कोर्ट  में  इनके  ऊपर  33  मुकद्दममं  चल  रहे  जिन  पर  इस  कम्पनी  द्वारा  सटे  ले  लिया  जाता

 जनता  और  सरकार  का  पंसा  और  उस  पंसे  को  न  वसूल  दे+  के  लिए  ये  लोग  अदालतों  में

 चले  जाते  हैं  ।  अदालत  ओर  कानून  की  आड़  में  इस  कम्पनी  द्वारा  जनता  के  पैसे  का  मिसयूज  किया

 जा  रहा  है  ।  इससे  बड़ी  दुख  की  क्‍या  बात  हो  सकती  है  कि  सुप्रीम  कोर्ट  का  निर्णय  के

 जद  भी  इतनी  बड़ी  धनराशि  वसूल  नहीं  की  जा  रही  है  ।  इस  प्रकार  क्‍यों  होता  है  ।  कम्पनी  के

 पास  जब  सारे  साधन  फिर  भी  89  करोड़  और  90  करोड़  रुपये  टंक्‍स  का  बाकी  रह
 सरकार  को  चाहिए  कि  ऐसे  लोगों  के  ज॑ंसी  हमारी  नीति  की  घोषणा  हुई  है  कि  हम  टैक्‍स

 इवेडर्स  के खिलाफ  सख्ती  से  पेश  मी  सख्ती  से  पेश  आना  इस  से  बढ़िया  मामला  सख्ती

 से  पेश  का  नहीं  हो  सकता  |  एक  गरीब  किसान  को  अगर  100,200  और  500  रुपये  ऋण  का

 दिया  जाता  तो  उस  की  वसूली  के  लिए  उस  के  खेत  और  घर  की  कुर्की  और  नीलामी  तक  हो
 जाती  है  लेकिन  इतन  बड़  लोगों  पर  जो  सौ  करोड़  रुपया  बकाया  उन  के  खिलाफ  कोई
 सख्त  कार्यवाही  नहीं  होती  |  मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  प्रकार  कानून  का  दुरुपयोग  करत  वाली

 कम्पनियों  के  साथ  सख्ती  से कदम  चाहिए  और  उन्हें  कोई  अधिकार  नहीं  है  कि  वे  इस  रूप

 में  जनता  के  पैसे  को  लूटे  |  हमारी  मूमि  हमारे  मजदूर  हमारी  पूंजी  है और  हमारी  महीने  हैं
 फिर  भी  उस  का  लाभ  हम  को  नहीं  मिलता  ओर  जो  कम्पनी  का  लामांश  होता  वह  विदेशों  में
 चला  जाता  है  और  हमारे  सरकारी  खजा  ,  में  पंसा  जमा  नहीं  होता  ।  इस  प्रकार  की  कम्पनियों  के

 खिलाफ  आप  को  सख्त  कदम  चाहिए  |  उन  को  कोई  अधिकार  नहीं  है  कि  वे  घटिया  माल

 बनाएं  |  इस  कम्पनी  न  72  करोड़  पंकेट  सिगरेट  के  1-12-83  से  30-4-84  तक  बनाए  लेकिन  उन

 पर  कोई  कीमत  नहीं  छापी  और  इस  तरह  से  एक्‍्साइज  ड्यूटी  की  चोरी  की  |  उस  पर

 डाइरेक्ट  और  इनडाइरेक्ट  ट॑  कस  होते  उन  को  बचाया  |  इस  के  वावजूद  भी  कम्पनी  के  खिलाफ

 कोई  सख्त  कार्यवाही  नहीं  की  गई  |  आप  के  कानून  उन  सब  कानूनों  का  निरन्तर

 घन  करना  कम्पनी  A  अपना  एक  घोषित  उहं  श्य  बना  लिया  है  ओर  एक  निहित  स्वार्थ  यह  हमारी
 जनता  के  ऊपर  बन  गया

 इस  कम्पनी  में  चरस  भी  पकड़ा  गया  और  अदालत  में  मुकदर्म  चल  रहे  हैं  |  ये  सारी  बातें

 ऐसी  जिनके  खिलाफ  सरकार  को  सख्त  कदम  उठानत  चाहिए  |  इस  में  जो  डाइरेक्टर्स  व ेसिग
 रेटों  के  पेकटों  पर  कीमत  नहीं  छापते  हैं  |  इसमें  **  eT  मुख्य  आदमी  है  और  उस  -  यह  धंधा

 चालू  कर  रखा  है  ।  ऐसे  लोगों  के  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  करनी  चाहिए  |  इस  कम्पनी  न  समुद्र

 कम  कार्थवाही  वर  ति  में  स  गम्मीलेत  नहीं  किया  गया  प

 ह
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 हर

 के  किनारे  पर  फिशिंग  ट्रालर्स  बिना  इजाजत  चला  कर  मछली  पकडी  और  उन  को  भी
 पोर्ट  कर  दिया  |  बाद  में  परमिशन  के  लिए  केवल  एक  दरख्वास्त  दे  दी  ओर  उस  दरख्वास्त  की
 आड़  में  यह  कदाचार  और  यह  पापाचार  होता  रहा  |  इस  प्रकार  यह  जो  कम्पनी  इस  का  तुरन्त

 अधिग्रहण  करना  चाहिए  और  उस  के  साथ  सुरूुत  व्यवहार  कर  के  यह  इन्तजाम  किया  जाना  चाहि
 कि  पब्लिक  के  पंसे  का  दुरुपयोग  न  हो  और  हमारे  देश  की  जनता  का  शोषण  न

 इतना  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हू  ।

 भ्रों  गिरधारो  लाल  ब्यास  :  माननीय  उपाध्यक्ष  यंह  जो  इन्डियन  टोबको
 कम्पनी  लिमिट  ड(ट  किंग  ओवर  आफ  मेनेज  1985  का  उस  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 म॑  सर  इन्डियन  टौब  को  जो  काफी  अर्से  से  चल  रही  इस  में  बहुत  ज्यादा  हिस्सा

 सरकारी  पूजी  का  है  और  सरकारी  पूंजी  ले  कर  के  यह  प्राइवेट  कम्पनी  मुनाफा  उठाती  जा  रही

 है  और  उस  के  बाद  में  जो  टंक्स  और  एक्‍्साइज  ड्यूटी  वर्गरह  इसको  देनी  वह  यह  नहीं

 दे  रही  इस  के  लिए  कई  बार  इस  के  खिलाफ  शिकायत  की  गई  कि  यह  एक्साइज  ड्यूटी  जमा

 नहीं  कराती  है  और  न  कोई  इनकम  टैक्स  या  दूसरे  प्रकांर  के  टंक्स  जमा  कराती  जो  पंसा  इस

 के  ऊपर  बकाया  उस  को  वसूल  करने  के  लिए  जब  इस  पर  कार्यवाही  की  तो  उस  के

 खिलाफ  यह  हाई  कोर्ट  और  सुप्रीम  कोर्ट  में  रिंट  के  जरिये  पहुच  जाती  और  उनकी  वजह  से

 सरकार  का  कफी  पंसा  काफी  अस  से  इस  कम्पनी  पर  बकाया  चला  आता

 दूसरे  यह  कम्पनी  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसा  अपने  शेअर  होल्डर्सा  को  कहां  से  विदेशों  में

 भजते  के  लिए  निरन्तर  प्रयत्न  करती  रहती  है|  कम  से  कम  दो-तीन  सौ  करोड़  रुपया  सालाना

 विदेशों  में  शेअर  अपन  मागीदारों  को  बाहर  मेज  कर  देश  को  फोरन  एक्सचेंज

 मामले  में  काफी  घाटा  पहु  चा  रही

 इस  कम्पनी  के  अन्दर  जो  लोग  काम  करने  वाले  हैं  उन  लोगों  को  न  कमी  परमानेंट

 उनको  सदा  कांट्र  कट  लेबर  पर  रखा  |  इस  कम्पनी  ने  जब  चाहा  मजदूरों  को  निकाल  जब

 चाहा  रख  लिया  ।  इस  प्रकार  की  स्थिति  इस  कृम्पनी  में  चली  आ  रही

 इस  कम्पनी  के  ऊपर  न  लेवर  ला  लाग  होते  हैं  और  न  अन्य  प्रकार  के  कानून  लाग्‌  होते

 हैं  ।  क्योंकि  जितनी  बड़ी  कम्पनियां  होती  हैं  उनसे  हमारे  अधिकारी  घबराते  वे  यह  सोचते

 हैं  कि अगर  इन  लोगों  पर  किसी  तरह  से  हाथ  डाला  जाएगा  या  कोई  इनके  खिलाफ  कार्यवाही  की

 जाएगी  तो  इनके  हाथ  बहुत  लम्ब  हैं  जिससे  कि  वे बराबर  घबराते  रहते  हैं  ।  इस  तरह  से  इनके

 खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  करते  |  इस  तरह  की  हालत  आज  इस  कम्पनी  की  चल  रही

 सब  से  बड़ी  बात  यह  है  कि  इस  कम्पनी  में  जो  बड़  बड़  पूंजीपति  काम  करते  हैं  वे  एक

 कम्पनी  के  असेट्स  दूसरी  कम्पनी  में  ट्रांसफर[कर  देते  हैं  । कितनी  ही  कम्पनियों  में  उन्हों

 मेंट  कर  दिया  है  |  नई  नई  कम्पनियों  में  इन्वेस्टमेंट  करते  जाते  हैं  और  पुरानी  कम्पनियों  को  ये

 सिक  करते  जाते  हैं  ।  जिससे  कि  फाइनें  शयल  इ  स्टीच्यूुशन  का  जो  पंसा  इनके  पास  है  वह  बकाया

 ही  उसे  इनको  देना  न  पड़  |  इस  पैसे  का  जो  ट्रांससर  किया  जाता  है  उसके  बारे  में  कमी

 कभी  र  की  तरफ  से  कम्पनीज  लाज  में  या  एम०आर०टी०पी०  एक्ट  के  अण्डर  में  जांच  होनी

 चाहिए  और  इनके  खिलाफ  कार्यवाही  होनी  जिन  कम्पनियों  न
 भी

 इस  तरह  से  दूसरी
 कम्पनियों  में  इन्वेस्टमेंट  किया  है उनके  खिनाफ  सख्त  कार्यवाही  की  जानी
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 _  जनता

 इस  कम्पनी  के  अब  तक  जो  मी  कारनामे  रहे  हैं  उनके  बारे  में  आडिट  कराया  जाना

 चाहिए  कि  यह  घाटे  में  चल  रही  है  या  मुनाफे  में  चल  रही  जो  इसने  अपने  यहाँ  डाइरेक्टर

 रखे  हए  हैं  वे  सब  एक  ही  फेमिली  के  मेम्बर  हैं  या एक  ही  परिवार  के  रिव्तेदार  कानून  के

 मुताबिक  एक  डाइरेक्टर  को  7,500  रुपये  मिलते  हैं  और  वह  एक  परसेंट  प्राफिट  ले  सकता

 ऊपर  से  तो  इस  प्रकार  से  दिखाया  जाता  है  लेकन  अन्दरूनी  तरीके  से  काफी  बड़  पैमाने  पर

 कम्पनी  से  पैसा  ले  रहे  हैं  ओर  इस  तरह  से  इस  कम्पनी  को  ये  निरन्तर  घाटे  में  चला  रहे  हैं  ।

 इसके  लिए  भी  यह  कम्पनी  काफी  बदनाम  है|  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  मी  कार्यवाही  करे  ।  अगर

 आप  इसके  खिलाफ  कार्यवाही  करेंगे  तो आपका  जो  एकक्‍्साइज  का  पैसा  रुका  हुआ  या  टेक्सिज

 का  पैसा  रुका  हुआ  है  वह्‌  पैसा  आपको  आयेगा  ।  इसके  अलावा
 जो  फ्राडुलेंट  के  कार्य  यह  कम्पनी

 कर  रही  है  उसका  भी  पता

 यह  कम्पनी  एक  और  कार्य  कर  रही  है  |  यह  कम्पनी  तम्बाकू  की  आड़  में  नशीले  पदार्थ

 भी  डिस्ट्रिब्यूट  करती  है  |  इस  काम  में  देश  के  बड़  बड़  लोग  लगे  हुए  हैं  ।  देश  के  बड़  बड़
 बम्बई  और  अन्य  मेट्रीपोलिटन  सिटीज  में  नशीले  पदार्थों  का  सेवन  निरन्तर  बढ़ता

 जा  रहा  लाखों  की  तादाद  में  लोग  इसमें  लगे  हुए  इस  कम्पनी  के  सेलिग  एजेन्ट्स  भी

 न्तर  इस  प्रकार  प्रयास  करते  रहते  हैं  ओर  इससे  हमारे  देश  के  नौजवानों  की  प्रवृत्ति  खराब  होती  जा

 रही  है  ।  इसके  सम्बन्ध  में  भी  हमारी  सरकार  को  कार्यवाही  करनी  चाहिए  |  इसके  संबंध  में

 निश्चित  तरीके  से  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  |  इस  कंपनी  ने  हमारे  देश  के  लोगों  को  बिगाड़
 दिया  खराब  रास्ते  पर  ले  जाने  की  कोशिश  की  है  और  नाजायज  तरीके  से  पैसा  कमाया

 इस  कंपनी  को  निश्चित  तरीके  से  सरकार  अपने  हाथ  में  लें  । इस  कंपनी  को  तो  सरकार  को  ले

 ही  लेना  क्‍योंकि  इस  कंपनी  ने  सरकार  को  अब  तक  कोई  पंसा  नहीं  दिया  है  ओर  सारा  का
 सारा  पंसा  विदेशों  को  मंज  रही  है  ओर  इस  कंपनी  ने  हमारी  देश  को  नुकसान  पहु  चाया
 वानों  को  नुक्सान  पहु  चाया  है  और  कोई  टैक्‍स  नहीं;दिया  है  ।  मजदूरों  को  कोई  राहत  नहीं
 दी  हैं  ओर  आज  तक  कांट्रं कट  बेसिस  पर  केजुअल  लेबर  काम  कर  रही  है  |  लेबर  मिनिस्टर  यहाँ
 पर  बंठे  मै ंउनका  ध्यान  इस ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हू  कि  जो  मजदूर  यहां  पर  काम  करते

 हैं  वे  कांट्र  क्ट  बेसिस  पर  काम  कर  रहे  हैं  और  केजुअल  लेबर  इनको  परमानेंट  या  सेसी
 नेंट  नहीं  किया  गया  है और  न  ही  कोई  सुविधा  दी  गई  है  |  प्रावीडेंड  फण्ड  और  ई.एस.आई.की
 कोई  सहूलियत  नहीं  दी  गई  है  |  इतने  बड़  असेट्स  वाली  यह  कंपनी  है  और  मजदूरों  पर  इस  तरह
 से  जुल्म  कर  रही  है  और  सरकार  सोती  उसके  खिलाफ  कोई  जांच  न  करवा  सके
 ओर  कोई  एक्शन  न  यह  निद्िचत  तरीके  से  बहुत  ही  गलत  बात  है  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय
 का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हू  कि  अगर  ऐसे  लोगों  को  प्रोत्साहन  मिलता  रहा  तो  हमारी

 ट्रेंड  का  नुक्सान  तो  होगा  देश  को  भी  बहुत  बड़ा  नुक्सान  होगा  और  जो  गरीब  लोग  जिनकी
 आशिक  स्थिति  हम  मजबूत  करना  चाहते  इस  प्रकार  के  लोगों  को  विशेष  फायदा  नहीं  होगा
 इसलिए  इस  कंपनी  को  निश्चित  तरीके  से  टेक-ओवर  करने  की  बहुत  बड़ी  आवश्यकता  है|  अगर

 आपने  इसको  टेक-ओवर  नहीं  किया  तो  सरकार  का  जो  सँकड़ों  करोड़ों  रुपया  इसमें  फंसा  हुआ  है

 वह  डूब  जाएगा  और  इसके  साथ-साथ  जो  हजारों  मजदूर  काम  करते  वे  मी  रोजी-रोटी
 बंचित  हो  जाएंगे  ।  इस  चीज  की  निश्चित  तरीके  से  ध्यान  में  रख  क़र  इस  कंपनी  को  जल्दी  से

 जल्दी  देक-भोवर  किया  जाए  भोर  मंजमेंनेट  में  मी  सुधार  कीजिए  जिससे  देश  को  लाभ  मिले  ओर
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 }

 इस  कंपनी  का  फायदा  इस  देश  के  लोगों  को  मिले  |  मजद  रों  को  तमाम  हक  दिलाए  जाएं

 अच्छे  तरीके  से  इस  कंपनी  को  चलाया  जा  सके  |  इस  कंपनी  के  डायरेक्टर्स  इस  तरीके  से

 पुलेटेड  हैं  कि  कंपनी  के  संबंध  में  जानकारी  ही  नहीं  इसलिए  डायरेक्टर्स  को  सरकार  की  तरफ

 से  मुकर्रर  करना  चाहिए  और  सरकारी  आद॑मियों  को  इसमें  ज्यादा  से  ज्यादा  लेना  चाहिए  |  50
 परसेंट  से  ज्यादा  पंसा  सरकार  का  है  तो  इसमें  क्‍या  हर्ज  है  |  जिन  सरकारी  अधिकारियों  को

 रेक्‍्ट  नामीनेट  किया  गया  वे  क्‍या  करते  उनके  खिलाफ  एक्शन  क्यों  नहीं  लिया  जाता  ।
 वे  लोग  इस  कंपनी  की  सालाना  मीटिंग  में  जाकर  असेट्स  और  लायबिलिटीज के  बारे  में  जानकारी

 देकर  सरकार  को  आगाह  क्‍यों  नहीं  करते  उन्हें  बताना  चाहिए  कि  कंपनी  किस  तरह  से  काम  कर

 डी  है और  सरकारी  पंसे  का  दरुपयोग  कर  रही  आपके  जो  डायरेक्टर्स  इस  कंपनी  में  बंठ

 एम  टी  पी  एक्ट  के  तहत  उनसे  मी  जानकारी  लेनी  चाहिए  कि  ऐसे  अधिकारियों  को  क्‍यों  नियुक्त
 किया  गया  है  जो  इस  कंपनी  से  मिलकर  सरकारी  धन  का  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  और  नाजायज

 तरीके  सं  लाम  उठा  रहे  इस  जामकारी  से  आपकी  इस  कंपनी  के  सारे  हालात  पता  चल

 इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हू  कि  यह  जो  बिल  लाया

 गया  इसमें  गलतियां  हो  सकती  हैं  और  यह  बिल  कानूनी  तरीके  से  कोई  अच्छा  ऐसी  मैं

 नहीं  लेकिन  इस  बिल  की  भावना  सही  है  ।  इसकी  भावना  यह  है  कि  इस  कंपनी  को  जो

 हमारे  देश  को  नुक्सान  पहुचा  रही  उसको  अ  डरटेक  किया  जाए  तो  इसका  लाभ  देश  को

 मिलेगा  और  जो  गलत  कार्यवाहियाँ  चल  रही  हैं  वे  समाप्त  होंगी  और  उससे  देश  को  नुक्सान  नहीं
 होगा  |  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हू  ।

 [  प्रनवाद  ]
 +क्ी  ध्रार०  प्रन्तानम्थी  उपाध्यक्ष  इ  डियन  टोबेको  कम्पती  के  बारे

 में  कुछ  शब्द  बोलने  का  अवसर  दिये  जाने  के  लिए  मैं  आपका  अभारी  प्रबंध  ग्रहण  करने  वाला

 विधेयक  सत्तारूढ़  दल  काँग्रेस  पार्टी  के  सदस्य  माननीय  मित्र  श्री  राम  भगत  पासवान  द्वारा

 प्रस्तुत  किया  गया  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  सभा  के  विचाराय्  उन्होंने  इस  विधेयक

 का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  मुझे  विदवास  है  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  भी  सभा  को  विष्वास  में

 लेंगे  और  इस  कम्पनी  के  का्यंकरण  का  पूरा  ब्योरा  प्रस्तुत  कम्पनी  कर  अधिकारियों  को

 परेक्षान  करती  रही  दस  कम्पनी  के  प्रथन्थक  कर  के  मामलों  में  भारत  को  धोखा  देने  से  नहीं
 चके  जब  कमी  भी  कर  या  शुल्क  देने  की  नोवत  आती  तभी  यह  कम्पनी  न्यायालय  की  शरण

 लेती  है  ओर  सरकार  की  बकाया  राक्षि  को  अदा  त  करते  के  आदेश  ले  लेती  इस  कंपनी  पर
 सरकार  का  हजारों  करोड़  रुपया  बकाया  है  ।

 हाल  ही  में  निर्माणोत्तर  व्यय  के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  अमुसार  इस
 कम्पनी  को  उत्पाद  शुल्क  के  रूप  में  सरकार  को  हजारों  करोड़  रुपया  अदा  करना  है  ।  अंयकर  की
 चोरी  का  भी  व्यवस्थित  €ंग  सरकार  के  उच्च  कार्थकारी  अधिकारियों  को  15,000  5,000  रुपया
 मासिक  वेतन  दिया  जाता  लाखों  रुपये  यात्रा  व्यय  के  रूप  में  खर्च  किये  जाते  उम्हें  अन्य
 वित्तीय  प्रोत्साहन  भी  दिया  जाता  है  |  इस  प्रकार  वह  कम्पनी  आयकर  की  अदधायगी  से  भी

 तापूर्वक  बचती  रहती  है  विविधता  शाने  के  नाम  पर  इस  कम्पनी  द्वारा  अजित  लाभ  भंडाराचलम

 पेपसं  माम  की  अस्य  कम्पनी  के  काम  में  लगा  दिया  जाता  इस  प्रकार  कमंचारियों  को  बोनस
 ——_———___——

 तमिल  में  दिये  गये  माषण  में  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिम्दी  रूपाँतर  ।
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 देने
 से  बचा  जा  सकता  है  और  कर  देने  को  आवश्यकता  ही  नहीं  इसके  निवेश  पृ  जी

 के  लिए  यह  कम्पनी  सरकारो  क्षेत्र  के  वित्तीय  संस्थानों  से  ओर  अधिक  धन  ले  सकती  मु

 मालूम  हुआ  है  कि  इन  दो  कम्पत्नियों  में  जो  रुपया  लगा  हुआ  है  उसका  लगभग  60%  भाग  सरकारी

 क्षेत्र  के  वित्तीय  संस्थानों  और  सरकारी  क्षेत्रों  के  बंकों  का  धन  है  जो  कम  ब्याज  की  दरों  पर  और

 आसान  किएतों  की  अदायगी  पर  लगा  हुआ  आप  स्वयं  कल्पना  कर  सकते  हैं  इस  कंपनी  को

 कितना  संचयी  लाम  प्राप्त  होता  यही  कारण  है  छि  1972  में  इस  कंपनी  की  सम्पत्ति  जो  75

 करोड़  रुपये  की  थी  1985  में  वह  बढ़कर  850  करोड़  रुपये  को  हो  गई  है  ।  ते  रह  वर्षों  के  दोरान

 आस्तियाँ  कई  गुना  बढ़  गई  हैं  ।

 यह  कंपनी  केवल  सरकार  को  ही  नंह्वीं  ढंग  रहो  हैं  बल्कि  कमंचारियों  को  भी  ढंग  रही  है  ।

 जो  कर्मचारी  इस  कम्पनी  के  लिये  पर्याप्त  लाभ  अजित  करने  के  लिए  अपना  खन  और  पसीना

 बहाते  उन्हें  भी  अच्छा  वेतन  नहीं  दिया  जाता  वे  लोगं  अच्छे  वेतन  की  मांग  नहीं  कर  सकते  ।
 वे  लोग  बोनस  के  लिये  अपनी  मांग  नहीं  उठा  सकते  ।  वे  लोग  अन्य  लाभों  के  बारे  में  नहीं  कह
 सकते  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  उंन  संब  की  &$  परे  रंखी  गंया  उन्‍हें  कंपनी  का  नियमित
 कमंचारी  नहीं  समझे  जाते  ठके  पर  लंगे  कंमचरिंयीं  के  प्रति  कंपनी  का  कोई  स्थायी  दायित्व

 नहों  है  ।  कमंचारियों  को  अपनों  बैकेयि  रोदि  प्राप्त  करने  के  लिए  भआग्रह  करने  का  अधिकार

 नहीं  है  |

 यह  कंपनी  एकाथिकार  तथा  अवेरोपधेक  ब्येपिररिक  ध्यवेहा  र अधिनियम  के  धुरक्षा  उपबन्धों
 का  भी  उललषघन  करती  हर  वर्ष  400  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  राशि  विदेशों  में  भेजी  जाती  है  ।

 श्रमिकों  के  हिंते  और  उसके  कल्थीण  के  लिंएऐ  मैं  सरंकार  से  भांग  करता  हूं  कि  इस
 पनी  का  राष्ट्रीयकरेण  कर  दिया  जाय  ।  सुंजावज  दिये  बिता  रॉष्ट्रीयकरण  किये  जाने  को  उचित

 ठहंराने  के सरकार  के  पास  ठोस  प्रंभांण  सरकार  को  यहूँ  पता  है  कि  यह  कंपनी  उत्पाद  शाल्क
 की  चोरी  करती  है  क्योंकि  यह  अपना  उत्बवाद  थोक-ब्रिक्रेता  एजेस्टों  के  माध्यम  से  निकालती  है  ।
 सरकार  को  यह  भी  पता  है  कि  इस  कंपनी  के  उछ्च  कार्यकारी  अंधिका री  घन  का  किस  प्रकार
 व्यय  कर  रहे  हैं  ।

 4.00  म्र०  प०

 राष्ट्रीयकरण  करने  के  बींद  पहुँला  कोम  यह  किया  जाता  चाहिए  कि  श्रमिकों  को  उसके
 रोजगार  की  गारंटी  दी  जाये  |  जी  श्रमिक  5  वर्ष  तक  कामकर  चुके  उन्हें  नियमित  किया  जाए  ।
 ठेका  श्रम  प्रणाली  को  समाप्त  कर  कंपनी  के  सभी  कमंचारिंयों  को  नियमित  किया  जाये  |  सरकार
 को  चाहिए  कि  वह  प्रशासन  में  सुधार  करे  जिससे  कि  अकॉया  रादि  वसूल  को  जा  सके  |  श्रमिकों
 का  रहन-सहने  उठाया  जां  सके  ।

 इस  अवसर  पर  मैं  यह  कहने  चाहता  हूँ  कि  जो  कंपेंनियाँ  उत्पाद  शुल्क  ओर  आयकर  की
 चोरी  करती  हैं  वे  कहीं  भी  स्थित  हीं  और  किंतनी  भी  क्षक्तितोलो  क्‍यों  न  सरकार  को  उनका

 अधिग्रहण  कर  लेने  चाहिए  ।  इने  सभी  कंपनियों  मे  सरकारी  क्षेत्र  के  वित्तीय  संस्थानों
 से  भाथिक  सहायता  ली  हैं  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  एक  बोर  मामले  का  उल्लेक्षे  करमा  चाहता  मैत्तूर  में  अरलेक्जेंडर
 था  मिल  लगभग  छः  महौने  बन्द  रहौ  है  ऐक॑  स्पिंलिंग  मिलें  भी  बन्द  होने  के  कगारे  पर  है  ।

 कोयम्बातूर  में  भी  कुछ  कपड़ा  मिलें  बंद  इन  औद्योगिक  एककों  के  श्रमिकों  के  हित  में  इन  सभी
 मिलों  का  राष्ट्रोयकरण  करने  के  लिये  मैं  सरकार  से  एक  विधेयक  लाने  की  मांग  करता  हं  ।
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 इन  छाब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 [  हिन्दी  ]
 शो  डो०  पी०  याइब  :  माननीय  उपाध्यक्ष  इस  समय  सदन  में  जाई०  टो०

 सी०  एल०  यानी  इण्डियन  टोबंको  कंपनी  लिमिटेड  के  अधिग्रहण  के  विषय  में  चर्चा  की  जा  रही

 ओर  उसको  सुनकर  मुझे  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  श्यायद  यह  एक  ऐसी  कंपनी  है  जो  केवल  अन्याय

 ही  कर  रही  गलत  काम  कर  रही  हो  और  सरकार  उसमें  पाटंगतर  हो  ।  इस  कंपनी  के  बारे  में

 मुझे  जो  कुछ  व्यक्तिगत  जानकारी  वह  मैं  आप  सबके  सामने  अवदय  लाऊ'गा  ।

 यह  इण्डियन  टोव को  कंपनों  सबसे  पहले  मेरे  मुगेर  लोक  सभाई  क्षेत्र  आज  से  लगभग

 75  साल  पहले  ख्लोली  गई  थी  ओर  आरंभ  में  हसका  नाम  पंनिन्यूलर  टोबंको  कंपनी  था  और  आज

 यह  आई०  टी०  सी०  एल०  के  नाम  से  पूरे  हिन्दुस्तान  में  जानी  जाती  है  !  इस  कंपनी  ने  अंग्र  जी

 हकमत  के  समय  भी  काम  किया  ओर  आज  चाहे  भद्राचलम  का  पेपर  कारखाना  कलकत्त  के

 पास  खिदरपुर  कारखाना  का  बंगलोर  स्थित  टोबेको  कंपनी  हो  या  सहारनपुर  का  सिगरेट  का

 कारखाना  एक  अच्छा  कार्य  इस  कंपनी  ने  यह  किया  कि  अपने  75  साल  के  जीवन  में  लेबर  फोर्स

 को  डंयबलप  उसको  स्थापित  किया  और  काफी  लोगों  को  एम्पलायमैंट  दिया  ।  यह  कंपनी  के

 क्रेडिट  में  जाने  बाली  बात  है  ।

 मान्यब  यहाँ  मेरे  मिश्र  श्री  राम  भगत  पासवान  ने  जो  यह  बिल  प्रस्तुत  किया  मैं  बसे

 तो  उनसे  विरोध  नहीं  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  उनकी  इट्शन  अच्छो  उनका  इरादा  नेक  है
 ओर  जिन-जिने  कंपतियों  में  अश्याय  होता  बेईमानी  होती  उस  सबके  कार्यों  को  हमें  जानकारी

 लेथी  इ  क्वायरी  होनी  लेकिन  ऐसा  न  हों  कि  केवल  एक  ही  कंपनी  के  बारे

 में  सब  बातें  कहते  जाए  और  उसके  अगलं-बेगल  में  जितनी  दूसरी  कंपनियां  उनको  छोड़  दिया

 जाए  ।  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  बिवेदन  करू गा  कि  यदि  आप  किन्हीं  बिन्दुओं  पर  अाई०  टी०  सी०

 एल०  की  इक्‍्वायरी  करवाते  हैं  तो  उन्हीं  बिन्दुओं  पर  हिन्दुस्तान  में  जितनी  सिगरेट  कंपनियाँ

 उत  सबकी  जांच  करवाईये  ऑऔर  सिगरेट  मिर्माता  जितने  दूसरे  कारखाने  उनकी  भी  जांच

 मैं  मौननीय  मंत्री  जो  से  निवेदन  करूँगा  कि  अगर  आई०  टी०  सी०  पर  कोई  इन्क्वायरी  होती  तो

 जिन-जिंन  बिंदुओं  पर  माई०  टी०  सी०  पर  इन्क्‍्वायरी  होती  उन्हीं-उन्हीं  बिन्दुओं  पर  हिन्दुस्तान

 की  अन्य  सिगरेट  कैप  निया  उ्नेंकी  भी  इन्कवायरी  हो  ।  माध्यवर,मैंने  अश्बार  में  पढ़ा  था  कि  गोल्डन

 टूये को  कंपनी  पर  छापा  पड़ा  था|  सच्चाई  क्‍या  मैं  उसमें  नहीं  जाना  मैं  नहीं  कहता  कि

 अमुक  कंपनी  का  रुपया  कितना  बकाया  यह  अकाउप्ट्स  का  मंटर  वित्त  मंत्री  जी  जानें  कौर

 उद्यीग  मंत्री  जी  इसे  बाते  को  जानें  ओर  अंगर  अंव॑ंर्यक  तो  फायनेंस  मिनिस्ट्री  से  इस  बात  को

 एग्जामिन  करवाए  |  अगर  उनके  ऊपर  पैसा  दैंना  बकाथा  तो  वह  प॑सा  उनसे  वसूल  किया  जाना

 मैं  इस  बीत  से  सहँमत  हूं  ।  लेकिन  जिन-जिन  बिंदुओं  परे  इंडिया  टुवेको  कम्पनो  अर्थात

 अई०  टी०  सी०  लिमिटेड  पर  इन्कवायरी  उन-उन  बिन्दुधं  पर  इसके  साथ  ही  और  जितनी  भी

 कंपनियां  उनकी  भी  हन्‍्कर्वोयरी  हीनी  चौहिंए  ।

 जहां  तक  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  शेयर  होल्डिग  फर्म  तो  मैं  इस  कंपनी  की

 मु  गेर  क्ाखा  को  यूनियन  का  अध्यक्ष  भी  रहा  हूं  और  कुछ  चीजें  मैं
 भो

 जानता  हूं  ।  निश्चितरूप  से

 लेबर  फोस  और  जो  मैनेजमेंट  फोस  होती  उसके  बीच  में  ढ्द्व  चलता  है  बहुत  झगड़ा  चलता  है  ।

 वहां  मैंने  देखा  है  कि  कुछ  केजुअल  लेंबर  दो  हजार  वकर  हमारे  यहां  वहां  पर  जो  आदेमी
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 द्ोते  उनकी  जगहों  पर  उनके  लड़कों  को  रखते  हैं  या  उनक  आश्रित  परिवार  के

 को  रखते  हैं  ।  वहां  पर  बोनस  भी  देते  मैंने  देखा  है  कि  वहां  पर  करीब  20  परसेंट  से

 लेकर  22  परसेंट  तक  लोग  बोनस  दे  रहे  हैं  ।  लेकिन  लेबसं  के  लिए  जो  और  फेसिलिटी  ज॑ंसे  लेबर

 होस्टल  ओर  मकान  ये  नहीं  हैं  ।  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  ये  फेसिलिटीज  कंपनी  को  निश्चित

 रूप  से  एक्सटेंड  करनी  चाहिएं  ।  लेबर्स  को  पार्टितिपेट  कराना  चाहिए/मैंनेजमेंट  में  एक  ही  यूनियन

 होनो  चाहिए  ।  कारखाने  में  मैं  माननीय  लेबर  मिनिस्टर  जो  यहां  बंठ  हैं  उनसे  निवेदन

 करू गा  कि  वे  ऐसा  तिल  जल्दी  से  जल्दी  लायें  कि  एक  कंपनी  हो  और  उसमें  एक  ही  यूनियन  हो
 ओर  वही  चले  ।

 श्री  संयद  मधुदल  हुसेन  :  सीक्रट  बेलट  से  होना

 श्री  डो०  पी०  यादव  :  लेकिन  एक  कंपनी  में  एक  ही  यूनियन  होनी  चाहिए  ।

 जहां  तक  पेमेंट  का  सवाल  इसका  थोड़ा-सा  ज्ञान  मुझको  भी  है  ।  उपाध्यक्ष  इस

 कंपनी  ने  1981-82  में  409  करोड़  रुपया  दिया  है  एक्साइज  ड्यूटी  1982-83  में  503  करोड़  रु०

 दिया  1983-84  में  490  करोड़  रुपया  दिया  है  ।  कहा  जाता  है  कि  400  करोड़  रुपया  ये  बाहर
 भेजती  है  ।  650  करोड़  रुपपा  इसकी  आमदनी  है  500  करोड़  रुपया  इसका  टेक्स  150  करोड़
 रुपया  बचेगा  ।  लेबर  लोगों  को  तनरूवाह  देने  और  मैनेजमेंट  को  तनख्वाह  देने  के  लिए  और  20,25,30
 या  40  करोड़  रुपया  जाएगा  नेट  प्राफिट;में  ।  इसके  37  परसेंट  इक्विटी  शेयर  फारेनसं  का  है|  तो

 अधिक  से  अधिक  ये  चार  या  पांच  करोड़  दपया  बाहुर  भेज  सकते  लेकिन  ये  500  करोड़  Fo

 फारेन  एक्सचेंज  के  रूप  में  चला  जाता  तो  मैं  इससे  सहमत  नहीं  इसलिए  इसको  आप  पूरी
 तरह  से  एग्जाधिन  करा  लीजिए  और  ऐसी  तोहमत  किसी  पर  नहीं  लगानी  चाहिए  जिसमें  सच्चाई
 परे  हो  ।  एक्साइज-डयूटी  का  बाकी  का  पेसा  आप  वसुल  इनकम  टक्स  का  बाकी  पंसा  क्राप  वसूल

 लेबर  को  पेमेंट  नहीं  हो  रहा  उसको  आप  बाध्य  कीजिए  ।  लेबर  मिनिस्टर  यहां  बंठ  हुए  हैं
 इसलिए  मैं  लेबर  मिनिस्टर  साहब  से  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इप  बात  के  लिए  हिदायत
 दोजिए  कि  क्‍लास-फोर  में  जो  भ्रपाइटमेंट  हो  वह  क्‍्लास-फोर  में  ही  रिटायर  ऐसा  नहीं  होना
 चाहिए  ।  जो  लेबर  वहां  काम  करता  है  उप्तका  बेटा  भी  लेबर  ही  भर्ती  किया  इस  प्रथा  को
 मैं  हटाना  चाहता  हूं  ।  इसके  लिए  कंपनो  को  किया  जाए  कि  वह  एकेडेमिक  ओर  एजूकेशनल
 फंसिलिटोज  बढ़ाने  के  लिए  उपाय  करे  ।  चाहे  वहू  इ  डिया  टुबंको  कंपनी  हो  या  अन्य  कारखाने  हों
 जो  कक्‍्लास-फोर  का  एम्पलोई  उसका  बेटा  मेनेजर  बनने  की  स्थिति  में  ऐसी  व्यवस्था  होनी

 चाहिए  ।  सबसे  अच्छा  तो  यह  होगा  कि  कम  से  कम  50  परसेंट  मंनेजर  उनके  पुत्र  होंगे  जो
 फोर  में  भ्रपाइट  हुए  हों  ।

 इसके  अतिरिक्त  एक  ओर  हिदायत  कीजिये  जिसमें  मैं  चाहूंगा  रूरत  डिवेलपमेंट  के  काम  में

 इस  कंपनी  को  पार्टिसिपेट  करना  चाहिए  ।  रूरल  डिवेलपमेंट्स  के  कामों  में  और  सोह्यल  वकस  के
 कामों  में  इस  कंपनी  को  हिस्सा  लेना  चाहिए  ।  एकेडे  सिक  इ  स्टोटयूशन  और  रिसचं  सेंटर्स  इन  जगहों
 पर  इनको  लगाने  चाहिएं  ताकि  समाज  को  लाभ  हो  सके  ।

 है

 जहां  तक  मेनेजेमैंट  का  सवाल  है  एटलोस्ट  खामियां  हो  सकती  खामियां  हैं  लेकिन
 अगर  साफ-सुथरा  मंनेजमेंट  तो  मैं  नहीं  समझता  कि  आप  इसका  नेशनलाइजेशन

 लाइज  फेक्ट्रीज  हमारे  पास  बहुत  हैं  ओर  सब॒नेशनलाइज  फैक्ट्रीज  हमको  प्राफिट  दे  रही  हों  या
 लेबर  के  बहुत  हितकारी  ऐसी  बात  भी  नहीं  है  |  चाहे  आप  बीमार  फंक्ट्री  को  लें  चाहे  भच्छी

 फंक्ट्री  को  उसमें  निद्िचित  रूप  से  हमको  लाभ  ही  मिलेगा  ऐसी  भी  बात  नहीं  है  ।

 जकड  फडलकजलकसइड
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 एक  बात  हमारे  मित्र  ने  कही  कि  लेबर  लाज  को  फ्लाउट  किया  जाता  लेकिन  मैं  उस

 यूनियन  का  अध्यक्ष  था  ।  मैंने  कभी  नहीं  देखा  है  कि  लेबर  लाज  को  फ्लाउट  करने  का  साहस  उनमें

 जो  सच्चाई  उसको  मैं  कह  रहा  हूं  ।  जो  सच्चाई  है  उसको  जो  कमी  उसको  देखना

 चाहिए  ।  इपके  बारे  में  मैं  आगे  बोल  चुका  हूं  ।  जितनी  क्षति  उसके  एकाउन्ट्स  जितने  मसले

 एकाउन्टस  के  उठाये  गए  उन्हें  फाइनेंस  भिनिस्ट्री  से  एग्जामिन  करा  लिया  इसमें  दो  राय

 नहीं  कपटीटिव  कंपनीज  इस  प्रकार  के  सवाल  उठाया  करती  उस  पर  भी  ध्यान  देने  की

 आवश्यकता  है  ।

 इन्हीं  चन्द  शब्दों  क ेसाथ  मैं  आपको  इस  बात  के  लिए  घन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे
 बोलने  का  समय  दिया  ।  मंत्री  जी  यहां  बंठे  हुए  जो  फेसला  वह  करेंगे  वह  मानना  होगा  ।

 क्री  मल  चन्द  डागा  :  उपाध्यक्ष  जो  बिल  पेश  किया  गया  जिन्होंने  इसे

 बनाने  में  मेहनत  की  शायद  होली  के  दिनों  में  को  क्योंकि  काफो  सोच-सम  कक  र  लिखा

 हमारी  बुद्धि  इसमें  इनता  काम  नहीं  कर  पा  रही  जितना  बिल  बनाने  वालों  की  बुद्धि  ने  उनको

 मदद  दी  है
 ,  मुझ  इतमें  समझ  में  नहीं  आया  ।

 मंत्री  महोदय  बड़े  कुशल  बह  इसका  अच्छा  उत्तर  दंगे  ।  वह  यह  बतायें  कि  कितनी  पृ  जी
 सरकार  को  डब  गई  है  ?

 4.13  म०प०

 सोमनाथ  रथ  पीठासीन

 यह  भी  बताने  की  कृपा  करेंगे  कौनसी  फाइसे  न्शियल  इन्स्टीट्यद्ान  से  उन्होंने  कर्जा  लिया

 है  और  कर्जा  लेने  के  बाद  कोन-कोन  से  कर्ज  ड्यू  हैं  ?

 फिर  इन्होंने  कहा  कि  श्रम  कानून  मंग  किया  श्रम  मंत्रो  जी  यहां  बंठे  हुये  हैं  बह  बतायें
 कि  मजदूरों  की  यूनियन  इटक  थी  या  एटक  थी  या  ओर  कोई  पार्टी  जिसके  कारण  उन्होंने  इन-इन

 कानूनों  का  उल्लंघन  किया  ?

 यह  भी  बतायें  कि  अधिकांश  भाग  कुछ  व्यक्ष्तियों  के  हाथों  में  जाता  यह  गेर-सरकारी

 कंपनी  गर-सरकारी  लोगों  की  वह  इसका  लाभ  उठाते  हैं  तो  वह  किस  को  अधिकार  देते  हैं  ?

 उन्होंने  कितना  काला  धन  बना  दिया  है  ।  इससे  सरकार  की  छवि  तो  आपने  पहले  ही  बिगाड़  दी  यह

 बहुत  गंभीर  प्रइन  है  ।  हमारे  हाउसिंग  ला  मिनिस्टर  ओर  इण्डस्ट्री  मिनिस्टर  यहां  पर

 बेठ  एक  जरूरी  बिल  आ  रहा  आप  लोग  कंबिनेट  रेक  के  मंत्री  इस  पर  घ्यान  इसमें

 सब  की  छवि  बिगड़  गई  है  ।  मैं  तो  बचा  हुआ  हूं  ।  भगत  जी  ने  छवि  सुधारने  का  काम  किया  है  ।

 अगर  आप  कोई  बिल  रखें  तो  स्पंसिफिक  एक्ट  सारी  बातें  न  कितनी-कितनी  धनराशि

 किस-किस  संस्था  से  ली  है ओर  कितनी  देय  है  ओर  कब  कब  वह  नहीं  दी  गई  |  यह  बताना

 फिर  आपने  लिखा  है  कि  कई  मुकदमों  में  फंसे  हुए  हैं  तो  वह  कोन  से  मुकदमे  हैं  ?  किसी  कंपनी  के

 खिलाफ  आपको  जो  स्पेसिफिक  एलिगशंस  वही  लगाने  चाहिए  ।  आपने  कह  दिया  कि  सरकार

 इस  कम्पनी  का  भ्रधिग्रहण  करले  लेकिन  क्‍या  सरकार  को  इसका  अधिकार  है  ?  कोन  से  कानन  के

 अन्तगंत  सरकार  इस  कम्पनी  का  अधिग्रहण  करले  ?  सरकार  को  चुनोती  देने  वाला  कानून  भी  है

 और  हमारे  देश  की  जुडी  शियरी  अलग  काम  करती  है|  हमारे  भगत  जी  का  मन  शर  आशय  तो

 साफ  होगा  लेकिन  किस  भावना  से  उन्होने  यह  बिल  पेश  किया  है  यह  भी  मालम  होना  चाहिए  ।  मैं

 तो  समझता  हूं  यह  अच्छा  होगा  कि  वे  इस  बिल  को  अभी  विद्‌ड़ा  कर  लें  और  फिर  बेठकर  समझ  लें
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 कि  उस  पर  कितना  रुपया  बकाया  कितना  रुपया  मजदूर  मांगते  कितना  काला-धन  उन्होंने
 कमा  लिप्रा  है  ओर  कुल  कितना  अन-एका  उन्टेड  मनी  होगा  ।  अभी  तो  उनके  कोई  भी  फ़ेक्ट्स
 ओर  फीगस  नहीं  किसी  कम्पनी  को  लोगों  की  नजरों  में  गिराना  उस  कम्पनी  की  श्राज

 व्यापार  जगत  में  जो  इश्जत  बनी  हुई  है  उसकी  छवि  को  कम  करने  का  अधिकार  देश  हित  में

 नीय  सदस्य  को  है  तो  उनको  यह  सारे  फंक्ट्स  भी  बतलाने  चाहिए  ताकि  हम  लोगों  को  भी  मालूम
 हो  सके  कि  आज  पालिपामेंट  यहाँ  पर  जो  बिल  पास  करने  जा  रही  है,उसमें  कान्‌तन  वह  कम्पनी  का

 अधिग्रहण  कर  सकती  है  ।  लेकिन  अगर  किसी  कम्पनी  के  खिलाफ  वे  कोई  बात  कहते  हैं  ओर  एक
 प्रकार  के  जनरल  वेग  एलिगेशंस  लगाते  तो उससे  इस  पारलियामेन्ट  की  जो  छवि  है  वह  कम  होती

 इसलिए  आप  मेहरबानी  करके
 फेक्ट्स  एण्ड  फीगस  दीजिए  ।  श्रम  मन्‍्त्री  जी  यहां  पर  बेठे  हैं  वे

 जरूर  काननी  कार्यवाही  करेंगे  ।  या  अगर  कोई  अनएका  उन्टेट  मनी  है  तो  वह  आप  ब्लेक-पनी  के

 तहत  रिपोर्ट  आपको  इनाम  भी  मिलेगा  और  दायद  एक  चौथाई  हिस्सा  भी  मिल

 अगर  उस  कम्पनी  ने  एएसाइज  की  चोरी  की  हो  तो  उसके  लिए  भी  वित्त  मंत्री  ने  यहां  पर  कहा

 हुआ  है  कि  अगर  कोई  एक्साइज  की  चोरी  की  इत्तला  करेगा  तो  उसको  इनाम  दिया  जाएगा  तो  उस

 इनाम  से  भी  आपको  वंचित  नहीं  रहना  चाहिए  ।

 मैं  तो  यह  चाहता  हूं  कि  भगत  जो  ने  बड़ी  मेहनत  की  है  भ्रोर  उनके  पास  अगर  यह  फैक्ट्स
 हैं

 तो  अभी  बतला  दें  ।  )  यह  बिल  जो  है  इसमें  तो  आपने  सिर्फ  6-7  लाहनें  लिख  दी  हैं
 और  कह  दिया  है  कि  इससे  सरकार  की  छवि  निखरेगी  ।  लेकिन  सरकार  की  छवि  तो  तब  बिगड़
 जायेगी  जब  इस  कम्पनी  को  इस  बिल  के  आधार  पर  वह  ले  नहीं  सकेगी  ।  बिना  आधार  के  मन्त्री

 जी  भी  कुछ  नहीं  करेंगे  ।  इसलिए  मैं  तो  चाहूंगा  कि  भगतजी  इस  बिल  को  वापिस  ले  उनके

 सिद्धांत  को  हम  मानते  हैं  और  हमारे  मन,में  उनके  प्रति  आदर  भी  बहुत  है  लेकिन  यह  जो  बिल  है
 वह  क्षायद  उन्होंने  नहीं  बनाया  हमारे  मगत  जी  ने  नहीं  बनाया  कोई  ओर  दूसरे  भगत  होते  हैं

 उन्होंने  ही  शायद  इसको  बना  दिया  इस  बिल  को  आप  खड़े  होकर  कहिए  कि  मैं  हस  बिल  के

 तथ्यों  को  रखूंगा  ।  आप  मंत्री  जी  से  सम्यक  स्थापित  कीजिए  कि  यह  काम  गलत  हो  रहा  इससे
 आपकी  छवि  सुधर  जाएगी  ।  पुलिस  में  एफ०आई०आर०  दर्ज  करने  पर  नियम  182  में  कुछ  कायंवाही
 होती

 है  ।  इस  बिल  को  जिसने  भी  ड्राफ्ट  मेहरबानी  करके  आप  तथ्यों  को  जिससे

 मालूम  हो  की  सरकार  को  घाटा  हो  रहा  है  और  बाहर  के  लोग  इतना  लाभ  उठा  रहे  माननीय
 सदस्य  राज्य  सभा  के  भो  सदष्ष्य  रहे  मैं  अपील  करूगा  कि  वे  फिर  से  इस  बिल  पर  विचार  करें

 ओर  त्यों  के  साथ  मंत्री  जी  के  पाप्त  जायें  ।  यदि  आप  की  बात  में  तथ्य  पाया  गया  तो  मंत्री  जी

 उसको  मान  लेंगे  ।  न  तो  इस  बिल के  द्वारा  इस  कम्पनी  का  अधिग्रहण  हो  सकता  है  भोर  न  ही  थौर
 कोई  कायंवाही  हो  सकती  है  ।  पालियामेन्ट  में  बिना  कारण  किसी  पर  दोष  लगाना  नियमों  के

 कल  नहीं  है  |  मैं  इम  बिल  का  विरोध  ही  नहीं  करता  बल्कि  निबेदन  करता  हूं  कि  हमारी  कमेटी

 को  इप  बिल  पर  गोर  करना  चाहिए  ओर  तभी  कोई  कारयवाही  करनी  चाहिए  ।

 उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  सत्री  आरिफ  सोहम्भद  :

 नित  सभापति  सबसे  पहले  तो  मैं  माननीय  सदस्य  श्री  राम  भगत  पासवान  जिन्होंने  कि  इस

 बिल  को  मूव  किया  उन्होंने  इसके  संबन्ध  में  जो  जागरुकता  दिखाई  उसके  लिए  उन्हें  बधाई

 देता  चाहता  हूं  ।  इसलिए  भी  कि  उन्होंने  राज्य  सभा  में  रहते  हुए  भी  इसके  संबन्ध  में  अनेक  प्रएन

 किए  और  यह  बिल  सन्‌  1983  में  राज्य  सभा  में  भी  इत्ट्रोडयूस  किया  गया  जिस  प्र  किन्हीं
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 कारणों  की  वजह  से  विचार  नहीं  हो  सका  उन्होंने  इसके  बारे  में  अध्ययन  किया  अगर
 उनको  यह  सूचना  मिली  है  कि  कम्पनी  द्वारा  करों  को  चोरी  की  जा  रही  है  या  दूसरी  अनियमितਂ
 तायें  बरती  जा  रही  हैं  या  कानूनों  का  उल्लंघन  किया  जा  रहा  तो  उन्होंने  एक  प्रकार  से  इन
 सारी  अनियमितताओं  और  कानून  के  उल्लंघन  के  प्रति  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  लेकिन  जो

 सूचनःए  उन्हें  मिली  जिसके  आधार  पर  यह  बिल  सदन  में  विचार  के  लिए  प्रस्तुत  वे
 नायें  शायद  तथ्यों  पर  आधारित  नहीं  हैं  ।  जो  उह  इथ  और  कारण  माननीय  सदस्य  ने  बिल  के  अंदर

 बताए  जिन  पर  दूसरे  मातनीय  सदस्यों  ने  भी  अपने  विचार  रखे  उसके  अनुसार  कम्पनी  में
 लगी  हुई  सरमाया  पू  जी  50  प्रतिशत  से  भी  ज्यादा  सरकारी  संस्थाओं  द्वारा  प्रदत्त  पूजी  जबकि

 इसका  फायदा  निजी  जेबों  में  जा  रहा  इसी  प्रकार  यह  भी  कहा  है  कि  हसके  प्रबन्धक  मंडल  द्वारा

 काला-घन  अर्जित  किया  जा  रहा  एक्साइज  डयूटी  की  बड़ी  रकम  कम्पनी  ने  बचाने  को  कोह्षिष्

 की  है  तथा  उसका  पे  मेंट  नहीं  किया  है  ।  श्रम  कानून  के  उल्लंघन  के  बारे  में  भी  शिकायत  की  है  और

 खास  तौर  से  हमारे  राजस्थान  के  सदस्य  श्री  व्याप्त  जी  ने  तो  बहुत  बिन्ता  व्यक्त  की  है  ।  मैं  यह
 सममभता  हुं--यदि  ये  सूचनाएਂ  सही  हैं  तो  अवश्य  चिता  व्यक्त  की  जानी  चाहिये  ।

 [  अनुवाद  ]
 सभापति  महोदय  :  चूंकि  आवंटित  किये  गये  दो  घंटे  समाप्त  हो  गये  इसलिये  मंत्री  को

 बोलने  के  लिये  तथा  प्रस्तावकों  को  उत्तर  देने  के  लिये  आध  घटे  का  समय  ओर  दिया  जाता

 ]
 क्षी  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  अगर  श्रम  काननों  का  उलंघन  किया  जा  रहा  मजदूरों

 उनके  जो  अधिकार  हैं  वे  नहीं  मिल  रहे  उन्हें  स्थायी  नहीं  किया  जा  रहा  उन्हें  दूसरी  सुविधाएं
 नहीं  दी  जा  रही  हैं  तो  जो  चिता  व्यक्त  की  गई  यह  उचित  ही  है  ।

 क्को का

 लेकिन  इसके  पहले  कि  मैं  इनके  बारे  में  विस्तार  से  जवाब  मुझ  से  ज्यादा  जवाब

 नीय  सदस्य  श्री  ढी०  पी०  यादव  जो  उनकी  एक  मजदूर  यूनियन  के  अध्यक्ष  भी  दिया

 मेरे  पास  भी  जो  सूचनाएं  हैं  उनको  मैं  आपके  सामने  रखूंगा  ।  माननीय  सदस्य  ने  यह  भी  कहा
 अगर  आइ०  टी०  सी०  का  अधिभ्रहण  कर  लिया  जाय  तो  इससे  सरकार  को  कम्पनी  के  होने  वाले

 फायदे  में  से  300  करोड़  रपये  की  राशि  जिससे  जो  सरकार  की  योजनाओं  के  पूरा  करने  के

 लिये  सावंजनिक  खर्च  हैं  उनको  पूरा  किया  जा  यह  भी  छिकायत  की  है  कि  कंपनी  का

 निदेशक  मंडल  या  प्रबन्धक  मंडल  जरूरत  से  ज्यादा  खबं॑  अपने  ऊपर  कर  रहा  चाहे  उन  का

 ट्रवॉलिग  एस्सपेन्सेज  एडबर्टाइजिम  एक्सपेन्सेज  जिनके  कारण  इनके  उत्पादन  की  कीमतें  बहुत
 ज्यादा  बढ़  जाती  हैं  और  अधिग्रहण  से  सरकार  को  इनकी  कीमतों  को  कन्ट्रोल  करने  में  मदद
 मिलेगी  ।

 साधारणतया  अधिग्रहण  के  मामले  में  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  जहां  पर  सावंजनिक  हिल

 में  यह  समझा  जाय  कि  अधिग्रहण  करना  उचित  उत्के  कुछ  आधार  अगर  किसी  बूनिट  का

 उत्पादन  जरूरत  से  ज्यादा  गिर  रहा  है  या  उसमें  मिसमेनेजमेन्ट  हो  रहा  उस  कुप्रबन्ध
 को  रोकने  के  उसके  प्रबन्ध  को  सुचारू  रूप  से  चलाने  के  उत्पादन  को  बनाये  रखने  के

 उन  परिस्थितियों  में  सरकार  अधिग्रहण  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करती  है  ।  साधारणतया  ऐसा

 यूनिट  जो  स्वस्थ-इकाई  जिसका  उत्पादन  ठीक  जिसका  प्रबन्ध  अच्छा  जहां
 के

 अच्छी  तरह

 प्से  काम  हो  रहा  उन  यूनिटस  को  सरकारो  श्रधिग्रहण  में  लेने  की  साधारणतया  वीति  नहीं  है  ।

 ०0]
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 अब  इस  यूनिट  के  बारे  में  जो  पहली  बात  कही  गई  है  कि  इसमें  सरकारी  संस्थानों  द्वारा

 50  प्रतिद्यत  रुपया  दिया  गया  है--यह  सही  नहीं  है  ।  इसमें  पब्लिक  फाइनेन्शियल

 राष्ट्रीयकृत  बंक  या  इन्शहो  रेस  कंपनी  द्वारा  जो  घन  दिया  गया  है  वह  कुल  घन  का  34.80  प्रतिशत

 है  ।  नान-रेजिडेन्ट  कम्पनीज  के  द्वारा  37.28  प्रतिशत  लगाया  गया  डाहरेक्ट्स  और  उनके  जो

 रिह्तेदार  उनके  जो  इसमें  छ्षेय्स  वे  0.05  परसेन्ट  इण्डियन  कारपोरेट  वाडीज  के  शेयसं

 0.72  परसरेन्ट  हैं  और  अन्य  के  शेयर्स  27.15  प्रतिशत  हैं  श्रौर  जो  शेयर  होल्डसं  उसी  के  भ्रनुसार

 उनको  फायदां  बंटता  कम्पनी  से  होने  वाला  फायदा  दोयर  पेटन  के  अनुसार  शेयरहोल्डसं  के  बीच

 बंट  जाता  यह  सभी  जानते  हैं  ।
 जो  मुख्य  मुद्दा  इस  कम्पनी  के  खिलाफ  उठाया  वह  एक्साइड  उत्पादन  शुल्क

 की  चोरी  का  श्रीमन्‌  1983-84  में  इस  कम्पनी  को  होने  वाली  कुल  आय  698  करोड़  रुपये  है
 ओर  इसमें  से  479  करोड़  रुपये  इस  कम्पनी  ने  उत्पादन  शुल्क  के  तौर  पर  सरकार  को  दिया  है  और

 केवल  479  करोड़  रुपये  दिये  हो  नहीं  हैं  बल्कि  7  करोड़  रुपये  उसके  लिए  अलग  कर  दिये  .  हैं  जो

 अदालत  में  सुप्रीम  कोर्ट  में  मामले  विचाराधीन  जिन  पर  अभी  फंसला  होना  बाकी  है  ।  फंसले  होने
 के  बाद  वह  राशि  कंपनी  की  तरफ  से  देय  होगी  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  यही  कंपनी  अकेले  ऐसी

 जिसके  मामले  सुप्रीम  कोर्ट  में  विचाराधीन  हों  ।  इसके  अलावा  अनेकों  दूसरी  इकाहयां  हैं  या

 दूसरे  संस्थान  जिनके  उत्पादन  शल्क  से  संबन्धित  मामले  सुप्रीम  कोर्ट  में  विचाराधीन  हैं  ।  सुप्रीम
 कोर्ट  ने  इस  बारे  में  फसले  भी  दिये  हैं  लेकिन  इस  कंपनी  के  मुताल्लिक  अपील  पर  अभी  उनका
 फंसला  नहीं  हुआ  है  और  जब  वहू  फंसला  हो  उसके  बाद  जितनी  भी  राष्षि  उस  राशि

 को  जंसा  मुझे  बताया  गया  यह  कंपनी  देगी  ।

 जेसा  कि  मैंने  पहले  बताया  है  कि  यह  महत्वपूर्ण  हे  कि  इस  कंपनी  की  698  करोड़  रुपये  कुल
 आय  है  और  उसमें  से  479  करोड़  रुपये  की  राशि  उत्पादन  छुल्क  के  रूप  में  यह  पहले  ही  दे  चकी
 है  ।  मई  1983  में  सेन्ट्रल  एक्साइज  ओर  साल्‍्ट  एक्ट  का  जो  सेक्शन  4  उसको  लेकर  कुछ  विवाद
 था  और  उसके  बारे  में  सुप्रीम  कोर्ट  ने अपना  फंसला  दिया  है  लेकिन  इस  कम्पनी  की  जो  अपील

 उसके  बारे  में  अमी  फैसला  नहीं  हुआ  है  !  मु्के  बताया  गया  है  कि  उस  रुपये  को  यह  कंपनी  सरकार
 को  देगी  |  इस  कंपनी  की  जो  वित्तीय  आर्थिक  स्थिति  वह  निद्दिचत  रूप  से  संतोषजनक  कही  जा

 सकती  है  ।  माननीय  सदस्य  के  इस  बिल  को  सदन  में  रखने  के  मेरे  पास  रिजव  बेंक  की  जो
 टिप्पणी  आई  है  उसमें  उन्होंने  इस  कंपनी  की  वित्तीय  व्यवस्था  के  बारे  में  यह  कहा  है  :

 [  अनुबाद  ]
 लेखे  तथा  समग्र  कार्य  निष्पादन  संतोष  जनक  है  ।  इसका  प्रबन्ध

 निदेशक  बोर्ड  के  हाथ  में  है  जिसमें  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थानों  ओर  व्यवसायों  के  प्रतिनिधि

 हैं  ।  इसका  प्रबन्ध  सर्वोत्तम  समझा  जाता  है  ओर  इसका  व्यवसायिक  गठन  सर्वोक्त्किष्ट  है  ।”

 ]
 कि  मैंने  पहले  भी  बताया  इस  कंपनी  ने  जो  एक्साइज  ड्यूटी  1984  में  479

 1983  में  492  1982  में  400  1981  में  295  करोड़  और  1980  में  318

 करोड़  थी  ।  इसके  पीछे  मेरे  कहने  का  मतलब  यह

 [  भ्रनुवाद  ]  |
 श्री  राजमंगल  पांड  :

 मैं  एक  बात  का  स्पष्टीकरण  चाहता  हू  ।

 जबकि  किसी  सरकारी  लेखा  परीक्षक  अर्थवा  किसी  सरकारी  एजेन्सी  ने  कम्पनी  के  विरुद्ध

 कुछ  भी  नहीं  कहा  तो  क्‍या  मन्त्री  महोदय  को  यह  स्पष्ट  करना  आवश्यक  है  कि  कम्पनी  का
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 अधिग्रहण  क्‍यों  नहीं  किया  गया  है  ?  मंत्री  महोदय  इस  बात  का  उत्तर  दे  रहे  हैं  कि  इसे  अधिग्रहण
 प्रों

 नहीं  किया  जाता  है  और  वह  इस  मामले  का  उत्तर  दे  रहे  हैं  ।  व्यवस्थाਂ  का  प्रश्न  यह  है  कि

 सरकारी  लेखापरीक्षक  अथवा  सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  गई  ऐसी  किसी  एजेन्सी  को  ऐसी  किसी
 बात  का  पता  नहीं  चला  है  जो  कम्पनी  के  विरुद्ध  तो  जो  कम्पनी  को  आई  घग्रहण  करने
 के  लिये  इस  प्रकार  की  कुछ  अनिमितताओं  का  होना  जरूरी  जब  तक  कम्पनी  के  विरुद्ध

 कुछ  भी  नहीं  तो  क्या  सरकार  को  यह  स्पष्ट  करना  आवश्यक  है  कि  किस  स्थिति  में  कम्पनी  का

 अधिग्रहण  या  राष्ट्रीय  कृत  किया  जाना  चाहिये  ।

 सभापति  महोदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 ह  भ्री  भ्रारिफ  मोहम्भद  खां  :  मेरे  विचार  से  ये  सब  आरोप  नहीं  लगाये  गये  थे  ।

 [  हिंदी
 इसके  अलावा  जसा  मैंने  शुरू  मे ंकहा  था  कि  जो  यह  कहा  गया  है  कि  इसके  ज्यादा

 निजी  जंबों  में  जा  रहे  तो  फायदे  तो  उसी  के  अनुसार  दिये  जायेंगे  जितने  कि  शेअर  किसी  के
 कम्पनी  में  होंगे  । जितना  जिसका  शअर  है  उसी  के  मुताबिक  उसको  डिविडेंड  बांटा  जाएगा  और
 उसी  के  अनुसार  बांटा  जा  रहा  है  माननीय  डागा  साहब  ने  ब्लैक  मनी  की  बात  कही  ।  तो  उसको

 रोकने  के  भी  कानून  तरीके  अगर  उसकी  कोई  निश्चित  शिकायत  की  जाए  हमारे  पास

 रिटी  वह  अथारिटी  इसी  कम्पनी  के  लिए  नहीं  बल्कि  जितनी  मी  दूसरी  कम्पनियां  हैं  जो  ऐसा
 काम  करती  हैं  अगर  उनकेਂ  खिलाफ  भी  हमारे  पास  शिकायत  आती  है  तो  हम  कानन  और
 रिटी  के  अनुसार  उसके  खिलाफ  कार्यवाही

 अभी  माननीय  राजमंगल  पांडे  जी  कह  रहे  थे  कि  इस  कम्पनी  के  बारे  में  यह  सब  कुछ
 बताना  उचित  नहीं  है  ।  चंकि  इस  से  पहले  कई  बातें  यहां  कही  गई  थीं  और  माननीय  सदस्यों

 |  अपनी  जानकारी  के  आधार  पर  कही  थीं  इसलिए  मुझे  यह  मुनासिब  लगा  कि  जो  मेरे  पास  जो

 जानकारी  है  वह  मैं  यह  दे  दूं  । वरना  इसको  कहो  की  जरूरत  नहीं  थी  ।  मैं  ऐसा  समझता  हू  कि

 इस  मामले  में  जो  भ्रम  पंदा  हुआ  है  वह  दूर  हो  जाए  तो  ठीक  है  ।

 यह  भी  कहा  गया  कि  इसका  प्रबन्ध  मण्डल  अपने  पर  ज्यादा  खर्च  कर  रहा  है  ।  इसके  बारे

 में  भी  मेरे  पास  1983-84  की  एक  मेजर  आइटम  है  जो  कि  83.10  करोड़  रुपये  एक्सपेन्डीचर

 की  उसमें  से  34.73  करोड़  रुपया  इस  कम्पनी  ने  वहां  पर  काम  करने  वाले  मजदूरों  की

 दूरी  प्रोविडेंड  फण्ड  और  वर्कमेन  के  वेल्फेअर  के  लिए  इस्तेमाल  किया  ।  6.32  करोड़  रुपया  ट्र
 लिंग  और  एडवारटाइजमेंट  पर  खर्च  किया  मैं  समझता  हू  कि  यह  मुश्किल  से  कहा  जा  सकता

 है  कि  यह  राशि  जरूरत  से  ज्यादा  थी  ।

 इस  कम्पनी  ने  कस्टम  और  एक्साइज  ड्यूटी  के  रूप  में  पिछले  वर्ष  479  करोड़  रुपया  दिया
 इसके  अलावा  7  करोड  रुपया  और  भी  479  करोड़  तो  सरकार  के  पास  आया  जिससे
 बहुत  सारे  सार्वजनिक  काम  निश्चित  तौर  पर  किये  जाने  यह  लाम  का  दो-तिहाई  से  मी  ज्यादा

 होता  है  ।  पूरे  टर्न  ओवर  का  दो-तिहाई  होता  है  ।

 श्रीमान्‌  यह  अकेली  कम्पनी  नहीं  है  जो  सिग्न
 टें

 बना  रही  है
 ।  इसमें  कम्पीटीशन  का

 नेट  है  जो  अपने  आप  में  मूल्य  नियंत्रण  रखने  में  मदद  करता  है  |इसके  अलावा  कीमतों  को  नियंत्रण

 करन  के  लिए  हमारे  पास  असेशल  कमोडिटीज  एक्ट  के  प्रावधान  अगर  यह्‌  राय  हो  कि  कीमतें
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 0  कक  -  --+-  अमन

 बहुत  ज्यादा  हैं  तो  उसके  लिए  नये  बिल  की  जरूरत  नहीं  अन्सेशल  कमोडिटीज  एक्ट  पहले  से

 हमारे  पास  मौजूद  उसके  प्रावधानों  से  हम  काम  ले  सकते  हैं  ।

 मैं  समझता  ह  कि  जो  उह  श्य  और  कारण  माननीय  सदस्य  ने  बताए  मैंने  जो  तथ्य  रखे

 ओर  उससे  पहले  श्री  डी  पी  यादव  जी  5  जो  मजदूर  संस्था  के  अध्यक्ष  और  श्री  डागा  जी  ने
 जो  बातें  बताई  इसके  बाद  में  यह  समझता  हू  कि  उनका  वह  भ्रम  ओर  चिता  दूर  हो  गई

 जो  उनको  बिल  को  प्रस्तुत  करते  समय  थी  ।  मैं  यह  उम्मीद  करता  हू  कि  इसके  बाद  वे  इस  पर

 जोर  नहीं  देंगे  और  अपने  इस  बिल  को  वापिस  ले  लेंगे  ।

 एक  बात  और  कही  मुझे  नाम  ध्यान  नहीं  आ  रहा  शायद  श्री  मनोहर  सिंह  जी  ने

 कही  मछली  के  निर्यात  के  बारे  तो  कानूनी  तौर  से  इसमें  किसी  कानूनी  प्रावधान  का

 घन  नहीं  किया  गया  है  |  जो  फिश  एक्सपोर्ट  की  गई  मेरे  पास  जो  सूचना  उपलब्ध  है  उसके

 सार  काननीतौर  से  इसकी  इजाजत  थी  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  किसी  कानून  का  उल्लंघन  किया

 गया  हो  ।

 इसी  तरह  से  स्माल  स्केल  इण्डस्ट्री  के  क्षेत्र  में  इन्होंने  जाने  की  कोशिश  उन  क्षत्रों  में

 गए  हैं  जो  पहले  से  रिजर्व  रखे  गए  हैं  स्माल  स्केल  इण्डस्ट्री  के  वह  शिकायत  भी  एक
 नीय  सदस्य  की  तरफ  से  की  गई  थी  कि  उन्होंने  त्रिवेणी  हैग्डलूम  में  10  प्रतिशत  शेयर्स  लिए

 सम्बन्धित  विभाग  से  जानकारी  मिली  है  कि  उसमें  भी  किसी  कानून  का  उल्लंघन  नहीं  किया
 गया  है  ।  कानूनीतौर  पर  इसकी  इजाजत  थी  ।

 माननीय  सदस्यों  /  जो  रुचि  इसमें  दिखाई  और  जो  योगदान  किया  और  अप  ,  विचार

 के  लिए  मैं  उन  सब  सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  हु  और  माननीय  रामभगत  प्रसवान  जी  से

 दन  करता  ह  कि  अब  जब  कि  सारे  तथ्य  उनके  सामने  आ  गए  वे  इस  बिल  को  वापिस  लेने  की

 मेहरबानी

 श्री  रामभगत  पासवान  :  समापति  मैं  सदन  के  उन  माननीय  सदस्यों  के

 प्रति  आमार  प्रकट  करता  हू  जिन्होंने  इस  अरबपति  कम्पनी  के  विरुद्ध  और
 नके  कार्यकलापों  के  विरुद्ध  जजता  की  ओर  से  सदन  में  आवाज  उठाई  ।  समापति  डागा

 साहब  यहां  से  चले  गए  इस  सदन  में  12  तारीख  को  मैंतं  माषण  दिया  था  और  सारे  तथ्यों  से
 भरा  हुआ  वह  उसमें  कोई  बनावटी  माषण  नहीं  दिया  बल्कि  राज्यसभा  में  समय
 समय  पर  मैंने  जो  प्रश्न  उनके  जवाब  जो  उनके  बारे  में  बताया  वे  अब  भी  मेरे
 पास  मौजूद  हैं  और  मैं  उनको  समापटल  पर  रखन  जा  रहा  हू  ।  माननीय  यादव  जी  ने  कहा  कि
 लेबर  फोर्स  को  इन्होंने  बहुत  आगे  बढ़ाया  सही  लेकिन  मैं  भी  आल  इण्डिया  लेबर  वेलफेयर

 एसोसिएशन  का  अध्यक्ष  हु  और  मेरे  पास  इस  कम्पनी  के  विरुद्ध  बहुत  सी  शिकायतें  हैं  ।  क्या  यह
 सही  नहीं  है

 कि  360  दिन  काम  करने  के  बाद  मी  मजदूरों  को  परमानेन्ट  नहीं  किया  गया  है  और
 मजदूरों  से  काट्रि  कट  बेसिस  पर  काम  लिया  जा  रहा  है  ।  इसकी  जांच  कराई  जाए  और  डी  पी  यादव
 जी  बिहार  के  रहने  वाले  मैं  मी  बिहार  से  आता  हू  ।  बिहार  ही  में  मु  गेर  में  सिग्रट  की  फंक्ट्री
 है  और  वहां  के  मजदूरों  के  साथ  जो  गर-इन्साफी  हो  रही  मैं  यह  सब  कुछ  आपके  सामने  रख

 सकता  हू  ।  सभापति  माननीय  डागा  जी  मे  बहुत  सी  वकालत  की  है  ।  उन्होंमे  कहा  है  कि
 बिमा  तथ्यों  की  जानकारी  किए  हुए  मैंने  यह  बिल  रखा  है

 श्री  सेयद  मसुदल  हुसेन  :  वे  तो  बहुत  अच्छे  वकील  हैं  )
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 थ्रो  राम  भगत  पासवान  :  मालूम  पड़ता  सारे  तथ्यों
 की  उनको  जानकारी  दस

 मिनट  का  अगर  वह  समय  दें  तो  मैं  सदन  के  अ/दर  सारे  तथ्यों  की  जानकारी  दे  सकता  हु  ओर
 बता  सकता  ह॒  कि  कम्पनी  ने  कित  कानूनों  का  उल्लंघन  किया  है  ।  एम०  आर०  टी  पी०  एक्ट  हि
 फाइनेन्स  एक्ट  और  इन्डस्ट्रियल  इनका  जो  उल्लंघन  किया  वह  मेरे  प्रदनों  के  जवाब  में  है

 मन्त्री  महोदय  न  कहा  है  कि  479  करोड़  रुपया  चुकाया  है  ।  फाइनेन्स  मिनिस्टर  का  पत्र  मुझे
 अभी-अभी  मिला  है  ।  वह  मैं  आपको  पढ़कर  सुनाना  चाहता  हू  ।

 [  भनुवाद  ]
 मेरे  विचार  से  राशि  को  वसूल  किया  जाना  अभी  शेष  है  क्योंकि  ये  मामले  न्यायालय  में

 विवास्पद  स्थिति  में  हैं  ।  न्यायालय  के  निर्णय  के  आधार  पर  वास्तविक  राशि  का  हिसाब  लगाया
 जा  सकता  तथापि  न्यायालय  का  निर्णय  अनिर्णीत  रहने  के  बावजूद  मैं०  इण्डियन  टोबंको
 कंपनी  लि०  ;  अब  तक  19  करोड़  रुपये  का  तदर्थ  मुगतान  कर  दिया  है

 [  हिन्दी  ]
 प्रह  आठ  मार्च  1985  का  फाइ  नस  मिनिस्टर  का  लेटर  मेरे  पास  है  यह  एडहाक  पेमेंट

 इन्हों  ।  किया  है  जबकि  प्रश्न  के  द्वारा  यह  पता  लगा  है  कि  सुप्रीम  कोर्ट  न  फरवरी  1983  को  आइ०
 टी०  सी०  से  109  करोड़  रुपया  वसूल  ,  का  आदेश  दिया  था  जिसमें  इन्होंने  अभी  तक  ]9  करोड़

 चुकाया  है  ।  मुझे  जो  कुछ  तथ्य  मिला  वह  सरकार  के  माध्यम  से  ही  मिला  है  ।  इसके  बाद  इन्होंने

 33  मुकदमें  सुप्रीम  कोर्ट  और  हाई  कोर्ट  में  किए  हैं  ।  मैं  अभी  माषण  नहीं  दे  रहा  हू  बल्कि  तथ्य
 बता  रहा  ह  ।  डागा  साहब  आ  गए  बड़ी  प्रसन्‍नता  हुई  ।  उस  दिन  भी

 जानकारी  इनको  हो  जाती  ।  मैं  फिर  इनको  जानकारी  दे  रहा  ह  क्‍योंकि  इन्हों  छी
 वकालत  की  है  ।  मैं  यह्‌  बता  देना  चाहता  हू  कि  33  केसेज  में  इन्होंने  सुप्रीम  कोर्ट  और  हाई  कोर्ट

 से  सटे  आर्डर  लिया  है  ।
 कंक॑ी००००००  ये  लिखा  है  :

 [  अनुवाद  ]

 न्यायालय  और  अन्य  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  लगभग  14  मामलों  में  स्थगन

 आदेश  दिये  जा  चुके  हैं  ।  स्थगन  आदेश  को  समाप्त  के  लिये  सम्बन्धित  न्यायालयों  में
 दन  पत्र  दिये  जा  चुके  हैं  ।  सूचीबद्ध  किग्रे  गये  तथा  गये  मामलों  की  सूची  तंयार  करके  विभाग
 ने  भी  उच्च  स्तर  पर  विधि  मन्त्रालय  को  पूर्ण  सहयोग  की  «  व्रीकार  कर  ली  जिससे  कि
 न्यायलाय  में  कार्यवाही  शीघ्र  की  जा  सके  ।  न्यायालय  के  समक्ष  मामलों  के

 बारे  में  मी  बताया  जा

 रहा  है  जिससे  कि  उन  पर  सुनवाई  हो  सके  ।'

 सभापति  महोदय  :  उसका  उल्लेख  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 |
 भरी  राम  भगत  पासवान  :

 सटे  लिया  लेकिन  एक्साइज  ड्यूटी  बाकी  इन्होंने  एक्साइज
 की  चोरी  की  है  ।......  )

 श्री  मलबंद  डागा  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  इनके  पास  स्टिफाइड  कापी

 है  veers  )

 |... »क#कार्यवाही वृत्तांत
 में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 श्री  राम  भगत  पासवान  :  मेरे  पास  सब  औरिजनल  कापीज  हैं  |  इनको  यह  भी  पता  नहीं
 कि  जो  औरिजनल  कापीज  हैं

 वह  सर्टिफाइड  संसद  की  छवि  को  धूमिल  किया

 है  संसद्‌  सर्वोपरि  है  ।  अगर  कोई  गर-कानूनी  कार्य  करे  तो  संसद  उसके  विरुद्ध

 कार्यवाही  कर  सकती  है  ।  जनता  और  राष्ट्र  के  हित  में  मैं  यह  बिल  लाया  ह  ।

 [  अनुवाद  ]
 सभापति  महोदय  :  किसी  मी  अधिकारी  के  बारे  में  जो  भी  कुछ  कहा  गया  उसे

 भाही  व॒त्तांय  से  निकाल  दिया  गया  है  ।

 हिन्दी  |
 श्री  राम  भगत  पासबान  :  समापति  महोदय  हमारे  पास  जो  तथ्य  जो  कुछ  मुझे  जवाब

 प्रला  मैं  उसको  सदन  के  समापटल  पर  रखने  जा  रहा  ह  ॥

 समापति  एम  आर  टी  पी  एक्ट  के  अन्तर्गत  ये  नियम  हैं  कि  कोई  भी  मल्टी-तेशनल

 देश  में  ग्रोथ  नहीं  बढ़े  नहीं  ।  पहले  इस  कम्पनी  का  नाम  अमेरिकन  ब्रिटिश  टोबेको

 था  और  आज  -  इसका  नाम  इण्डियन  टोबेकों  कम्पनी  हो  गया  इसके  नाम  से  सिर्फ
 ही  पता  लगता  है  कि  यह  कम्पनी  सिगरेट  बनाती  लेकिन  यह  समुद्र  के  किनारे-कि

 हजारों  लाखों  टन  मछलियां  पकड़  कर  उनको  फोरेन  में  एक्सपोर्ट  कर+८  का  धंधा  भी  करती  है
 भ्रापसे  जाननां  चाहता  हूं  कि  आप  .  कब  इनको  ऐसी  परमीशन  दी  है

 इसके  बाद  मौर्य  होटल  में  जब  काले-धंब  की  पकड़  के  लिए  रेड  की  उसके  तथ्य  भी

 हमारे  पास  हैं  **'*'  ****'  उसमें  इनके  एक्जीक्यटिव  5  कोर्ट  में  जलाकर  बल  ली  है

 हमारे  साथी  का  जंसा  कहना  है  कि  बिना  तथ्यों  के  आधार  पर  अपनी  बाते  मैं  इनको
 तथ्यों  की  जानकारी  देना  चाहता  हु  और  उन  तथ्यों  को  संदन  के  सामने  लाना  चाहता  ह  ।  वे  सारे

 पेपर्स  मैं  यहां  प्रस्तुत  कर  रहा  हू  ।

 ]
 राजधानी  के  होटल  मौर्य  का  प्रबन्ध  इण्डियन  टोबंको  कम्पनी  के  हाथ  में  उस  पर  यह

 आरोप  है  कि  उस  दुकान  का  ताला  तोड़  उसमें  से  आठ  लाख  रुपये  का  सामान  निकाल
 उसकी  साजसज्जा  को  तोड़-फोड़  डाला  और  फर्म  ने  भागीदार  को  डराया-धमकाया  तथा

 उसकी  शिकायत  उसी  न्यायालय
 में

 विचाराधीन  पड़ी  है  ।

 गत  6  जुलाई  को  चोरी  गई  वस्तुओं  के  लिये  मजिस्ट्रेट  ने  तलाशी  वांरेंट  जारी  किये

 एक  पुलिस  दल  न  होटल  के  परिसर  में  छापा  मारा  था  और  अधिकांश  वस्तुयें  बरामद  कर  ली  हैं
 जिनमें  पश्मीना  काश्मी री  हस्तशिल्प  ऊनी  कपड़  तथा  पर्यटन  संबंधी  अन्य  समान

 शामिल  हैं  ।
 बार  की  तलाशी  पुलिस  द्वारा  ज॑सी  बस्तुओं  के  दो  पैकेटों  के  बरामद

 का  आरोप  लगाया  है  ।”

 ये  सारे  तथ्य  इसके  अलावा  समापति  महोदय  मेरे  पास  31  1983  का  पंद्रियट
 अखबार  भी  जो  कि  भारतवर्ष  का  एक  प्रसिद्ध  अखबार  उसमें  मी  इस  कम्पनी  के  बारे  में  छपा

 है**  यदि  मुझे  समय  भिले  तो  मैं  उन  सारे  तथ्यों  को  सदन  के  सामने  रखना  चाहता  हूं  जिनके  द्वारा

 मुझे  जवाब  मिला  इससे  यह  साफ  हो  जाता  है  कि  इस  कंपनी  ने  एम०  आर०  टी०  पी०
 कृपनीज  एक्ट  और  फाइनेंस  एक्ट  का  उल्लंघन  किया  है  ।

 हु
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 सभापति  प्रश्न  1076  दिनांक  2.8,83  में  यह  कहा  गया  था  कि  आई  ०टी०सी०एल०
 के  उत्पादन  तथा  बिक्री  को  छुपाने  के  आरोपों  को  जांच  को  जाएगी  परन्तु  आज  तक  कोई  जांच  नहीं
 की  गई  ।  यह  मैं  सच्चाई  आपके  सामने  रख  रहा  हूं  ।  इसी  प्रकार  इनकी  बोगस  एजेन्सीज  उनकी
 भी  जांच  किए  जाने  को  बात  कही  गई  परन्तु  अभी  तक  वह  भी  पूरी  नहीं  हुई  है  ।  यह  मैं  आपको
 मेरे  प्रदन  के  उत्तर  में  से  बता  रहा  हूं  ।  यह  तथ्य  हैं-**

 **  प्रकार  प्रदन  संख्या  1190
 दिनांक  8.5.84  में  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  आई०  के  वजीर  सुल्तान  ने  1.12.83
 से  लेकर  30.4.84  बिना  कीमत  छापे  72  करोड़  पेकेट  सिगरेट  जिन  पर  प्राइस  महीं
 छापा  था  |  उस  सम्बन्ध  में  भो  कोई  जांच  नहीं  की  जब  कि  जांच  का  आश्वासन  दिया  गया
 था  ।  मैं  ये  सारे  तथ्य  सदन  के  सभा-पटल  पर  रख*  रहा  आप  देख

 इसके  बाद  1.1.84  से  30.4.84  तक  प्रइन  संख्या  1190  के  अनुसार  आई०  टी०  सी०  एल०
 के  एक  यूनिट  ने  45.63  करोड़  रुपये  का  सिगरेट  बेचा'**  आप  मुझे  समय  नहीं  देंगे  तो

 मैं  कसे  बता  सक्‌  गा  कि  मैंने  अपना  भाषण  तथ्यों  के  आधार  पर  दिया  था***

 मैंने  यह  तथ्यों  के आधार  पर  कहा  यह  कम्पनी  सारे  नियमों  का  उल्लंघन  कर  रही  है  ।

 इसलिए  राष्ट्र  ओर  देश  के  हित  में  यह  भावश्यक  है  कि  इसका  टेकओवर  हो  जाना  चाहिए  ।  जब  तक

 इसका  टेकओवर  नहीं  होता  तब  तक  माननीय  संसद-सदस्यों  की  एक  समिति  बना  दी  जो

 हसकी  जांच  जिससे  इतनी  बड़ी  कपनी  के  बड़े-बड़े  उद्योगपति  इतना  पंसा  कमा  रहे  हैं  और

 पु  जीपति  बन  रहे  हैं  और  इसका  लाभांश  विदेशों  में  जा  रहा  है  तथा  इनकम  टेक्स

 ओर  बिक्रीकर  को  छिपाया  जा  रहा  इसकी  जांच  हो  सके  ।  और  इसके  विरुद्ध  भरसक  कायंवाही
 की  जाए  ।  इसके  लिए  माननीय  सांसदों  की  एक  जांच  समिति  बनाई

 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  इन  सारे  तथ्यों  को  सभा-पटल  पर  रख  रहा  हूं  और  इस  बिल  को

 वापिस  लेने  की  अनुमति  चाहता  लेकिन  यह  मांग  अवश्य  करता  हूं  कि  एक  जांच  समिति  बंठाई

 जाए  ताकि  राष्ट्र  के  हित  देश  की  जनता  के  हित  में  इस  कम्पनी  की  जांच  हो  सके  ।

 [  अनुवाद  ]
 सभापति  महोबय  :  प्रश्न  यह  है  :

 इण्डियन  टोबको  कम्पनी  लिमिटेड  का  उपयुक्त  प्रबन्ध  सुनिश्चित  करने  के

 जनाथें  सीमित  अवधि  के  उस  उपक्रम  का  प्रबन्ध-प्रहण  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  को  वापस  लेने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  |

 श्री  रास  भगत  पासवान  :  मैं  विधयक  वापस  लेता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  भव  हम  कार्यसूची  की  मद  संरुया  15  प्रो०  नारायण  चन्द

 हार१२००००५  ल्‍
 बह  सभा  में  उपस्थित  नहीं

 हम  मद  संख्या  16  श्री  सेफुद्दीन  चौधरी  ।

 *चु कि  अध्यक्ष  ने  बाद  में  अपेक्षित  अनुमति  नहीं  ये  पत्र  समा  पटल  पर  रखे  गये  नहीं
 समझे  गये  ।
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 4.57  म०प०

 श्रमजोवी  महिला  कल्याण  विधेयक

 [  अनुवाद  ]

 श्रीमतो  विभा  घोष  गोस्वामी  मैं  निम्नलिखित  प्रस्ताव  रखती  हूं

 विभिन्‍न  उद्योगों  तथा  स्थापनों  में  नियोजित  महिलाओं  के  कल्याण  के  लिए
 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 मैं  अपनी  मातृ  माषा  बंगला  में  बोल गी  ।

 *मुझ  इस  बात  का  हुष  है  कि  हमें  आज  इस  विधेयक  पर  विचार-विमश  करने  का  अवसर

 मिला  है  ।  पिछना  वर्ष  महिला  दशक  का  वर्ष  क्‍या  ही  अच्छा  होता  कि  यदि  यह  विधेयक

 आज  की  चर्चा  के  लिये  पहले  से  ही  अनुसूची  में  रखा  जाता  ओर  सभी  माननीय  सदस्यों  को

 इसके  बारे  में  पता  चल  जाता  |  जंसा  कि  होता  ही  रहता  है  अनेक  सदस्यों  को  विशेषकर  महिला
 संसद  सदस्यों  को  यह  न  पता  था  कि  इस  विधयक  पर  आज  चर्चा  यदि  उन्हें  पता

 होता  तो  निश्चित  ही  वे  अधिक  संख्या  में  सभा  में  उपस्थित  होतीं  और  इस  चर्चा  में  भाग

 आशा  के  विपरीत  इस  विधेयक  पर  चर्चा  होगी  क्योंकि  दो  अन्य  माननीय  सदस्य  जिन्हें  पहले  और

 विधेयक  प्रस्तुत  करने  प्रसंगवश  सभा  में  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  कितना  अच्छा  होता  कि  सभी

 नीय  महिला  सदस्य  उपस्थित  होतीं  और  इस  सम्माननीय  सभा  के  समक्ष  इस  विधेयक  पर  अपने

 विचार  रखती  ।  मैं  आशा  करतो  हूं  कि अगलो  बार  और  अधिक  महिला  सदस्य  उपस्थित

 होंगी  और  चर्चा  में  भाग  लेंगी  ।

 हम  सभी  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  की  महिलायें  अपने  देश  के  संविधान  में  दिये  गये
 अधिकांश  लाभों  से  बंचित  अधिकांश  महिलायें  द्वितीय  श्रेणी  के  नागरिकों  का  सा  जीवन  बिता

 रही  हैं  ।  और  वे  किसी  न  किसी  रूप  में  शोषण  का  शिकार  हैं  ।  पुरुषों  की  तुलना  में  श्रमजीबी

 अर्थात्‌  जिन्हें  काम  करने  का  अवसर  मिलता  को  संख्या  बहुत  ही  कम

 1981  की  अद्यतन  जन  गणना  में  बताया  गया  है  कि  6  करोड़  63  लाख  काम  करने  वाली

 महिलाओं  में  से  4  करोड़  59  लाख  महिलायें  श्रमिकਂ  अर्थात्‌  वे  महिलायें  हैं  जो  वर्षा  के

 कांदा  भाग  में  का्यं रत  रहती  हैं  और  2.03  करोड़  महिलाएं  श्रमिकਂ  अर्थात्‌  ऐसी  महिलायें

 हैं  जिन्हें  वर्ष  मे ंसमय-समय  पर  काम  मिलता  1981  की  जन  गणना  में  का  अथे  1971

 की  जनगणना  को  तुलना  में  व्यापक  रूप  से  लिखा  गया  1971  की  ज॑नगणना  में  यह  बताया  गया

 था  कि  52.5  प्रतिक्षत  स्वस्थ  पुरुष  वास्तव  में  काम  करते  हैं  जबकि  केवल  13.8  प्रतिशत  स्वस्थ्य

 महिलाएं  काम  करती  पाई  गई  हैं  ।  यह  बात  1971  के  जनगणना  प्रतिवेदन  में  स्पष्ट  की  गई  है  ।

 1981  की  जनगणना  में  श्रमिकਂ  दाब्द  का  अर्थ  ब्यापक  और  उदारीकृत  रूप  में  लिया  गया

 है  ।  उन  लोगों  को  भी  माना  गया  है  जिन्होंने  एक  वर्ष  में  किसी  न  किसी  समय  काम  किया

 है  और हस  प्रकार  यह  विचार  प्रकट  करने  की  परियोजना  बनाई  गई  है  कि  श्रम-जीवी  महिलाओं
 ----  कर  ७००  ०  कमान

 एक अबंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दो रूपांतर । 208,
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 को  संख्या  बढ़  गई  है  ।  किन्तु  इस  उदात्त  परिभाषा  के  बावजूद  यह  देखा  गया  है  कि  श्रमजीवी

 लाओं  की  संख्या  2]  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  हुई  हैं  और  श्रमिकਂ  महिलाओं  की  संख्या  4.59
 करोड़  से  अधिक  नहीं  हम  इस  स्थिति  का  अध्ययन  एक  ओर  तरीके  से  कर  सकते  1951  में

 श्रम.जीवी  पुरुषों  और  महिलाओं  का  अनुपात  1(00  :  525  था  अर्थात  प्रति  हजार  पुरुषों  की  तुलना

 में  525  महिला  श्रमिक  थीं  ।

 में  यह  अनुपात  घटकर  प्रति  हजार  पुरुषों  की  तुलना  में  210  महिला  श्रमिक  रह
 गया  ।  1981  में  उदारी  कृत  परिभाषा  के  परिणाम  स्वरूप  यह  अनुपात  थोड़ा  सा  बढ़  जाना  चाहिये
 था  किन्तु  अब  भी  महिला  श्रमिकों  की  संख्या  पुरुष  श्रमिकों  की  अपेक्षा  बहुत  कम  है  ।

 इस  समय  श्रम-जीवी  महिलाओं  को  जो  कल्याणकारी  सुविधायें  सुलम  हैं  वे  पूर्णतः  अपमयरप्ति

 ओर  असन्तोष  जनक  हैं  |  जिन  विभिन्‍न  कारखानों  ओर  प्रतिष्ठानों  में  व ेकाम  करती  वहाँ
 प्राथमिक  सहायता  केन्‍्टीन  आदि  जेसे  मदों  पर  तो  ध्यान  दिया  जाता  है  किन्तु  वहां  श्रम

 कल्याण  को  ओर  कोई  विशेष  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  वर्तमान  कानून  में  श्रमजीवी  महिलाओं
 और  उनकी  संतानों  को  समुचित  मनोरंजन  सुविधाओं  का  कोई  प्रावधान  नहीं

 कानन  में  इन  सब  सुविधाओं  को  उपलब्ध  कराने  का  उत्तरदायित्व  प्रायः  नियोक्ताश्नों  पर

 छोड़ा  है  ।  किन्तु  नियोक्ता  अधिकतर  श्रमिकों  को  घोखा  देते  हैं  गौर  श्रम-जीवी  गर्भवती

 महिला  श्रमिकों  और  इनके  बच्चों  को  अपेक्षित  लाभ  प्रदान  नहों  करते  हैं  ।  हम  महसूस
 करते  हैं  कि  कोई  ऐसी  प्रणाली  भ्रपनाई  जाय  कि  महिला  श्रमिकों  और  उनकी  बच्चों  को  अच्छी

 कार  दशा  ओर  अन्य  सुविधाओं  के  प्रदान  करने  का  उत्तरदायित्व  सरकार  का  हो  और  इस  विधेयक
 के  पुनः:स्थापित  करने  का  उद्ं ध्य  भी  यही  है  ।

 इस  श्रमजीवी  महिला  कल्याण  विधेयक  के  तीन  भाग  हैं  |  पहले  भाग  में  श्रमजीबी
 कल्याण  निधि  स्थापित  करने  का  प्रावधान  है  |  इस  निधि  में  सरकार  श्रमिक  महिलाओं  के  वेतन  के

 10  प्रतिशत  भाग  के  बराबर  अंशदान  देगी  ।  इसके  अलावा  नियोक्ता  उनके  वेतन  के  10  प्रतिशत
 भाग  के  बराबर  अंशदान  देगा  ।  उस  निधि  में  श्रमिक  महिलाओं  को  कोई  अंशदान  नहीं  देना  होगा  ।
 निधि  की  स्थापना  के  बारे  में  इस  विधेयक  में  यह  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 इस  विधेयक  के  दूसरे  भाग  में  इस  बात  की  व्यवस्था  की  गई  है  कि  इस  निधि  का  उपयोग
 किस  प्रकार  किया  जायेगा  निधि  के  उपयोग  के  उसी  मद  के  लिये  कर्मचारियों  का  किसी
 उद्योग  या  प्रतिष्ठान  में  काम  करने  का  अधिकार  होना  सुनिश्चित  करना  है  ।”  हमारा  यह  अनुभव
 रहा  है  कि  ऐसे  अनेक  स्थानों  पर  नियोक्ता  पुरुष  श्रमिकों  को  नियुक्त  कर  लेती  है  जहां  महिलाओं
 की  नियक्ति  उपयुक्त  हो  सकती  पिछले  दिन  इस  सभा  में  भी  महिला  कल्याण  के  बारे  में  चर्चा
 हुई  थी  ।  उस  समय  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ने  बताया  था  कि  किस  प्रकार  भारत  को  किंग  कोल
 टेड  में  महिला  श्रमिकों  को  स्वेच्छा

 से  सेवानिवति  लेने  तथा  यह  लिख  कर  देने  के  लिये  विक्धश
 किया  जाता  था  कि  उनके  स्थान  पर  उनके  परिवार  के  किसी  पुरुष  सदस्य  को  नियक्त  कर  लिया
 जाय  ।  इस  प्रकार  महिलाओं  के  स्थान  पर  पुरुषों  को  नियुक्त  किया  जा  रहा  है  ।  बी  ०सी०  सी०  एल०
 भो  बड़ी  संख्या  में  महिला  श्रमिकों  की  छंटनी  कर  रहा  बबेजा  समिति  के  प्रतिवेदन  के  परिणाम
 स्वरूप  बी०  सी०  सी०  एल०  में  लगभग  50,000  महिला  श्रमिक  फालतू  हो  जाएगी  |  खली  भदी
 खानों  में  भी  महिल!/ओं  को  भर्ती  नहीं  किया  जा  रहा  है  केवल  पुरुषों  को  भर्ती  कियः  जा  रहा  है  !
 जब  भी  कोई  महिला  रोजगार  से  हटती  है  ।  तो  उसके  स्थान  पर  किसी  पुरुष  को  नियुक्त  कर  दिया
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 जाता  महिला  के  स्थान  पर  महिला  को  भर्तो  नहीं  किया  जाता  ।  इसलिये  ऐसा  कानून  बनाया

 जाय  कि  किसी  महिला  के  स्थान  पर  किसी  महिला  की  ही  नियुक्ति  को  उसके  स्थान  किसी

 पुरुष  को  भर्ती  करने  की  अनुमति  न  दी  जाये  ।  कोयला  खानों  में  एक  ऐसा  काम  होता  है  जिसे

 पिकिंगਂ  कहा  जाता  हस  काम  में  यह  सुनिश्चित  करना  होता  ि  जो  कोयला  खान  से  निकाला

 जाय  उस  कोयले  के  साथ  कोई  पत्थर  न  मिल  जाये  ।  प्रिक्रिगਂ  का  काम  महिलाएਂ  बड़ी

 लता  पूर्वक  करती  हैं  ।  किन्तु  पिकिंग  का  यह  काम  खानों  में  समाप्त  किया  जा  रहा  इस

 विधेयक  का  काम  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  उन  सभी  स्थानों  में  महिलाओं  को  ही  नियुक्त  किया

 जाये  जहां  वे  ढंग  से  काम  कर  सकता  हैं  ।  इस  निधि  का  उपयोग  इस  प्रयोजना  के  लिए  कियो

 जाएगा  ।  इस  निधि  उपयोग  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  किया  जाएगा  कि  समान  कार्य

 के  लिये  महिला  कमंचारियों  को  भी  समान  वेतन  दिया  जाय  |  इस  संबन्ध  में  मेरा  एक  अनुरोष

 हमने  यह  देखा  है  कि  उसी  क्षेत्र  जहां  सरकार  वेतन  निर्धारित  करती  महिलाओं  को  पुरुषों

 से  कम  वेतन  मिलता  उदाहरण  के  तौर  पर  वक्षारोपण  का  मामला  जहां  सरकार  स्वयं  वेतन

 निर्धारित  करती  वहां  मी  महिला  श्रमिकों  के  साथ  भारी  बेइन्साफी  की  जा  रही

 जो  काम  पुरुष  करते  उसी  काम  के  लिए  अपेक्षाकृत  कम  वेतन  दिया  जाता  सरकार  को  इस
 बात  को  दुरुस्त  करे  ।

 इसके  अलावा  इस  महिला  कल्याण  निधिਂ  का  उपयोग  इस  बात  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  किया  जायेगा  कि  श्रमिकों  की  कुल  संख्या  में  धीरे-धोरे  और  निष्चित  रूप  से

 महिलाओं  की  संख्या  बढ़े  ।  में  पहले  चुकी  हूं  कि  उन  उद्योगों  और  प्रतिष्ठानों  में  भी  महिला

 श्रमिकों  की  संख्या  दिन  प्रतिदिन  किस  प्रकार  कम  होतो  जा  रही  जहां  परम्परागत  रूप  से

 लाओं  को  ही  नियुक्त  किया  जाता  था  ।  उदाहरण  के  तोर  पर  पटसन  मिलों  का  नाम  लिया  जा

 सकता  है  ।  सभी  पटसन  मिलों  से  व्यावहारिक  रूप  से  महिला  श्रमिकों  को  निकाल  दिया  गया

 जहां  कमी  बड़ी  संख्या  में  महिलायें  ऐसे  स्थानों  पर  काम  करती  थीं  ,  हमने  यह  भी  देखा  है  कि  उन

 स्थानों  से  भी  महिला  श्रमिकों  को  निकाल  दिया  गया  है  जहां  उन्हें  बहुत  ही  कठिन  और  कथा  देने

 वाला  काम  दिया  जाता  है  |  महिलायें  आमतौर  पर  गेर-तकनीकी  और  अप्रशिक्षित  होती

 लिये  उन्हें  इस  प्रकार  का  छोटे  से छोटे  मिल  का  काम  दिया  जाता  है  जिसके  लिए  कम  पारिश्रमिक

 देगा  होता  है  और  जिसके  लिए  बहुत  धघंयं  और  सहिष्णुता  की  आवश्यकता  होती  है  ।  पुरुष  श्रमिकों

 को  अधिक  पारिश्रमिक  वाला  कार्य  दिया  ज।ता  है  जिसके  साथ  और  भी  लाभ  होते  है  ।  दुर्भाग्यवश
 महिलाओं  को  प्रशिक्षण  पाने  के  कम  अवसर  प्राप्त  होते  हैं  ओर  फलस्वरूप  उन्हें  अच्छे  ओर  अधिक

 पारिश्रमिक  वाले  काम  नहीं  मिल  पाते  उन्हें  अधिक  उबा  देने  जटिल  भ्लोर  कठिन

 कामों  पर  नियुक्त  किया  जाता  किसी  समय  में  बम्बई  की  कपड़ा  मिलों  में  25%,  महिलायें  काम
 करठी  थी  ।  1983  में  हुई  एक  चर्चा  के  अनुसार  उनकी  प्रतिशतता  गिरकर  5%  रह  गई  थी  ।  आज

 1985  मुझे  संवेह  है  कि  बम्बई  के  कपड़ा  मिलों  में  केवल  3%  महिलायें  भी  काम  करती  हैं
 अथवा  नहीं  ।  इसके  अलावा  चाय  बागानों  में  1971  तक  पुरुष  श्रमिकों  की  अपेक्षा  महिला  श्रमिकों

 की  संख्या  अधिक  थी  ।  कुल  की  संख्या  में  भी  पुरुष  श्रमिकों  की  अपेक्षा  महिला  श्रमिकों  की

 संख्या  अधिक  थी  ।  किन्तु  1972  में  यह  देखा  गया  कि  पुरुष  श्रमिकों  की  संख्या  महिला  श्रमिकों  की

 संख्या  से  25,000  भ्रधिक  थी  ।  यह  अन्दर  पुरुषों  के  पक्ष  में  निरन्तर  बढ़  रहा  है  ।  तम्बाकू  तथा

 नारियल  जटा  के  क्षेत्र  में  भी  यही  स्थिति  खानों  में  महिलाओं  क्री  संख्या  धीरे-घीरे  कम  हो  रही

 20



 6  1907  श्रमजीवी  महिला  कल्याण  विधेयक
 3:

 है  ।  1951  में  खान  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  में  20  प्रतिशत  महिला  श्रमिक  थीं  ।  1971  में  उनकी

 संख्या  घटकर  12  प्रतिशत  गई  ।  1973  में  उनकी  संख्या  30,000  1982  में  यह  वेखा  गया

 कि  खानों  में  काम  करने  वाली  महिला  श्रमिकों  की  संख्या  घटकर  केवल  12,000  रह  गई  है  ।  उनकी

 संख्या  धीरे-धीरे  कम  हो  रही  है  ।  यह  खेद  का  विषय  है  कि  हमारे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  अर्थात्‌
 बी०  सी०  सी०  एल०»  में  भी  महिला  श्रमिकों  की  छंटनी  की  जा  रही  है  ।  हमारे  संविधान  में

 लाओं  को  पुरुषों  क ेवराबर  समान  अधिकार  हम  यह  चाहते  हैं  कि  सामाजिक  उत्थान  के

 उत्पादक  कार्यों  में  महिलायें  अधिक  से  अधिक  संख्या  में  आगे  भ्राकर  हाथ  बटायें  |  हम  यही  चाहते
 हैंਂ  अन्यथा  महिलाओं  को  समान  अधिकार  कभी  प्राप्त  नहीं  हो सकते  ।  जब  तक  महिलायें  भाथिक

 रूप  से  आत्म-निर्भर  नहीं  बनेंगी  तब  तक  उन्हें  बराबर  के  अधिकार  प्राप्त  नहीं  हो सकते  |  हम  सब

 इस  बात  को  जानते  हैं  । जब  तक  महिलायें  आर्थिक  रूप  से  परत  त्र  रहेगी  तब  तक  इनका  सामाजिक

 अथवा  भावक  स्तर  नहीं  उठ  सकता  है  ।  हम  लोग  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयत्न  करें

 कि  अपने  देश  के  कार्य  बल  में  अधिक  से  अधिक  संख्या  में  महिलायें  श्रमिकਂ  के  रूप  में  कार्य

 करें  ।  इसलिये  मैं  चाहतो  हूं  कि  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  प्रस्तावित  निधि  का  उपयोग  इस  उद्देश्य
 को  पूरा  करने  के  लिए  किया  जाना  चाहिये  ।  महिला  श्रमिकों  को  पर्याप्त  लाभ  पहुंचाने  के  उहं ए्य
 से  बतंमान  श्रमिक  काननों  में  समुचित  संशोधन  करने  का  यत्न  किया  जाय  ।  उनकी  आवश्यकता  को

 ध्यान  में  रखते  इस  विधेयक  में  महिलाओं  की  देख-भाल  बच्चों  की  संबंधी  सुविधायें  प्रदान  करने

 का  प्रावधान  किया  गया  यदि  बच्चों  की  देख-भाल  संबंधी  पर्याप्त  सुविधायें  नहीं  होती  हैं  तो
 प्रबल  अच्छा  होते  हुए  भी  बहुत  सी  मातायें  काम  पर  नहीं  जा  सकती  हैं  ।  बच्चे  राष्ट्र  की  सम्पत्ति

 उन्हें  राष्ट्र  की  सम्पत्ति  सम  कक  र  राज्य  को  उनका  उत्तरदायित्व  स्वयं  अपने  ऊपर  लेना  चाहिये
 ओर  उन्हें  हर  प्रकार  की  सुविधा  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।  इस  विधेयक  में  इसका  भी  प्रावधान

 किया  गया  है  ।

 महिलाओं  की  विशेष  समस्या  है  समुचित  आवास  अथवा  आवास  सुविधा  का  न  होना  ।

 हमारे  देश  की  महिलाओं  को  आवास  संबंधी  अतिरिक्त  सुविधाओं  की  आवश्यकता  होती
 लायें  किसी  भी  स्थान  पर  ओर  किसी  भी  जगह  नहीं  रह  सकती  हैं  उन्हें  कुछ  अतिरिक्त  सुविधायें
 चाहिए  ।  वि

 उनके  अपने  कार्य  स्थल  के  पास  ही  सुरक्षित  आवास  दिया  जाय  जहां  परिवहन  की  पर्याप्त

 सुविधा  हो  जिससे  कि  वे  लोग  अपने  कार्य  स्थान  पर  पूर्ण  सुरक्षा  के साथ  आ  जा  सकें  ।  इस  विधेयक

 में  इसकी  ध्यवस्था  की  गई  यह  व्ययस्था  की  गई  है  कि  महिलायें  जहां  काम  करती  हैं  उन

 स्थानों  की  कार्य  दशा  सुधारने  के  लिए  इस  विधि  का  उपयोग  किया  जाये  ।  प्रसृति  सुविधा  के
 बारे  में  भी  एक  बात  कहनी  है  ।  यह  प्रइन  बच्चों  की  देख-भाल  से  संबद्ध  महिला  दक्षक

 के  इस  अंतिम  वर्ष  में  भारत  सरकार  को  पहल  करके  यह  घोषणा  करनी  चाहिए  कि  नवजात

 शिशु  कौर  उनकी  माताओं ,  दोनों  के  प्रति  हमारा  राष्ट्रीय  उत्तरदायित्व  है  और  सरकार  इस
 दायित्व  को  स्वीकार  करती  है  ।  देश  के  किसी  भी  भाग  के  प्रत्येक  बच्चे  और  उसकी  माता  के  लिए
 भारत  सरकार  बच्चों  की  देखभाल  ओर  मातृत्व  सुविधायें  यथा  प्रसृति-छट्टी  का  भुगतान
 सरकार  को  यह्‌  घोषणा  करनी  चाहिए  कि  देश  भर  की  महिलायें  ओर  गरभंवती  महिलायें  चाहें  वे

 कारखानों  में  काम  करती  हैं  अथवा  खेतों  उन्हें  मातत्व  ओर  बच्चों  की  देखभाल  की  पूरी

 सुविधायें  प्रदान  की  जायेंगी  ।  इस  यर्ष  में  सरकार  के  लिए  यह  घोषणा  करनी  आवश्यक  है  ।
 ह
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 इस  विधेयक  में  श्रमजीदी  महिलाओं  में  लिये  उनके  कार्य  स्थल  के  नजदीक  और  अधिक

 उपयुक्त  होस्टलों  में  निर्माण  प्रावधान  किया  गया  है  जिससे  कि  वे  सुरक्षित  रह  सकें  और  अधिक

 संख्या  में  नौकरी  कर  सकें  ।  इस  विधेयक  में  कुछ  ऐसे  परम्परागत  कार्यों  से  महिलाओं  के  स्वास्थ्य

 को  होने  वाले  खतरों  से  सुरक्षा  करने  की  व्यवस्था  को  गई

 इस  विधेयक  के  प्रथम  भाग  में  श्रमजीवी  महिला  कल्याण  निधि  प्रतिष्ठापित  करने

 की  तथा  दूसरे  भाग  में  इस  निधि  के  उपयोग  करने  की  व्यवस्था  को  गई  है  |  इस  विधेयक  के

 अंतिम  भाग  में  इस  कानून  को  किस  प्रकार  कार्यान्वित  किया  इस  की  व्यवस्था  की  गई

 इस  कानून  को  प्रभावी  बनाने  अथवा  कार्यान्वित  करने  के  लिए  मैंने  यह  प्रावधान  किया  है  कि  प्रत्येक
 क्षेत्र  अथवा  उद्योग  या  प्रतिष्ठान  में  एक  सलाहकार  समिति  गठित  की  जाये  जिसमें  तीन  प्रकार  के

 लोगों  का  प्रतिनिधित्व  हो  ।

 प्रथम  में  सरकारी  द्वितीय  में  नियोक्ताओं  के  प्रतिनिधि  और  तीसरे  में  कमंचारी
 संघों  के  प्रतिनिधि  होने  चाहिये  |  यहां  भी  मैंने  यह  कहा  है  कि  इन  प्रतिनिधियों  का  चयन

 करते  समय  महिलाओं  को  प्राथमिकता  दी  क्‍योंकि  यदि  प्रतिनिधि  महिलायें  होंगी  तो  वे

 जीबी  महिलाओं  को  समस्याओं  को  ओर  अधिक  नजदीक  से  देख  सकती  हैं  और  उन  पर  और  अधिक

 सहानुभूृति-पूर्वक  निर्णय  ले  सकती  इस  कानून  का  कार्यान्वयन  इन  सलाहकार  समितियों  के

 माध्यम  से  किया  जाएगा  ।  इस  विधेयक  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  एक  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  के

 गठन  का  भी  प्रावधान  यह  केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  देश  भर  को  अन्य  क्षेत्रीय  सलाहकार
 समितियों  और  राज्य  स्तर  की  समितियों  पर  निगरानी  रखेगी  और  समन्वय  करेगी  ।  देश  भर  में  इस

 कानून  के  प्रवर्तत  तथा  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  अनेक  कमं  चारी

 नियुक्त  करने  होंगे  ।

 इस  कानून  को  अधिक  कारगार  ढंग  से  कार्यान्वित  करने  के  लिये  यह  त्रात  सही-सही
 रूप  से  जाननी  बहुत  आवश्यक  है  कि  किस  विश्लेष  प्रतिष्ठान  में  कितनी  महिलायें  काम  करती  हैं  ॥

 इसके  लिए  इस  विधेयक  में  यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  प्रत्येक  जिले  में  एक  रजिस्टर  रखा
 जायेगा  जिसमें  प्रत्येक  नियोक्ता  अपने  प्रतिष्ठान  में  काम  करने  वाली  सभी  महिलाओं  की  संख्या  और
 उनका  ब्योरा  बर्ज  करेगा  ।  जिला  स्तर  की  सलाहकार  समितियों  को  इन  नियोक्‍ताओं  से  ये  ब्यौरे

 एकत्र  करने  का  अधिकार  ओर  उत्तरदायित्व  होगा  ।  प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  में  जिला

 कार  समितियों  को  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करना  होगा  ।  इस  प्रतिवेदन  से  यह  पता  चलेगा  कि
 रत  महिलाओं  को  क्या-क्या  कंठिनाइयां  हुई  और  वर्ष  के  दोरान  उन्हें  क्या-क्या  सुधिधायें  प्रदान  की
 गई  आदि  ।  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्र  सरकार  को  ये  सूचनायें  एकत्र  करने  का  अधिकार  होगा  कि
 बिभिन्‍न  संगठनों  में  कितनी  महिलायें  काम  करती  उन्हें  क्या-क्या  सुविधाय  प्रदान  की  गई  हैं  और

 उन्हें  किन-किन  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  आ्रादि  |  सरकार  द्वारा  मांगे  जाने  पर  ये  सब

 आंकड़े  और  सूचनायें  उपलब्ध  करानी  होंगी  ।  सरकार  को  इस  बात  की  जांच-पड़ताल  करने  का

 कांर  होगा  कि  इस  कानन  का  किसी  प्रतिष्ठान  में  पूर्णतः  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  है  अथवा  नहीं  ।
 अंत  में  यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  नियोक्‍्ताओं  द्वारा  महिला  कमंचारियों  के  साथ  पहले  से  हुए
 सममौतों  अथवा  लंगाई  गई  छार्तों  पर  भी  यह  कानून  प्रभावी  होगा  ।  किसी  गरीब  महिला  को

 गार  पाने  के  लिए  हो  सकता  है  कोई  अवांछित  सममोता  करना  पड़ा  हो  ।  हमें  पता  है  कि  हमारे
 समाज  में  आर्थिक  तंगी  के  कारण  महिलाओं  को  अपमानजनक  परिस्थितियों  के  अधीन  रोजगार
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 पान

 स्वीकार  करने  पड़ते  यहां  तक  कि  उन्हें  बंध  पत्रों  पर  भी  हस्ताक्षर  करने  होते  यह  कानून
 |  सभी  सम  मौतों  पर  भी  लागू  होगा  ।  यदि  किसी  स्थाग  में  महिलाओं  को  कुछ  अति  रिक्त  सुविधायें

 अथवा  लाभ  प्राप्त  होते  जो  इस  विधेयक  में  शामिल  नहीं  किए  गए  तो  वे  महिलाएਂ  इस
 विधेयक

 मे
 दी  गई  सुविधाओं  के अलावा  उन  पूर्व  सुविधाओं  का  लाभ  उठाती  रहेंगी  ।

 ..
 जसाकि  सामान्य  रूप  से  कहा  जाता  यह  कहा  गया  है  कि  इस  विधेयक  के  कार्यान्वयन  के

 लिए  भारत  सरकार  के  किस  प्रकार
 अधिस  चनाएਂ

 आदि  जारी

 म०प०
 शरद  दिध  पीठासीन

 यह  विधेयक  अविवादास्पद  है  ।  इसके  विरोध  में  कुछ  मी  कहते  को  नहीं

 मैं  आशा  करता  हू  कि  सदन  के  सभी  वर्ग  इस  विधेयक  को  पूरा  समर्थन  दंग  और  एक  मन  से

 कृत  करने  के  लिए  मदद  हम  सभी  अपनी  महिलाओं  के  लिए  काम  की  सही  दक्षाओं  की

 व्यवस्था  और  अप  के  बच्चों  भविष्य  के  सरक्षण  में  दिलचस्पी  रखते  हैं  चूंकि  यह

 स्पद  मझ्ल  आशा  है  कि  इस  विधेयक  का  समा  एक  मत  हो  कर  समर्थन  करगे  विधेयक  के  पृष्ठ  2,

 पंक्ति  32-35  के  कुछ  मद्रणसंबंधी  गलतियाँ  आगामोा  अवसर  पर  में  यदि  आवश्यक  हुआ

 आवद्यक  श॒डद्धियाँ  शामिल  करके  एक  संशोधन  का  पेश  करू  हु

 सभापति  महोदय  :  इस  विधेयक  के  लिए  कितना  समय  आवंटन  करना  चाहिए  ?  मैं  समझता

 ह  2  घण्टे  काफी  होंगे  ।

 कुछ  सदस्य  माननोय  :
 जी  कम  से  कम  2  चण्ट  दिए  जाने  चाहिए  |

 सभपति  महोदय  :  अब  श्री  शान्ताराम  नायक  बोलेंग  ।

 मैं  इस  विधेयक  के  जिसे  श्रीमती  गोस्वामी  ने श्री  शान्ताराम  नायक
 :

 |  मूलरूप  से  मैं  चाह  गा  कि  सभी  श्रम  विधानों  को पेश  किया  उद्द  यों  से  सहमत

 एक  श्रम  संहिता  में  शामिल  किया  जाए  |  आज  इस  अवस्था  में  यह  प्रइन  प्रत्यक्ष  रूप  से

 ग्रस्त  नहीं  है  ।  लेकिन  च्‌ंकि  श्रम  मन्त्री  जो  यहाँ  उपस्थित  मैं  इस  बारे  में  कहना  चाह  गा  कि

 देश  में  श्रम  कानन  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  विचार  करते  के  लिए  एक  मुक्त  विधाननहीं  बनाया

 गया  है  |  यह  बहुत  आवश्यक  है  कि  टुकड़ों  में  विमाजित  इन  विधानों  को  जिसमें  महिला  के  कल्याण

 के  लिए  विधान  भी  शमिल  एक  श्रम  कानून  में  संहिता  बद्ध  किया  जाए  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए

 मैं  निविदन  करता  हਂ  कि  श्रम  समस्याओं  के  साथ  संबधित  सभी  कानूनों  का  पुनरीक्षा  को  जानी

 |  जहां  तक  इस  विधेयक  का  संबंध  इसमें  विभिन्‍न  उहदय  निर्धारित  किए  गए  हैं  |  इस

 विधेयक  पर  विचार  करते  समय  मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूਂ  कि  महिला  श्रमिक  से  संबंधित  जो

 रूप  से  या  प्री  तरह  से  उनकी  इस  विधेयक  में  निर्धारित भी  विधान  आज  मौजद  हैं  आंशिक
 उहे  श्यों  के  प्रकाश  में  पुनरीक्षा  की जानी  चाहिए  और  महहलाओं  के  बारे

 मं
 सशोधन  के

 था  अन्यथा  जो  कुछ  किया  जा  सकता  है  वह  किया  जाना  चाहिए  तथा  मौजूदा  कानूनों  की  पुनरीक्षा

 कर  उन्हें  इन  उहं  श्यों  को शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 आज  वह  समय  है  जब  हमें  महिला  श्रमिकों  के  बारे  में  अधिक  ध्यान  से  और  अधिक  महत्व

 से  विचार  करना  है|  मैं  यह  भी  सुझाव  देता  हू  कि  श्रम  मत्रांलल  और  मारत  सरकार  कतिपय

 उद्योगों  में  चाहे  वे  छोटे  कुटीर  उद्योग  या  अन्य  उद्योग  हों  महिलाओं  को  रोजगार  के  लिए

 सुरक्षित  रख  देना  चाहिए  ।  मैं  इस  तरह  के  विस्तार  तक
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 कुछ  कार्य  ऐसे  हैं  जिन्हें  महिलाओं  द्वारा  अच्छी  तरह  से  या  सुविधाजनकरूप  से  किया  जा

 सकता है  ।  इस  तरह  के  उद्योगों  को  पूरी  तरः्  +हिलाओं  के  लिए  सुरक्षित  कर  दिया  जाना

 चाहिए  और  वहां  केवल  महिलाओं  को  ही  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  |  मैं  हाल  ही  में  सोवियत

 रूस  गया  था  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  वहां  इस  त  रह  का  कोई  कानून  प्रचलित  है  या  लेकिन
 कई  स्थानों  पर  केवल  महिलाओं  को  ही  काम  करते  और  इस  पहल  पर  विचार  करने  के

 लिए  हमारे  पास  यही  समय

 धारा  6  यह  कहा  गया

 सरकार  ऐसे  प्रत्येक  क्ष  त्र  के लिए  जहाँ  उद्योग  तथा  स्थापन  स्थित  हैं  इस  क्षेत्र  के

 संबंध  में  नगर  स्तर  आदि  पर  सलाहकार  समितियां  गठित  करेगी  ।”'

 सलाहकार  समिति  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक  प्रावधान  है  जिसमें  सम्मवत:ः

 लाओं  को  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।  जहां  यह  प्रावधान  है  कि  महिलाओं  के  शामिल  करने  में

 मिकता  दी  मैं  आवश्यक  रूप  से  यह  सलाह  दूृ  गा  कि  इस  तरह  की  परामर्शादात्री  बोडों

 महिलाओं  को  स्थान  मिलना  केवल  यही  नहीं  बल्कि  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  जहां

 प्राधिकारियों  का  उल्लेख  किया  गया  जहां  कहीं  भी  विधान  बनाए  जाते  इस  अधिनियम  के

 प्रयोजन  के  लिए  कुछ  प्राधिकारों  की  आवश्यकता  होती  है  ।  मैं  सुझाव  दूगा  कि  इस  अधिनियम  के

 अन्तर्गत  भी  वे  महिलाओं  को  ही  आवश्यकरूप  से  नियक्त  किया  जाए  |  अब  एक  संवंधानिक  प्रश्न

 उठ  सकता  है  लेकिन  मैं  सोचता  हਂ  कि  जब  संविधान  के  मूल  अधिकारों  में  कई  छटें  दी  गई  हैं  और
 जब  इन  छटों  को  देश  के  हित  शांति  के  हित  में  और  अन्य  परिस्थितियों  में  अच्छा  समझा  गया

 तो  मैं  समझता  हू  कि  इस  देश  की  महिलाओं  को  ऊपर  उठात  के  प्रयोजन  के  लिए  इस  तरह  के
 प्रावधानों  या  छटों  पर  उच्चतम  न्यायालय  या  भारत  के  अन्य  न्यायालय  अवश्य  विचार  करेंगे  और
 वे  इस  विधान  के  किसी  ऐसे  अनुच्छेद  को  या  किसी  विधान  को  रह  नहीं  जो  महिलाओं  के  उत्थान
 में  सहायक  है  ।

 अनुच्छेद  1]  में  कहा  गया  है  :

 ऐसे  नियोजक  जो  अपने  उद्योग  या  स्थापन  में  महिलाएं  नियोजित

 करता  इस  अधिनियम  के  प्रयोजनों  के लिए  ऐसे  आकड़  और  अन्य  जानकारी  ऐसे  रूप

 में  तथा  इतनी  अवधि  के  जो  विहित  की  गई  मेजने  की  अपेक्षा  कर  सकती

 मैं  समझता  हू
 कि  कानून  लाग्‌  न  होत  की  स्थिति  में  दण्ड  का  प्रावधान  नहीं  किया

 गया  जब  कमी  कोई  विधान  बनाया  जाता  है  तो  उसका  कार्यान्वयन  भी  सुनिश्चित
 किया  जाना  चाहिए  |  उस  प्रयोजन  के  लिए  कुछ  दण्ड  प्रावधान  होना  चाहिए  |  ताकि  यदि  कोई
 नियोजक  उस  विधान  के  किसी  प्रवधान  को  नहीं  मानता  है  मांमले  में  कुछ  कार्यवाही  की

 जा  सके  |
 अन्य  पहलू  जिसका  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  हू  वह  महिलाओं  के  ट्रेंड  यूनियन

 धियों  के  बारे  में  है  ।  जहां  तक  महिलाओं  की  ट्रं  ड  यूनियन  गतिविधियों  का  संबध  है  उन्हें  सुविधाएं
 देने  के  बारे  में  प्रावधान  किया  गया  है  ।  मैं  कहना  चाह गा  कि  इस  अधिनियम  में  या  किसी  विधान

 में  इस  बारे  में  महिलाओं  की  ट्रंड  यनियन  गतिविधिओं  की  व्यवस्था  के  लिए  इस  विचार  से  शीक्र
 ष  होना  चाहिए  कि  यदि  ट्रंंड  यूनियन  अध्ि  नियम  ट्ंड  यनियन  को  गठित  करने  के  उद्द  श्य  से

 कतिपय  आवश्यकताओं  की  व्यवस्था  करता  है  तो  ट्रंड  यूनियन  बनाने  के  लिए  महिलाओं  को  कुछ
 रियायतें  देनी  चाहिए  ।  जहां  तक  सांख्या  का  सबंध  है  और  अन्य  पहलुओं  का  संबंध  है  तो  महिला
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 चाहिए  और  इस  तरह  हम  यह  सुनिश्चित  कर  सकते  हैं  कि उनकी  आवाज  सुनी  जाती

 आखिर  हालांकि  मुख्य  रूप  से  मैं  इस  विधेयक  में  निर्धारित  प्रावधानों  से  सहमत  मैं

 अनुरोध  करता  हूं  कि  सरकार  को  यह  मामला  अपने  ऊपर  लेना  सरकार  माननीय  सदस्य

 को  आद्वासन  दे  सकती  है  कि  वे  इस  तरह  के  विधान  को  स्वतन्त्र  रूप  से  कुछ  अन्य  अधिनियमों

 द्वारा  लाने  पर  विचार  करेगी  और  माननीय  सदस्य  को  यह  विधेयक  वापिस  लेने  का  अनुरोध  करेयी

 ताकि  वे  इस  विधेयक  में  उल्लिखित  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  एक  व्यापक  विधान  ला
 सकें

 हसलिए  उनकी  शोर  से  मैं  माननीय  सदस्य  को  विधेयक  वापिस  लेने  का  अनुरोध  करता  हूं
 ताकि  इस  विषय  में  सरकार  एक  व्यापक  विधान  आगे  ला  सके  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  हरीश  रावत  ।

 ]
 श्री  हरोश्  रावत  :  सभापति  संविधान  हमारी  महिलाओं  ओर  पुरुषों

 के  समान  अधिकार  की  बात  करता  लेकिन  जब  तक  आधथिक  आधिक  रूप  से  महिलाओं
 को  सक्षम  नहीं  किया  जाता  तब  तक  संविधान  के  प्रावधानों  से  या  कुछ  कानून  बना  देने  से  काम  नहीं
 चल  सकता  ।  इस  बिल  के  माध्यम  से  भी  बिल  के  मृवर  ने  कुछ  ऐसे  मामलों  की  तरफ  सरकार  का
 ध्यान  खींचना  चाहा  है|

 एक  बात  सबविस  कंडीशांस  के  बारे  में  जहां  पर  महिलाएਂ  काम  करती  हैं  सरकारी
 कमों  वहां  पर  उनके  रहने  की  व्यवस्था  सरकार  को  करनी  चाहे  वे  किसी  भी  मह॒कमे  में

 काम  करती  जहां  प्राइवेट  कंसने  में  महिलाएਂ  काम  करती  हैं  वहां  भी  उनके  रहने  के  लिए

 होस्टल  आदि  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  और  ज्यादा  से  ज्यादा  वक्िग  विमेन  होस्टल  बनाने
 परसों  जब  बहस  चल  रह  थी  तो  समाज  कल्याण  मंत्री  जी  ने  बताया  था  कि  इस  प्रकार

 के  350  विंग  विमन  होस्टल  सारे  देश  में  बनाए  मैं  समझता  हूं  कि  यह  संख्या  बहुत
 अपर्याप्त  जितनी  बड़ी  संख्या  में  अब  महिलाएं  आगे  भा  रही  हैं  नौकरियों  में  और  आशिक  क्षेत्र

 उस  हिसाब  से  सरकार  को  उन्हें  सुविधाएਂ  देने  के  मामले  में  श्रागे  आना  चाहिए  ।  अलग-अलग
 मामलों  को  लेकर  अलग-अलग  प्रकार  के  लेजिसलेशन  बनाने  जरूरत  कुछ  महिलाए  जो

 खेतों  में  काम  करने  वाली  हैं  या  दूसरे  अन-आगंनाइज  सेक्टर  में  काम  करने  वाली  महिलाए
 उनकी  तरफ  विशेष  ध्यान  देने  की  जरूरत  आगंनाइज  संक्‍्टर  में  काम  करने  वाले  लोगों  के

 मामले  जो  उठाए  जा  सकते  मगर  अन-आर्ग  नाइज  सेक्टर  में  काम  करने  वाले  लोगों  को  बात  नहीं
 उठ  पाती  है  ।  मैं  यहां  पर  बीड़ी  वर्कस  का  जिक्र  करना  चाहूंगा  ।  मुर्क  आंध्र  और  कर्नाटक  में  देखने
 का  सौका  वहां  महिलाएਂ  ज्यादातर  बीड़ी  बनाने  के  काम  में  लगी  हुई  हैं  और  जिस  प्रकार
 की  सविस  कंडीदांस  में  उनको  काम  करना  पड़ता  वे  इतनी  दयनीय  हैं  कि  उनकी  हालत  को

 कर  कोई  भी  आदमी  द्रवित  हो  सकता  है  |  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  उनके

 क्षेत्र  में  भी काफी  बीड़ी  मजदूर  महिलाएਂ  काम  करती  मैं  समझता  हूं  कि  वहां  तो  करीब  60
 परसेंट  ऐसा  काम  महिलाएं  ही  करती  हैं  ।  उनकी  सविस  कंडीशंस  और  उनकी  कठिनाइयों  के  विषय
 में  आप  काफी  वाकिफ  हैं  ।  कानून  भी  है  लेकिन  वह  अपर्याप्त  जो  एम्पलायर  वह  बाध्य  नहीं
 करता  अगर  वह  बाध्य  करता  है  तो  उस  बाध्यता  को  स्वीकार  नहीं  किया  जाता  ।  अगर

 स्वोकार  नहीं  करता  है  तो  उसे  दण्ड  देने  के  लिए  हमारे  पास  कोई  कारगर  तरीका  नहीं  है  जिससे
 कि  कानून  को  लागू  किया  जा  सके  ।  भाई  छाांता  राम  जी  ने  बहुत  महत्वपूर्ण  ब्रात  कही  ।  कुछ

 as
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 रूप  से  हिंसा  किए  जाने  के  आरोपों  को  जांच  करने  के  लिए  एक

 जांच  आयोग  गठन  के  बारे  में  वक्तव्य
 ~

 सेज  ऐसो  होनी  चाहिए  जो  केवल  महिलाओं  के  लिए  हो  और  उनमें  अधिकांश  प्रतिशत  महिलाओं
 का  ही  होना  चाहिए  जिस  तरीके  से  रूस  में  है  या  जितने  हमारे  सोशलिस्ट  कंट्रीज  उनमें  है  ।

 एयर-लाइन्स  और  बेस  वर्गरह  में  अधिकांश  महिलाएं  ही  काम  करती  हैं  ।  हम  अगर  कानून
 बनाकर  लागू  न  भी  करना  चाहें  तो  कम  से  कम  गवरनंमेंट  कन्पतन  में  एक  कन्वेन्शन  बना  दिया  जाना

 चाहिए  और  को  इस  प्रकार  के  निर्देश  होने  चाहिए  कि  अधिकांश  महिलाओं  को  ही

 लिया  जाए  ताकि  अधिक  से  अधिक  महिलाएं  ही  काम  कर  इससे  उनमें  स्वावलम्बन  की
 भावना  बढ़ेगी  ।  इण्डस्ट्रीज  के  क्षेत्र  में  भी  महिलाएं  बहुत  इफेक्टिव  हो  सकती  हैं  ।  इृण्डस्ट्रीज  ओर

 एडव  रटाइजमेंटस  के  जाब्स  में  तो  महिलाएं  बहुत  आगे  आ  रही  लेकिन  कोई  चीज  मेन्युफंक्चर
 करने  के  काम  में  थोड़ी  बहुत  महिलाएਂ  ही  आगे  आई  हैं  और  उन्होंने  बहुत  अच्छा  काम  किया  है  ।

 माननीय  मंत्री  जी  से  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  खादी  ग्रामोद्योग  कमीशन  जो  इण्डस्ट्रीज  को  गांवों

 में  लगाता  वह  आगे  आकर  महिलाओं  को  अधिक  से  अधिक  उद्योग  लगाने  के  लिए  प्रेरित  करें

 तो  मैं  समझता  हूं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भ्र्थव्यवस्था  सुधरेगी  और  जो  आदमी  काम  पर  लगे  हुए  हैं
 उनको  भी  रोजी-रोटो  कमाने  के  विषय  में  मदद  मिलेगी  ।  एग्रीकल्वर  से  संबंधित  जितने  भी  छोटे

 छोटे  उद्योग  हो  सकते  जिनसे  कंज्युमर  भ्राइटम  प्रोड्यूस  हो  उसके  लिए  महिलाओं  को  अधिक
 से  प्रोत्साहन  देने  की  जरूरत  है  ।  इस  समय  महिलाओं  ओर  पुरुषों  को  बराबर  मात्रा  में  पंसा

 दिया  जाता  हमारा  समाज  पुरुष  भ्रधान  समाज  पुरुष  प्रधान  समाज  में  महिलाओं  और

 पुरुषों  को  एक  ही  प्रकार  का  अवसर  दें  और  कहें  कि  आप  कम्पीट  कीजिए  और  महिलाओं  को  किसी

 विशेष  प्रकार  का  संरक्षण  नहीं  देंगे  तो  मैं  नहीं  समकता  कि  महिलाएं  पुरुषों  के  साथ  उस  कम्पीटोशन

 में  टिक  सके  ।  ऋण  ओर  दूसरी  सुविधाएं  देने  के  मामले  में  भी  बेक्स  और  अन्य  गवरनंमेंट

 नाइजेहन्स  को  भी  उदारता  बरतनी  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इस  बिल  के  अंदर

 ऐसी  कोई  वात  नहीं  लगती  कि  इसको  स्वीकार  कर  इसके  प्राविजन  अपने  आप  में  कांट्राडिक्टरी
 है  ।  एक  तो  यह  कहा  गया  है  कि  महिलाओं  की  ट्रड  यूनियन  अलग  बननी  आपकी  पार्टी

 हस  विषय  में  कई  प्रकार  के  विचार  रखती  कई  ट्रंड  यूनियन  ऐसी  हैं  जिनमें  आपकी  पार्टी  का
 बोलबाला  वहां  महिलाओं  को  आ्रागे  ला  सकते  हैं  ।  जहां  हमारी  पार्टी  का  बोलबाला  वहां  हम
 लोग  महिलाओं  को  आगे  ला  सकते  किसी  प्रकार  का  कानन  बनाकर  यह  नहीं  किया  जा

 सकता  कि  हसके  लिए  महिलाओं  को  ही  प्रधान  बनाया  मैं  समझता  हैं  कि  इस  प्रकार  की
 बातें  बाहर  से  देखने  में  भच्छी  लग  सकती  लेकिन  व्यावहारिक  कठिनाइयां  मंत्री  जी  के  सामने  हो
 सकती  हैं  ।  मंत्री  जी  को  व्यावहारिक  कठिनाइयों  को  देखते  शए  बिल  की  भावनाओं  का  समर्थन
 करता  माननीय  सदस्या  जिसे  उदृष्य  से इस  बिल  को  लाई  वह  मकसद  इससे  पुरा  नहीं
 होता  है  ।

 [  भनुवाद  ]
 सभापति  महोदय  :  श्री  ९०  के०  सेन  एक  वक्तव्य  देना  चाहते

 17.40
 स०प०

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  के  पश्चात  दिल्ली  में  सुनियोजित  रूप
 से  हिसा  किये  जाने  के  आरोपों  की  जांच  करने  लिए  एक  जांच

 आयोग  के  गठन  के  बारे  में  वक्तव्य
 विधि  ओर  न्याय  मंत्री  ए०  के०  :  सदन  को  गृह  मंत्रीद्वारा  1]

 1985  को  दिये  गये  वक्‍तथ«्य  का  स्प्ररण  होगा  जिसमें  स्व०  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरां  गांधी  की
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 2. कक  न  नहला»  --

 हत्या  के  बाद  दिल्ली  में  संगठित  हिसा  के  संबंध  में  लगाये  गये  आरोपों  की  न्यायिक  जांच  करने  के

 लिए  सरकार  के  निर्णय  की  घोषणा  की  गई  थो  ।  यह  भी  घोषणा  की  गई  थी  यह  भी  घोषणा  की  गई
 थी  कि  उच्चतम  न्यायालय  का  कोई  सेवारत  न्यायाधीश  जांच  भायोग  का  भ्रष्यक्ष

 2.  इस  संदर्म  मैं  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  और  आगे  किये  गये  निर्णयों  की  घोषणा

 कर्ता  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायमूर्ति  से  परामर्श  करने  के  बाद  यह  निर्णय

 किया  गया  है  कि  न्यायमूर्ति  श्री  रंगनाथ  मिश्रा  जांच  आयोग  के  अध्यक्ष  जांच  आयोग  के

 विचा  रार्थ  विषय  इस  प्रकार  हैं  :---

 (1)  स्व०  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  के  बाद  घटी  संगठित  हिंसा  की

 नाओं  के  बारे  में  आरोपों  की  जांच  और

 (2)  ऐसे  उपायों  का  सुझाव  जो  ऐसी  घटनाओं  की  थुनरावत्ति  रोकने  के  लिए  किये
 जा  सकते  हैं  ।

 3.  जांच  आयोग  से  महीने  के  अन्दर  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।
 इस  संबंध  में  अधिसूचना  आज  सरकारी  राजपत्र  में  प्रकाशित  की  जा  रही  है  ।

 5.41  स०प०
 गा

 श्रमजीवी  महिला  कल्याण  विधेयक

 (
 |

 सभापति  भहोदय  :  अब  चर्चा  जारी  रहेगी  ।  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  ।

 श्री  सत्यगोपाल  सिथ्॑  :  इस  विधेयक  का  समर्थत  करना  तथा  हमारे
 समाज  की  महिलाओं  के  कल्याण  के  बारे  में  कुछ  प्रसन्नता  की  बात  इस  बारे  मैं
 विधेयक  को  पेश  करने  वाले  को  बधाई  देता  हूं  तथा  मेरे  से  पहले  भाषण  देने  वालों  ने  जो  विचार  पेश

 किए  उनका  भी  स्वागत  करता  हूं  ।  यह  बहुत  ही  सुविचारित  तथा  अविवादनीय  विधेयक  मेरा

 यह  भी  विचार  है  कि  इसे  सदन  के  हर  कोने  से  समर्थन  मिलेगा  ।

 इस  विधेयक  में  कुछ  बातें  हैं  ।  सर्वप्रथम  यह  है  कि  जहां  तक  रोजगार  के  प्रदन  का  सम्बन्ध

 पुष्ष  और  महिलाओं  के  बीब  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  किसी  व्यक्ति  को  किसी
 उद्योग  या  संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार  देते  समय  केवल  उसकी  योग्यता  तथा  अहंता  को  प्राथमिकता
 दी  जानी  हमारे  देश  लगभग  50%  महिलाए
 ये  50  प्रतिशत  से  थोड़ी  सी  कम  भी  हो  सकती  हैं  ।  52  प्रतिशत  पुरुष  हैं  तथा
 48  प्रतिशत  महिलाए  परन्तु  यदि  हम  रोजगार के  क्षेत्र  में  जाते  हैं  तो  हम  देखते  हैं  कि

 वहां  इस  अनुपात  को  नहीं  निभाया  जाता  ।  हमारे  देदय  में  हर  जगह  हम  देखते  हैं  कि  नियोक्ता  जब
 किसी  व्यक्ति  की  नियुक्ति  करते  हैं  तो  भेदभाव  रखते  हैं  ।  विशेष  रूप  से  वे  महिलाओं  को  अपने
 ठन  में  नहीं  रखना  चाहते  ।  हमारे  समाज  जहां  पुरुष  का  अधिपत्य  वहां  महिलाओं  के  साथ
 द्वितीय  श्रेणी  के  नागरिक  जंसा  बर्ताव  किया  जाता  मेरे  विचार  से  इस  प्रणाली  को  जारी  रखने
 की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  हमारे  देदा  की  महिलाओं  को  समान  अधिकार  दिलाने  के  लिए
 हम  सभी  को  एक  जुट  होकर  कार्य  करना  वे  बोर  कुछ  नहीं  हैं  बल्कि  हमारी  माताए
 हमारी  बहनें  हमारी  पत्नियां  हैं  आदि  ।
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 इस  विधेयक  में  दूसरी  बात  है  कि  समान  कार्य  के  लिए  समान  वेतन  मिलना  चाहिए  ।  समान

 कार्य  के  लिए  समान  पारिश्रमिक  मिलना  चाहिए  ।  यह  नारा  वहां  है  तो  परन्तु  इसे  कार्यान्वित

 नहीं  किया  जाता  ।  बीड़ी  महिला  कामगारों  के  बारे  में  श्री  हरीश  रावत  ने  यह  बात  कही  मैं

 बहुत  से  क्षेत्रों  में  गया  हूं  जहां  मेंने  भी  देखा  है  कि  बीडी  कारखानों  में  काम  करने  वाली  महिलाओं
 को  वास्तव  में  उतना  वेतन  नहीं  मिलता  जितने  वेतन  की  वे  हकदार  हैं  तथा  उनके  का  करने  की

 दशा  भी  बहुत  बुरी  कुछ  भोर  क्षेत्र  हैं  जहां  श्रमजीवी  महिलाओं  को  उतना  वेतन  नहीं  मिलता
 जितने  को  वे  हकदार  यहां  तक  कि  सावंजनिक  क्षेत्रों  के  उपक्रमों  में  भी  हम  देखते  हैं  कि  जहां
 तक  महिलाओं  को  रोजगार  देने  का  प्रएन  उवके  साथ  भेद-भाव  किया  जाता  में  माननीय

 मन्त्री  से  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  वे  इसे  नोट  करें  तथा  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रबन्धकों

 को  यह  अनुदेश  दें  कि  महिलाओं  को  वहां  पर्याप्त  मात्रा  में  रोजगार  दिया  जाए  ।

 तीसरे  में  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  श्रमजीवी  महिलाओं  को  कुछ  बिशेष  सुविधाएं  दी  जानी

 चाहिए  ।  यह  अति  आवश्यक  है  ।  एक  पुरुष  कामगार  बस  से  20  या  30  मील  की  यात्रा  कर  सकता

 है  तथा  अपने  काम  करने  के  स्थान  पर  जा  सकता  परन्तु  श्रीमजीवी  महिलाओं  के  लिए  इतनी

 दुर  जाना  सम्भव  नहीं  यदि  महिलाओं  के  काम  का  स्थान  बहुत  दूर  हो  तो  उनके  कार्य  करने

 के  स्थान  के  समीप  किसी  मकान  या  होस्टल  की  सुविधा  उन्हें  उपलब्ध  की  जानी  इसके
 कार्य-स्थान  के  परिसर  में  ही  कामगार  महिलाओं  के  आराम  करने  के  लिए  अलग  से  कमरे

 आरक्षित  होने  इन  आराम  के  कमरों  में  सभी  आवद्यक  सुविधाएਂ  जंसे  पाखाना

 इत्यादि  होनी  चाहिए  ।  उन्हें  चिकित्सा  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  होनी  चाहिए  ।

 मेरी  अगली  बात  प्रसृति-अवकाश  सुविधाओं  के  बारे  में  यह  सुविधा  सभी  वर्गों  की
 लाओं  को  मिलनी  चाहिए  ।  मानते  हैं  कि  संगठित  क्षेत्र  में  ये  सुविधाए  दी  जाती  हैं  परन्तु  असंगठित
 क्षेत्र  में  ये  नहीं  महिलाओं  को  उसी  अवधि  का  वेतन  दिया  जाता  है  जिसके  दोरान  वे  काये
 स्‍थान  पर  मौजूद  होती  हैं  तथा  प्रसुति  भ्रवकाश  की  अवधि  में  उन्हें  कुछ  नहीं  दिया  जाता  ।  इसीलिए
 मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  ऐसा  कानून  बनाना  चाहिए  जिसके  तहत  असंगठित  क्षेत्रों  में  भी

 महिलाओं  को  प्रसूति  सम्बन्धी  पूरी  सुविधाएं  मिल  सके  ।

 नौकरी  करने  वाली  महिलाओं  के  कल्याण  के  श्िश्यु-पालन  की  सुविधा  कल्याण  कार्यों
 का  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  पहलू  आज  जो  एक  बच्चा  पैदा  हुआ  है  वह  कल  का  नागरिक  होगा  ।

 इसीलिए  हमें  बच्चे  की  देख-रेख  शुरू  से  ही  करनी  इसी  कारण  से  कोई  ऐसी  सुविधा  बनानी

 चाहिए  जिससे  नोकरी  करने  वाली  महिलाएਂ  छिछु  के उचित  पालन-पोषण
 के

 बारे  में  आश्वस्त  हो
 सकें  ।  इसके  लिए  सरकार  तथा  नियोक्ता  पर  झुछ  न  कुछ  जिम्मेदारी  होनी  चाहिए  ।

 विधेयक  पेश  करने  वाले  सदस्य  ने  बिल्कुल  सही  कहा  है  कि  श्रमजीबी  महिलाओं  के  कल्याण

 के  लिए  एक  निधि  बनाई  जानी  चाहिए  तथा  उस  निधि  में  सरकार  तथा  नियोक्ता  द्वारा  अंशदान

 किया  जाना  यह  निधि  केवल  उन्हीं  श्रमजीबी  महिलाओं  के  कल्याण  के  लिए  होनी  चाहिए
 जो  कारखानों  तथा  उद्योगों  में  कार्य  करती  उस  निधि  का  इस्तेमाल  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए
 भी  होना  चाहिए  |  यह  आवध्यक  है  ।

 महोदय  ,  हमारा  समाज  तभी  भागे  बढ़  सकता  है  यदि  हम  अपने  देश  की  महिलाओं  को

 समान  अवसर  दें  तथा  समान  प्रतिष्ठा  दें  ।  इस  पहलू  पर  भी  विचार  होना  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  तथा  यहां  बेठे  सभी  मेरे  से  यह  अनुरोध  करना

 चाहता  हू  कि  वे  इस  विधेयक  का  समर्थन  करें  तथा  हमारे  देश  को  श्रमजीवी  महिलाओं  के  कल्याण
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 के  लिए  एक  जुट  होकर  कार्य  करें  ।  यदि  हम  सारे  देश  का  सर्वेक्षण  करें  तो  आपको  हमारे  देश  के

 विभिन्न  कारखानों  तथा  उद्योगों  में  नौकरी  करने  वाली  महिलाओं  को  दक्षा  देखकर  आदएचय  होगा  ।

 उन्हें  उचित  वेतन  नहीं  दिया  वे  वहां  जिस  दष्ा  में  कार्य  करती  वह  ठीक  नहीं  है  तथा

 उन  सभी  कारणों  की  वजह  वे  बहुत  परेशान  हैं  ।

 अन्त  मैं  सदन  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वर्तमान  प्रणाली  को  जारौ  नहीं  रखा  जा

 सकता  तथा  श्रमजीवी  महिलाओं  के  कल्याण  के  लिए  उचित  कानन  बनाया  जाना  इसीलिए
 में  तहे  दिल  से  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  तथा  में  माननीय  मस्त्रो  से  भी  अनुरोध  करता  हूं
 कि  वे  इस  विधेयक  को  हवोकार  करें  ।  आओ  हस  विधेयक  को  सं  सम्मति  से  पारित

 ]
 भी  मनोज  पांड  )  :  सभापति  आज  हमारे  समाज  श्षास्त्रों  में

 लाओं  का  दर्जा  देवी  के  रूप  में  दिया  गया  सीता  और  सावित्री  की  बात  हमारे  शास्त्रों  में  कही

 गई  और  सबसे  बड़ी  मां  के  रूप  में  हमारी  दुर्गा  मां  जिनको  आराधना  हम  करते  वह  भी

 नारी  का  स्वरूप  है  ।

 जब  हमारे  शास्त्रों  में  इतनी  महिमा  महिलाओं  को  दी  गई  इसी  कारण  भारतवर्ष  की

 महिलाओं  की  विदेशों  दुनिया  के  हर  कोने  में  आज  बहुत  बहुत  बड़ी  प्रतिष्ठा

 आज  के  समाज  के  अनुकूल  हम  महिलाओं  का  दर्जा  पुरुषों  के  दर्ज  के  बराबर  देना  चाहते  हैं
 ओर  हमारी  सरकार  ने  बारबार  इस  बात  को  दोहराया  भी  आज  हमारे  इस  समाज  में

 घ्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  उस  महिलाओं  की  तरफ  जो  एपग्रीकल्चर  लेबर  के  रूप  में  काय  रत  हैं
 हमारे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ।  हमारे  पूर्व  माननीय  रावत  जी  ने  बहुत  अच्छी  बातें  कही  में  कुछ
 ओर  बातें  उनमें  जोड़ना  चाहता  हू  ।

 पहले  हो  यह  अन-आर्गेनाइज्ड  संक्‍्टर  में  मैं  इस  बात  को  मानता  लेकिन  जब  दसरे
 सेक्टरों  को  आप  आर्गेनाइज  कर  सकते  हैं  तो  यही  क्‍यों  छटा  हुआ  है  ?  इसे  भी  आर्गेनाइज्ड  सेक्टर

 में  आना  चाहिये  ।  हम  उन  महिलाओं  के  विषय  में  यहां  सोचने  जरूर  आये  जिनको  कोई  पृछने
 वाला  नहीं  है  ओर  ज्यादातर  ऐसी  महिलाएं  इंडस्ट्रियल  सेक्टर  में  कायंरत  उनके  बारे  में  माननीय

 सदस्यों  ने  अपने-अपने  विचार  रखे  लेकिन  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जो  महिलाएਂ  कार्यरत  उनके

 विषय  में  और  भी  बातें  होनी  चाहिए  |  सबसे  पहली  बात  यह  है  कि  उसे  भी  आप  आर्मनाइज्ड
 भोौर  उनमें  भी  यह  भावना  जागृत  होनी  चाहिए  कि  आज  उनकी  भी  पूछ  हम  महिलाओं  को

 भी  वही  दर्जा  देना  चाहते  हैं  जोकि  पुरुषों  को  दिया  इस  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  सुकाव  भी  देवा

 चाहता  हूं  ।

 सबसे  पहली  बात  तो  यह  है  कि  हमें  एक  सर्वे  करामा  चाहिए  कि  आज  वास्तव  में  कितनी

 महिलाएं  प्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकायंरत  पहले  हम  इस  बात  का  एक  सर्वे  करा  लें  ओर  फिर  हम  एक

 सुसंगठित  ढंग  से  उनके  वेलफंयर  के  बारे  में  सबसे  पहले  तो  उनको  काम  दिलाने  को  बात
 करनी  चाहिये  ।  व॑से  तो  हमारी  कई  योजनायें  हैं  जिनमें  महिलाओं  के  लिये  कुछ  रिजर्वश्न  भी

 लेकिन  यह  जो  योजनायें  हैं---एन  अ।र  ई  आर  एल  ई  जी  पी  इनमें  भी  महिलाओं  को

 कुछ  रिजर्वेशन  मिलमा  उनके  अन्तगंत  जो  भी  महिलायें  कायंरत  उनको  वह  सारी

 सुविधायें  दें  जोकि  इण्डस्ट्रियल  सेक्टर  में  का्यंरत  महिलाओं  को  मिलती  हों  ।  आज  ग्रामीण  क्षंत्रों
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 में  जो  महिलायें  कार्यरत  उनके  वेतन  के  सम्बन्ध  में  हमने  कुछ  नहीं  सोचा  जहां  तक  मेरा

 अपना  अनुमव  आज  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  महिलाओं  का  वेतन  पुरुषों  के  वेतन  से  कम  होता  इसमें

 हमें  परिवर्तत  करना  होगा  !  हमको  उनके  विषय  में  सोचना  होगा  कि  कंसे  हम  उनको  भी  उतना  ही
 वेतन  दिला  सकते  हैं  जितना  कि  प्‌  रुषों  को  मिलता

 दूसरी  समस्या  उनके  भोजन  के  सम्बन्ध  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  महिलायें  तथा  दोनों

 ही  खेत  खलिहानों  में  काम  करते  जहां  से  मैं  आता  हूं  वहां  मक्का  ओर  गन्ने  की  मुरुय
 फसलें  होती  हैं  ।  धान  तथा  मबके  को  सेती  में  अधिकतर  महिलायें  ही  कार्य  रत  होती  हैं  क्योंकि  वे

 पुरुषों  की  श्रपेक्षा  ज्यादा  और  अच्छा  काये  कर  लेती  ऐसी  जो  क्राप्स  होती  है  जिनमें  बंठकर  काम

 करना  होता  है  उनके  सम्बन्ध  में  मैं  समझता  हूं  _ महिलाओं  को  स्पेशल  ट्र  निग  देने  की  व्यवस्था  की

 जानी  चाहिए  |  घान  को  खेती  में  सह्दिलायें  पुरुषों  की  कम  समय  में  अधिक  काम  कर  लेती

 इसलिए  धान  की  खेती  के  सम्बन्ध  में  महिलाओं  को  स्पेशल  ट्र  निग  देने  की  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिए  ताकि  स्पेशलाइज्ड  बकर  की  हैसियत  से  महिलाएं  इस  संक्टर  में  कार्य रत  हो  सके  ।

 जहां  तक  न्यूनतम  मजदूरी  का  प्रइन  हम  उसको  दिलाने  की  बात  तो  कहते  हैं  परन्तु

 दुर्भाग्यवश  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  न्यूनतम  मजदूरी  नहीं  मिल  रही  है  ।  हमारे  यहां  बिहार  में  बसे  तो  प्रति

 दिन  चार  किलो  भ्रनाज  देने  को  बात  देहातों  में  अमृूमन  अनाज  ही  दिया  जाता  प॑से  नहीं  दिए

 जाते  हैँ  शायद  बहुत  कम  जगहों  पर  ही  चार  किलो  अनाज  दिया  जाता  आज  हमारे

 कानन  भी  बने  हुए  हैं  ओर  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  को  भी  हम  लागू  करना  चाहते  हैं  लेकिन  उसके

 न्वयन  में  बहुत  ज्यादा  प्रगति  नहीं  हो  पाई  इनका  क़्ियान्वयन  कराने  की  जिम्मेदारी  हमारी
 सरकार  की  यह  जिम्मेदारी  सरकार  की  है  कि  मजदूरों  को  सही  रूप  में  मिनिमम  बेजेज  दिए

 खासकर  जो  महिलायें  हैं  उनको  भी  पुरुषों  के  बराबर  वेतन  मिले  ।

 ]
 सभापति  महोदय  :  आप  अगली  बार  भाषण  जारी  रख  सकते

 आधे  घंठे  की  चर्चा

 स्वनियोजन  गारंटी  योजना  के  अधीन  लाभान्वित

 |  ]

 शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्ति

 प्रनुवाद
 सभापति  महोदय  :  अब  हम  आधा  घण्टा  चर्चा  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद

 भी  जितेन्द्र  प्रसाद  :  तारांकित  प्रदन  409  दिनांक  12
 1985  को  मंत्री  जी  ढ्वारा  दिये  गये  उत्तर  से  उत्पन्न  बिषय  के  बारे  में  मैं  चर्चा  उठा  रहा  यह

 प्रषन  सेल्फ-एम्प्लायमेंट-गा  रन्‍्टी-स्कीम
 के  संबंध  में  मैं  आभारी  हूं  अध्यक्ष  महोदय  का  कि

 उन्होंने  आधे  घटे  की  चर्चा  करने  का  समय  ताकि  इस  स्कीम  के  संबंध  में  विस्तार  से  धर्चा  हो
 सके  ।  इस  स्कोम  से  लाभ  पूरे  देश  में  उन  नवयुवकों  को  होता  जिनको  कि  इस  स्कीम  की
 ख्ामियो ंकी

 वजह  से  भ्राज  तक  लाभ  नहीं  पहुंच  पाया  यह  योजना  हमारी  भूतपूर्व
 स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी  द्वारा  15  1983  को  लाल  किले  से  घोषित  की
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 गई  थी  ।  उस  समय  इस  योजना  का  ध्येय  यह  था  कि  हम  नवशुवकों  को  सहायता  जो  बे

 गार  उनको  अपने  परों  पर  खड़ा  ताकि  वे  हमारी  सरकार  की  मदद  से  कुछ  ऐसे  काम

 जिससे  उनका  जीवन-बसर  हो  सके  ।  साथ  ही  साथ  इस  योजना  का  यह  भी  ध्येय  था  कि

 मेंट  जनरेशन  हो  ।  मुझे  यह  कहने  में  खेद  है  कि  इस  योजना  के  द्वारा  जो  उम्मीद  की  गई  वह
 उम्मीद  हमारी  पूरी  नहीं  हो  सकी  ।  इस  स्कीम-के  हृम्पलीमेंटेशन  में  बहुत  सी  खामियां  थी  ।

 जहां  तक  योजना  का  सवाल  योजना  में  कोई  कमी  नहीं  मगर  जब  इम्पलीमेंटेदान  कां
 मोका  आया  तो  इसमें  काफी  खामियां  देखी  गईਂ  ।  हमारे  माननीय  राज्य  वित्त  मंत्री  श्री  पुजारी

 बेठे  हुए  वे  बहुत  ही  कमंठ  मंत्रियों  में  से  माननीय  मंत्री  महोदय  को  मेरे  चुनाव
 क्षेत्र  का  दौरा  करने  का  जब  मौका  मिला  तो  उन्होंने  बिना  एक  गिलास  पानी  रात-दिन  एक
 करके  जिलों  का  भ्रमण  किया  ।  भ्रमण  करते  हुए  उन्होंने  एक-एक  लाभार्थी  से  पूछा  कि  क्या  तुम्हारे
 साथ  कोई  गड़बड़ी  हुई  है  या  कोई  बेहमानी  हुई  ओर  इसका  फायदा  वहां  के  लोगों  को  बहुत  हुआ  ।

 एक  तरफ  पुजारी  जी  थे  भौर  दूसरी  तरफ  सारे  बेकों  का  समाज  था  |  मंत्री  महोदय  को  घमकियां  दी

 इनकी  जान  के  ऊपर  हमला  किया  इनका  घेराव  किया  इनको  छुरा  दिखाया

 इन  सब  बातों  की  प्रेस  रिपोर्ट्स  हैं  कि  इनके  साथ  वहां  पर  क्या-क्या  हुआ  मंत्री  महोदय  गरीब
 आदमी  को  न्याय  दिलाना  चाहते  उनकी  मदद  करना  चाहते  थे  ओऔर  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा
 गांधी  के  स्वप्न  को  साकार  करना  चाहते  इस  वजह  से  योजनाबद्ध  ढंग  से  इनके  ऊपर  हमला  किया
 गया  था  ।

 मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  यह  स्कीम  पूरे  हिम्दुस्तात्र  में  लागू  है  ओर  सारी  जगहों
 पर  जाकर  भ्रमण  करना  संभव  नहीं  हम  लोगों  को  कोई  ऐसा  तरीका  दू  ढना  जहां  हम
 घूम  सकते  वहां  तो  हम  लेकिन  स्कीम  की  जो  खामियां  वे  भी  दूर  की  ताकि
 इसका  लाभ  गरीब  लोगों  तक  पहुंच  सके  ।  सवाल  में  जिक्र  किया  गया  है  कि  जब  हम  चयन  करते  हैं
 कि  किसको  यह  घन  दिया  जाता  तो  इसके  लिए  टास्क  फोर्स  का  गठन  किया  गया  ।  इस  टास्क
 फोसं  में  मंत्री  जी  ने बतलाया  है  कि  एक  तो  डिस्ट्रिक्ट  एम्पलायमेंट  आफिसर  होते  जनरल
 जर  आफ  दि  डिस्ट्रिक्ट  इण्डस्ट्रोज  प्राजेक्ट  मैनेजर  आफ  दि  डिस्ट्रिक्ट  इण्डस्ट्रीज  लीज
 बैंक  के  एक  बेक  के  दो  अफसर  ओर  एक  आफिसर  स्माल  स्केल  इण्डस्ट्रीज  सविस  इ

 गवनंमेंट  आफ  इण्डिया  होते  हैं  ।  यह  आपकी  टास्क  फोसं  जो  गड़बड़  शुरू  होती  वह
 यहीं  से  शुरू  होती  जब  लाभार्थी  का  चयन  करते  जब  इस  चीज  का  इन्टरबअ्यू  करते  हैं  कि
 हम  किसको  दें  ओर  किसको  न  बहुत  बड़ी  संख्या  में  जो  दरख्वास्तें  आती  हैं  उनको  किस  तरह  से
 छांटा  कंसे  अलग  किया  यह  उनकी  समझ  में  नहीं  आता  ।

 दूसरी  बात---जब  इन्टरब्यू  लंटर्स  इशु  होते  हैं  तो  बहुत  से  लोगों  के  पास  इन्टरव्यू  लैट्स
 नहीं  पहुचते  हैं  ।  जब  पूछने  जाते  हैं  तो  जवाब  दिया  जाता  है  कि  हमने  तो  सबको  भेजा  है  हो  सकता
 है  तुमको  न  मिला  हो  ।  लेकिन  असलियत  क्‍या  है-जिनको  वे  देना  चाहते  हैं  उन  तक  पहुंच  जाते

 लेकिन  दसरों  को  नहीं  पहुंचते  हैं  ।  यहीं  से  गड़गड़  शुरू  होती  इसके  बाद  जब  इन्टरव्य  के
 लिए  लोग  शभ,ाते  हैं  कौर  इन्टरव्यू  के  बाद  जब  पता  चल  जाता  है  कि  लिस्ट  बन  गई  किसको
 बेनिफिट  दिया  किसको  रिकमेण्ड  किया  तब  ढो०  आई०  सी०  के  आफिसजं  उसको
 कान्टेक्ट  करते  हैं  ओर  कहते  हैं  कि  हमने  तो  तुम्हारा  काम  कर  दिया  अब  तुम  बेक  चले  जाश्ो  ।
 फिर  यहीं  से  गड़बड़  शुरू  होती  यहीं  से  हिस्सा  तय  हो  जाता  अष्टाचार  पवपता  इसको
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 कोई  रोकटोक  नहीं  है  |  कोई  जांच  नहीं  हो  सकतीं  कोई  देखभाल  नहीं  हो  सकती  है  ।  कोशिएश

 की  गई  कि  हम  रुकावट  डाल  दें  लेकिन  कई  ऐसी  कठिनाइयां  थीं  जिनका  कोई  चारा  नहीं  था  ।

 प्रार्थना  पत्र  बहुत  होते  अधिकारियों  के  लिये  यह  जानना  कि  कौन  अमीर  कोन  गरीब

 कोन  दुबंल  वर्ग  से  आया  किसको  जरूरत  ज्यादा  बहुत  मुश्किल  उन  प्रार्थता-पन्रों  को

 देख  कर  यह  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  श्लौर  न  वे  कोई  जानकारी  हासिल  कर  सकते  हैं  ।

 बेहतर  तो  यह  था  कि  इसमें  पब्लिक  पार्टिसिपेशन  होता  ।  वहां  के  एम०  एल०  ए०  या  पंचायत  का

 आदमी  या  मोहल्ले  का  कारपोरेटर  उसमें  होता  जो  बतलाता  कि  अमुक  आदमी  गरोब  बेनिफिट

 दिये  जाने  के  योग्य  उसके  पास  ऐसा  सर्टिफिकेट  उसकी  जानकारी  के  आधार  पर  फंसला

 हो  सकता  आफिसजं  को  उसके  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  होती  वे  दो-तीन  साख  वहां

 रहते  हैं  और  ट्रांस्फर  हो  जाते  इसलिये  वे  किसी  भी  तरह  से  पूरी  जानकारी  हासिल  नहीं  कर

 सकते  हैं  ।

 जब  उनका  सिलंक्शन  हो  जाता  है  तो  बहुतों  को  पता  चलता  है  कि  वे  उसमें  नहीं  लिये  गये

 हैं  तो  इस  चीज  की  कोई  गुजाइश  नहीं  है  कि  उसकी  कहीं  अपील  हो  सकती  हो  या  उसको  मालम
 हो  सके  कि  उसको  क्यों  नहीं  लिया  गया  ।  उसके  दिमाग  से  यह  बात  दर  हो  सके  कि  हम  पैसा  नहीं
 दे  इसलिये  नहीं  लिये  गये  ।  इसलिये  इसमें  अपील  के  लिये  कोई  जगह  होनी  उसको

 पता  होना  चाहिये  कि  तुम्हारे  अन्दर  यह  कमी  थी  इसलिये  तुमको  नहीं  लिया  समेरिल्ली  डिस्मिस

 कर  देना  कि  तुम  ठीक  नहीं  हो  या  तुम  अच्छे  नहीं  इससे  शक  पंदा  होता  है--जनता  के

 यह  भावना  पंदा  होती  है  कि  भ्रष्ट  तरीका  अपना  कर  लोगों  का  चयन  किया  गया  इसको  भी
 देखबा  होगा  कि  किस  प्रकार  इसको  दूर  कर  सकते  हैं  ।

 चयन  करने  के  बाद  डी०  आई०  सी०  वाले  उनके  नामों  को  रिकमेंड  करके  बक  को  भेजते  हैं
 कि  इनको  धन  दिया  जाय  ।  लेकिन  होता  यह  है  कि  अगर  बेंक  ने  दस  आदमियों  को  देना  है  तो

 उनके  पास  बीस  पग्रादर्ियों  की  लिस्ट  जाती  उस  लिस्ट  में  से  दस  आदमियों  को  बंक  छांटता
 अब  बेंक  कंसे  छांटठा  है--किस  बेसिज  पर  सिलंक्शन  करता  है,|  मैं  कुछ  कहना  नहीं  लेकिन
 जो  ज्यादा  देता  है  उसको  मिल  जाता  जो  नहीं  दे  पाता  उसको  नहीं  मिल  पाता  मैं  पूछना

 चाहता  हुं---जब  दस  को  देना  है  तो  बीस  की  लिस्ट  क्‍यों  भेजी  जाती  दस  की  लिस्ट  जानी

 भगर  दस  में  आठ  आदमी  आते  हैं  तो  दो  के नाम  बाद  में  डी०  भाई०  सी०  से  मांग  सकतेहैं  ।
 लेकिन  होता  यह  है  कि  बीस  के  बीस  पहुंचते  हैं  ओर  वेक  चयन  करता  है  कि  किसको  दें  और  किसको
 न  डो०  आई०  सी०  अगर  रिकमेंड  कर  दें  कि  15  हजार  रुपये  दिये  तो  बेंक  का  मनेजर

 उसे  काटकर  10  हजार  रुपये  कर  देता  है  भोर  अगर  कुछ  देना  लेना  हो  तो  15  हजार  रुपये  से

 ज्यादा  भी  मिल  वे  कहते  हैं  कि  हम  तुम्हारा  केस  रेफर  कर  देते  हैं  शोर  बह  रिकमेंड  होकर
 बापस  भा  जाता  इस  तरह  से  स्कीम  को  सेवोटेज  करने  की  कोशिश  की  गई  है  ।

 दुबंल  वर्ग  के  बारे  में  मैंने  पहले  कहा  है  कि  मंत्री  जी  ने  अपने  जवाब  में  कहा  है  कि  वीकर

 सेक्दान्स  को  हम  देते  हैं  और  उनका  खयाल  रखते  हैं  मगर  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  बेंकों
 का  सवाल  उनके  पास  न  तो  कोई  योजना  है  और  न  कोई  आदेश  हैं  और  न  उनको  निबंल  ओर

 दुर्बल  वर्ग  की  कोई  जानकारी  उनका  पेमाना  तो  एक  ही  जिसका  वर्णन  मैं  पहले  कर  चका

 यह  एक  अचंभे  की  बात  है  कि  एक  ही  योजना  के  एक  पान  की  दुकान  खोल  रहा  है  और  दूसरा
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 भी  पान  की  दुकान  खोल  रहा  अलग-अलग  रुपया  दिया  जाठा  उतनी  ही  बड़ी  दुकान  है
 लेकिन  एक  को  10  हजार  रुपये  दिये  जाते  हैं  और  दूसरे  को  14  हजार  रुपये  दिये  जाते  एक  ही
 योजना  के  लिए  अलग-अलग  घन  आवंटित  करता  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  ।  जिशना  रुपया  एक

 दुकान  में  उतना  ही  दूसरी  में  लगना  है  ।  इस  तरह  की  बाते  हमें  रोज  देखने  को  मिलती

 मंत्री  जी  ने  कहा  कि  गारेन्टर  की  जरूरत  नहीं  अखबारों  की  कटिंग  मेरे  पास  हैं  और

 जब  घोषणा  हुई  तो  उस  समय  भी  कहा  गया  था  कि  गारेन्टर  नहीं  चाहिए  और  पंसा  बगैर

 गारेन्टर  के  दिया  जाएगा  लेकिन  90  फीसदी  केसेज  में  सवाल  यही  होता  है  कि  गारेन्टर  लाए  हो  या

 नहीं  लाए  जमानत  दे  रहे  हो  या  नहीं  दे  रहे  हो  ।  सब  में  यह  सवाल  होता  है  ओर  हम  एलान
 करते  हैं  ओर  सरकार  एलान  करती  है  कि  गारेन्टर  की  जरूरत  नहीं  भ्रत्र  इसको  साबित  करना

 बड़ा  मुश्किल  है  क्योंकि  लिखा-पढ़ी  में  तो  यह  होता  नहीं  है  कि  राइटिग  में  गारेन्टर  मांगा  हो  ।  वे

 कहते  हैं  कि  गारेन्टर  लाए  तो  हम  पंसा  दे  नहीं  तो चले  जाइए  ।  जब  हम  छिकायत  करते

 तो  अधिकारी  कहते  हैं  कि  हमने  तो  गारेन्टर  मांगा  नहीं  ।  मंत्री  जी  हमारी  कांस्टीटयेन्सी  में  गये

 थे  ओर  सबसे  जाकर  सवाल  पूछा  ।  एक  दो  जगहें  इनकी  शिकायत  भी  मिली  ओर  इन्होंने

 वाही  भी  करवाई  मगर  बहुत  से  लोगों  ने  संकोच  में  उस  वक्त  बताया  नहीं  |  हर  जगह  पूरे  देश  में  यह
 समस्या  चल  रही  है  ।

 थी  हरोश  रावत  ):  यही  जिनका  पहले  से  बिजनेस  होता  उसी  के  लड़के
 को  बिजनेस  करने  के  लिए  बेक  पंसा  दे  देता  है  और  यह  अपने  आप  मान  लिया  जाता  है  उसमें  लोन

 को  री-पे  करने  की  ग्रुजाइश  है  ।

 श्री  जितेंद्र  प्रसाद  :  जो  लोन  दिया  गया  उस  लोन  का  यूटीलाइजेहन  क्या  हो  रहा  जिस

 मद  के  लिए  लोन  लिया  गया  उसमें  वह  खचच  हो  रहा  है  या  नहीं  हो  रहा  इसको  कोई  देखने

 वाला  नहीं  योजना  कोई  बना  कर  दे  दी  जाती  द्वै  और**“यहू  कोई  नहीं  देखता  है  कि  यह  योजना

 फर्जी  है  और  यह  रुपया  डूब  तो  नहीं  जाएगा  |  इन  बातों  को  देखने  वाला  कोई  नहीं  नतीजा  यह

 है  कि  पब्लिक  के  अंदर  एक  ऐसा  वातावरण  बन  गया  है  कि  लोग  यह  समभने  लगे  हैं
 कि  यह  जो

 पैसा  मिल  रहा  यह  कभी  हमें  वापस  नहीं  करना  होगा  ।  जब  ऐसी  घारणा  लोगों  में  बन  जाएगी
 तो  वे  यह  सोचते  हैं  कि  10  हजार  लोन  लेने  में  अगर  5  हजार  रुपये  खर्च  भी  हो  रहे  शो  कोई
 बात  नहीं  पांच  हजार  तो  मिल  गये  ओर  बाकी  पांच  हजार  चले  गये  ।  यह  इसलिए  हो  रहा  है
 कि  लोन  जो  दिया  जाता  है  उसका  यूटीलाइजेशन  नहीं  देखा  जाता  ओर  यह  नहीं  देखा  जाता  कि

 व्यक्ति  जेन्यून  है  या  नहीं  है  क्योंकि  अधिकारी  इस  बात  को  नहीं  जान  सकते  ओर  फिर  वही  बात
 भरा  जाती  है  जब  तक  पब्लिक  पार्टीसिपेशन  नहीं  तब  तक  इसको  आप  चेक  नहीं  कर

 सकते  ।

 मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  हमने  एडवाइजरी  कमेंटीज  बनाई  सदन  में  जिस  दिन  यह  प्रदन

 आया  तो  उस  समय  बहुत  से  लोगों  ने  कहा  था  कि  वे  नहीं  बनी  हैं  और  स्पीकर  साहब  ने  भी

 कहा  था  कि  एडवाइजरी  कमेटी  नहीं  बनी  हैं  मगर  मैं  कहता  हूं  कि  एडवाइजरी  कमेटी  आप  बना
 भी  तो  क्‍या  हमारी  एडवाइस  को  अधिकारी  एडवाइजरी  कमेटी  से  काम  चमने  वाला  नहीं
 है  ।  ऐसी  कमेटी  बननी  चाहिए  कि  अगर  हमारे  पास  कोई  करप्शन  की  शिकायत  भाती  तो  हम
 वहां  पर  एक्द्ान  ले  सकें  ओर  हम  एक्शन  के  लिए  रिकमेंड  कर  सकें  ताकि  तुरन्त  एबशन  हो  ।  अगर
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 सिफे  डी०  आई०  सी०  और  बेंक  आफिद्ियल्स  को  एडवाइस  दी  जाती  तो  वे  हमारी  एडवाइस
 मानने  को  तैयार  नहीं  हैं  ।  हम  वगेर  एडवाहजरी  कमेटी  के  एडवाइस  देते  भी  रहते  हैं  और  चिटिठयां
 भी  लिखते  हैं  और  उनको  टेलीफोन  भी  करते  हैं  और  सब  कुछ  करते  मगर  वे  हमारी  एडवाइस
 मानने  के  लिए  तैयार  नहीं  हैं  ।  एडवायजरी  कमेटी  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  कोई  ऐसी  कमेटी  बनाएं
 या  टास्क  फोस  हो  जिसके  अन्दर  पब्लिक  का  पाटिसिपेशन  हो  जो  गड़बड़ियों  की  रोकथाम  कर  सके

 गौर  यह  देख  सके  कि  कहां-कहां  गड़बड़ियां  हो  रही  हैं  ।  तभी  गड़बड़ियां  रुकेंगी  ।

 आपने  अपने  सवाल  के  जवाब  में  कहा  था  कि  हमने  इंस्ट्रक्शन  दे  दिये  हैं  इरेडिकेट  द
 करप्शनਂ  ।  मैं  जानना  चाहुंगा  कि  वे  इ स्ट्रक्शंस  क्या  उनके  किस  तरीके  से  करप्शन  रुकेगी  ?

 अगर  इ स्ट्रक्शंस  से  करप्शन  इरेडिकेट  हो  जाए  तो  बहुत  बड़ी  कामयाबी  होगी  ।

 मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  जी अपने  जवाब  में  इस  चीज  को  रखें  कि  पिछले  साल  1983-84  में

 हमारा  401  करोड़  का  टारगेट  अब  हमारा  टारगेट  65  करोड़  का  क्‍यों  रह  गया  ?  मैं  पुछना
 चाहंगा  कि  हम  ढाई  लाख  नोजवानों  को  रोजी  क्या  इस  साल  उनका  कोटा  कम  किया  गया

 क्या  हम  अब  ढाई  लाख  नौजवानों  को  रोजी  नहीं  देंगे  ?  अगर  हमने  यह  कोटा  कुछ  कम

 कर  दिया  है  तो  क्‍यों  कम  कर  दिया  है  ?  मेरा  तो  यह  भनुरोध  है  कि आपको  ढाई  लाख  की  संख्या
 को  पांच  लाख  करना  चाहिए  ।

 आपने  बहुत-सी  स्टेट्स  में  सब्सीडो  दी  उन  स्टेटों  ने  उस  सब्सीडी  को  यूटिलाईज  नहीं
 किया  ।  हरियाणा  को  आपने  3  करोड़  बांटा  उसमें  से  उसने  1  करोड़  61  लाख  रुपया  यूटिलाइज

 जो  एवरेज  लोन  दिया  गया  वह  12  हजार  रुपया  था  ।  इस  तरीके  से  तो  हम  ढाई  लाख  से

 ज्यादा  लोगों  को  लोन  पहुंचा  सकते  हैं  ।

 आजकल  के  जमाने  में  25  हजार  से  कम  में  कोई  भी  चीज  लगाना  बिल्कुल  असं  भव
 सी  बात  इस  गरमाऊट  को  आपको  बढ़ाना  आप  लोन  का  इतना  पंसा  दें  कि  कोई
 नौजवान  कोई  ऐसी  चीज  लगा  सके  जिससे  वह  कमाई  भी  कर  सके  और  आपका  धन  भी  वापस  कर

 सके  ।  आप  पैसा  कम  देंगे  तो  वह  न  तो  कोई  सही  चीज  लगा  पायेगा  भौर  उससे  आपका  पेसा  भी

 जायेगा  और  उसका  काम  भी  नहीं  बनेगा  ।  इस  चीज  को  आप
 एक्सपर्ट  स  से  दिखवाहये  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  जब  तक  इसमें  एक्टिव  पब्लिक  पाटिसिपेशन  नहीं  होगा  तब  तक  हससपें
 जो  कमियां  हैं  उनको  ञलाप  दर  नहीं  कर  सकेंगे  ।  आप  यहीं  पर  एम०  पीज०  की  एक  कमेटी  का

 निर्माण  करें  जिसमें  आपके  अधिकारी  भी  हों  |  वह  कमेटी  कोई  ऐसी  योजना  बनाये  जिसका

 मेंटेशन  सही  ढंग  से  हो  सके  ताकि  जो  सही  सपना  देखा  गया  था  वह  पूरा  हों  सके  ओर  युवकों  को
 फायदा  पहुंच  सके  ।

 मुझे  पूरी  उम्मीद  है  कि  हमारी  स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  जिस  उ्दं इय  और  जिस  भावना

 से  इस  योजना  को  लागू  किया  था  उसे  हमारे  मन्त्री  जी  इसको  सारी  कर्मियों  को  दूर  करके  पूरा
 करेंगे  ओर  दिखायेंगे  कि  वे  देश  के  युवकों  और  नौजवानों  को  रोजगार  देने  के  लिए  कटिबद्ध  मुर्के
 आश्षा  है  कि  मंत्री  जी  इस  कार्यक्रम  को  जोरों  से  लागू  करेंगे  ।

 बहुत-बहुत  धन्यवाद  |

 ]
 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनावंन  :  जहां  तक  इस  कार्यक्रम  के

 यक  में  सुधार  करने  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय  सदस्यों  का  बहुत  आभारी  हूं  तथा  मैं  माननीय  अध्यक्ष
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 का  भी  भारी  हूं  जिन्होंने  मुझे  इस  योजना  को  स्पष्ट  करने  का  अवध्तर  मैं  माननीय  उन
 सदस्य  का  भी  आभारी  हट  जिन्होंने  मुझे  इतने  अच्छे  रचनात्मक  तथा  ठोस  सुकाव  दिए  हैं  1

 यह  स्व  है  कि  बहुत  भ्रच्छे  उ्द  श्य  को  लेकर  इस  योजना  को  स्वर्गीय  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  आरंभ
 किया  यद्यपि  वह  यहाँ  मौजूद  नहीं  हैं  फिर  भी  यह  कार्य  क्रम  तथा  योजवा  बहुत  खोकप्रिय  हो
 गई  है  तथा  माननीय  सदस्य  ने  अपने  वक्तव्य  में  ठीक  कहा  है  कि  इस  कार्यक्रम  को  जारी  रखने

 की  बहुत  मांग  है  तथा  उनका  यह  कहना  भी  ठीक  है  कि  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  में  कुछ
 यतें  हैं  तथा  कुछ  त्र॒टियां  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  ने  समस्या  का  क्रष्ययन  किया  इतना  मुल्यवान  सुझाव  देने  के  लिए  मैं

 उन्हें  घन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  उन  त्रुटियों  का  अध्ययन  किया  है  जो  कार्य  दल  द्वारा  पाई

 गई  थी  तथा  लाभान्वित  होने  वालों  व्यक्तियों  का  पता  जगाने  के  बाद  इसे  मन्जूरी  के  लिए  बेंक  भेजा

 गया  था  ।  बहां  भी  ठीक  ही  उन्होंने  त्रुटियों  का  पता  लगाया  ।  मनन्‍्जूरी  के  बाद  जब  वास्तव  में  पंसा

 दिया  जाता  है  तो  उस  ध_्षमय  कौन  कौन  सी  त्रुटियां  या  कमियां  पाई  जाती  इसे  भी  उन्होंने  बताया

 वे  यू  कहते  हुए  एक  कदम  और  भी  आगे  बढ़  गए  कि  जानकारी  देने  के  समय  क्या  करना

 जानका री  कंसे  दी  वे  यह  कहते  हुए  एक  कदम  और  भी  भागे  बढ़  गए  हैं  कि  यदि
 भ्रष्टाचार  होता  है  तो  क्‍या  किया  जाए  ।  उन्होंने  यह  भी  बताया  है  कि  प्रणाली  में  क्या  कमी  है  ।

 उन्होंने  उन  समितियों  के  बारे  में  भी  बताया  है  जिन्हें  इस  योजना  के  कार्य  निष्पादन  पर  जानकारी
 देने  का  काम  सौंपा  गया  है  ।  वह  कंसे  किया  जा  सकता  है--वह  भी  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  बताया

 हस  सम्माननीय  सदन  के  माध्यम  से  दस  तथा  माननीय  सदस्य  से  मेरा  निवेदन  है  कि
 जब  एक  प्रणाली  में  त्रुटियां  हैं  तो  हमें  उनके  बारे  में  बताना  होगा  ।  हमें  समस्त  च्रीजों  पर  विचार

 करना  होगा  तथा  त्रुटियों  का  पता  लगाना  होगा  ।  इसके  जो  लोग  हसकी  देख-रेख  कर  रहे  हैं
 उन्हें  काये  क्षेत्रों  में  जाना  होगा  ओर  लोगों  से  मिलना  होगा  ।  उन्हें  लाभान्वित  होने  वाले  से  मिलना

 होगा  उन्हें  यह  पता  लगाना  होगा  कि  लाआश्बित  होने  के  लिए  किन  किन  परेशानियों  का  सामना

 करना  पड़  रहा  इन  लोगों  जो  इसकी  देख-रेख  कर  रहे  हैं  उन्हें  बहां  जाना

 यहां  तक  कि  बंक  क्षमंचारित्रों  को  भी  वहां  जाना  मन्त्रियों  को  भी  बहां  जाना

 चाहिए

 एक  माननीय  सबस्य  :  मंत्री  महोदय  के  लिए  यह  संभव  नहीं  है  ।

 श्री  जनाद  न  पुजारो  :  यही  भावभा  होनी  चाहिए  ।  अब  माननीय  सदस्य  कह  रहे  हैं  कि  मंत्रो

 के  लिए  यह  सम्भव  नहीं  होगा  ।  मैंने  एक  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  कही  इस  पर  निगरानी  न  सिर्फ

 बेंकों  के  मुख्य-का्थंका रीय  आधिकारियों  द्वारा  करमी  चाहिए  बल्कि  भारतीय  रिजवं  बेंक  को  भी  इस
 पर  मिगरानो  सखती  चाहिए  |  इस  पर  प्रशासनिक  मंत्रालय  अर्थात्‌  उद्योग  मंत्रालय  को  भी  निगरानी
 रखनी  चाहिए  ।  जहाँ  तक  बेकिंग  क्षेत्र  का  संबन्ध  हम  बेकिंग  की  तरफ  से  इसके  कार्यान्वयन  की

 देशरेख  कहते  हैं  ।  मेंने  देश  का  दोरा  किया  माननीय  सदस्य  ने  इसके  बारे  में  कुछ  जिक्र  किया
 जब  हमने  वह  के  लोगों  से  पूछताछ  खासतौर  से  उन  लोगों  से  जो  बेरोजगारी  के  कारण

 निराक्ष  तो  प्राया  कि  यहां  प्रर  इसका  बहुत  विरोध  हो  रहा  है  ।  दुर्माग्य  से  वह  कर्मचारियों
 की  तरफ  से  हो  रहा  था  ।  बह  कह  रहे  थे  कि  मंत्री  जी  आा  रहे  हैं  भोर  वह  जांच  आदि  ।  यह
 बात  यहां  तक  पहुंच  चुकी  विपक्ष  के  कुछ  सदस्य  कुछ  बातों  को  महसूस  नहीं  कर  रहे  मैं

 सामान्यतौर  पर  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  जो  व्यक्ति  इन  बातों  पर  विचार  नहीं  कर  रहे  जो  इन  बातों
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 के  महत्व  को  नहीं  समझ  रहे  वे  यूनियनों  के  पास  जाते  सम्मेलनों  में  जाते  हैं  और  इस  प्रकार

 की  निगरानी  की  भी  आलोचना  करते  आप  देख  सकते  हैं  कि  कहां  तक  वे  लोग  पहुंचे  हैं  ।

 मैं  विरोधी  दलों  के  सदस्यों  से  भी  अपील  कर  रहा  हूं  कि  वे  विचार  करें  और  एहसास  करें  कि  किस

 प्रकार  से  इन  बातों  को  क्रियान्वित  किया  जा  सकता  है  और  अगर  भ्रष्टाचार  थ्याप्त  है  तो  हमें  उसके

 लिए  क्‍या  कायंवाही  करनी  होगी  ।

 श्री  अजित  कुमार  साहा  :  यह  सच  नहीं  है  ।

 श्री  जनादन  पुजारी  :  मैं  सामान्य  तौर  से  ऐसा  नहीं  कह  रहा  हूं  ।

 श्री  अजित  कुमार  साहा  :  हम  विरोधी  पक्ष  की  ओर  से  सदा  ही  मंत्री  महोदय  की  मदद

 करने  की  कोशिश  करते  आप  विरोध  पक्ष  को  दोष  नहीं  दे  सकते  ।

 क्री  जनादंन  पुजारी  :  मैंने  दोष  नहीं  लगाया  है  ।

 सभापति  महोदय  :  उन्हें  अपना  पूरा  जवाब  देने  मैं  माननीय  सदस्य  को  प्रदन  पूछने
 की  अनुमति  दू  गा  ।

 को  जनाद  न  पुजारी  :  मैंने  किसी  भी  माननीय  सदस्य  के  खिलाफ  आरोप  नहीं  लगाया  है  ।
 मेरे  पास  रिकार्ड  मोजद  अगर  माननीय  सदस्य  समाचार  की  कतरनों  को  देखें  तो  उन्हें  मालूम
 हो  जायेगा  कि  विरोधी  पक्ष  के  कितने  सदस्यों  ने  बैठक  में  भाग  लिया  था  और  उन्होंने  बेठक  में  मेरी
 आलोचना  की  ।  वहां  पर  खुले  आम  आलोचना  की  गई  थी  जो  समाचार  पत्रों  में  छपी  है  ।  मैं  इसके
 लिये  किसी  पर  दोष  नहीं  लगा  रहा  माननीय  सदस्यों  ने  यह्‌  बात  उठाई  है  ।  अब,प्रदन  यह  उठता

 है  कि  हमें  इसे  किस  प्रकार  से  लागू  करना  है  ?  अब  यह  न  केबल  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  के  लिए
 या  सत्तापक्ष  के  सदस्यों  के  लिए  है  बल्कि  सारे  देश  को  इस  पर  विचार  करना  है  ।  जहां  तक  इसे
 क्रियान्वित  करने  का  संबंध  है  इसके  लिए  कमेचारियों  में  निष्ठा  तथा  समपंण  की  भावना  की
 भावश्यकता  यह  भावना  केवल  बेंक  के  कर्मचारियों  में  ही  वहीं  बल्कि  फोसंਂ  के
 रियों  में  भो  होनी  माननीय  सदस्य  ने  शिक्षित  बेरोजगार  लोगों  को  होने  वाली  कठिनाइयों
 का  उल्लेख  किया  जब  एक  बेरोजगार  व्यक्ति  बेंक  से  प्रार्थना-पत्र  लेने  जाता  है--वहाँ  पर  कुछ
 अ्रष्ट  व्यक्ति  भी  होते  वे  एक  प्रार्थंना-पत्र  देने  क ेलिए  भी  पंसा  माँगते  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  कुछ  नहीं  बल्कि  उनमें  से  75  प्रतिशत  व्यक्ति  ।
 श्री  जानादंन  पुजारी  :  जब  आपको  ऐसी  छिकायतें  भौर  वह  भी  शिक्षित  बेरोजगारों  से  प्राप्त

 हों  तो  आपको  कसा  लगता  है  ?  हमें  इसके  लिए  कुछ  करना  होगा  ।  हसके  लिए  परयंवेक्षण  की
 आवश्यकता  हे  ।  अगर  कमंचारियों  में  निष्ठा  तथा  समपंण  की  भावना  हो  तो  ऐसी  दिकायतें  नहीं
 आएगी  ।  यह  कंसे  होता  है  ?  मैं  उनका  बचाव  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  ओर  मैं  किसी  पर  दोष  भी
 नहीं  लगा  रहा  हूं  ।  मैंने  कहा  है  कि  ऐसा  होना  चाहिए  था  |  हमें  इसके  लिए  गुछ  करते  पर  विचार
 करना  होगा  ।

 तमिलनाडु  में  एक  बेरोजगार  व्यक्ति  ने  तो  एक  कर्ंचारी  की  हत्या  तक  कर  दी
 थी  ।  यह  सही  ऐसा  हुआ  ऐसा  क्यों  हुआ  है  ?  इस  पर  विचार  करना  सारे  राष्ट्र  का
 काम  किसी  ने  भी  यह  सुकाव  नहीं  दिया  कि  उसकी  हत्या  की  जामी  परन्तु  मेरे  बिचार
 में  इसका  कारण  निराशा  है  जिसने  उसे  यह  अन्तिम  रास्ता  अपनाने  पर  मजबूर  कर  दिया  ।  इस  हद
 तक  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  और  लोगों  को  ऐसा  महीं  करना  चाहिए  ।  माननीय  सदस्य  ने  इस
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 सम्बन्ध  में  जो  कुछ  कहा  है  वह  ठीक  है  ।  विरोधी  पक्ष  के  माननीय  सदस्य  कहते  हैं  कि  वे  ये  सारे
 तथ्य  सरकार  की  जानकारी  में  ला  रहे  यह  निर्णय  करना  हमारा  काम  है  कि  कार्यक्रम

 को  किस  प्रकार  से  लागू  इसीलिए  मैं  माननीय  सदस्यों  धै॑  सिर्फ  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  हमें

 ईमानदारी  से  प्रयास  करना  होगा  ताकि  भविष्य  में  ऐसी  स्थिति  फिर  से  उत्पन्न  न  हो  और  इस  काये

 में  समाज  के  सभी  वर्गों  को  मदद  करनी  चाहिए  ।

 मानवीय  सदस्यों  के  सुझावों  को  देखते  हुए  निश्चित  ही  इस  योजना  की  समीक्षा  की

 जायेगी  भर  माननीय  सदस्यों  द्वारा  अब  दिये  गये  सुझावों|पर  विचार  किया  जायेगा  प्रशासन  के

 कारी  तथाउद्योग  मंत्रालय  के  भी  अधिकारी  यहाँ  दिये  जाने  वाले  सुझावों  को  नोट  करने  के  लिए  यहाँ

 आए  हुए  यह  कार्य  क्रम  बहुत  ही  लोकप्रिय  हो  चुका  माननीय  सदस्यों  ने  यह  स्पष्ट  किया  है

 कि  वे  चाहते  हैं  कि और  अधिक  लोगों  को  इस  योजना  के  अन्त्गंत  लाया  मैं  आपको  बताऊਂ

 कि  पाँच  लाख  लोगों  को  इस  योजमा  के  अन्तगंत  लाया  जाएगा  |  अब  इस  पहलू  पर  विचार  किया

 जा  रहा  है  ।

 जहाँ  तक  माननीय  सदस्यों  |के  अन्य  प्रश्नों  का  संबंध  है  मैंने  पहले  ही  तारांकित  प्रश्न  का

 उत्तर  देते  हुए  अपने  उत्तर  में  बताया  कि  कितने  लोगों  को  कर्ज  स्वीकृत  किया  गया  कितवी
 राशि  दी  गई  कितनी  राज  सहायता  दी  गई  धनराशि  को  कम  क्‍यों  किया  गया  ये  सब

 विवरण  उसमें  दिये  गये  हैं  ।

 श्रो  चिन्तामेणि  जेगा  :  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  अपने-अपने  क्षेत्रों  में  लाभ  ग्राहियों  द्वारा  योजना  के  कार्यान्वयन  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए

 कोई  तंत्र  अगर  ऐसा  है  वह  कोनसा  तंत्र  श्रथवा  निकाय  हैं  जिसके  द्वारा  इस  कार्यक्रम  के

 ठीक  से  लागू  करने  के  बारे  में  मूल्यांकन  किया  जायेगा  ?

 क्या  मैं  माननीय  मंत्री  प्र जान  सकता  हूं  कि  क्या  ऐसे  लाभ  ग्राहियों  क ेचयन  का

 कोई  मानदण्ड  है  ?  सेवा  आयु  सीमा  किसने,बढ़ायी  है  ?  अगर  नहीं  बढ़ायी  तो  क्या  सरकार  इस

 पर  विचार  कर  रहो  हैं  और  वह  जिला  उद्योग  केन्द्रों  को  निर्देश  देगी  ताकि  वे  उन  युवाओं  का  चयन

 कर  सके  जिन्होंने  सेवा  में  आने  की  अपनी  आयु  सीमा  पार  कर  ली  है  ?

 मैं  माननीय  मंत्री  को  इस  बात  के  लिए  आधभारी  हूं  कि  12  अप्रैल  को  जवाब  देते  हुए
 उन्होंने  सदन  को  स्पष्ट  रूप  से  बताया  था  कि  जब  भी  लाम  भ्राहियों  इत्यादि  के  चयन  में  की  गई

 अनियमितताएਂ  उनकी  जानकारी  में  आयेंगी  वह  निस्सन्देह  उसी  समय  उन  पर  कार्यवाही

 हालांकि  ऐसी  अभियमितताएं  हो  सकती  हैं  उनकी  जानकारी  में  नहीं  भाई  हों  परन्तु  उनको  संबंधित
 बेंक  जिला  आयुक्‍तों  इत्यादि  की  जानकारी  में  लाया  जाना  क्‍या  मैं  जान

 सकता  हूं  कि  क्या  उनके  स्तर  पर  अथवा  मंत्रालय  स्तर  पर  उन  बेक  अधिकारियों  अथवा  व्यक्षितयों

 के  खिलाफ  कायवाही  को  जायेगी  जिन्होंने  ऐसे  लाभभोगी  अ्यक्तियों  का  चयन  किया  है  जिनके  पास

 संसाधन  धनी  व्यक्ति  लखपति  लोगों  के  बच्चे  इत्थादि  ?  अगर  ऐसा  तो  माननीय  मंत्री

 इस  मामले  में  किस  प्रकार  से  कार्यवाही  करेंगे  ?

 सभापति  महोदय  :  भाप  केवल  1  या  2  प्रइन  पूछ  सकते  हैं  न  कि  इतने  सारे  ।

 थ्रो  चिम्तामणि  लेगा  :  क्या  भारतीय  रिजवयं  बेंक  ने  वाणिज्यिक  बेंकों  को  प्राथमिकता  प्राप्त
 क्षेत्र  को  न  कि  इस  स्व  रोजगार  योजना  को  प्रायमिकता  केने  संबंधी  निर्देश  दिये  हैं  जिसे  स्वर्गीय
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 प्रधान  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  ने  शुरू  किया  था  ताकि  इस  देछ्ष  के  युवा  जिनको  संख्या  सांखों

 में  हैं आगे  बढ़  सके  ?  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  इस  प्रकार  के  निर्देश  भारतीय  रिजरवं  बेंके

 द्वारा  वाणिज्यिक  बेंकों  को  दिये  गए  थे  ?  अगर  ऐसा  है  तो  इसका  क्या  इलाज  है  ?  मंत्री  महोदेव

 इस  समस्या  का  किस  प्रकार  से  हल  करेंगे  ?

 इसके  कया  मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  भारतीय  रिजवं  बंक  को

 ऐसा  कोई  निर्देश  है  जिसके  अनुसार  जो  प्रवन्धक  अथवा  व्यक्ति  कर्ज  देगा  उसकी  वसूली  की

 दारी  उस  पर  होगी  ओर  जब  तक  वह  कर्ज  वसूल  नहीं  होता  उन  अफसरों  से  जवाब-तलब  किया

 जायेगा  ?  इसकी  वजह  से  जब  हम  बेंक  अधिकारयों  के  पास  जाते  हैं  तो  वे  कहते  हैं  :  उन

 लाभभोगियों  को  देंगे  जो  कर्ज  को  वापस  कर  सकते  ओर  दूसरों  को  नहीं  ।”

 इसी  प्रकार  क्या  यह  सत्य  है,कि  जब  कभी  भी  कर्ज  स्वीकृत  किया  जाता  तथा  लाभभोगों

 बेक  जाता  तो  प्रबन्धक  उससे  एक  विशेष  स्थान  अर्थात्‌  अथवा  पर  जो  उसके  लिए  सुवि
 घाजनक  हो--व्यवसाय  चलाने  के  लिए  कहता  है  ?  वास्तव  लाभभोगी  कर्ज  अपने  लाभ  के  लिए
 लेता  वह  वहाँ  पर  व्यापार  शुरू  करेगा  जहाँ  उसे  कुछ  लाभ  होगा  और  कर्ज  की  वापस  कर

 सकेगा  ।  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  कंसी  बात  है  कि  बेंक  प्रंबन्घक  लाभभोगियों  को  एक  विशेष

 स्थान  पर  व्यवसाय  शुरू  करने  के  लिवे  निर्देश  देते  हैं  ?  मुझे  ऐसे  बहुत  से  मामलों  को  जानकारी

 मैंने  संबंधित  बेंक  अधिकारियों  को  यह  बताते  हुए  लिखा  था  कि  अधिकारीग्ण  लाभभोगियों  को

 यह  निर्देश  देते  हैं  ओर  कहते  हैं  कि  जब  तक  वे  अमुक  क्षेत्रों  में  व्यापार  शुरू  महीं  करेंगे  उन्हें  कर्ज

 नहीं  दिया  जायेगा  ।

 ]

 क्रो  मल  चंद  डागा  :  सभापति  मैं  स्पेसिफिक  क्वश्चन  मंत्री  जी  से  कर  रहा

 हूं  ।  18  साल  से  35  साल  तक  के  जवानों  को  कर्जा  देना  है  और  उनको  देना  है  जिनके  पास  साधन

 नहीं  हैं  और  दूसरी  बात  यह  है  कि  आप  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  देने  वाले  पांच  आदमी  होंगे  जो

 निर्णय  करेंगे  ।  वे  पांच  आदमी  आपने  कहा  है  कि  ये

 ]
 उद्योग  केन्द्र  स्तर  पर  एक  |टास्क  फोम  होगी  जिसमें

 डी०  आई०  जो  इसके  अध्यक्ष  डी०  आई०  सी०  के  ऋण  लीड  बेंक

 तथा  संबन्धित  लघु  उद्योगों  से  प्रत्येक  का  एक  प्रतिनिधि  क्षामिल  होगा  |ਂ

 हिन्दी  ]
 इस  स्कीम  में  तोन-चार  बातें  गड़बड़  पहले  तो  आप  इसकी  परिभाषा

 ]
 आपका  व्यवसाय  से  कया  तात्पयं  लेवा  अथवा  उद्योग  ?

 इसमें  पहला  सवाल  यह  है  कि  आप  किस  भ्रादंमी  को  कर्जा  देना  चाहते  यह  आपने  नहीं

 [  अनुबाद  ]
 क्या  वह  गरीबी  की  रेखा  से  मीचे
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 ]
 अगर  उसकों  पंचायत  ने  गांव  में  जांच  लिया  है  कि  वह  बिलो  पावर्टी  लाइन  तो  उसकी

 जाँच  करने  की  क्‍या  जरूरत  पढ़ा-लिखा  लड़का  क्या  उसकी  आपको  जांच  करने  की  जरूरत

 हैं  कि  ही  इज  बिली  पावर्टी  जबकि  गांव  में  पंचायत  ने  उसको  मान  लिया  है  कि  ही  इज
 बिलो  पावर्टी  लाइन  ।  आपको  हर  साल  इतनी  फेमिलीज  को  आईडेंटिफाई  करना  पड़ेगा  और  हर
 ब्लॉक  को  आइडेंटिफाई  करने  के  बाद  आपको  बतलाना  होगा  कि  ये  लोग  गरीबी  रेखा  के  नीचे  हैं
 और  जब  वह  पढ़ा-लिखा  लड़का  उसके  बाद  इस  कमेटी  को  ओर  आपको  चेलेंज  करने  का  क्‍या

 अधिकार  है  ?

 दूसरी  बात  यह  हूँ  कि  इन  पांच  आदमियों  के  पास  यह  जानने  के  लिए  क्या  मापदण्ड  है
 कि  ये  आदमी  वास्तव  में  कर्जा  पाने  का  हकदार  क्योंकि  कोई  तो  रहने  वाला  पंजाब  का  कोई

 गुजरात  का  रहने  वाला  कोई  बम्बई  का  रहने  वाला  मैं  राजस्थान  का  रहने  वाला  हूं  ।  उस

 जगह  जहां  मैं  रहता  हूं  मैं  जानता  हूं  कि  बड़े  मालदार  लोग  जमीन  काड़ी  है  और  ये  आपके  लोग

 चकक्‍क र  काट  आएंगे  ओर  रुपए  खा  जाएंगे  ।  आप  किस  आदमी  के  भरोसे  पर  पैसा  वेना  चाहते

 एक  साननीय  सदस्य  :  बेक  के  मैंनेजर  के  भरोसे

 क्री  मूल  खन्‍्द  डागा  :  ये  जो  आपका  बेंक  मेनेजर  ये  उड़ती  चिड़िया  जो  आपका

 इन्सपेक्टर  वह  वहां  का  रहने  वाला  नहीं  है  ।  आप  कर्जा  किसको  दे  रहे  क्या  क्रायटीरिया  है
 कर्जा  देने  का  ?  क्या  आप  अच्छी  शकल  वाले  को  कर्जा  दे  रहे  हैं  ?  जो  क्रायटीरिया  वह  आपको

 मालूम  नहीं  है  ।  आपने  क्या  लिख  दिया  है  कि  :  न

 [  अनुवाद  ]
 सुनिद्चित  करना  होगा  कि  समाज  के  संगत  समृद्ध  वर्ग  इस  योजना  से  सारा

 लाभ  न  उठा  ले  जाएं  ।”

 ]

 इससे  काम  नहीं  चलेगा  इसलिये  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  मेहरबानी  करके  वहां  का  जो

 प्रतिनिधि  जो  वहा  का  एम०  पी०  वहां  का  एम०  एल०  कर्जा  जब  दिया  तो

 फर्जा  देने  वाली  कमेटी  का  वह  मंम्बर  बनना  चाहिए  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  पंचायत  से  भी  पूछा  जाना  चाहिए  ।

 क्री  मूल  लन्‍्द  डागा  :  पंचायत  मैं  इसलिये  नहीं  कहूंगा  क्योंकि  पंचायत  ने  उसे  एक  बार
 डिक्लेयर  कर  दिया  है  |

 [  अनुवाद  ]

 अगर  वह  रेखा  से  नीचे  है  तो  उसको  कर्ज  दिया  उससे  यह  प्रश्न  बिल्कुल
 नहीं  पूछा  जाना  बाहिए  क्योंकि  जब  एक  बार  आप  एक  व्यक्ति  को  गरीबी  रेखा  से  नीचे  घोषित

 करते  हैं  तो  उसे  कर्ज  मिल  जाना  चाहिये  ।  प्रत्येक  वर्ष  आपको  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  लोगों  का

 पता  लगाना  होता  है  और  एक  बार  जब  आप  उन्हें  गरीबी  रेखा  के  नीचे  घोषित  करते  हैं  तो  व ेलाभ

 पाने  के  हकदार  हो  जाते  हैं  ।
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 ]
 सभापति  अब  अगलो  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि जिनकी  जनसंख्या  10  लाख  से  कम

 वहां  के  लोगों  को  आइडेंटिफाई  करने  का  तरीका  क्‍या  है  ?  मैं  अपने  श्रीमान  को  कहता  हूं  कि  इन

 चार  आदवत्ियों  के  बैठने  से  काम  नहीं  इनके  साथ  ही  आप  एक  उस  आदमी  को  बेठाइए  जो

 एम०  पी०  या  एम०  एल०  ए०  हैया  वहां  का  नुमाइन्दा  वह  कह्ेगा  कि  यह  भादमी  गरीब  है
 या  नहों  है  या  वास्तव  में  उसको  कर्ज  की  जरूरत  है  या  नहीं  यह  मेरा  पहला  सवाल  है  ।

 दूसरा  सवाल  मान्यवर  मेरा  यह  है  कि  आपने  निर्णय  लिया  था  कि  एक  साल  में  दो  लाख

 से  ढाई  लाख  आदभियों  को  कर्जा  दिया  यह  बात  15  1983  के  दिन  भारत  की

 भृतपुव॑  प्रधान  मंत्री  ने भाषण  देते  हुए  कही  थी  ।
 अब  1985  आने  वाला  आपने  कितने  आदमियों  को  कर्जा  दे  दिया  भौर  यह

 आपका  टार्गेट  था  ।

 श्री  हरीश  क्या  सब  बेंकों  ने  अपना  टार्गेट  पूरा  किया  है  ?

 वाद  ]
 श्री  मूल  चंद  डागा  :  यह  सातवीं  लोक  सभा  का  1984-85  का  लेखा  समिति  का

 प्रतिवेदन  है  ।  इसमें  विस्तार  से  कहा  गया

 समिति  को  विव्ठ  होकर  यह  कहना  पड़  रहा  है  कि  जिला  उद्यौग  केन्द्र  द्वारा
 1981-82  में  11  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  बषं  79445  मामलों  की  सिफारिश  की

 गई  थी  और  केवल  30035  मामलों  में  ही  कर्ज  दिए  गये  थे  ।”

 ओर  इस  प्रकार  से  उन्होंने  सुची  दी  मैं  विस्तार  में  जाकर  समय  नष्ट  नहीं  करना

 चाहता  ।  लगभग  30  प्रतिष्त  लोगों  को  कर्ज  दिया  गया  |  समिति  ने  कुछ  सिफारिशों  की  थी  परन्तु
 उन्हें  भस्वीकार  कर  दिया  गया  ।

 ]
 मैंने  अभी  पूछा  एक  बंक  के  मैनेजर  से  उन्होंने  कहा  कि  पंसा  ही  नहीं  है  ।  भाप  तो  ढागा  जी

 कुछ  कहते  और  ऊपर  से  हुक्म  कुछ  और  है  ।  मैंने  कहा  ठीक  है  ।

 सवाल  कर्जा  देने  का  भाप  चाहते  है  कि  पढ़े-लिखे  बेरोजगार  देश  के  लिये  प्नभिशाप
 तो  कर्जा  देने  के  तरीके  का  निर्णय  क्या  आप  सोचते  है  कि  25,  या  20  हजार  में  कोई

 इंडस्ट्री  लगा  सकता  है  ?  यह  मैं  चेलेंज  करता  हूं  कि  कोई  नहीं  लगा  सकता  ।

 थ्रो  हरोश  रावत  :  25  हजार  भी  दिया  कितदों  को  है  ।

 क्री  मूल  चन्द  डागा  :  यह  भी  एक  बड़ा  सवाल  है  ।  अगर  थ्ापने  25  हजार  में  से  20  हजार
 भी  दिया  तो  भी  हमारे  यहां  एक  इ  डस्ट्रियल  प्लाट  की  कीमत  70,000  है  जहां  पर  वह  इ  डस्ट्री  लगा
 सकता  है  ।  आप  इन्डस्ट्री  लगाने  के  लिये  जो  रकम  दे  रहे  यह  मल्लौल  श्षाप  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?

 20,000  उसे  आप  लोन  उसके  लिये  भी  वह  7  चक्कर  आप  जयपुर
 वहां  एक  भी  आफिसर  नहीं  है  भोर  वन-विडो  सबिस  होती  नहीं  हे  ।  आप  उस  बेकार  की  बेकारी
 और  बढ़ा  देते  हैं  ।  वह  बेकार  उसका  खर्चा  बढ़ाकर  आप  उसे  ओर  बेकार  बना  देते  हैं  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आप  इस  बात  को  सोचेंगे  कि  20,000  रुपया  लेकर  क्या  वह
 अपनी  दृष्डस्ट्री  लगा  सकता  है  ?  आपके  पास  एक  रास्ता  है  कि  वह  गांव  में  चाय  की  दुकाव  खोले
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 ओर  उसके  रास्ते  वह  इल-लीगल  तरोके  से  शराब  बेचे  ।  एक  सब्जी  की  दुकान  चलाने  के  लिये  5
 हजार  रुपये  बहुत  आप  25,000  रुपया  पढ़े-लिखे  मैट्रिकुलिट  को  देते  सरकारी  अधिकारियों
 को  हसकी  फिक्र  नहीं  क्योंकि  भगवान  की  कृपा  से  उसका  लड़का  डाक्टर  या  इन्जीनियर  बनेगा
 ओर  गांव  के  लड़के  चपरासी  ही  मेट्रीकुलेट  की  गाँव  में  भीड़  लगी  हुई  है  ।

 ध्राप  फेक्ट  बतायें  कि  क्‍या  क्राइटीरिया  है  यह  देखने  का  कि  यह  आदमी  गरीबी  को  रेखा
 के  नीचे  इसको  लोन  देना  यह  निर्णय  करने  के  बाद  कितने  असे  में  उसे  लोन  मिल

 जाता  है  ?

 क्‍या  20,25  हजार  में  वह  कोई  इंडस्ट्री  चला  सकता  है  ?  आपने  1985  तक  कितने  लाख
 लोगों  को  कितना  रुपया  एक-एक  को  कर्जा  दिया  शोर  कुल  कितना  रुपया  दिया  ?  कया  आपने  उनसे
 गारन्टी  नहीं  ली  है  ?

 उस  कोटी  में  हमारे  मेंब्स  क्‍यों  नहीं  हैं  ?  कितने  अआदमियों  को  आपने  रिफ्यूज  किया  है  यह
 भी  बताइये  ?

 थरो  अजित  कुमार  साहा  :  समापति  श्री  डागा  ने  पहले  ही  वे  प्रश्न

 पूछ  लिए  हैं  जो  मैं  पुछना  चाहता  था  परन्तु  मैं  केवल  एक  या  दो  प्रदइन  पूछना  चाहता  हूं  ।

 जब  योजना  बनाई  गई  थी--मेरे  पास  भारतीय  रिजवं  बेक  का  बुलेटिन  है--तो  लक्ष्य  2.5
 लाख  तय  किया  गया  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इस  लक्ष्य  को  पुरा  किया  गया  है  अथवा

 नहीं  भौर  इस  वर्ष  का  लक्ष्य  कया  है  ?  यह  एक  विधिष्ट  प्रश्न  है  जो  मैं  पूछना  चाहता  हूं  ।  भौर
 अपने  जवाब  में  जो  आँकड़े  हमें  दिये  गए  हैं  उनसे  पता  चलता  है  कि  1983-84  में  आंध्र  प्रदेश  के

 लिए  डी०  आई०  सी०  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  25401  प्रार्थनापत्रों  में  से 20000  का  लक्ष्य
 ओर  बेंक  ने  जिप  प्रार्थना  पत्रों  को  स्वीकृति  दी  थी  उनकी  संब्या  केवल  14781  इसका  अर्थ

 है  कि  25000  में  से  केवल  14000  या  इससे  थोड़ा  अधिक  मामलों  को  आंध्र  प्रदेश  के  मामले  में
 स्वीकृत  दी  गई  परन्तु  अगर  आप  इन  आंकड़ों  पर  गौर  करें  तो  देखेंगे  कि  29000  में  से  केवल
 10,000  अथवा  केवल  एक  थोड़े  से  भाग  अथवा  10  या  20%  को  ही  स्वीकृति  दी  गई
 मैं  यह्‌  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  या  मंत्री  बेंक  प्रबंधकों  से  यह  पूछेगी  कि  उन्होंने  लक्ष्य  को
 क्यों  प्राप्त  नहीं  किया  और  मंत्री  महोदय  उन  बेक  प्रथन्धकों  पर  क्‍या  कार्यवाही  करेंगे  ?

 सभापति  महोदय  :  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  ।

 श्रो  सरयगोपाल  मिश्र  :  इस  समस्या  के  दो  पहल  हैं  ।  एक  का  संबंध  स्वयं  योजना
 से  है  तथा  दूसरा  लागू  करने  से  है  ।  योजना  में  स्वयं  कुछ  कमियां  हैं  ।  एक-एक  करके  मैं  उनका
 उल्लेख  और  मैं  माननीय  मंत्रों  स ेअनुरोध  करू गा  कि  वह  देखें  कि  ये  उन्हें  स्वीकाय॑  हैं
 अथवा  नहीं  ।

 ब्याज  की  दर  बहुत  अधिक  है  |  यह  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  है  भौर  ब्याज
 की  दर  10%  हैं  तथा  अन्य  दूसरे  वर्गों  के लिए  यह  दर  12%  एक  बेरोजगार  के  लिए  आपकी
 ब्याज  दर  इससे  कम  होगी  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  कर्ज  किन  लोगों  को  दिया  जायेगा  ?  उसकी  आय  सीमा  क्‍या  होगी  ?

 योजना  में  इसका  उल्लेख  नहीं  है  ओर  इस  तरह  से  अमीर  लोगों  को  अधिक  सुविधाएਂ  मिल  रही
 आपको  मालूम  है  कि  अमीर  लोगों  का  बड़े  लोगों  से  संपर्क  रहता  है  ओर  इसलिए  परिवार  की  आय
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 पर  कोई  सीमा  न  होने  के  कारण  अम्तीर  लोग  फायदा  उठा  रहे  मैं  मानतीय  मंत्री  से  जावना

 चाहता  हूं  कि  क्या  वह  इसकी  कोई  सीमा  निर्धारित  करने  जा  रहे  हैं  ।

 मेरा  तीसरा  मुद्दा  यह  है  इस  योजना  के  अन्तर्गत  लाम  मोगी  के  ताम  पर  बैंक  में

 सहायता  की  राशि  रखी  जानी  चाहिए  |  यह  ढीक  नहीं  है  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  सारी  राशि

 लाभभोगी  को  एक  साथ  भुगतान  की  जानी  ताकि  वह  व्यापार  अथवा  उद्योग  शुरू  कर

 एक  अन्य  महत्वपूर्ण  बात  बेंकों  की  भूमिका  के  बारे  में  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  बताया

 है  कि  बेंक  ठीक  प्रकार  से  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  मैं  जानता  हूं  कि  बेंकों  की  कुछ  अपनी  समस्याएं

 हैं  ।  वर्ष  1982-83  में  सरकार  ने  विद्यमान  पदों  के  लिए  भर्ती  न  करने  के  भादेश  दिए  थे  ।  वह
 थादेष  अब  भी  वहां  लागू  हैं  ।  इसलिए  बेंकों  में  पर्याप्त  कम्मंचारी  नहीं  हैं  ।  परन्तु  भापने  कहा  है
 कि  चार  सदस्य  इसका  निर्णय  करेंगे  जिनमें  एक  डी०  आई०  दूसरा  लीड़  बेंक  से  ओर  अन्य

 दो  रिजव  बेंक  अथवा  अन्य  उद्योगों  से  लिये  जाएंगे  ।  अग्रणी  बेंक  की  भूमिका  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण
 मैं  आपको  बता  दूਂ  कि  सारी  समस्या  यही  है  कि  अग्रणी  बेंक  ठीक  तरह  से  काम  नहीं  कर  रहे
 मैं  दो-तीन  उदाहरण  पेश  कर  सकता  हूं  ।  1984-85  में  आंध्र  प्रदेश  क ेलिए  15,100  का  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  डी०  आई०  सी०  24,295  आवेदन  पत्रों  की  बेंक  से  सिफारिश  की  थी

 तथा  बंक  द्वारा  9550  आवेदन  पत्र  स्वीकृत  किए  गए  महाराष्ट्र  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य

 25,000  का  डो०  आई०  सी०  ने  22,335  आवेदन  पत्रों  की  बेंक  से  सिफारिश  की  थी  तथा

 बेक  द्वारा  केवल  6,839  आवेदन  पत्र  ही  संस्वीकृत  किए  गए  थे  ।  इसी  प्रकार  देश  के  सबसे  बड़े
 राज्य  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  37,600  डी०  आई०  सी०  ने  बेंकों  के  लिए  4,842

 श्लावेदन  पत्रों  की  सिफारिश  को  थी  तथा  बक  द्वारा  मात्र  1,474  आवेदनों  पन्र  स्वीकृति  किए  गए
 थे  |  बेंकों  की  भूमिका  को  तो  देखो  ।  मामलों  को  स्वीकृत  करके  बंकों  को  दे  दिया  जाता  है  परल्तु
 बेंक  इसमें  बहुत  समय  ले  लेते  हैं  ओर  घारे  मामले  में  ही  देरी  कर  देते  ये  आंकड़े  स्वयं  मंत्री

 महोदय  ने  दिए  हैं  ।  अग्रणी  बेंक  की  भुमिका  की  जांच  की  जानी  स्वयं  योजना  में

 कुछ  दोष  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  बया  वे  अग्रणी  बेंकों  की  भूमिका  की  जांच

 कराएंगे  अथवा  नहीं  ।

 योजना  के  कार्यान्वयन  में  भी  कुछ  समस्याएं  हैं  ।  जब्र  किसी  योजना  विशेष  के  लिए  कुछ
 धन  स्वीकृत  किया  जाता  है  तो  उस  घन  को  उसी  योजना  पर  ही  खर्च  किया  जाना  अन्यथा  वह
 घन  बाजार  में  जाएगा  ओर  मुद्रास्फीति  में  वद्धि  होगी  ।  इसलिए  योजना  का  नियमन  करने  के  लिए
 कोई  सुदृढ़  तंत्र  होना  परन्तु  प्रइन  यह  है  कि  हम  फंसा  तंज  चाहते  हैं  ।  जांच  करने  के

 लिए  मंत्री  महोदय  का  यहा-वहां  जाना  एक  साहसिक  कदम  हो  सकता  है  परन्तु  एक  व्यवित  के  लिए
 अथवा  कुछ  व्यक्तितयों  के  लिए  देश  के  सभी  भागों  में  जाना  और  सभी  मामलों  की  तहतीकात  करता

 सम्भव  नहीं  इसलिए  कोई  स्थानीय  प्रणाली  बनानी  होगी  |  मेरे  विचार  से  पंचायतों  को  यह
 काम  सौंपा  जाता  चाहिए  ।  परन्तु  पंचायत  अणाली  भी  बहुत  अधिक  दोषपुर्ण  जहां  हर  तीन  या

 चार  बर्ष  बाद  पंचामत  के  चुनाव  द्वोते  हैं  क्रेक्‍ल  बहीं  पंचायत  गतिशील  रहती  ऐसे  स्थानों  पर

 पंचायतों  को  देखभाल  का  कार्य  सौंपा  जाना  चाहिए  परन्तु  अब्य  स्थानों  पर  जहां  पंचायत  प्रणाली

 इतनी  प्रभावी  नहीं  है  वहां  विधायकों  और  सांसदों  की  सप्तितियां  बनानी  चाहिए  तथा  इन  समितियों

 के  द्वारा  सम्पूर्ण  तन्‍्त्र  की  देखभाल  की  जानी  मैं  मंत्री  मद्दोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  वे  मेरे

 सुझावों  को  स्वीकार  करेंगे  अथवा
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 श्री  जनाद  न  ५  जारी  :  माननीय  सदस्य  श्री  चितामणि  जेना  ने  बंंक  प्रबन्धकों  के कामकाज
 बारे  में  एक  प्रदन  किया  है|  उन्होंने  कहा  है  कि  बेंकों  नियमन  ओर  दूसरी  बातें  सम्भव  नहीं

 होंगी  ।  अन्तिम  वक्‍ता  ने  भी  यह  कहा  है  कि  बेंकों  में  कम-स्टाफ  है  ।  मैं  इस  मुह  को  बहुत  ही  स्पष्ट
 देना  चाहता  जेसा  कि  मैंने  पहले  कहा  इसे  समझ  लिया  जाना  चाहिए  ।  योजना  का

 मन  करना  भी  बेंक  प्रबन्धकों  का  ही  कतंव्य  उनका  केवल  यह  काम  नहीं  कि  बस  पंसा  दे  दें  और

 चुप  चाप  बेठ  रहें  ।  यह  देखता  भी  उनका  कतंव्य  है  कि  कर्ज  की  रकम  का  उचित  प्रयोग  किया
 आनध्र-प्रदेश  में  दो  प्रबन्धक  थे  ।  मैं  उनके  नाम  नहीं  लेता  ।  जब  मैं  वहां  गया  तो  समूचा

 25,000  से  ज्यादा  लोग  नाॉँच-क्द  कर  रहे  इस  लिए  नहीं  कि  वहां  मन्त्री  जी  उपस्थित  थे  बल्कि
 वे  प्रबन्धक  के  काम  काज  के  कारण  नाँच-कद  कर  रहे  थे  ।

 वह  प्रबन्धक  गाँव  वानों  के  पास  जाया  करता  उनके  काम-काज  की  देख  भाल  करता
 था  तथा  उनका  मार्ग-दर्शन  किया  करता  वह  योजना  का  भी  नियमन  किया  करता  और
 यदि  किसी  एसे  काम  के  जिससे  बंक  की  आमदनी  बढ़ती  किसी  चीज  की  आवश्यकता

 होती  तो  वह  उम्रका  भी  प्रबन्ध  किया  करता  था  |  उसकी  इस  मदद  के  परिणाम  स्वरूप  सौ  प्रतिशत

 वसूली  हुई  थी  ।  आज  उनसे  इसी  प्रकार  के  काम  की  अपेक्षा  की  जाती  है  ।  बेकों  का  स्टाफ  सोचता
 है  कि  एक  बार  ऋण  दे  देते  स ेउनका  काम  खत्म  तथा  वे  उस  ओर  से  आँख  मू  द  लेते  मैं  इस
 बात  को  कमं  घारियों  से  अच्छी  तरह  से  स्पध्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  कर्ज  की  रकम  की  देख  भाल

 करना  तथा  उसकी  वसूली  कराना  उनका  कतंज्य  मैंने  अपने  जिले  में  एक  प्रवन्धक  को  कहा  कि

 उसे  योजना  का  नियमन  करना  पड़ेगा  उसने  योजना  का  नियमन  किया  तथा  अब  रिकवरी  लगभग

 98  प्रतिशत  बंक  कर्मचारियों  का  यह  कतंव्य  है  कि  वे  उन  अशिक्षित  लोगों  की  मदद  करें  जो  इन

 बातों  को  समझ  नहीं  सकते  ।  उनकी  यह  भावना  होनी  चाहिए  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  बेंकों  में  स्टाफ  कम  मुर्के  खेद  हे  कि  ऐसा  नहीं  है  ।

 मैंने  2200  ब्रान्चों  स ेअधिक  का  अकस्मात  दोरा  करके  देखा  है  कि  वहां  के  कमंचारी  कार्यालय  समय

 में  ताश  खेल  रहे  थे  ।  वे  11:00  सुबह  कार्यालय  आते  तथा  2.30  दोपहर  घर  वापिस  चले  जाते  थे  ।

 उस  पर  भी  वे  यह  कहते  हुए  समयोपरि  भत्ता  मांगते  हैं  कि  उन्होंने  पहले  दिन  8.00  म०.पू०  तक

 य॑  किया  ।  वहां  यह  सब  हो  रहा  था  ।  यदि  वे  10.00  म०पु०  से  5.00  म०  प०  तक  उचित  री

 से  काम  करें  तो  स्टःफ  पर्याप्त  परन्तु  जिस  चीज  की  कमो  है  वह  है  समपंण  और  नियम  पालन

 की  यदि  यह  हो  तो  फिर  कोई  कठिनाई  नहीं  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  डागा  ने  बहुत  ही  रचनात्मक  सुझाव  दिए  अन्य  सदस्यों  ने  भी  भच्छे

 ओर  रचनात्मक  सुझाव  दिए  हैं  ।

 योजना  के  बारे  मै ंकहना  चाहूंगा  कि  यह  योजना  ig  से  35  वर्ष  की  आयु  के  लोगों  के

 लिए  है  ।  स्पष्ट  अनुदेश  दे  दिए  गए  हैं  कि  यह  योजना  धनाढूप  वर्ग  के  लिए  नहीं  पहचान  करते

 समय  उन्हें  यह  भी  पता  लगाना  होता  है  कि  कया  व्यक्ति  इतना  मरीब  है  कि  वह  अन्य  स्रोतों  से यथा

 भाईयों  अथवा  बहनों  से  घन  प्राप्त  नहीं  कर  सकता  ।  वह  एक  ऐसा  व्यक्ति  होना

 चाहिए  जिसका  साधत  जुटाने  का  कोई  अन्य  स्रोत  न  हो  ।  ऐसे  ही  व्यक्ति  को  यह  सहायता  दी  जा  .

 सकती
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 -------  जप  ——

 एक  माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  कि  इसकी  सीमा  निर्धारित  की  जानी
 ब  की  समीक्षा  की  जाएगी  तब  इस  पर  विचार  किया  जाएगा  ओर  इसकी  तहतीकात

 जाएगा  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  क्‍या  वहां  सुरक्षा  और  प्रतिभूति  का  प्रवन्ध  है  तथा  ब्याज

 किस  दर  से  बसूल  किया  जाता  है  ओर  क्या  इसे  कम  किया  जा  सकेगा  अथवा  नहीं  ।  माननीय

 सदस्य  को  पता  है  कि  जब  पाँच  वर्ष  से अधिक  के  लिए  कोई  रकम  जमा  की  जाती  है  तो  बेंक  11

 प्रतिशत  ब्याज  देते  यदि  बंक  कम  चारियों  के  फिक्चर  तथा  किराए  भ्ादि  का

 हिसाब  लगाया  जाए  तो  यह  लगभग  13-14  प्रतिशत  आता  है|  ऐसी  दशा  में  आप  अनुमान  लगा

 सकते  हैं  कि  हम  इसे  कम  कर  सकते  हैं  अथवा  नहीं  ।  इतने  पर  भी  हमने  व्यवस्था  की  है  कि  पिछड़ी

 जाति  अथवा  पिछड़  इलाकों  के  मामले  में  ब्याज  की  दर  10  प्रतिशत  देनी  चाहिए  ।

 प्रतिभूति  अथवा  संपा््विक  सुरक्षा  की  कोई  माँग  नहों  है  |  जो  सुरक्षा  माँगी  जाती  है  वह

 मात्र  सहमति  है  जो  कर्ज  की  रकम  में  ही  शामिल  है  तथा  25,000  है  ।  यदि  सहमति  प्राप्त  कर

 ली  जाए  तो  मात्र  वही  प्रतिभूति/सुरक्षा  है  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  से आप  ठीक  कहते  हैं  कि  ऐसी  कुछ

 शिकायतें  मिली  हैं  कि  प्रतिभूति  माँगी  जा  रही  है  ।

 7.00

 मैं  उनसे  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  कोई  एक  मन्त्रीो  अथवा  कोई  एक  एजेंसी  इसको  कार्यान्वित

 नहीं  कर  सकती  ।  जब  लोग  शिकायत  करते  हैं  ओर  मैं  असंतुष्ट  व्यक्ति  के  पास  जाकर  पूछता  हूं  कि

 क्या  उससे  प्रतिभूति  देने  के  लिए  कहा  गया  तब  वह  कहेगा  कि  प्रति  भूति  माँगी  गई  तथा

 प्रति  भूति  के लिए  हमें  घनवान  व्यक्ति  के  पास  जाना  पड़ा  ।”  असंतुष्ट  व्यक्ति  ने  इस  प्रकार  की

 शिकायत  को  ।  मंत्री  इसमें  क्या  करे  ?  उसे  वापिस  चले  आना  चाहिए  तथा  अनुदेदश  देने  चाहिए  ।

 हमें  बताना  होगा  कि  यदि  आप  ऐसा  करेंगे  तो  आप  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  जाएगी  ।  तथा  उसे  मात्र

 एक  सार्वजनिक  प्रयोग  समझा  जाता  है  ।  मंत्री  जी  एक  सात  जनिऊ  प्रयोग  कर  रहे  होते  हैं  ।

 इसे  इसी  प्रकार  सामने  लाया  गया  हमें  इस  को  देखना  होगा  तथा  जब  कभी  भी  श्राप  कोई
 विशेष  शिकायत  हमारे  ध्यान  में  लाते  हैं  तो  हम  यही  कहते  है  कि  कार्यवाही  ।  परन्तु
 हम  बाहर  दोरे  पर  जाते  उदाहरण  के  लिए  कोई  गरीब  आदमी  अथवा  कोई  आदमी  आकर  कहता
 है  कि  मुर्क  यह  शिकायत  है  तो  मत्री  यह  नहीं  कह  सकता  कि  वह  कायेबाही  नहीं  करेगा  ।  परन्तु
 जब  मन्त्री  कहता  है  कि  हम  इस  पर  कायंवाही  कर  रहे  हैं  ओर  जब  यह  कहा  जाए  कि  मन्त्री  जी

 कार्य  वाही  कर  रहे  हैं  तो  यही  प्रतिक्रिया  होती  है  कि  क्या  हुआ  यह  मात्र  एक  साव॑जनिक  प्रयोग
 मैं  किसी  को  दोष  नहीं  दे  रहा  हूं  परन्तु  यह  वास्तविकत  इसके  लिए  हमें  देखना  होगा  ।  कि
 तंत्र  में  क्या  दोष  हैं  ?

 अब  मैं  इस  बात  पर  थ्राता  हूं  कि  कितने  लोगों  को  सहायता  दी  मैं  क्रम  से
 इनकी  संख्या  2,42,000  है  |  लक्ष्य  है  ढाई  लाख  व्यक्ति  ।  इस  योजना  के  अधीन  हमें  ढाई  लाख
 शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  सहायता  देनी  वर्ष  1983-84  में  हम  2,42,000  से  अधिक  लोगों
 को  यह  सहायता  दे  चके  इसलिए  401  लाख  रुपये  स्वीकृत  किए  गए  हैं  ।  आप  पूछ  सकते  है  कि
 कितमी  राशि  दी  चुको  है  ।  यह  राशि  268.44  लाख  रुपये  है  ।  उसे  कम  कैसे  किया  गया  ?  जब  आप
 कोई  योजना  लेकर  बेंक  के  पास  जाते  हैं--मान  लो  कोई  व्यक्ति  एक  छोटा  उद्योग  क्रयवा  कोई  तकनीकी
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 कार्यशाला  अथवा  ऐसा  ही  कोई  काम  प्रारम्म  करना  चाहता  पहले  उसको  जमौन  लेनी  पड़ेगी
 उसके  बाद  उसे  उस  पर  होड़  का  निर्माण  करना  होगा  उसके  बाद  वह  मशीन  इस  सब  के

 लिए  समय  चाहिए  |  इसलिए  जब  वह  जमीन  खरीदता  उसे  कुछ  रकम  दे  दी  जाती  शेड  का
 निर्माण  करने  के  लिए  फिर  कुछ  रकम  श्र  दी  जाती  है  तथा  मशीन  खरीदन  के  लिए  कुछ  रकम  दी

 जाती  इस  प्रकार  से  रकम  का  भुगतान  किया  जाता  है  आपका  कहना  ठीक  है  कि  देरी  होती
 है  ।  जब  बेंक  को  कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त  होता  है  तो  या  तो  बेंक  को  उसे  स्वीकार  करना  पड़ता  है
 अथवा  उसे  14  दिन  के  अन्दर  कुछ  करना  होता  है  ।  दुर्भाग्य  से  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  ।  मैं  इस
 तथ्य  को  स्वीकार  करता  हू  परन्तु  समी  मामलों  में  ऐसा  नहीं  होता  इसको  कार्याम्वित  किए
 जाने  की  आवद्यकता  है  तथा  इसके  लिए  हमें  मार्ग  निर्देशन  करना  पड़ेगा  तथा  हमे  योजना  का

 नियमन  करना  पड़  उच्च  अधिकारियों  को  तथा  रिजवं  बेक  को  भी  योजना  का  नियमन  करना
 कल  जब  आप  प्रतिभूति  के  लिए  कहेंगे  तब  उस  पर  भी  कार्यवाही  करनी  पड़े  लोगों

 का  इस  प्रकार  स  शोषण  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इन  मामलों  में  भी  देरी  कम  की  जानी  चाहिए  ।

 साथ  ही  उन  पर  जिम्मेदारी  का  काम  भी  इसका  यह  अर्थ  नहीं  कि  जब  फोस  )  कायंदल

 आवेदन  पत्र  की  सिफारिश  कर  दे  उसके  तत्काल  बाद  वे  उसे  स्वीकृत  कर  दे  ।  बेंक  के  कमंचारियों

 को  भी  मामले  को  देखना  चाहिए  |  उदाहरण  के  तोर  पर  टास्क  फासं  )  ने  किसी  बस्ती  में

 अस्पताल  खोलने  के  लिए  दिए  गए  ]0  प्रार्थना  पत्र  अग्रंेषित  किए  |  एक  बस्ती  में  अचानक  10

 हस्पताल  नहीं  खेले  जा  सकते  ।  अतः  इन  मामलों  में  बेंक  का  प्रबन्धक  उनका  मूल्यांकन  करता  हे
 तथा  वही  कह  सकेगा  कि  यह  व्यवहायं  नहीं  ।”  वह  किसी  विशेष  आवेदन  पत्र  को  वापिस
 कर  सकता  हैं  ।  इस  तरह  का  जाँच  ओर  प्रक्षिया  गत  काय  प्रबन्धक  को  करना  चाहिए  ।

 भरी  हरीश  रावत  :  इसे  कार्य  दल  के  स्तर  पर  भी  किया  जा  सकता  है  ।  फिर

 दोहरा  काम  क्‍यों  ?

 श्री  जनांदन  पुजारी  :  यदि  टास्क  फोसं  के  स्‍तर  पर  यह  काय  नहीं  किया  जाता  तो

 इसका  यह  अर्थ  नहीं  कि  प्रबन्धक  भी  ऐसा  नहीं  करे  ।  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  ठीक  है  कि

 यदि  कार्य  दल  सभी  कारणों  पर  विचार  करने  के  उपरान्त  आवेदन  पत्रों  का  उचित  रीति  से

 दन  करें  तथा  कर्ज  मंजूर  करने  की  सिफारिष्य  करें  तो  कभी  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  परन्तु  कुछ
 मामलों  में  हमें  कुछ  छूट  देनी  पड़ती  हैं  ।  इसलिए  बंक  प्रबन्धकों  को  देखना  होता  है  कि  परियोजना

 व्यवहायं  है  अथवा  क्या  वहां  अधिक  उद्योग  लगाए  जा  सकते  हैं  अथवा  उनमें  अधिक  घन  लगाया

 जा  सकता  है  ।  क्‍योंकि  अन्ततोगत्वा  वसूली  के  लिए  बेंक  प्रबन्धक  जिम्मेदार  ठहराया  जाएगा  ।

 यह  देखना  उसका  कतंव्य  है  कि  क्‍या  रकम  वसूल  की  जा  सकती  तथा  योजना  व्यवहाये

 होगी  भ्रथवा  नहीं  ।  ये  सभी  बातें  सजक  उहं यों  के  अधीन  आती  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  माँकड़ो  के  बारे  में  कहा  है  |  मुर्के  नहीं  शायद  श्री  डागा  ने

 लोक  लेखा  समिति  की  वर्ष  1981-82  की  रिपोर्ट  का  उल्लेख  किया  है  ।  परन्तु  मैं  यही  समझता  हूं  कि

 उन्होंने  लोक  लेखा  समिति  की  1981-82  की  रिपोर्ट  का  उल्लेख  किया  था  ।  परन्तु  उस  समय  इस
 योजना  को  वह  रिपोर्ट  उपलब्ध  नहीं  थी  क्योंकि  इस  योजना  की  घोषणा  स्वर्गीय  प्रधान  पंत्री  जी  ने

 15  1983  को  राष्ट्र  को  सम्बोधित  करते  समय  की  यह  योजना  ]983  को

 लागू  की  गई  थी  ।
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 नी  _

 प्र'रम्म  में  यह  योजना  मात्र  महिने  के  लिए  बनी  थी  बाद  में  इसे  भौ  महीने  के  लिए
 बढ़ा  दिया  गया  था  |  जब  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  हुमा  तो  इसे  एक  वर्ष  से  अधिक  के  लिए
 बढ़ा  दिया  गया  ।  क्‍योंकि  इसे  1983  में  प्रारम्भ  किया  गया  था  चाल  वित्त  वर्ष  में

 लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सकता  था  ।  पहले  हसे  महीने  के  लिए  बढ़ाया  गया  था  ।

 गई  है वर्ष  1984-85  में  और  ढाई  लाख  लोगों  के  लिए  400  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई

 अगर  अधिक  घन  की  जरूरत  हुई  तो  उसका  भी  इन्तजाम  किया  जायेगा  |  जहाँ  तक  बेंकों  का

 संबंध  इनमें  घन  का  अभाव  नदों  माननीय  सदस्य  श्री  मिश्रा  जीने  .
 श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  जहाँ  जहाँ  पर  भी  पंचायत  का  कर  रही  है  वहाँ  वहाँ  आप  इसके

 रानी  कार्य  को  पंचायत  को  क्‍यों  नहीं  सौंप  जहाँ  पर  पंचायतें  नहीं  उन  स्थानों  पर  वहाँ  के

 विधायकों  अथवा  संसद  सदस्यों  को  यह  कार्य  सोंप  देना  चाहिये  ।

 श्रो  जनादन  पुजारी  :  कार्य  दल  वहां  पर  है  ।  यह  विवाद  तब  उत्पन्न  हुआ  जब  हाल  ही  में

 मैं  प्रशनकाल  के  दौरान  मिला  सलाहकार  समितयों  के  बारे  में  जवाब  दे  रहा  था  ।  प्रष्ठारुनिक

 लय  अर्थात  उद्योग  मत्रालय  ने  स्पष्ट  निर्देश  दे  दिये  हैं  कि  इस  योजना  की  कार्य-प्रणाली  तथा
 कलापों  की  देख  रेख  का  कार्य  जिला  सलाहकार  समितियों  को  सौंप  देना  चाहिये  ।  माननीय  सदस्य
 ने  एक  मुद्दा  उठाया  है  जो  कि  प्रसादजी  ने  भी  उठाया  है  कि  जब  भ्रष्टाचार  की  स्थिति  होगी  तो
 समिति  के  क्‍या  अधिकार  होंगे  ।  इस  सलाहकार  समिति  को  जिला  कलक्टर  की  अध्यक्षता  में  चलाया

 जा  रहा  है  और  किसी-किसी  स्थान  पर  उपायुक्त  द्वारा  ।  इस  कायंक्रम  अथवा  योजना  की  क्रियःन्विति

 से  पहले  ही  इन  जिला  सलाहकार  समितियों  को  निर्देश  दिये  जा  बक़े  हैं  ।  ये  समितियां  तथा  नि

 सन्‌  1978  से  विद्यमान  हैं  ।  इस  योजना  को  लागू  करते  वक्त  मंत्रालय  का  कहना  था  कि  इस
 योजला  के  कार्यों  का  निरीक्षण  तथा  देख-रेख  का  कार्य  जिला  सलाहकार  समितियों  को  सौंप  दिया

 गया  है  ।  ये  निर्देश  भी  1978  में  दिये  गये
 थे

 ।  इसके  पश्चात  भी  निर्देश  दिये  गये  थे  ।  मैं  इसे  पढंगा  ।

 इस  समिति  में  संसद  विद्यायक  अथवा  पदाधिकारी  हो  सकते  है  ।
 ँ

 माननीय  सदस्य  ने  पिछली  बार  यह  भी  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  कुछ  राज्यों  में  इन  जिला

 सलाहकार  समितियों  का  गठव  नहीं  किया  गया  है  ।  20  अगस्त  क्रियान्वयन  को  उद्योग  मंत्रालय  ते  राज्य

 सरकारों  को  लिखा  कि  जिला  सलाहकार  समितियां  योजना  के  क्रियान्वयन  का  निरीक्षण  करने  तथा

 उसकी  देक्ष-रेख  से  संबंद्ध  होनी  चाहिए  ।

 मैं  आपको  ताजा  स्थिति  बताऊ  गा  ।  3.9.84  को  तत्त्कालीन  उद्योग  मंत्री  श्री  एन०  डी

 तिवारी  ने  मुख्य  मंत्री  को  लिखा  था  कि  जहाँ  तक  योजना  के  निरीक्षण  एवं  देख-रेख  का  संबंध  है

 इसे  जिला  सलाहकार  समितियों  को  सौंपा  जाना  चाहिये  तथा  जिला  सलाहकार  समिति  की  बंठक

 महीते  में  एक  बार  होनी  चाहिये  5.9.84  को  उद्योग  अतिरिक्त  सचिव

 आयुक्त  ने  इस  बारे  में  मुख्य  सचिवों  को  लिखा  |  परन्तु  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि अधिकतर
 राज्यों  में  इसे  लाग  नहीं  किया  गया  मैं  कह  सकता  हूं  कि  किसी  भी  राज्य  5  इसकी  क्ियान्विती

 तथा  विकास

 का

 नहीं  की  हमें  राज्यों  से  टेलेम्स  समाचार  मिल  रहे  अगर  आप  मुझे  अनुमति  दें  तो  मैं

 आपको  बताऊ
 गा  क्‍या  कहा  है  हैं  मैं  किसी  भी  राज्य  पर  आरोप  न  ही  लगा  रहा  हू  ।

 टक

 में जिला सलाहकार समितियां तो हैं परन्तु संसद सदस्य अथवा विधायक इनमें सम्मिलित नहीं 236
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 किम  न  प  जय  पय  जप  हैं । आन्ध्रप्रदेश में भी जिला सलाहकार समितियां हैं परन्तु संसद सदस्य  एप

 हैं  ।  आन्ध्रप्रदेश  में  मी  जिला  सलाहकार  समितियां  हैं  परन्तु  संसद  सदस्य  अथवा  विधायक

 लित  नहीं  किये  गये  हैं  ।  हरियाणा  में  विधायकों  को  शामिल  किया  गया  है  परंन्तु  संसद.स्रदस्यों  को

 नहीं  ।  पंजाब  में  संसद  सदस्य  हैं  ही  नहीं  ।  तमिलनाडु  से  टेलेम्स  समाचार  प्राप्त  हुआ  है  कि  संसद
 सदस्यों  तथा  विधायकों  को  मनोनीत  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 जसा  कि  आप  जानते  हैं  जिला  सलाहकार  समितियों  के  गठन  का  कार्य  राज्य  सरकार  का

 है  |  हम॑  भी  इसके  विरुद्ध  में  बोलना  होगा  ।  पिछली  बार  माननीय  सदस्य  ने  कुछ  कहा  था  |  साथ

 ही  आपको  बाहर  भी  इसके  विरुद्ध  कुछ  कहना  होगा  ।  जब  आप  यहाँ  से  अपने  राज्य  में  जाते  हैं  तो

 आप  अपने  राज्य  सरकारों  को  संसद  सदस्यों  तथा  विधायकों  वाली  जिला  सलाहकर  समितियों  का

 गठन  करने  के  लिये  कह  सकते  हैं  इससे  योजना  का  ठीक  से  क्रियान्वयन  होगा  |  मैं  नहीं  कहता  कि

 यह  व्यावहारिक  नहीं  है  ।  इसक  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  जिला  सलाहकर

 समितियां  बहुत  ही  सक्षम  साबित  होंगी  ।  माननीय  सदस्य  तथा  अन्य  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये  सुझावों
 पर  इसकी  पुनरीक्षा  करते  समय  विचार  किया  जायेगा  ।

 थ्री  सत्यगोपल  सिञ्र  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हू
 ॥

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  योजना
 की  देख-रेख  का  कार्य  बंक  मनेजर  क॑  सुपुर्द  होना  चाहिये  और  बंक  म॑  नेजर  योजना  की  स्वीकृति  के

 विरुद्ध  कुछ  कह  का  अधिकारी  होगा  ।  जहाँ  तक  मैं  समझता  कार्य  दल  इस  योजना  को  राज्य

 स्तर  पर  देखता  है  |  परन्तु  बंक  जिलों  में  हर  जगह  होते  हैं  |  किसी  बंक  का  बेक  जर  कार्य-दल

 के  विरुद्ध  कंसे  बोल  सकत  है  और  योजना  की  निगरानी  कर  सकता  है  ?  यह  कंसे  मुनकिन  है  ?

 श्री  जमादंन  पुजारी  :  कार्य  दल  जिले  के  मुख्य  बंक  मनेजर  तथा  दो  अन्य  बेंक  मंनेजरों  से
 मिलकर  बनता  है  |  ऐसा  करना  मुस्किल  कार्य  नहीं  अगर  इस  योजना  को  कार्यान्वित

 करने  की  उनकी  इच्छा  शक्ति  है  तो  यह  कार्य  बिल्कुल  मुस्किल  नहीं  है  । और  कोई  कठिन  समस्या

 नहीं  इसे  कार्यान्वित  करने  के  लिये  इच्छा  शक्ति  होनी  चाहिये  ।  अगर  आप  इसे  करना  चाहते
 हैं  तो  इसे  कर  सकते  हैं  ।  इसी  लिये  प्रारम्म  में  मंने  कहां  था  की  इसे  कर+  के  लिये  समर्पण  की
 भावना  चाहिये  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  सोमवर  29  अर्प्रल  1985,  के  1!  बजे  म०  पू०  पर

 समवेत  होते  के  लिये  स्थगित  होती  है  ।

 9.15  भ०प०

 तत्पक्चात्‌  लोक  सभा  29  अप्र  1985/9  1907  के  ग्यारह
 बजे  तक  के  ल्यि  स्थगित  हुई  ।

 मुश़क  ;  एस०  ारायण  एंड  संस  पहाड़ी  दिल्ली


